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मूल्य ६।।) रु० सात्र 


चतुर्थ संस्कररण के प्रति दो शब्द 


प्रस्तुत संस्करण के प्रति हमें विशेष नहीं कहना है। केवल इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि प्रस्तुत पुस्तक को जो आशातीत सफलता प्राप्त हुई है वह उसकी 
उपयोगिता की साक्षी है । हमें विश्वास है कि पुस्तक विद्यार्थियों को अश्रधिकाधिक 


लाभदायक सिद्ध होगी । 


पुस्तक को अधिक लाभदायक बनाने के हेतु इसमें कतिपय उद्धरण भौर भी 
समाविष्ट कर दिए गए हैं | साथ ही साथ यत्र-तत्र पाठ्य-बस्तु में भी वृद्धि कर दी 
गई है और जिन देशों के संविधानों की इसमें व्याख्या की गई है उनसे सम्बन्धित 
नवीन परिवतंनों की ओर भी संकेत कर दिया गया है । 


आ्राशा है विद्यार्थीगण पुस्तक से अ्रधिक प्रभावित होंगे और इसे अधिक उप- 
योगी पावेंगे । 


हम उन समस्त पाठक-समुदाय के प्रति श्रपनी क्ृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने 
पुस्तक के प्रति अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित की है। उसी का यह परिणाम है कि हमें 
इसमें श्राशातीत प्रोत्साहन मिला है और हममें पुस्तक की उत्तरोत्तर सर्वप्रियता के 
प्रति विश्वास बढ़ा है । 


भ्रागरा | डो० एन० गेंद 
१५ फरवरी, १६५७ भार० पी० शर्मा 


तृतीय संस्कररण के प्रति दो शब्द 


हमें यह लिखते हुए अ्रति हर्ष का श्रनुभव होता है कि हमारे इस प्रयास को 
भ्राशातीत सफलता प्रास हुई है। पुस्तक की सफलता उसकी उपयोगिता के ऊपर 
निर्भर करती है और इस पुस्तक की सफलता यह सिद्ध करती है कि पुस्तक पाठकों 
को कितनी उपयोगी साबित हुई है । हमें आशा है कि विद्यार्थी समुदाय इसका पूर्ववत्‌ 
आदर करेगा । 


प्रस्तुत संस्करण में पुस्तक को भ्रधिकाधिक उपयोगी बनाने के हेतु यत्र-तत्र पाठ्य- 
वस्तु में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर दी गई है । कतिपय नवीन उद्धरण भी समावेष्टित 
कर दिये गये हैं श्रोर विद्यार्थियों की ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ परीक्षा सम्बन्धी सुविधा 
का भी ध्यान रक्‍्खा गया है । हमें पूर्णा विश्वास है कि विद्यार्थी पुस्तक के इस संस्करण 
से और भी अधिक शझ्राकषित होंगे । 


तृतीय संस्कररणा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते समय हमें अपने प्रकाशक 
महोदय को श्रवश्य धन्यवाद देना है जिन्होंने पुस्तक को श्रति सुन्दर ढंग से छपाया है 
झोौर जिसको सुन्दर रूप देने में उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रक्‍खी है । प्रथम व 
द्वितीय संस्करण की भ्रपेक्षा प्रस्तुत संस्करण का कागज व छपाई वास्तव में प्रशंसनीय 
है । प्रकाशक महोदय का उत्साह सराहनीय है । 


हम उन समस्त पाठक-समुदाय के आअ्राभारी हैं जिनसे हमें पुस्तक को अ्रधिक 
उपयोगी बनाने के लिये कुछ सुभाव मिले । उन सब का इस संस्करण में समावेश 
कर दिया गया है । आझ्राशा है भविष्य में पुस्तक उत्तरोत्तर सर्वप्रियता प्राप्त करती 
जावेगी । 


झ्रागरा | डोी० एन० गेंद 
७ फरवरी, १६९५६ शझार० पी० दर्मा 


द्वितीय संस्कररण के प्रति दो शब्द 


पुस्तक की विद्यार्थियों के लिये जो उपयोगिता सिद्ध हो जाती है और विद्यार्थियों 
द्वारा लेखकों को जो प्रोत्साहन मिलता है उसका माप करना कठिन है। हमारी 
पुस्तक की जो इतनी प्रगति हुई कि एक वर्ष के उपरान्त ही इसके द्वितीय संस्करण 
की आवश्यकता हुई, इस बात की सूचक है कि पुस्तक वास्तव में विद्यार्थी-सम्रुदाय 
के लिए अत्यन्त उपयोगी है । हमें इस बात पर अत्यन्त हे है और अपने प्रयास पर 
गे भी है। 


द्वितीय संस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें स्थान-स्थान पर उचित 
परिवर्तन कर दिये गये हैं शौर श्रावश्यक पाठ्य-वस्तु को भी जोड़ दिया गया है जिससे 
कि पुस्तक श्रन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये भी उपयोगी हो सके । हमें पूर्णा आशा 
है कि पुस्तक पूर्गारूपेण विद्यार्थी-वर्ग की श्रावत्यकताओं की पूर्ति करेगी और उनको 
तुलनात्मक अध्ययन-शक्ति को बढ़ायेगी । हमें बड़ी खुशी होगी श्रौर हम उन पाठकों 
के बहुत ग्राभारी रहेंगे जो हमें वस्तु-सम्बन्धी श्रथवा अन्य कोई सुभाव दें ताकि 
यदि पुस्तक में कोई तन्रूटि है तो हम उसे दूर करने का प्रयत्न करें । 


हम विद्यारथियों के समस्त सुभावों को ध्यान में रखकर उन्हें पूर्ण सन्‍्तोष देने का 
प्रयत्न करेंगे । 


इस संस्करणा में पुस्तक को और भी सुन्दर रूप दिया गया है। पाठ्य-वस्तु के 
साथ-साथ इसका बाह्य आवररणा भी पहले से भ्रधिक सुन्दर है। इस सम्बन्ध में हम 
झ्पने प्रकाशक महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं । 


झागरा | डी० एन० गेंद 
१ अक्टूबर, १६५४ श्रार० पी० शर्मा 


दो शब्द 


श्रो द्वारकानाथ गेंद ने भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्री कक्षाओ्रों में 
राज्य-विज्ञान के छात्रों के लिये यह पुस्तक लिखी है श्र इसमें ग्रेट ब्रिटेन, 
संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियट रूस, स्विट्जरलेरडइ तथा भारतवर्ष के 
संविधानों का वर्णन किया है । संसार के विभिन्न प्रकार के संविधानों का 
श्री द्वारकानाथ जी ने बड़ा अच्छा अध्ययन किया है और वे कई वर्षों से 
उच्च कक्षाओं के छात्रों को संविधानों की शिक्षा भी दे रहे हैं । इस पुस्तक 
को लिखने में उन्होंने श्रपने विशद्‌ श्रध्ययन तथा अनुभव का पूर्ण उपयोग 
किया है ओर विभिन्न राज्यों के संविधानों का वर्णान तथा उनके गुण-दोपों 
का श्रालोचनात्मक विवेचन बड़े सुन्दर ढज्ठ से किया है। सुगम शली, सरल 
भाषा, छात्रों के लिये ग्रावश्यक सामग्री का समावेश, तुलनात्मक अध्ययन 
तथा निष्पक्ष समीक्षा--ये इस पुस्तक की ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके 
कारण यह छात्रों के लिये निस्सन्देह उपयोगी सिद्ध होगी । छात्रों के लिये 
ही नहीं, सामान्य नागरिकों के लिये भी, जो संसार के इन प्रमुख देशों के 
संविधानों एवं शासन-प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यह 
पुस्तक बड़े काम की होगी । पुस्तक की भापा और शली तो सन्‍्तोषप्रद है 
परन्तु पारिभाषिक शब्दों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती । 
किन्तु इसमें श्री द्वारकानाथ जी का दोष नहीं है। अ्रभी कोई स्वमान्य 
एवं सवसम्मत पारिभाषिक शब्दावली बन भी तो नहीं पाई है । 


ब्रू० न० मेहता 
आगरा प्रध्यक्ष, इतिहास तथा राज्यविज्ञान विभाग, 
२६ नवम्बर, १६५२ । बलवन्त राजपूत कॉलेज, श्रागरा 


निवेदन 


यह एक प्रथा-सी हो गई है कि पुस्तक के प्रारम्भ में लेखक उसके सम्बन्ध में 
्रपने विचार संक्षिप्त भूमिका के रूप में अ्भिव्यक्त करें | अत: हम लोग भी यह अपना 
कत्तंव्य समभते हैं कि इस दीघ प्रचलित परम्परा का आ्रादर करे और अपने इस प्रयास 
के सम्बन्ध में दो शब्द लिखें। 


इस पुस्तक के अन्तगंत आधुनिक विध्व के चार महत्त्वपूर्ण राज्यों--इड्धलैण्ड, 
संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियट रूस तथा स्विट्जरलेण्ड--के शासन-विधानों की 
विस्तृत व्याख्या की गई है। हमने अपने बी० ए० तथा एम० ए० के विद्यार्थियों के 
साथ सम्पर्क में आने से यह अनुभव किया है कि उनकी आवश्यकताओरों की पूर्ति के 
लिए वास्तव में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो पाठ्य-वस्तु का विस्तृत विवेचन करने 
के साथ-साथ उसे स्पष्ट, सरल, सम्बद्ध तथा रोचक होली में उपस्थित करे । इसीलिए 
हमने यह देखा है कि विद्यार्थी सिवाय इसके कि वे कतिपय प्रश्न और उनके 
उत्तर याद करलें, विषय की वास्तविकता से प्राय: भ्रनभिन्न ही रहते हैं श्रौर उनके 
लिए तत्सम्बन्धी मौलिक विचारशीलता तो कोसों दूर रहती है । वे वास्तव में परीक्षा 
पास करने के ध्येय को ही श्रपना भ्रादर्श बना लेते हैं और वास्तविक ज्ञान-वृद्धि के 


महत्त्व को नहीं समभ पाते । 


यदि यथार्थ में देखा जाय तो विभिन्न देशों के शासन-विधानों का श्रध्ययन करते 
समय विद्यार्थी की वास्तविक अभिरुचि तथा विषय की मनोरमता उनके अलग-अलग 
प्रध्ययन में नहीं है बल्कि उनके तुलनात्मक अध्ययन में है। पाठक को जितना झानन्द 
उनकी परम्पराओशों, रीति-रिवाजों, वेधानिक प्रक्रियात्रों तथा संस्थाश्रों भ्रादि के 
तुलनात्मक पअ्रध्ययन में श्राता है श्रोर जितनी उस प्रकार के अ्रध्ययन से उसकी बर्क- 
शवित प्रस्फुर्टित एवं विकसित होती है, उतना आनन्द उसे उनको प्रथक्‌-एथक रखने 
में नहीं श्राता श्नौर न उसकी तक॑-शक्त ही प्रेरणा प्रात करती है । 


भ्रभी तक इस प्रकार की पुस्तकों का प्राय: अभाव ही रहा है। पुस्तक भप्रवश्य 
पर्याप्त हैं परन्तु उनमें या तो पाठय-वस्तु इतने विस्तृत रूप में उपस्थित की गई है कि 
वह विद्यार्थी के लिए रुचिकर नहीं है श्र या उनमें सम्पूर्ण पादय-सामग्री इस प्रकार 
एकत्रित की गई है कि विषय में सम्बद्धता नजर नहीं श्राती है । 
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हमने अपने इस प्रयास द्वारा मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है भश्रौर पांठ्य- 
वरतु की व्याख्या के साथ-साथ उसको विद्यार्थी के हेतु रुचिकर बनाने का प्रयत्न किया 
है जिससे विद्यार्थी आनन्द का अनुभव करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करे और 
जिसके द्वारा उनकी विचार-शक्ति को प्रेरणा मिले । हमारा उहंश्य केवल यही नहीं 
है कि पाठक विभिन्न राज्यों के घासन-विधानों के सिद्धान्तों, तदंतगंत संस्थाञ्रों व 
परम्परा आदि का ही ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि हमने यह भरसक प्रयत्न किया है कि 
इनके शअ्रध्ययन से उनमें समालोचनात्मक हृष्टिकोण उत्पन्न हो और वे उससे अपनी 
विचार-शक्ति की वृद्धि करें । 


राष्ट्रभापा हिन्दी होने की वजह से पुस्तक हिन्दी म॑ लिखी गई है। यद्यपि हमें 
हरी लिखने में वुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि श्रभी अनेक अंग्रेजी 
के शब्दों का हिन्दी में श्रनुवाद नहीं हो पाया है श्रौर यदि हो भी गया है तो वे शब्द 
प्रधिक प्रचलित नहीं हैं, परन्तु फिर भी हमने इस बाधा का अतिक्रमण करके विपय 
को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है । 


विद्यार्थियों को सुविधा के लिये हमने प्रारम्भ में विस्तृत विषय-यूची दी है जिसमें 
प्रत्येक विषय सम्बन्धी प्रृष्ठ-सूची भी दी हुई है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को पुस्तक 
पड़ने में तथा झ्रावश्यक बातें हूँढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी । भविष्य इस बात 
को सिद्ध करेगा कि हमारा यह प्रयास कितना उपयोगी सिद्ध होता है । 


हम उन सब लेखकों के श्राभारी हैं जिन्होंने राजनीति-शास्त्र व राज्य-विज्ञान के 
सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी पुस्तक लिखी हैं और जिनमें से हमने स्थान-स्थान पर उद्धरगा 
लिये हैं । 


हम डॉ० बी० एन० मेहता, एम० ए०, पी-एच० डी० (अध्यक्ष, इतिहास व 
राजनीति विभाग, बलबन्त राजपूत कॉलेज, झ्रागरा) के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं, जिन्होंने पुस्तक का प्राक्ुथन लिख कर हमारे प्रति अपनी अनुकम्पा तथा 
पुस्तक के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है । 


टमें श्राणा है कि हमारा यह प्रयास सफल होगा। भविष्य में हमें पाठकों से जो 
बुझाव प्राप्त होगे उनका हम सर्प आदर करेंगे और उनको ट्विसीय संस्करण में 
शामिल करेगे। 


बलचन्त राजपुत कॉलेज, श्रागरा | डी० एन० गेंद 
२६ नवम्बर, १६५२ क्रार० पी ० शर्मा 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन-विधान 


प्रथम परिच्छेद--संविधान का इतिहास, उसका श्राधार तथा महत्त्व 
[शासन-विधान का इतिहास १४६९-१५०, उपनिवेशों का शासन 
१५०, गवनंरों से कगड़ा १५०, स्वतन्त्र होने की झ्रातुरता 
१५०-१५१, युद्ध-धोपणा १५१, सन्‌ १७७६ की संघीय व्यवस्था 
१५१-१५२, संघ शासन की दुबलता १५३, सन्‌ १७८७ का 
फिलाडेल्फिया सम्मेलन १५३-१५४, नवीन विधान का झारम्भ १५४, 
सन्‌ १७८७ के संविधान का महत्त्व १५४८, विधान की अ्रपरिवतेन- 
गीलता १५५, अमेरिका का विगत एवं आधुनिक, सामाजिक व 
आाधथिक जीवन १५५-१५८, अमेरिका का संघ-शासन जनतन्‍त्रीय 
संघ-व्यवस्था का एक अनूठा उदाहरगा है १५८-१५६, अमेरिका का 
संविधान राजनेतिक ग्रनभवों की निरीक्षणशाला है १५६, अमेरिका 
की संघीय व्यवस्था एक आदर्श ब्यवस्था है १५६-१६०, प्रश्न १६० | 

हा १४६-१६० 

द्वितोष परिच्छेद--संयुक्त राज्य श्रमेरिका के विधान की विशेषताएं ्ल्ली 
[संविधान का संघोय रूप १६२-१६४, अवदिष्ठ गक्तियाँ १६४-१६५, 
अ्मेरिका का संविधान पूर्णगातया लिखित है १६५, अमेरिका का 
संविधान अश्रपरिवर्तनशील है १६५, शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त 
१६५-१६६, शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का वास्तविक प्रयोग 
2६६-१६७, अमेरिका में संविधान राज्य की सवरच्चि सत्ता है १६७, 
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और इज्जुलेण्ड की पालियामेण्ट 
१६७-१६८, वन्धन व सन्तुलन की पद्धति १६८-१७१, न्याय-विभाग 
की अन्य भागों के ऊपर प्रभुता १७१, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा 
१७१-१७२, विधान में कुछ बातों का उल्लेख नहीं है १७२, 
अमेरिका झौर इज़ुलंण्ड के संविधानों की तुलना १७३-१७४, 
ब्रिशिट सांविधानिक संस्थाग्रों व श्रथात्रों का श्रमरीका की संस्थाओं 
पर प्रभाव १७४, प्रश्न १७५] “४ हे १६१-१७४ 

शीौसरा परिच्छेद - राष्ट्रीय संविधान का विकास 
[विषय-प्रवेश १७६, संविधान में परिवतेन १७७, संशोधन की विधि 
१७७-१७८, हृढ़ीकरण सम्बन्धी समय की सीमा १७८, संशोधनों की 
सीमा १७८-१८०, स्टेट्यूटों की व्याख्याएँ १८६०-१८१, न्यायिक 
व्याख्याएं १८१-१८२, रीति-रिवाज अ्रथवा परिपाटी १८३-१८४, 
अमेरिका के संविधान को उत्पादन-शक्ति १८४-१०६, प्रश्न १८ ६] १७६-१८६ 
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चौथा परिच्छेद--संयक्त राज्य प्रमेरिका का प्रेसीडेण्ट (राष्ट्रपति) 

[विषय-प्रवेश १८७-१८८, राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसका कार्य- 
काल १८८-१८९, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएँ १८६, राष्ट्रपति के 
निर्वाचन की प्रणाली १८६९-१६३, राष्ट्रपति का पद १६३-१६४, 
राष्ट्रपति के श्रधिकार व शक्ति--कार्यपालिका सम्बन्धी १६४-१६५, 
व्यवस्थापिका सम्बन्धी १६५-१६६, न्यायपालिका १६६, राष्ट्रपति के 
गपने दल का नेता होने की हैसियत से अधिकार १६६-१६७, 
राष्ट्रपति के विशेषाधिकार १६७, राष्ट्रपति की शक्तियों का श्रोत 
१६७-१६८, श्रमेरिका का राष्ट्रपति क्या है १९८५-१६६, अ्रमेरिका 
का राष्ट्रपति और इज्भलेण्ड का प्रधान मन्त्री १९९-२०१, राष्ट्रपति 
तथा काँग्रेस २०१-२०२, उपसंहार २०२-२०४, प्रश्न २०४-२०५ | 

न हि की १८७-२०५ 
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 पाँचवाँ परिच्छेद -- केबिनेट और उसका शासन-विधान में स्थान 
[कैबिनेट तथा उसके सदस्यों के चुनाव का सँैद्धान्तिक आधार 
२०६-२०८, मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व २०८-२०६, कैबिनेट के 
सदस्पों की नियुक्ति २०६-२१०, केबिनेट के सदस्यों की संख्या 
२१०-२११, केबिनेट के कार्य २११, केबिनेट की बेठकें २११-२१२, 
केबिनेट के सदस्य तथा काँग्रेस २१२-२१३, इज्जुलेण्ड और अमेरिका ६ 
ले) केबिनेटों की तुलना २१३-२१५, उपसंहार २१५, प्रश्न २१६| 
; पक ह पा री २०६-२१६ 
छठवाँ परिच्छेद--संयुक्त राज्य श्रसेरिका की कांग्रेस ह 
[विषय-प्रवेश २१७-२१८५, काँग्रेस के सामान्य अधिकार २१८-२१६, 
काँग्रेस के कार्यों का वर्गीकरण--निश्चित तथा निहित अ्रधिकार 
२१६९-२२०, निर्देशात्मक तथा भ्रनिर्देशात्मक ग्रधिकार २२०, एकीय 
तथा सम्मिलित अधिकार २२०-२२१, काँग्रेस एक द्विसभात्मक 
निकाय है २२१-२२२, सीनेट २२२-२२३, सीनेट की अवधि तथा 
संगठन २२३-२२४, शअ्रमेरिका की संघीय सीनेट एक दक्तिशाली 
राजनतिक संस्था है २२४-२३५, सीनेट की शक्ति--कार्यपालिका 
शक्ति २२५-२२६, विधायनी शक्ति २२६, न्यायपालिका शक्ति 
२२६, प्रतिनिधि-प्रागार २२७-२२८;, प्रतिनिधि-आगार तथा सीनेट 
२२८-२३०, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि-आागार के स्पीकर 
तथा इज्भुलंण्ड की लोकसभा के स्पीकर से तुलना २३०-२३ १, काँग्रेस 
में विधि-निर्माण-प्रक्रिय २३१-२३२, इडद्भुलंण्ड और अमेरिका की 
विधि-निर्माण-क्रियाश्रों की तुलगा २३३-२३४, काँग्रेस की समितियाँ 
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२३४-२३६, इजूलैण्ड और अमेरिका की समितियों की तुलना २३६, 
लॉबीदड् २३६-२३७, फिलीबस्टरिंग २३७-२३८, कांग्रस तथा 
.. कार्यपालिका २३८-२४०, उपसंहार २४०-२४१, प्रश्न २४१॥ २१७२४ 
सातवाँ परिच्छेद-- राजनंतिक दल ) 2४१०० 
[प्रमेरिका के दल २४२-२४३, भ्रमेरिका के राजनेतिक दलों की 
विशेषताएँ २४३-२४४, दलों का प्रोग्राम व उनकी नीति २४५, 
दलों का संगठन २४५-२४६, भ्रष्टाचार और दलीय व्यवस्था का 
कृप्रयोग २४६-२४७, राजनैतिक दलों के कार्य २४७-२४८, द्वि-दल 
प्रशाली २४८५-२४६, अमेरिका तथा इज्भुल॑ण्ड की दलीय व्यवस्था 
की तुलना २८६-२५०, प्रशन २४५०] कर २४२-२५० 
- श्राठवाँ परिच्छेद--संयक्त राज्य अ्रमेरिका की न्यायपालिका 
[विषय-प्रवेण २५१-२५२, संघीय न्याय-क्षेत्र २५२, संघीय न्यायालयों 
का संगठन २५२-२५६, अमेरिका की न्याय-व्यवस्था की आलोचना 
२५६-२५७, इद्नूलेण्ड और अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था की 
तुलना २५७-२५८, प्रश्न २५८) हज ब ““ २५१-२५८ 
-“नवाँ परिच्छेद --संयकक्‍्त राज्य अमेरिका में घटक राज्यों की शासन-प्रणाली 
[ भ्रमेरिका में राज्यों का स्थान २५६, राज्यों के सम्बन्ध में कुछ 
विशेष बातें २१६-२६१, राज्यों का भविष्य २६१-२६२, राज्यों की 
व्यवस्थापिका २६२, व्यवस्थापिकाओं की अवधि २६२-२६३, व्यवस्था - 
पिकाश्रों की कार्य-प्रणाली २६३, सांविधानिक संशोधन २६३-२६४, 
राज्यों की व्यवस्थापिकाश्रों की शक्ति २६४; प्रत्यक्ष विधि-निर्माण 
तथा प्रत्याहरण २६४-२६५, लोकमत तथा निबंन्ध-उपक्रम को 
स्वीकार करने के कारण २६५-२६६, लोकमत तथा निर्बन्ध व्यवस्था 
के दोप २६६-२६७, प्रत्याहरण व उसका महत्त्व २६७-२६८५, 
प्रत्याहरण व्यवस्था का दुरुपयोग २६८, राज्यों की कार्यपालिका 
२६८, गवनंर व उसकी शक्तियाँ २६८-२६६, राज्यों के गअ्रन्य 
कमंचारी २६६, राज्यों की न्यायपालिका २७०, प्रनन २७१) २५१-२७१ 
सवा परिच्छेद -- श्रमेरिका को सरकार की दाशेनिक समीक्षा 
[अमेरिका के शासन के मूलभूत दाशनिक सिद्धान्त--शासन का प्रजा- 
तन्‍्त्रीय स्वरूप, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निरमित जनननत्र, 
समानता, सरकार की स्थिति, शक्ति-विभाजन, उदारता, वैधानिकता 
तथा व्यवस्थापिका, अ्रमेरिका का जनतन्त्र, उपसंहार २७२-२७६, 


3 (<भमेरिका तथा ब्रिटेन की शासन-व्यवस्थाओं तथा ब्रिटेन की शासन-व्यवस्थाग्रों की तुलना--पअ्रध्यक्षात्मक 


णाली २७६-२७७, संसदीय प्रणाली २७७, प्रध्यक्षात्मक एवं संसदीय 
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प्रणालियों की मूलभूत विभिन्नताएं २७८, भ्रध्यक्षात्मक प्रणाली के 


गण व दोष २७८-२७६, संसदीय प्रणाली के के पु ग्रुगा व दोष २७६,२८० 
प्रश्न २८०] ; २७२-२८० 


स्विट्जरलेण्ड की शासन-व्यवस्था 


<.अयम परिच्छेद -- स्विट्जरलंण्ड के संविधान की विशेषताएँ 8 28 
[विषय-प्रवेश २८५३, स्विट्जरलैण्ड की स्थिति तथा जनसंरुया २८३- 
२८४, स्विट्जरलेण्ड की राजनतिक व्यवस्था का महत्त्व २०४-२८५, 
संविधान की विशेषताएँ २८५-२८८, संविधान का विकास २८८- 
२८६, संविधान में संशोधन २८९६, संघ सरकार तथा कंण्टनों की 
सरकारों में शक्ति का वितरण २६०-२६१, स्विटजरलैण्ड और 
अमेरिका की संघीय व्यवस्था की तुनना २६१-२६९२, प्रश्न २६२] 
ग २८२३-२६२ 
«“द्वितीय परिच्छेद--राष्ट्रीय सरकार का ढाँचा 
[विषय-प्रवेश २६९३, संघ व्यवस्थापिका--फेडरल असेम्बली २६३, 
राष्ट्रीय परिषद्‌ २६९३-२६४, राज्य परिषद्‌ २६९४-२६५, फेडरल 
असेम्बली की शक्ति व उसके अधिकार २६५-२६६, राष्ट्रीय परिषद्‌ 
तथा राज्य परिषद्‌ के सम्बन्ध २६९६-२६७, संघीय कार्यकारिणी 
२६७-२६६, फंडरल कौंसिल की शक्ति व कार्य २६९-३००, फंडरल 
कौंसिल का समालोचनात्मक अध्ययन ३००-३०३, फंडरल कॉौंसिल 
का व्यवस्थापिका से सम्बन्ध ३०३-३०५, कॉलिजियल एक्जीक्यूटिव 
३०५-३०६, फंडरल कौंसिल का ग्रध्यक्ष ३०६, सभापति की शक्तियाँ 
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प्रथम परिच्छेद 
»“ ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं व उसके मूल सिद्धान्त 


'संविधान' की आ्रावश्यकता : 

मानव-जाति के इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ज्यों-ज्यों 
मनुष्य ने सम्यता का विकास किया त्यों-त्यों उसने भ्रपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
भ्रनियन्त्रित प्रवृत्तियों को रोककर निर्यन्त्रित प्रवृत्तियों को अपनाया और अपने 
सामाजिक, राजनंतिक व झ्ाथिक जीवन को सुडौल व सुन्दर बनाने का प्रयत्न 
किया । अपने मस्तिष्क के बल पर मनुष्य ने धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में पाशविक 
वृत्तियों को त्यागन की कोशिश की और सभ्यता के प्राज्भण में एक आनन्द 
का अनुभव करके जीवन को सरल तथा सौम्य बनाने के लिए सहयोग, स्वतन्त्रता, 
सहानुभूति, भ्रातृत्व, समानता झादि को जीवन का आधार बनाया। राजनंतिक 
क्षेत्र में ग्रनियन्त्रित राजसत्ता व मात्स्य न्याय को त्यागकर मानव ने बंधानिक सत्ता 
को अपनाया और “मानव द्वारा शासन के स्थान पर “नियम द्वारा शासन को 
स्वीकार किया । वेधानिक शासन का जन्म तभी हुआ जब कि मनुष्य ने अ्नियन्त्रित 
सत्ता का खण्डन करके कानूनी सत्ता को स्थान दिया। इस प्रकार की मनोवृत्ति 
होने पर ही संविधान की श्रावश्यकता पड़ी और एक बार उसका जन्म होते ही 
मानव ने उसके विकास व उसके विभिन्न पहलुत्नों पर विचार करके उसे राजनेतिक 
व्यवस्था का आधार बनाया एवं संगठित किया । 
संविधान की परिभाषाएं : 

राजनीति-शास्त्रवेत्ताओं ने संविधान की परिभाषा कई प्रकार से की है : 

(अर) लॉड ब्राइस (37906) के भ्रनुसार “किसी राष्ट्र व राज्य का संविधान 
उन नियमों व कानूनों का सम्ृह है जो उसकी सरकार को आकृति को निर्धारित 
करते हैं भ्रौर उसके नागरिकों के अधिकारों व कत्तंव्यों की व्याख्या करके सरकार 
के प्रति उनके कत्तंव्यों को बतलाते हैं ।” १ 

(ब) डाइसी (॥07009) के मतानुसार “संविधान में वे सब नियम प्राते हैं 
जो सावंभौम सत्ता (507०7'७४07 00967) की सदस्यता का स्पष्टीकरण 
करते हैं तथा उन सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट 
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करते हैं कि वह सत्ता व उसके सदस्यगण किस प्रकार श्रपनी शक्ति का प्रयोग 
करते हैं ।** मै 
(स) गिलक्राइस्ट ((+] 0)7496) के अनुसार “संविधान उन लिखित व अलिखित 


नियमों व कानूनों का समूह है जो सरकार के संगठन व सरकार के विभिन्न अंगों के 
दव्ति-वितरण तथा शक्ति-प्रयोग के सामान्य सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं ।” 

(द) पैले (728]09) ने संविधान की भत्यन्त विशद व्याख्या की है। वह कहता 
है कि “किसी देश के संविधान का यह श्रर्थ है कि वह वहाँ की व्यवस्थापिका का 
संगठन व उसकी झाक्ृति तथा विधि-निर्माण करने वाले निकाय के विभिन्न श्रंग 
व उसकी शक्ति व अधिकारों की व्याख्या करे | साथ ही साथ वह न्यायालयों के 
क्षेत्र व बनावट आदि का स्पष्टीकरण करे | संविधान सार्वजनिक नियमों के कोड 
का शीर्षक है और अन्य सावंजनिक नियमों से यह इसीलिए ऊँचा है क्योंकि यह 
जिस विपय को लेकर उसकी व्याख्या करता है वह विषय श्रन्य सार्वजनिक विषयों 
से ऊँचा है श्ौर श्रधिक महत्वशाली है ।” 

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संविधान किसी राष्ट्र व राज्य के राज- 
नेतिक संगठन की श्राधारशिला है भौर संविधान ही राज्य व नागरिकों के पारस्परिक 
सम्बन्धों की व्याख्या करता है। वह लिखित हो या अलिखित, यह दूसरी बात है । 
संविधान' के दो भ्रर्थ : 

'संविधान' शब्द के राजनीति-श्ास्त्र में दो श्रर्थ निकाले जाते हैं। एक भ्र्थ 
से तो उससे एक लेख्य ([)007070) का बोध होता है जिसको देश के कर्णाधारों 
ने किसी एक समय पर तथा एक स्थान पर बैठकर निर्मित किया और जिसमें शासन 
का ढाँचा, शासन के विभिन्न भागों के कार्य, शासन के विभिन्न अधिकारियों के 
कत्त व्य, शासक-वर्ग और प्रजा के सम्बन्ध, न्यायालय, व्यक्ति की स्वतन्त्रता, जमीन- 
जायदाद आदि की व्यवस्था श्रादि अनेक बातों के मूल सिद्धान्तों को निर्णायात्मक 
हूप से निश्चित कर दिया गया है। उदाहरणार्थ, संग्रुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका, फ्रान्स, 
गणतन्त्र भारत आदि का विधान। दूसरे अर्थ में, जो अधिक व्यापक है, संविधान 
से हमें एक लेख्य या एक विशिष्ट शासन-विधि का ही बोध नहीं होता है, वरन्‌ उन 
सब नियमों, श्रधिनियमों, परिपाटियों, रूढ़ियों, प्रचलित प्रथाओं श्रादि का भी बोध 
होता है, जो उस शासन-विधि में लिपटे हुए हैं, यद्यपि उन्हें बंठकर किसी एक समय 
अथवा एक स्थान पर किसी ने लेखबद्ध नहीं किया है |! ब्रिटिश संविधान को समभने 
के लिए हमें संविधान के पिछले भ्र्थ को शभ्रपनाना होगा । यद्यपि भ्रन्य दहासन- 
संविधानों में भी समय-समय पर परिवतेन या संशोधन होते रहे हैं--भ्रौर यह 
भसम्भव है कि परिवर्तन व संशोधन न हों क्योंकि किसी भी विधान में भावी घटनाश्रों 
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और परिस्थितियों के समस्त रूप झ्ौौर उनके उपाय नहीं समा सकते और न सोचे 
ही जा सकते हें--लेकिन ब्रिटिश संविधान में तो हमें लगभग बिलकुल ही संविधान के 
दूसरे अर्थ का आश्रय लेना पड़ता है, यद्यपि इसमें कुछ लेखबद्ध लेख्य के रूप मौजूद 
हैं, जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे । 

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ 

संविधान की उपयु क्‍त पिछली परिभाषा के श्राधार पर हमें ब्रिटिश संविधान 
की विश्येषताओ्ं पर ध्यान देना चाहिए॥ वे निम्नलिखित है--- 

(श्र) ब्रिटिश संविधान की उत्पत्ति श्रनुभव से हुई है--ब्रिटिश संविधान 
जनता के अनुभव से प्रादुर्भूत हुआ है। समय-समय पर अंग्रेज जनता ने श्रपने अ्रनुभव 
को आवश्यकता व परिस्थितियों के भ्रनुसार बदला और उनके अनुकूल विधान में नई-नई 
बातों का समावेश किया । इसीलिए यह कथन सत्य माना जाता है कि ब्रिटिश संविधान 
“ग्रवसर और बुद्धि की सन्‍्तान है" । यह “सिद्धान्तों और श्राचरणों का एक समूह है 
जो एक सहस्त्र वर्ष के इतिहास का निरीक्षण करने पर ही एकत्रित किये जा सकते 
हैं, जिसमें कोई कानून (5/9(प०) यहाँ . मिला तो कोई न्यायिक विनिश्चग्र. वहाँ 
जिसमें राजनीतिक आाचरणों को स्ंमान्य रिवाजों में हढ़ीभूत होते हुए देखा जाता 
है, और विधि-निर्माण, शासन, वित्त, न्याय और चुनावों की मशीन के भीतरी भागों 
को देखना पड़ता है कि किस प्रकार तो वे अतीत में थे और किस प्रकार वे इस समय 
काम कर रहे हैं ।”* ब्रिटिश संविधान में विभिन्न कालों में . परिवतेन और संशोधन 
हुए परन्तु फिर भी इसकी सुड़ीलता. में अन्तर वहीं आश्ाया । यह बात अत्यन्त ही 
आश्चयंजनक है । 

(ब) ब्रिटिश संविधान को एकता व सुडोलपन- यह बात स्पष्ट है कि ब्रिटिश 
संत्रिधान का वर्तमान रूप बहुत वर्षों के उपरान्त तैयार हुआ है, और जैसा कि 
शभ्रोग (022) ने कहा है कि इसको वास्तविकता को समभने के लिए हमें एक हजार 
वर्ष का इतिहास अपनी नजरों के सामने रखना होगा; तथा जैसा कि सर विलियम 
ऐन्सन ( 37807 ) कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक “घुमते हुए ढाँचे” 
(7'॥0]]78 807 प्र०प7"8) सा प्रतीत होता है, हमें यह बात भी इसके साथ-साथ 

'स्वीकार करनी पड़ेगी कि समय-समय पर हुए परिवर्तनों एवं सशोधनों ने इसकी 

एकता एवं सुडौलता को नष्ट नहीं किया, बल्कि जहाँ कहीं भी उस इमारत में कोई 
कोना निकलता हुआ नजर श्राया, उसे वहीं पर काट-छाँट कर सुरूप बना दिया गया 
जिससे उसमें सुन्दरता और शक्ति झा जाय । 
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(स) ब्रिटिश संविधान एकात्मक एवं श्रलिखित है-चूंकि श्रंग्रेजी जनता 
राजा से बहत प्रेम करती है, चाहे भले ही उसने राजा के सब श्रधिकार 
छीनकर पालियामेण्ट को दे दिए हों, इसलिए राज्य का सब काम राजा के नाम 
से ही होना चाहिये। राजा ही राज्य का सर्वोपरि अधिकारी है, भले ही उसके 
श्रधिकार वास्तविक न हों। ब्रिटिश संविधान इसलिए एकात्मक है कि ब्रिटिश 
जनता राजकीय अधिकारों की छाया का बँटवारा नहीं कर सकती और न करने 
के लिए इच्छुक है; वह तो केवल राजा के ही पास रहेगी। ब्रिटिश संविधान 
की यह भी विशेषता है क्रि वह अझलिखित है। यद्यपि इसका भी बहुत-सा भाग 
लिखित है, जैसा कि अन्य विधानों का कुछ न कूछ भाग अलिखित है, परन्तु 
ब्रिटिश संविधान का अधिकतर अंश अलिखित है; क्योंकि जेसा कि संयग्रुक्त 
राज्य अमेरिका का सन्‌ १७८७ ई० में फिलाडेलफिया में विधान तैयार किया 
गया, ऐसा ब्रिटिश संविधान के बारे में कभी नहीं हुआ्ा । इसके तो “विभिन्न भाग 
वैसे ही हैं जैसा कि ऐतिहासिक घटना-चक्र ने उन्हें बना दिया । श्रेग्रेजो ने उन्हें एकत्रित 
करने का, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में बाँटने का, उन्हें पूर्णाता प्रदान करने का तथा उन्हें 
एकसंगत कर संकलित करने का कभी भी प्रयास नहीं किया ।* 


(द) ब्रिटिश संविधान लचकदार है-जब्रिटिश संविधान की एक विशेषता 
यह है कि यह लचकदार (?]०५50]0) है । लचकदार होने से यह तात्पयं है कि 
इसमें संशोधन व परिवतंन बड़ी सुगमता से हो सकते हैं । वेसे तो एकात्मक विधान 
प्रायः सभी लचकदार होते हैं, परन्तु ब्रिटिश संविधान अन्य संविधानों की भ्पेक्षा 
ज्यादा लचकदार है । इसके लचकदार होने की वजह से इसमें यह विशेषता है 
कि अभ्रवसर आने पर परिस्थितियों के अनुकूल यह अपने में परिवतेन कर सकता 
है । इसके उदाहरण पर्यास संख्या में मिलते हैं। सन्‌ १६३६ में जब एडवर्ड भ्रष्ठम 
ने गद्दी से त्यागपत्र दिया तो ब्रिटिश पालियामेण्ट ने आधे घण्टे के अन्दर उसे कानूनी 
घोषित कर दिया | इसी प्रकार गत महायुद्ध में पालियामेण्ट की अवधि निर्धारित 
झ्रवधि से बढ़ा दी गई। सन्‌ १६३९ में उन्होंने अपना महामन्त्री भी बदल दिया, 
क्योंकि वह जमंनी से युद्ध करने तथा कुशलतापूर्वक युद्ध-संचालन के योग्य नहीं था । 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण ब्रिटिश संविधान में मिल सकते हैं । यदि श्रमेरिका के 
संविधान में श्राप ऐसा एक भी उदाहरण ढूँढ़ें तो मिलना कठिन होगा । 

(य) ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ्आा है रचना नहीं--जैसा कि उपयुक्त बातों 
से स्पष्ट होता है ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है इसको बनाया नहीं गया 
([0 8 & 2700ए0॥ 706 ७ 79.76) । समय-समय पर इसमें जोड़ और छटाव 


कब बनकर 
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होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे; इसलिए इसका विकास-क्रम हमेशा जारी 
रहेगा । “सामन्तवाद इड्जुलैण्ड के संविधान की शेशवावस्था है। मैगना कार्टा 
(१(७०१॥७ (!॥७7'६&) ने इस नवजात शिशु का नाम-संस्क रण किया। क्रान्ति ने इसे 
शक्ति और यौवन प्रदान किया | प्रतिनिधित्व-प्रथा ने इसे श्रमुत पिलाया जिसकी वजह 
से शताद्वियों तक इसने क्रान्तियों के तूफानों को सहा और फिर भी अमर रहा । 

इज्भलेण्ड के वंधानिक विकास की यह विशेषता है कि इस पर क्रान्तियों का 
प्रसर नहीं पड़ा और न इज्भुल॑ण्ड की जनता क्रन्ति के नाम से प्रसन्न ही होती है; बेसे 
वहाँ की जनता सुधारवादी है और सुधारों द्वारा ही उसने अपने विधान को विकसित 
किया है । नंपोलियन तृतीय ने ठीक ही कहा था कि फ्रान्स में हम सुधारों को जन्म नहीं 
देते बल्कि विद्रोह और क्रान्ति पैदा करते हैं; परन्तु इद्धल॑ण्ड में विद्रोह और क्रान्ति के 
स्थान पर सुधार किये जाते हैं ।” 

५5» (फ) परिवतंन और प्रवाह : उनका ढंग--बत्रिटिश संविधान की यह भी विशेषता 
है कि परिवर्तन के साथ-साथ इसका प्रवाह भी अविरल रूप से चालू रहा है । किसी 
भी समय, ज॑सा कि फ्रोमेन (#+8७॥797) ने कहा है, “वरतंमान और प्रतीत में 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ और कभी भी अंग्रेजों ने एक स्थान पर बेठकर कोई चमत्कारी 
वेधानिक सिद्धान्त नहीं निकाला।”? परिवर्तन कभी भी झाकस्मिक नहीं हुए 
लेकिन वे इतने शने: शने: और निरन्तर रूप में हुए, उनमें परिपाटियों के 
प्रति भी इतनी श्रद्धा रही, और उनमें विगत नामों एवं संस्थाओ्रों के प्रति भी इतना 
श्रादर रहा कि हम उन्हें क्रान्ति तो कह ही नहीं सकते प्रत्युत परिवरतंन की प्रवाहिकता 
श्र भ्रविरलता ही कह सकते हैं । कभी भी अंग्रेज जनता ने इस धारा को तोड़ना 
नहीं चाहा श्रौर भ्रतीत को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा । वास्तव में श्रंग्रेज 
भ्रपनी क्रान्तियों में भी परिवर्तत-विरोधी ही रहे हैं ।* 

(ग) - सिद्धान्त और आचरण में अ्रन्तर--बत्रिटिश संविधान की एक 
विशेषता यह है कि उसमें सिद्धान्त और आचरण में महान्‌ श्रन्तर है। इसके 
सम्बन्ध में एक लेखक ने कहा भी है कि इज्जुलंण्ड में “कोई बात ज॑ंसी दिखाई 
देती है वंसी नहीं है भ्रौर जंसी है वैसी दिखाई नहीं देती ।” इसका तात्पर्य यह है कि 
संविधान में जेसी बात अभिलेखों या प्रपत्रों में लिखित है वेसी कार्य-रूप में होती हुई 
दिखाई नहीं देती । हम पढ़ते हैं कि कानून राजा का है, न्याय राजा का है, मनन्‍्त्री 
भ्रोर उनके भ्राधीन कर्मचारी “क्राउन के कर्मचारी” हैं, पालियामेण्ट का चुनाव बिना 
राजा की अनुमति के नहीं हो सकता, आ्रादि। हम यह भी सुनते हैं कि राजा जल, 
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थल तथा नभ सेना का स्वामी है, राजा की ही आराज्ञा से सब कुछ होता हे राजा 
ही युद्ध की घोषणा करता है, सब कर्मचारी राजा के ही भक्त होते हैं, श्रादि । परन्तु 
यदि वास्तव में देखा जाय तो राजा का कोई अधिकार नहीं है जिसे वह काय-रूप मं 
परिणत कर सके | वह मन्त्रियों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता । वह उनके 
हाथ की कठपुतली है । यहाँ तक कि राजा पालियामेण्ट के अधिवेशन में जो भाषण 
देता है वह भी उसके मन्त्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। राजा केवल शवित 
का प्रतीक़ है, वास्तविक शक्ति उसके हाथ से बिलकुल निकल चुकी है । 

(है) संसदीय राज्य-दक्ति श्रौर शक्ति-विभाजन की सौमा->ब्रिटिश संविधान 
की एक विशेषता जो ऊपर लिखी हुईं बात से सम्बन्ध रखती है, यह है कि इज्भलंण्ड 
में संसद की पूर्ण वेधानिक प्रभुता ( [,029] 50४07०ं27/9 ) है। यह ब्रिटिश 
संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि संसद की विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्ति 
की कोई सीमा नहीं है। वह किसी भी नियम, अधिनियम, परिपाटी, राजाज्ना, 
समभोता तथा कॉमन लॉ ( (४077707 7,8७ ) के किसी भी नियम को बदल 
सकती है श्रथवा रह कर पत्कती है। संसद वेधानिक रूप से स्वंशक्तिमान्‌ है। इसका 
प्रभिप्राय यह है कि प्रथम तो संसद कोई भी कानून बना सकती है, रद कर सकती 
है या संशोधन कर सकती है, भ्रौर दूसरे कोई अन्य ताकत उसके अधिकार 
में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यदि कोई उसके ऊपर बन्धन है तो नेतिक-- 
जैसे, जनमत, अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय समभौते । इनके झलावा संसद पर कोई 
नियन्त्रण नहीं है । 

इसी के श्राधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इज्भल॑ण्ड में शक्ति- 
विभाजन (50[097"9007 07 70209075) भी अ्रधिक हृढ़ नहीं है । व्यवस्थापिका 
झऔर कार्यपालिका तो केबिनेट-प्रणाली के श्रनुसार काफी श्रंथ तक मिल गई हैं, 
कैवल न्याय-विभाग ही कैबिनेट के भ्रधिकार से परे है। परन्तु न्यायालयों को भी 
संसद के नियमों के अ्वेध या रह करने का अधिकार नहीं है। इद्भलंण्ड-निवासी 
सरकार के तीनों श्रद्धों को श्रलग-प्रलग स्वतन्त्र रखने में विश्वास नहीं करते । 

हाँ तक व्यवस्थापिका श्रौर कार्यपालिका का सम्बन्ध है, हमें इद्भुलेण्ड में विभाजन 
के स्थान पर सम्मिलित केन्द्रीयकरण दिखलाई पड़ता है ।* इससे फायदा है या नुकसान, 
यह मान्य है या त्याज्य, यह एक प्रलग प्रश्न है । 

«»“ (इ) विधि-शासन-श्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें 
कानून का प्रावान्य 2 है व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा कानून से होती है और 
मद जम शतक 0०7०० ०४६ अअ लक बी की त 
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बिना कानून के द्वारा सिद्ध किये कोई भी व्यक्ति. दण्ड का भागी नहीं ठहराया 
जा सकता | विधि-शासन (फ्ैप]७ 07 ,89) के अनुसार तीन बातें स्पष्ट हैं : 
(१) कोई भी व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं--शारीरिक श्रथवा साम्पत्तिक-- 
जब तक कि देश के न्यायालयों द्वारा वंधानिक प्रणाली से उसे कानून का 
उल्लंघनकर्ता न ठहरा दिया जाय । 
(२) कोई व्यक्ति कानून से परे नहीं है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका कुछ 
| भी पद या स्थिति हो, राज्य की साधारण विधि के आधीन है भश्रौर राज्य 
के साधारण न्यायालय के क्षेत्र में है । 
(३) व्यक्ति के ग्रधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले विधान के मुख्य-मुख्य सिद्धान्त, 
ह न्यायालयों से द्वारा परिभाषित निरचयों एवं निर्णोयों के परिणाम हैं 
जो समय-समय पर दिए गए हैं, जब विशेष प्रकार के मामलों में व्यक्ति 
न्यायालयों के सामने लाए गए हैं | इसका अर्थ यह है कि बहुत से मामलों 
में, जिनकी विधान में स्पष्टता नहीं है, न्यायालयों के निर्णय ही अश्रन्तिम 
माने गए हैं। इसलिये विधान में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सम्बन्धी विधियाँ 
न्यायालयों के निशुयों का परिणाम हैं। विधान उनका स्रोत न होकर 
उनका परिणाम है । 
विधि-शासन इज्भलेण्ड के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। इसका आशय 
यह है कि सब व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर हैं और केवल राजा ही जो कानून से 
ऊपर है, कोई भूल करता हुआ नहीं माना जाता।" परन्तु इस सम्बन्ध में यह कहा जा 
सकता है कि राजा स्वयं कोई कार्य कर ही नहीं सकता । उसके समस्त आदेशों की 
जिम्मेदारी मंत्रिमण्डल के ऊपर होती है। शञ्रतः वह भूल कर ही नहीं सकता क्योंकि 
बह व्यक्तिगत अधिकार से कोई प्रशासकीय कार्य ही नहीं करता । उसके समस्त कार्यों 
की जिम्मेदारी मंत्रियों पर है । 
विधि-शासन की. प्रधानता के कारण इंद्भुलंण्ड में प्रशासकीय न्यायालय 
( 3(॥77]87977976 ०७07४7४७ ) नहीं हैं जैसे कि यूरोप के श्रन्य देशों में हैं । 
इन न्यायालयों में सरकारी भ्रफस रों के मुकहमे होते हैं जिन पर साधारण न्यायालयों में 
मुकदमे नहीं चलाये जा सकते । हम 984 पा के प्रधान मन्‍्त्री से लेकर एक कान्‍्स्टेबुल 
तक प्रत्येक श्रफसर सामान्य नागरिक को भाँति अपने अवध कार्य के लिये सामान्य 
न्यायालयों के समक्ष उत्त रदायी है।* 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


श्रत: यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का विधि-शासन नागरिकों की स्वतन्त्रता का 
महान्‌ प्रतीक हैं। विधि-शासन कार्यपालिका के भ्रनियन्त्रित आचरण पर रोक लगाता 
है ।! इज़लैण्ड की जनता ने इस प्रकार के विधि-शासन की प्रधानता को शताब्दियों के 
संघर्ष के उपरान्त प्राप्त कर पाया है यद्यपि आधुनिक काल में इस विधि-शासन की 
श्रोर कुछ श्रश्नद्धा भी प्रकट होने लगी है और डाइसी ने लिखा है कि प्राधुनिक काल में 
कार्यपालिका में भ्रपना सामाजिक व राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवैध कदम 
उठाने की कुछ प्रवृत्तिसी हो गई है ।* 

इस प्रकार के विधि-शासन का ह्वास हमें कई प्रकार से नजर आ्राता है। पहली 
बात तो यह है कि किसी सरकारी अ्रफसर के द्वारा किसी व्यक्तिगत नागरिक की 
कुछ साम्पत्तिक हानि हुई होती है तो उसकी क्षति-पूत्ति सरकारी कोप से की जाती है। 
अ्रतः सरकारी भ्रफसर यह समभने लगते हैं कि चूंकि उस मामले में उन्हें कुछ नहीं देना 
पड़ा अ्रतः वे विधि-शासन से बद्ध नहीं हैं। इस प्रकार उनकी अनियन्त्रितता के भ्रवरुद्ध 
न होने की सम्भावना रहती है। दूसरी बात यह है कि भ्राधुनिक काल में कुछ ऐसे 
श्रधिनियम व्यवस्थापिका द्वारा पारित किये गए हैं जिनके द्वारा विधि-शासन को ठेस 
पहुँची है और सरकारी कर्मचारियों के हाथ और अ्रधिक मजबूत हो गए हैं। इन 
झधिनियमों में सन्‌ १६९०२ का शिक्षा भ्रधिनियम (ल्‍0708/४0॥ /५८(), सन्‌ 
१६१६ का वित्त अधिनियम (#५7७॥00 8.00, सन्‌ १६१२ का राष्ट्रीय इन्हयोरन्स 
श्रधिनियम (0798) वंत8प'8006 ॥0॥ 0/ 0]2), सन्‌ १६११ का 
संसदीय श्रधिनियम (एक ााशा&"ए ०६ 0 9] [), सन्‌ १६३३ का 
सावंजनिक भ्रधिकारी रक्षा अ्रधिनियम (4706 ?प्र)5 &प४074॥065 
+70600007 ै/०/॥ 0 988) आ्रादि श्राते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्राधुनिक काल में संसद ने सरकारी अ्रफसरों को श्रपने-प्रपने क्षेत्र में कुछ अभ्रधिक 
प्रधिकार देकर उनके हाथ बहुत मजबूत कर दिये हैं। न्यायाधीश तथा ट्रंड यूनियनों 
के भ्रफसरों को विशेष अ्रधिकार प्राप्त हैं श्रर श्रभी हाल हें ही कुछ ऐसे प्रशासकीय 
बो्डों की स्थापना भी कर दी गई है जो प्रशासकीय विभागों व नागरिकों के भगड़ों को 
तय करते हैं; भौर उसकी सामान्य न्यायालयों में अ्रपील नहीं हो सकती । इस प्रकार अब 
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इद्धलेण्ड में भी श्रफसरों को किसी तरह से अ्रधिकाधिक शक्ति प्राप्त होती जा 
रही है और विधि-शासन की मान्यता को ठेस पहुँच रही है ।' 

_(है) दलबन्दी शासन-अन्त में यह और कहा जा सकता है कि इज्भुलैण्ड में दल- 
बन्दी शासन है और जिस प्रकार इज्भलैण्ड की संसद 'संसदों की जननी कही जाती है 
उसी प्रकार इज्भलंण्ड की दलबन्दी प्रथा समस्त दलबन्दी प्रथात्रों की जननी मानी जा 
सकती है । इड्भलैण्ड की संसदीय प्रणाली की सफलता का मुख्य कारण वहाँ की दल- 
बन्दी प्रथा ही है और जब किसी दल की चुनावों में हार या जीत होती है तो वह 
दल की इतनी हार व जीत नहीं मानी जाती जितनी दलीय सिद्धान्तों की हार व जीत 
मानी जाती है। किसी दल की विजय इस बात की सूचक होती है कि इड्भुलंण्ड की 
जनता.अब उसी दल के सिद्धान्तों की ओर प्रवृत्त हो रही है। 

_ ब्रिटिश संविधान के श्रंग व स्रोत : . | 

ब्रिटिश संविधान के मूल तत्वों का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है 
कि वे प्रायः दो श्रेणियों में विभक्त हैं--(१) संविधान की विधियाँ, और (२) 
परिपाटियाँ या अ्भिसमय । इन दोनों में यही अ्रन्तर नहीं है कि इनमें प्रथम तो 
लिखित हैं श्र दूसरे श्रलिखित वरन्‌ इनमें वास्तव में भेद यह है कि संविधान 
की विधियाँ विधान के वे अंग हैं जिन्हें न्यायालय स्वीकार करेंगे और मानेंगे, परन्तु 
भ्रभिसमयों को न वे मानेंगे और न लागू करेंगे ; और यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो 
वे परिपाटी या अभिसमय न रह कर विधि के ही अंग हो जावेंगे । 

संविधान की विधियों के चार वर्ग हैं : 

“ (१) संविधान की विधियाँ--- 

(श्र) पहले वर्ग में वे ऐतिहासिक लेख्य या समभौते हैं जो संकट-काल में राजा 
और प्रजा के बीच ते हुए। इनमें मंगना कार्टा (१७279 ()७709, 28), 
अधिकार याचना-पत्र (2660007 ०0 8005, 628), भ्रधिकार-पत्र ((3]] 
0 4097)॥8, 4689) हैं । 

(ब) दूसरे वर्ग में वे संसदीय विधियाँ श्राती हैं जिन्होंने समय-समय पर राजा 
की शक्ति को नियन्त्रित किया, या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, या स्थानीय अधिका रियों ग्रथवा 
न्यायालयों तथा शासन की मशीनरी व जनमत को स्थापित किया या उन्हें परिभाषित 
किया । इनमें निम्नलिखित हैं : 

(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण नियम (990688 (!/079प्र& ॥०७६, 679) । 
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समभौते का भ्रधिनियम (8660 0[ 8९0007076, 70), श्रौर 
सन्‌ १६३६ के सिंहासन-त्याग अधिनियम (&00॥0७607 230) 
द्वारा इसका परिवर्तित रूप । 

स्कॉटलंण्ड से संयोग का नियम (666 0०0 एजां00 छा 800+- 
8॥4, 4707) | 

श्रायरलेण्ड से संयोग का नियम (0७६ 04 एऐगाॉका शांति 476- 
|७7व4, 4800) । 

सन्‌ १५३२, १८६७, १८०८४ के सुधार नियम (ि060777 ै०(७ 0[ 
4682, 867, 884) । 

सन्‌ १८३५ का स्युनित्तिपल कॉरपोरेशन एक्ट ()परा0०७०७] (07- 
0079007 23050, 888) । 

सन्‌ १८७२ का संसदीय तथा म्यूनिसिपल चुनाव अधिनियम (]297"&- 
पक्ष ए छापे परशंणाफ्क ॥]000078 ह6, 872) | 
न्यायालय अधिनियम (१८७३-७६) (चॉंप्रव08&परा'0 ७0०६४ 0 
4073-76) । 

सन्‌ श्ट८घ८ण, १८६४, १६२६९ व १६३३ के स्थानीय शासन अधिनियम 
([,009] (४०५४६. ७०७६७ ०0 888, 894, 929 870 988) । 
सन्‌ १ हे १ का संसदीय अधिनियम ([287][&॥707087"ए 2० 0/ 
49) | 

सन्‌ १६१८ का जनमत प्रतिनिधित्व भ्रधिनियम (00.7.8807&007 
0६ ?2९०7१08 ७०४ ० 98)। 

सन्‌ १६२० का आर्यारश सरकार अधिनियम (७0०६. ० 70]9800 
03.०0 07 920) । 

सन्‌ १६३६ का जनता-शान्ति अधिनियम (?प्र0]80 074७7 ७०६ 
०7 986) । 

सन्‌ १६३७ का क्राउन के मन्त्रियों का अधिनियम (॥798667'8 07 
(709ए॥ 0०७ 07 4987)। 

तीसरे वर्ग में वे न्यायिक निशंय हैं जिनके द्वारा चार्टरों और विधियों के 


श्र्थ निश्चित किये गये हैं श्रौर उनकी सीमाएँ निर्धारित कर दी गई हैं। इन निरणोयों ने 
ब्रिटिश संविधान के विकास में बहुत योग दिया है। इसी कारण डाइसी ने कहा 
है कि “ब्रिटिश संविधान न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है।”* 


। “का छजा43॥ ए०0७8६09६09 48 & प686-7979800 (:०7800०६407 ,!'--702/6८॥/ 
यह कथन इसलिये सत्य है कि ऊपर दिये गये समस्त चार्टरों व अ्धिनियमों 
को व्याख्या न्यायालयों ने ही समय-समय पर की दे । 
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(द) चौथे वर्ग में कॉमन लॉ (()१077॥007 4,७9) के सिद्धान्त हैं जिनमें से 
ग्रनेक का सम्बन्ध शासन के कार्य, पद्धति, शक्ति तथा सम्बन्धों से है। इन सिद्धान्तों 
को संसद ने कभी नहीं बनाया परन्तु वे व्यवहार के कारण शासन-प्रणाली के अंग- 
प्रत्यंग में घुस आये हैं । उदाहरणाथ्थ, क्राउन का विशेषाधिका र, भाषण की स्वतन्त्रता, 
जूरी द्वारा जाँच व निणंय, ग्रादि । 

इन चारों वर्गों में प्रथभ तीन तो लिखित हैं और ज॑से-जैसे कोई बैधानिक समस्या 
ग्राती है वेसे-वेसे वह न्यायालयों के सामने श्राती है और लिखित भाग में वृद्धि भी 
होती जाती है; परन्तु कॉमन लॉ के सिद्धान्त तो कभी भी लिखित रूप में नहीं आये । 
केवल वही भाग लिखित रूप में हैं जो रिपोर्टों या न्यायालयों के निर्णायों के रूप में 
थ्रा गये हैं । 

(२) परिपादियाँ या प्भिसमम न 7 + हा ले 
सांविधानिक अभिसमय या परिपाटियाँ प्रत्येक देश के शासन-विधान में पाई जाती 
हैं । ब्रिटिश संविधान में इनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन्हीं के कारण ब्रिटिश 
संविधान का विकास हुआ है और इन्होंने ही उसके ढाँचे को समय-समय पर सामाजिक 
और राजनतिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है। ये हमें ब्रिटिश संविधान में 
लिखित रूप में नहीं मिलती हैं और इसीलिए कानून नहीं कहला सकती हैं । ये तो 
परम्परा तथा चिरकाल के व्यवहार से व्यवहृत रूप में रा गई हैं शौर लोगों को 
उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई है जिनके कारण कोई उनका उल्लंघन नहीं कर 
सकता |)... 
. . सांविधानिक झ्रभिध्मय क्‍या हैं ?--“सांविधानिक अभिसमय वे समभोते, 
रीतियाँ और व्यवहार हैं जो श्रपने राजनंतिक महत्त्व के कारण शासन के बड़े-बड़े 
अ्रधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के सम्बन्ध निर्धारित करते हैं, जो कानून की सूखी हड्डियों 
पर माँस चढ़ाते हें, विधान को चलाते हैं और उसे सामाजिक और राजनंतिक 
आवश्यकताओं के अनुकूल परिवततंनशील बनाते हैं ।”* उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट 


शक्ल न 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


होता है कि सांविधानिक अभिसमय शासन के वास्तविक चालन में बहुत महत्त्व 
रखते हैं श्ौर उनको समभ लेना प्रत्येक विद्यार्थी के लिये नितान्त झावश्यक है । 
बहुत से अभिसमय तो विद्वानों, वकीलों झौर सार्वजनिक कार्य करने वालों के लेख्यों 
में मिल जायेंगे, परन्तु अधिकतर वे अलिखित ही हैं और परम्परानुसार प्रचलित हैं । 
“सांविधानिक अभिसमय इस बात को निर्धारित करते हैं कि कानून के नियम 
कँसे प्रयोग में लाए जायें और इसीलिए वे संविधान की मूल शक्ति कहे जाते हैं । दूसरे, 
ये श्रभिसमय इस बात को भी निश्चित करते हैं कि शासन का कार्य शासन-सिद्धान्तों 
के अनुसार ही हो रहा है ।” (एडमंड बर्क) इन्हीं सांविधानिक अभिसमयों के आधार 
पर ब्रिटिश शासन-विधान का समस्त ढाँचा निर्भर है और यही उसे लचीला बनाते हैं । 
सांविधानिक अभिसमय नियम हैं, कानून नहीं हैं ।* 
सांविधानिक श्रभ्िसमयों के प्रकार--सांविधानिक श्रभिसमय तीन वर्गों में विभा- 
जित किए जा सकते हैं-- 
(अ) प्रथम वर्ग में वे आते हैं जो केविनेट और संसद से सम्बन्ध रखते हैं, जेसे - 
(१) केबिनेट की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी । 
(२) केबिनेक को लोकसभा का विदश्वासपात्र न रहने पर त्याग-पत्र दे 
देना होगा । 
(३) यदि मन्त्रिमण्डल की संसद में किसी विधेयक पर हार हो गई है तो 
हैं त्याग-पत्र दे अथवा फिर चुनाव लड़े। 
(ब) दूसरे वर्ग में आ्राते हैं जिनमें राजा और केबिनेट तथा मंत्रिमण्डल के 
सम्बन्ध निर्धारित हैं--- 
(१) अगर दोनों सभाझ्रों ने कोई विधेयक पास कर दिया है तो राजा को 
उस पर हस्ताक्षर करने होंगे । 
(२) राजा को संसद प्रति वर्ष एक बार अवश्य बुलानी ही होगी । 
(३) राजा मन्त्रिमण्डल की सलाह पर ही काम करेगा । 
(४) राजा संसद में बहुसंख्यक दल के नेता को ही प्रधान मन्त्री बनायेगा । 
(५) लोकसभा का श्रध्यक्ष दलबन्दी से दूर रहेगा। 
(६) लॉ लाॉर्डों ([,8७ 4,07त98) के झलावा दूसरे पीयर (2667) 
लॉडसभा के न्यायिक मामलों में भाग नहीं लेंगे । 
(७) लोकसभा द्वारा तीन बार पारित विधेयक को लॉडंसभा को मानना 
दो होगा, आदि । 
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(स) तीसरे वर्ग में वे हैं जो ब्रिटिश राज्य और उसके औपनिवेशिक राज्यों के 
सम्बन्धों से सम्बन्ध रखते हैं। वेस्टमिनिस्टर के स्टेल्यूट (9080प्रा88 ०0 ४ै०४- 
707207') में ऐसे बहुत के श्रभिसमय लिखित हैं, परन्तु फिर भी कुछ अलिखित भी 
हैं। यह केवल एक परिपाटी ही है कि राजकीय पदवियाँ स्टाइल के परिवतंन के नियम 
में ब्रिटेन की संसद और उसके उपनिवेश्ञों की संसदों की अनुमति की श्रावश्यकता है । 

सांविधानिक श्रभिससमयों की क्‍यों मान्यता होती है ?--उपयु क्त विवरण से 
स्पष्ट है कि सांविधानिक अभिसमय कानून (विधि) के अन्तर्गत नहीं हैं और न उन्हें 
न्यायालय ही कानून द्वारा लागू कर सकते हैँ। वे तो जनता की श्रद्धा के ऊपर निर्भर 
हैं और जनता ने उनमें इसलिये झ्रादर और श्रद्धा की स्थापना की है कि उनके बिना 
उनका सांविधानिक ढाँचा, जो इतने वर्षों बाद तैयार हुआ है और जिसकी सफलता 
उन्हीं के ऊपर निर्भर है, बिखर जायगा। उदाहरण के लिए यदि संसद प्रति वर्ष 
न बुलाई जाय या राजा मनमानी करे या केबिनेट पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी 
न हो या बहुसंख्यक दल का नेता प्रधान मन्त्री न बनाया जाय तो इसमें प्रथम के ही 
केवल व्यवहृत न होने पर बहुत कुछ गड़बड़ी हो जायेगी । वापिक सेना अधिनियम 
(079ए ै00) तथा वाषिक विनियोग अ्रधिनियम (&9]0700797780070 
०00) पारित ही नहीं हो सकेंगे, सेना का अनुशासन बिगड़ जायेगा और सम्पूर्ण 
शासन-यन्त्र बिगड़ जायेगा। इसीलिये डाइसी ([)009) ने कहा है कि “उनमें 
बहुत से तो विधि (,8७) से इस प्रकार बँघे हुए हैं कि उनका उल्लंघन विधि का 
उल्लंघन किये बिना हो ही नहीं सकता । कम से कम विधि के उस अंग को तो खतरा 
है ही जो अभिसमय से सम्बन्धित है ।” 

परन्तु श्रभिसमयों को मान्यता प्रदान करने का केवल यही कारण नहीं है कि उनको 
न मानने पर विधि को क्षति पहुँचती है भ्रपितु जैसा कि लॉवेल ([,09/0]]) ने कहा 
है इज्भुलेण्ड इसलिए प्रति वर्ष संसद को बुलाने के लिये बाध्य नहीं है कि सेना अ्रधिनियम 
या वित्तीय विनियोग भ्रधिनियम पारित किये जायें। संसद सदेव के लिए भी अधि- 
नियम पारित कर सकती है, क्‍योंकि वह स्वंशक्तिमान्‌ है। अभिसमयों की मान्यता 
केवल उनके विधि से सम्बन्ध रखने पर ही है, यह बात भ्रसज्भुत है । वास्तव में उनकी 
मान्यता इसलिए होती है कि “वे ब्रादरसूचक नियम हैं _* जिनका पालन हमें उसी 
प्रकार करना है जिस प्रकार हम खेल के नियमों का पालन करते हैं । 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


प्रतः यह स्पष्ट है कि प्रभिसमयों की मान्यता केवल इसीलिए नहीं होती कि 
उनका विधि से सम्बन्ध है, परन्तु इसलिए अ्राधिक होती है कि वे जनता की पवित्र 
धरोहर हैं श्रौर उनकी रक्षा करना प्रत्येक राजनैतिक दल का परम कत्त॑व्य है। भ्रभि- 
समय इजूलेंड के विधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बेध नियमों एवं 
सांविधानिक भ्रभिसमयों में सबसे बड़ा श्रन्तर यही है कि वैध नियम तो लिखित हैं 
परन्तु अभिसमय अलिखित हैं। परन्तु उनका महत्व ग्रत्यधिक है ।* हाँ, यह भी 
यथार्थ है कि उनके किसी के द्वारा मानने पर या उनका उल्लंघन करने पर कोई 
कानूनी कार्यवाही भले ही न की जावे, परन्तु उसके राजनैतिक परिणाम भत्यन्त 
भयडूर होंगे । 

एक भअ्रमात्मक कथन 

ब्रिटिश संविधान की अलिखितदा तथा संसद द्वारा इसमें संशोधन करने की शक्ति 
के आधार पर फ्रान्सीसी विद्वान पेन (28४0) भ्ौर डी टौकविली (00 000 ४6- 
४।।0) ने ब्रिटिश संविधान के बारे में कुछ भ्रमात्मक बात कह डाली है। उनका 
झ्राधार तो ठीक है, क्‍योंकि फ्रान्स के इतिहास और इडज्जुल॑ण्ड के इतिहास में बहुत 
अ्रन्तर है भर जैसा पहले कहा जा चुका है, फ्रान्स में परिवर्तन के लिए क्रान्ति होती है, 
परन्तु इज्जलेण्ड में सुधार होते हैं। दूसरे फ्रान्स में संविधान बनाया गया है, इज्भूलैण्ड 
में तो बन गया है। यहां रचना नहीं हुई बल्कि विकास हुग्ना है । तीसरे, फ्रान्स 
में चिरकाल से लोग लिखित शासन-विधान से आदी रहे हैं श्र उसमें परिवर्तन विशेष 
ढंग पर ही किये गये हैं । इज्भुलैण्ड में इसके बिलकुल विपरीत बात नजर झाती है । 
इन्हीं सब बातों के श्राधार पर इन दानों विद्वानों ने .ब्रिटिश संविधान की जो आलो- 
चना की है उसे हम निष्पक्ष भाव से देखेंगे । 

टॉमस पेन ([707793 ?0770) ने तो यह बात स्पष्ट रूप से घोषित कर 
दी कि जो विधान लिखित नहीं है वह विधान ही नहीं है* और चूंकि इज्भुल॑ण्ड का 
विधान लिखित रूप से नहीं दिखाया जा सकता इसलिए वह विधान ही नहीं है । 
इसी प्रकार डी टौकविली ([)0 ॥००५प०४ा]० ) ने भी कहा कि अ्रंग्रेजी 
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ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ व उसके मूल सिद्धान्त 


विधान वास्तव में है ही नहीं।। उसका यह कथन निम्नलिखित बातों पर 
ग्राधारित था-- 

(प्र) ब्रिटिश संविधान भ्रलिखित है । 

(ब) ब्रिटेन में संसद विधान में चाहे जब उसी तरीके से परिवर्तेन कर सकती 

है जिस तरीके से वह दूसरे अ्रधिनियम पारित करती है । 

(स) ब्रिटेन में वास्तव में कोई विधान ऐसा नहीं जो सब कानूनों व विधियों से 

ऊपर हो और जिसकी धाराएँ अनुल्लंघनीय हों । 

(द) ब्रिटेन का शासन-विधान अत्यधिक लचकदार है । उसकी कोई सीमा नहीं 

है, वह बढ़ता ही रहता है । 

(य) कोई भी लेख्य स्वतः पूर्ण नहीं है और ज॑सा कि एक लेखक ने कहा है, 

अँग्रेजों ने श्पने विधान के विभिन्न भागों को वहीं छोड़ दिया है जहाँ 
इतिहास की लहरों ने उन्हें लगा दिया है । * 

(फ) ब्रिटिश संविधान में सिद्धान्त तथा आचरण में बहुत अन्तर है। अतः 

सिद्धान्त आचरण का आधार नहीं है । 

यदि इन सब कारणों से डी टौकविली ने यह कह दिया कि ब्रिटिश संविधान है 
ही नहीं तो कोई झ्राइचर्य नहीं । परन्तु श्रगर वास्तव में गौर किया जाय तो उपयुक्त 
बातें भ्रमात्मक ही हैं । 

उपयु क्त कथन की इड्डलैण्ड में विधान नहीं हैं, भ्रमात्मक है, जिसके निम्नलिखित 
कारण हैं-- 

(श्र) इड्भलेंड में लिखित विधान के न होने का यह श्रर्थ नहीं है कि 
वहाँ विधान ही नहीं है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं विधान शब्द को दो अभ्रथ्थों में 
प्रयुक्त किया जाता है । यदि हम विधान को शासन का विधियुक्त ग्राधार ([,0298) 
089878 07 80ए०7७॥7707/) समभें (और यही समभना ठीक होगा) तो 
निस्सन्देह यह ज्ञात होगा कि ब्रिटिश संविधान इस परिभाषा को पूरा करता है। यह 
आवश्यक नहीं है कि सम्पूर्ण विधाम लेखबद्ध ही हो। मुनरो (/(७॥]7'0) के 
कथनानुसार ब्रिटिश संविधान चार्टरों, निर्णयों, स्टैल्यूटों, उदाहरणों, परम्पराश्रों 
तथा व्यवहारों का समूह है जो समय-समय पर इक होते रहे हैं ।/३ अ्रतः ब्रिटिश 
संविधान को संविधान न कहना सरासर भूल है । 

(ब) ब्रिटिश संविधान में बहुत-सा अंश लिखित रूप में भी है । 


] &6528 706 7"००प७७रणछा।७ 8898 '“(फ० जहांठछीा 0णगा8ह॥प्रांणा व0688 70६ 658६.” ! 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


(स) ब्रिटिश संविधान में अनेक ऐसी विधियाँ, कानून, लोक-प्रथाएं, श्रभिसमय 
तथा परम्पराएँ हैं जो लेखबद्ध न होने पर भी अंग्रेज जनता की श्रादर श्रौर 
श्रद्धा का पात्र बनी हुई हैं श्रौर कोई भी उनका उल्लंघन करने की नहीं सोच 
सकता । 

(द) संशोधन श्र परिवतंन प्रत्येक विधान में होने चाहिए, इसलिए यह 
कहना कि ब्रिटिश संविधान में संशोधन और परिवर्तन होते रहते हैं, एक श्रसंगत 
बात है। 

(य) ब्रिटिश संविधान का एक स्रोत नहीं है बल्कि हजारों स्रोत हैं, इसलिए 
वह लेखबद्ध भी नहीं हो सकता । मुनरों ([ध70) के अनुसार “यह चार्टरों, 
कॉमन लॉ, उदाहरणों, न्यायिक विनिश्चयों, परम्पराग्रों तथा रूढ़ियों का एकत्रीकरण 
है । यह एक लेख्य नहीं है बल्कि हजारों लेख्यों में है । इसका एक स्रोत नहीं है बल्कि 
हजारों स्रोत हैं ।”* 

सर विलियम ऐन्सन (8॥7 ए(]]&॥7 #॥30॥) ) के शब्दों में “यह संविधान 
विभिन्न प्रकार की भवन-निर्माण-सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय- 
समय पर विभिन्न मालिकों ने अपनी-अपनी ग्रावश्यकतानुकार दालान, बरंडे, खम्मे, 
शयन-ग्रह तथा अतिथि-ग्रह श्रादि बना लिए हैं | इसके बनाने में अनेक का हाथ है ।” 

उपयु कत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि डी टौकविली (). ॥"0०(४०ए]]०) तथा 
टॉमस पेन (7॥07708 ॥29॥0) के कथन पूर्णतया भ्रमात्मक थे। उन्होंने श्रपने 
देश (फ्रान्स) के विधान को देखकर विधान की परिभाषा बनाई। परन्तु उनकी 
परिभाषा संकुचित सिद्ध हुई । ला 

ए्ाश्छआाए एएश्मा0ता8 7४ 
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हि द्वितीय परिच्छेद 
७. ब्रिटिश संविधान का विकास तथा उसके गुण व दोष 


विषय-प्रवेश : 
ब्रिटिश संविधान जिस रूप में हमें आज मिलता है वह शताब्दियों की उत्पत्ति 
है, जैसा कि पहले परिच्छेद में कहा जा चुका है। ब्रिटिश संविधान के विंकासं कौ जैंड 


३५ ७ 23+०मक बज 


के तन्तुश्रों को ढूँढने के लिए हमें आ्राज से करीब १३०० वर्ष पूर्व से चलना होगा 
भ्रौर इन वर्षो में जो-जो प्रमुख धाराएँ इसके विकास की. लहर में श्रा मिलीं उन्हें 
अ्लग-ग्रलग देखना होगा; क्योंकि जेसा पहले कहा जा चुका है, अनेक घटनाश्रों ने 
इसे वह रूप प्रदान किया है जो वर्तमान समय में हमारी श्राखों के सामने है ।* 
“पाँच ऐतिहासिक यग : 

ब्रिटिश संविधान के विकास का प्रारम्भ किस समय से हुझ्ना, यह श्राज भी. 


(3 * + हक७-+९०७०५५००३७७०५ कक, ०५५० ५0क4०४+4७५७७ ॥»+» ५५७: 'कन >> ४.8 & ५५०० मर ४ आपके, ्ज 


वाद-विवाद का प्रशन है। परन्तु इतना सत्य है कि इसका विकास निम्नलिखित 

पाँच युगों में हुआ :-- 

-(१) प्राचीन बादशाद्वों की शक्ति में कमी (सातवीं शताब्दी से मैगना कार्टा 
(७279 (7979, 425) तक) । 

_(२) राजा की परिषद्‌ में जनता के प्रतिनिधित्व की वृद्धि (सन्‌ १२१५ से 


आदश पालियामेण्ट (१२६५) के निर्माण तक) । 
+”(३) पालियामेण्ट द्वारा वित्त पर. नियन्त्रण प्रातत करना (सन्‌ १२६५ से 


का 
(४) पा्लियामेण्ट द्वारा राजकीय क्षेत्र में सर्वेतर्वा बनना (१३४० से प्रथम 


जम +५ल्‍अनन+.. + 34 पालक 


हनोवर राजा के सिद्दासनारूढ़ होने (१७१४) तक । 
2६ ) सावंजनिक मताधिकार की प्रासि (१६२८) होने तक । 


४७७७७ शा मम आई आन लुक 


-- प्रथम यग : सातवीं शताब्दी से १२१५ ई० तक--प्रा रम्भ में सातवीं और भश्राठवीं 
शताब्दी में इज्धलेण्ड में छोटे-छोटे भ्नेक कबीले थे ्रौर लोग गाँवों में समुदाय बनाकर 
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रहते थे । प्रत्येक समुदाय का एक नेता होता था जिसकी भ्राज्ञा सब को शिरोधाय॑ होती 

थी । धीरे-पीरे शक्तिशाली समुदायों द्वारा कमजोर समुदायों पर विजय प्राप्त करने का 
क्रम प्रारम्भ हुआ झोर इज्जलैण्ड में राजकीय शासन की स्थापना हुईं । 

प्रारम्भ में राजा सर्वशक्तिमानू था। वह परामर्श के लिये एक समिति बुलाता था 

“ जिसमें छोटे-छोटे राजे, बिशप, झ्रार्च तथा अ्रनेक राजाओ्ों के उच्च कर्मचारी होते 


थे । इस समिति को विटनेजमौट (५]६०७७2९०॥॥0॥) या “बुद्धिमान पुरुषों की 


ला जि 


समिति” ((१0प्रा70] ०4 ५४७३४०॥॥९०॥) कहा जाता था। 

इस समिति के पास काफी शक्ति थी । “यह राजा को गदह्ी से उतार सकती थी। 
यह नया राजा चुन सकती थी । शासन-प्रबन्ध में इसका पूरा अधिकार था। राजा के 
साथ यह कानून बनाती थी और कर लगाती थी। यह संधि वगैरह कर सकती थी 
भौर समय झाने पर जल व थल सेना इकट्ठी कर सकती थी । यह पादरियों व शाइरों 
तथा चव के बड़े-बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति करती थी व उन्हें पदच्युत करती थी । 
यह दीवानी तथा. फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय का कार्य भी करती थी।”* 
शक्ति तो इसके पास बहुत थी परन्तु वास्तव में यह उसका प्रयोग नहीं कर सकती 
थी । यह ग्राधुनिक संसद की सूक्ष्म आकृति कही जा सकती है परन्तु आधुनिक संसद 
की शक्ति के प्रयोग में यह उससे कहीं निम्न थी। उस समय राजा की शाक्ति बहुत 
बढ़ी हुई थी और उसके व्यूक्तितु के समक्ष विटन की शक्ति का प्रयोग न हो पाता 
था । यह एक रुचिकर कहानी है कि किस प्रकार आज शक्ति हस्तान्तरित हो गई 
है। प्राज राजा की कहने को शक्ति बहुत है परन्तु प्रयोग में कुछ नहीं है। उस काल 


में विटन की कहने को शक्ति बहुत थी परन्तु प्रयोग में न थी। इज्ूलैण्ड के संविधान के 


':4७-कस्थ हरइन्‍कमस्‍फककाक ककया एपपल के ले मिटा कण 


विकास की कहानी इसी शक्ति के हस्तान्तरित (]7&7807') होने की कहानी है ।* 
बसे राजा युद्ध में नेता माना जाता था, परन्तु चूंकि उसके पास फौज नहीं होती थी 
इसलिए विटन की शक्ति बहुत थी। वह राजा को सिंहासन से उत्तार भी सकती थी 
तथा राजा की मृत्यु के बाद दूसरे किसी को भी चाहे वह राजघराने का न हो 
सिंहासन पर बिठा सकती थी । परन्तु कालान्तर में जैसे-जैसे शक्तिशाली राजे आ्राते 


३०4३9 +कन ० ५२ बक के 7 


गये, विटन की यह शक्ति घटती गई । राजाओं ने भी अपने मित्रों को विटन में भरना 
शुरू कर दिया और विटन राजा की हां में हाँ मिलानें वाली संस्था मात्र रह गई । 
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इस युग में स्थानीय स्वशासन की भी स्थापना हुई। सारा देश विभिन्न शाइरों 
(5)768) में विभक्‍त था भ्रौर प्रत्येक शाइर में कई हण्डू ड्स ([४॥)४7८००४8) 
होते थे जो विभिन्न गाँवों तथा नगरों को मिलाकर बनते थे। प्रत्येक हण्डू ड या जिले 
में स्थानीय सभा होती थी श्र प्रत्येक शाइर में शाइर-मूट (507'6-700)। गाँवों 
में जनता इकटद्ठी होकर अपने श्रापस के मामलों पर विचार करती थी । इस प्रकार 
स्थानीय शासन की इसी काल में नींव पड़ गई। इस काल में न्यायाधीशों की व्यवस्था 
न थी बल्कि शाइर-मूटों में उनके प्रधान तथा प्रधान पादरी वर्गरह ही न्याय करते थे । 

सब से पहले जनता में जाग्रति तथा शिक्षा और कानून की व्यवस्था ग्रल्फ्र ड 
महान्‌ (5७१ से €०१ ई० पू०) ने की जिसने डेत जाति के ग्राक्रमणकारियों को 
हराकर इज्जलेण्ड को एक सूत्र में बाधा, फौज और जल-सेना तैयार की तथा शिक्षा 
और कानून की व्यवस्था की | 

सन्‌ १०६६ ई० में इद्धूलैण्ड में नॉमंन जाति का शासन स्थापित हुआ और उसके 
नेता विजेता विलियम ने शासन की सुविधा तथा जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के 
सेना रखते थे और आवश्यकता के समय राजा को मदद देते थे, बाँट दी गईं । विलियम 
ने विटन को हटा दिया श्रौर उसके स्थान प्र एक महान्‌ परिषद्‌ ((7'09/ 
(!0प70] 07 (!प४७ [6278) की स्थापना की जिसमें बेरन भ्रोर राज्य 
के बड़े-बड़े पदाधिकारी ही बुलाये जाते थे। इसका प्रथम कार्य राजकीय मालग्रुजारी 
(7099) 7।68४९7०८९6) वसूल करना ओर उसका हिसाब देना था। व॒तंमान चांसलर 
श्रॉफ दी एक्सचेकर ((20970060]]07' ०ए7 (76 ॥5०)|७१४००) की उत्पत्ति 
यहीं से होती है । 

यह क्रम तभी तक चल सकता था जब तक कि न्यायप्रिय, ब्रुद्धिमान्‌ और 
शक्तिशाली राजा राज्य करते रहें । कमजोर राजाश्रों के भ्राने पर फ्यूडल ढाँचा नहीं 
चल सकता था। 

सन्‌ ११६६ से १२१६ ई० तक इज्धूलैण्ड में एक बहुत ही निर्देयी, दुष्ट तथा 
भ्रत्याचारी राजा हुप्ना जिसका नाम जॉन था। उसने सन्‌ १२०२ में अपने भतीजे 
ग्राथर को भ्रपनी जागीर से हटा दिया तथा श्रन्य बेरनों को, जिन्होंने उसका विरोध 
किया, जेल में डाल दिया । सन्‌ १२१४ में बड़े-बड़े बरनों ने मिलकर जॉन को गृहु- 
युद्ध की धमकी दी भौर उससे एक चाटेर पर हस्ताक्षर कराए जो मैगना कार्टा 


५ 9४७ कारक; कातक७ 2०९७० ५क/ ०७७ १फम बलनाफ७-4९४०॥३५ १-+१रम» ४. 


कि राजा महानु परिषद्‌ की श्ाज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगायेगा 
तथा परिषद में बड़े-बडे बरनों, शाइरों के उपाधि-प्राप्त लोगों तथा शरिफों को 


हवन" अलतकाके फकलन मात 


झामन्त्रित करेगा । यद्यपि इस चआटंर से जन-साधारण को कोई विश्येष-लाभ या 
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श्रधिकार प्रात नहीं हुआ, तथापि राजा के अधिकार नियन्त्रित हो गये । इसी लिए 
मैगना कार्टा श्रेग्रंज जनता की स्वतन्त्रता का प्रथम घोषणा-पत्र माना जाता है । 
«“ठितीय यग : सन्‌ १२१५ से १२६५ ई० तक : महान्‌ परिषद्‌ में प्रतिनिधियों 
की वृद्धि--ब्रिटिश संविधान के विकास में दूसरा कदम यह था कि महान्‌ परिषद्‌ में 
प्रजा के प्रतिनिधियों की वृद्धि हुई श्रुभी तक महान्‌ परिषद्‌ में केवल विशप, बरन 
राज्य के उच्चाधिकारी भ्रादि ही सम्मिलित होते थे, यद्याप यात्रा के साधन कठिन 
होने के कारण ये लोग भी बहुत कम संख्या में उसकी बैठकों में भाग लेते थे । 

सन्‌ १२५८ में एक परिवर्तंत यह हुआ कि राजा हेनरी तृतीय का महान्‌ परिषद्‌ 
के बैरनों से मतभेद हो गया झ्लौर बैरनों ने उसके ऊपर नियन्त्रण करने के लिये 
भ्रॉक्सफोर्ड में एक सभा की, जिसमें उसे उनकी शर्ते माननी पड़ीं और राजा पर 
नियन्त्रण रखने लिये १५ बँरनों की एक कमेटी बना दी गई। परन्तु हेनरी ने 
प्रॉक्सफोर्ड की शत मानने के ५ वर्ष बाद ही उन्हें ठुकरा दिया जिसके फलस्वरूप 
सन्‌ १२६४ में साइमन डी मोण्टफोड के नेतृत्व में बेरनों ने राजा से युद्ध किया और 
उसे हराकर बन्दी बना लिया । तदुपरान्त साइमन ने एक पालियामेण्ट बुलाई जिसमें 
बिशप तथा बेरनों के साथ-साथ प्रत्येक शाइर से दो-दो उपाधि-प्राप्त व्यक्ति 
भी बुलाएं गए। इस प्रकार बड़े-बड़े लोगों के साथ-साथ छोटे-छोटे लोगों का थी 
पालियामेण्ट में झाना प्रारम्भ हुआ श्रौर लोकसभा की नींव पड़ी । 

सन १२९४५ में एडवर्ड प्रथम ने एक पालियामेण्ट बुलाई जिसका नाम आदर्श 
पालियामेण्ट (१(060॥ ॥297'87707)0) रकखा गया। इसमें शाइरों और बरों के 
१७२ तथा बेरनों, क्लर्जी, बिशप आदि के ४०० प्रतिनिधि थे। इस पालियामेण्ट में 
वास्तव में जनता के प्रतिनिधि अधिक संख्या में सम्मिलिते हुए और धीरे-धीरे 
पालियामेण्ट में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती गई । 

चौदहवीं शताब्दी के मध्य में पालियामेण्ट दो भागों--लॉर्डसभा तथा लोक- 
पालियामेण्ट बुलाई जाती थी वसे-वसे बड़े-बड़े लोगों ने श्रपना अलग संगठन बना 
लिया और छोटे-छोटे प्रतिनिधियों ने श्रपना झलग । वे अलग-श्रलग स्थानों पर बैठने 
लगे और उन्होंने अपने अलग-अलग दल बना लिए । इस प्रकार लॉडंसभा भर लोक- 
सभा की उत्पत्ति हुई। प्रथम में तो बैरन, बिशप तथा बड़े-बड़े लोग शामिल होते थे 
तथा दूसरे में शाइरों श्रौर बरों से चने हुए उपाधि-प्राप्त लोग तथा स्वतन्त्र नागरिक । 
दूसरे दल में व्यापारी वर्ग भी शामिल था और कालान्तर में जनता के प्रतिनिधि होने 
के कारण इनका दल राजा और लॉडंसभा दोनों से अधिक शक्तिशाली बन गया। 
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_ींसरा युग : सन्‌ १२६५ से १३४० ईं० तक : पालियामेण्ट द्वारा वित्त पर 

<+यामारलक्ाकररापरको्‌.. 
नियन्त्रश-प्रारम्भ में राजा रुपये की झ्रावश्यकता को रेवेन्यू से ही पूरा कर 
लेते थे, परन्तु युद्धों के श्रधिक बढ़ने के _कारण उन्हें रुपये की अत्यधिक 
. बश्रावश्यकता पड़ी। परिणाम यह हुझ्ना कि पालियामेण्ट को उन्हें नये करों की 
स्वीकृति के लिये बार-बार बुलाता पड़ा । सन्‌ १३४०-४१ में पालियामेण्ट ने एड्वर्ड 
तृतीय को ग्रधिक करों के श्रारोपण की आज्ञा प्रदान करते हुए उससे .निम्नलिखित 
शर्ते स्वीकार करवा. लीं :--- 

(१) राजा पालियामेण्ट की स्वीकृति के बिता. कोई नया कर न लगावे । 

(२) पालियामेण्ट हिसाब की जाँच के लिए कमिश्नर नियुक्त करे । 

(३) मन्त्री पालियामेण्ट के द्वारा नियुक्त किए जावे। 

(४) पालियामेण्ट के नये अधिवेशन से पूर्व मन्त्री राजा के समक्ष अपना 

इस्तीफा प्रस्तुत करे और अपने खिलाफ हुई शिकायतों का जवाब दें । 

इस प्रकार पालियामेण्ट ने राज-धन तथा मन्त्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त करना 
प्रारम्भ किया । परन्तु भ्रभी पालियामेण्ट की शक्ति अधिक नहीं हो पाई थी, क्योंकि 
9 ना, उसे विसं्जित करना आदि काम राजा के ही हाथ में थे.। 
“चतुर्थ युग: सन्‌ १३४० से १७१४ ई० तक : पालियामेण्ट की विजय श्रौर 
उसके हाथ में शक्ति का निहित होना-यह कार्य चार श्ताद्वियों में तथा 
५ राजवंशों के कार्य-काल में हुमा। प्रथम वंश प्लाण्टेजेनेट (सन्‌ ११५४ से 
१३६६ ई० ) तक रहा, जिसके समय में पालियामेण्ट की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई । 
सर्वप्रथम इज्भल॑ण्ड के इतिहास में सन्‌ १३२७ में पालियामेण्ट ने एडवर्ड द्वितीय को 
वाल से च्युत कर दिया) रिचार्ड द्वितीय को भी पालियामेण्ट के समक्ष भुकना 
पड़ा । पालियामेण्ट ने लड्धास्टर वंश के राजा हेनरी को इड्भुलेण्ड का राजा बनाया। 


(लक++>>करकब कस मनन न 


लड्भास्टर वंश (सन्‌ ११६६ से १४८५ ६० तक) के जमाने में बहुत कुछ परिवर्तन 
हुए और पालियामेण्ट की शक्ति श्ौर प्रधिक बढ़ गई । 
(१) सर्वप्रथम हेनरी चतुर्थ के समय में “प्रीवी कॉंसिल” नाम का प्रयोग हुआा 
भ्रोर राजा द्वारा मनोनीत मन्त्रियों का समृह इस नाम से पुकारा जाने लगा । 
-(२) सन्‌ १४०१ में लोकसभा ने यह जिद की कि नए करों की स्वीकृति देने से 
पूर्व राजा प्रजा को शिकायतों का निवारण करे। धीरे-धीरे यह प्रथा बन गई कि 
नथे करों की स्वीकृति तमी दी जायगी जब _ राजा प्रज्ञा की. शिकायतों के निवारण 
का वायदा करेया-+- 
-(३) सन १४०७ में लोकसभा ने वित्त विधेयक को झअ्पनी संसद में ही प्रारस्भ 
होने का अधिकार _ प्राप्त कर लिया (पूर्ण भ्रधिकार तो उसे सन्‌ १६११ में प्राप्त 
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यह सब होते हुए भी इज्भलेण्ड में श्रभी वैधानिक शासन की स्थापना करना तो 
एक अ्रसफल प्रयत्न ही रहा, तथा ग्रुलाबों के युद्धों (५८७ 07 80868) के कारण 
देश में ऐसी अ्रशान्ति तथा अ्रव्यवस्था फैल गई कि लोग यह चांहने लगे कि भले ही 
किसी निरंकुश राजा का राज्य हो परन्तु देश में शान्ति की स्थापना हो । 

व्यूडर वंश (सन्‌ १४८५ से १६०३ ई० तक) के समय में पालियामेण्ट की शबित 
बहुत क्षीण हो गई । व्यूडर राजा शक्तिशाली थे। उन्होंने काफी धन इकट्ठा क 
लिया था और इसलिए उन्हें पालियामेण्ट के नियन्त्रण में रहने की झ्रावश्यकता ही 
नहीं थी । इसके भ्लावा लोग गुलाबों के युद्ध से बहुत परेशान हो गये थे, अ्रतः उन्होंने 
व्यूडर वंश के निरंकश शासन्‌ को ह॒र्पपृर्वक स्वीकार कर लिया । 

. ट्युडर वंश के जमाने में इद्धलेण्ड ने उन्नति भी काफी की । उसके व्यापार की 
वृद्धि हुई, सामुद्रिक शक्ति बढ़ी तथा विदेशों में उपनिवेशों की स्थापना हुई । अत 
व्यूडर वश की निरंकुशता इज्धुल॑ण्ड के लिए हितकर ही रही । रानी एलिजबेथ का 
युग तो इज्धुलंण्ड के इतिहास का स्वण-युग कहलाता है । 

स्टंट वंश (सन्‌ १६०३ से १७१४ ई० तक) के समय में परिस्थिति बदल गे 
जनता में जाग्रति पैदा हुईं और उसने राजा के निरंकश शासन का विरोध करना 
प्रारम्भ कर दिया। इब्र स्ट्रग्रट राजे जेम्स प्रथम तथा चाल्सं प्रथम राजा के देवी 
अधिकार ([)[0॥0 उश8॥08) के पक्के मानने वाले . थे परिणाम यह हम्ना 
कि स्ट्र॒श्नर्ट राजाशोों के समय में राजा, और पालियामेण्ट में फिर संघर्ष शुरू हुआ्ना 
जिसके परिणामस्वरूप भ्रन्त में पालियामेण्ट . की विजय हुई । स्टअ्र्ट वंश के समय में 
पालियामेण्ट के विकास के द्ेतु निम्नलिखित कदम उठाए गये :-- 

-(१) सन्‌ १६२८ का ग्रधिकार याचना-पत्र ( ०0) 2६ 027 (8) 3) । 

राजा चाल्स प्रथम और पालियामेण्ट में संघर्ष हुआ और सन्‌ १६२७८ में करों 
की स्वीकृति देने से पूर्व पालियामेण्ट ने राजा से उपयुक्त प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर 
कराए। इसके अनुसार यह निश्च्ति हुआ कि-- 
(भर) राजा बिना पालियामेण्ट की स्वीकृति के नए कर नहीं लगावे । 
(ब) राजा बिना पालियामेण्ट की आज्ञा के धन उधार न लेगा । 
(स) राजा भ्रका रण किसी व्यक्ति को बन्दी न बनायेग 
(द) राजा युद्ध की श्रनुपस्थिति में युद्ध-सम्बन्धी नियम लागू ने करेगा । 
४(२) सन्‌ १६७६ का बन्दी प्रत्यक्षीकरण प्रधिनियम (48 0088 (४07%प8 
0. (४0) । का 
इसके अनुसार राजा जिन लोगों को बन्दी करेगा उनके ऊपर तरच्त दी अभियोग 
चलायेगा । 
(३) सन्‌ १६५६ का अधिकार-बब (3]]_ ०. 2[8) | 
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विलियम और सेरटी के सिहासनारूढ़ होने पर पालियामेण्ट्र ने उनसे इस पत्र पर 
हस्ताक्षर कराए | इसके अनुसार--- 

(अर) राजा बिना पालियामेण्ट की स्वीकृति के कोई नए कर न लगायेगा । 

(ब) राजा पालियामेण्ट की बैठक प्रति वर्ष बुलायेगा । 

(स) राजा पालियामेण्ट की स्वीकृति के बिना सेना न रख सकेगा । 

(द) राजा कोई नये न्यायालय, जेंसे हाई कमीशन कोर्ट श्रादि स्थापित 
नहीं कर सकेगा । हु 

(य) पालियामेण्ट में सदस्यों को बोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । इस 
नियम ने राजा की शक्ति प्र बहुत नियन्त्रण कर दिया । 

(४) सन्‌ १७०१ का समभौते का अधिनियम (0०४ 076 500000707॥[.) । 

रानी ऐन के कोई सन्‍्तान न थी इसलिए उत्तराधिकार तथा श्रन्य तत्सम्बन्धी 
भंगड़ों को तय करने के लिए यहू झधिनियम पारित किया गया । इसके अनुसार--- 

(भर) रानी ऐन. के बाद इड्भलैण्ड्र का सिद्दासन जेम्स प्रथम की नातिनी 
सोफिया के लड़कों को मिले । 

(ब) राजा बिना पालियामेण्ट की स्वीकृति के न तो अ्रन्य देशों को जा 
सकता है ओर न उनसे युद्ध ही कर सकता है। 

* (५) विलियम और मेरी के शासन-काल के समाप्त होने से पहले ही द्वि-दुल 
प्रथा (4'४0-007/9 87४/९॥) शुरू हो गई । इसकी उत्पत्ति सन्‌ १६७६-८१ 
में हुई जबकि पालियामेण्ट में बहिष्कार-प्रस्ताव (25४0] 7७0॥ .3]]) रक्‍्खा गया, 
जिसके अनुसार जेम्स द्वितीय को चाल्स द्वितीय के बाद सिंहासन से वंचित रखना था, 
क्योंकि जेम्स कैथोलिक था । बिल के समर्थक ह्विग और विरोधी टोरी कहलाये । 
इन लोगों ने एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए ये नाम रकक्‍्खे थे। वर्तमान काल में 
ह्विग लिबरल (/007'8]8) और टोरी कज्जरवेटिव ((/0॥867'790/968) 
कहलाते हैं। _ 

(६) केबिनेट का प्रारम्भ : सन्‌ १६९३ से १६६६ ई० तक के समय में राजा 
विलियम ने एक मन्त्रिमण्डल बनाया जो “जुन्टा' (.ंप्रा/9) कहलाया । इसके सदस्य 
उन दलों में से थे जिनका पालियामेण्ट में बहुमत था । 

(७) सन्‌ १६८६ में सेना अधिनियम (87॥ए 2०४) पास किया गया 
जिसके द्वारा केवल एक साल के लिए ही संनिक भर्ती किए जाना निश्चित हुआा । 
राजा को भ्रब ओर भी श्रावरयक हो गया कि वह प्रति वर्ष पालियामेण्ट की बैठक 
बुलाएं 

_(<) सन्‌ १६६४ में त्रवाषिक अधिनियम (7707॥79] 406) पास हुआा 
जिसके अनुसार पालियामेण्ट की अवधि तीन साल निश्चित करदी गई और यह 
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निश्चित हो गया कि पालियामेण्ट का अश्रधिवेशन किसी भी हालत में तीन साल से 


भ्रधिक न जाय। बाद में सप्तवाधपिक नियम भी पास हो गया । 

“(६) सन्‌ १७०७ में स्कॉटलंण्ड से संयोग नियम (006 ० एजा0०॥ का 
8000]870) भी पास हो गया जिसके अनुसार वहाँ से भी लॉडेंसभा और लोक- 
सभा में क्रमश: १६ और ४५ सदस्य भेजने की अनुमति मिल गई । 

«-(१०) सन्‌ १७१४ में, जब हनोवर वंश का राजा जॉजें प्रथर्म इज्भल॑ण्ड का राजा 
हुआ, पालियामेण्ट की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी; क्योंकि (अ्र) प्रथम तो पालियामेण्ट 
के द्वारा ही सनू १७०१ के एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट (0 ० 5७/000]07, 
70]) के अनुसार बह राजा बनाया गया था; झोर (ब) दूसरे अ्रेंग्रेजी न जानने 
के कारण उसे प्रत्येक बात के लिये पालियामेण्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता था । 
हनोवर राजा श्रेंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिये उन्होंने पालियामेण्ट की बैठकों में 
श्राना छोड़ दिया । उनके स्थान की पूर्ति मन्त्रियों में से ही एक ने शुरू करदी और 
वह मन्त्री प्रधान मनन्‍्त्री कहलाया। इस प्रकार केबिनेट प्रणाली द्वारा, जिसमें एक 
प्रधान मन्त्री और भ्रन्य मन्त्री हों, शासन का कार्य करने की प्रथा ने बल पकड़ा । 
राजा की कमजोरी ही पालियामेण्ट की शक्ति को बढ़ाने वाली थी । 

गॉँचवां यूग : सन्‌ १७१४ से १६२८ ई० तक : सावंजनिक मताधिकार की प्राप्ति- 
हनोवर वंश के प्रारम्भ होते ही लोकसभा के अ्रधिकारियों में वृद्धि हुई। लेकिन सब 
से बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें बहुत कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व था। 
सन्‌ १७१४ के बाद का इतिहास लोकसभा में प्रतिनिधित्व की वृद्धि से सम्बन्ध रखता 
है। इस सम्बन्ध में पालियामेण्ट ने कई सुधार-नियम पास किये जिनके द्वारा लोक- 
सभा में जन-साधा रण के प्रतिनिधियों की वृद्धि हुई | वे निम्नलिखित हैं. 

कह १८३२ का सुधार-नियम, जिसके अनुसार पालियामेण्ट में मध्यम श्रेणी 
के लोगों के प्रतिनिधियों का भ्राना घुरू हुआ । 

_.(२) सन्‌ १०३५ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, जिसके अनुसार स्थानीय 
संस्थाग्रों में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी । सन्‌ १८८८ तथा सन्‌ १८६४ के 
भ्रधिनियमों द्वारा आगे चलकर इज्भलंण्ड में स्थानीय स्वशासन की और प्रतिष्ठा बढ़ी 
श्र उसका प्रभाव मान्य हुश्ना 
अन्य दस्तकार तथा शहर के मजदूरों को भी मतदान का भ्रधिकार प्राप्त हुआ । 

-(४) सन्‌ १८८४ का सुधार-बिल, जिसके अनुसार खेती पर वाम्‌ करने वाले 
मजदूरों को भी मतापिकार प्राप्त हुग्ना । 


०१५०७ + + मेक अर रनकरे 24७८ 


) ६६११ का पालियामेण्ट एक्ट, जिसके अ्रनुसार वित्तीय विधेयकों पर 


रथ ५ ककमक न; 
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ब्रिटिश संविधान का विकास तथा उसके ग्रुण व दोष 


लोकसभा का एकाकी अधिकार स्थापित हुआ अर्थात्‌ यदि लॉडंसभा उसे पास भी न 
करे तो भी लोकसभा उस्े-प्रस-कर-दे । 

_“(६) सनु १६१८ का एक्ट, जिसके अनुसार तीस साल की उम्र से अधिक आयु 
वाली स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त हुआ । 

_..(७) सन्‌ १६९२८ का एक्ट, जिसके अनुसार सावेजनिक मताधिकार निश्चित // 
हुआ और २१ वर्ष से श्रधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री-पुरुष को मताधिकार मिला । ॥। 
उपयरु कत विवरण केवल सक्ष्म रूप में ही ब्रिटिश संविधान के विकास को बताता 

है परन्तु इससे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार इन १३०० वर्षों में 
पालियामेण्ट ने यह वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया और किस प्रकार समयानसार इसके 
श्रधिकारों में वृद्धि हुई । आजकल पालियामेण्ट का वया रूप है और किस प्रकार 
इज्लेण्ड का शासन-कार्य चलता है, यह श्रगले परिच्छेदों में स्पप्ट किया जायेगा । 
ब्रिटिश संविधान के गुण अ्रेर-बोश, 
संविधान के गुण--( १) ब्रिटिश संविधान लचकदार होने के कारण परि- 
स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है. क्योंकि इसमें संशोधन सुविधापूर्वक हो 
सकते हैं । 

+(२) इज्धलण्ड की संसद संसदीय संस्थाश्नों का. घर है। इज्जलेण्ड की संसद 
संसदों की जननी कही जाती है [776 #॥92॥8]॥ 7087]27)9॥॥ 8 +8 
770॥]0/ 0 979॥0॥08); भ्रतः इद्भुलेण्ड की पालियामेण्ट एक आदर 
पालियामेण्ट है । 

-(३) राजकीय शक्ति राजा के हाथ में न होकर पालियामेण्ट में निहित है, इसलिए 
शासन वधानिक है. निरंकशता! के लिए वहाँ कोई प्रवसर नहों- है । 

५ (४) ब्रिटिश संविधान इड्भलेण्ड की राष्ट्रीय जागृति का परिचायक है । यह इस 
बात को सिद्ध करता है कि इद्धूलण्ड की जनता किस प्रकार अ्रपनी स्वतन्त्रता और 
अ्रधिकारों की रक्षा के. लिए उत्युक है.। 

-(५) इज्धलेण्ड के संविधान का विकास सुधारों से हुआ है, विद्रोह्ों से नहीं; इस- 
लिए सुधार ही यहाँ के वैधानिक जीवन के चालक हैं । 

(६) द्वि-सभात्मक प्रणाली के होते हुए भी लोकसभा का महत्व अ्रधिक है; 
इसलिए जनता की आवाज बुलन्द है। 
(७) विधि-शासन (फप]6 07 ,89) तथा कॉमन लॉ ((४09॥)0॥) 
440% ) द्वारा जनता की स्वतन्त्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित 
“(5) इंज्धुलेण्ड का विधान संसार में अति प्र।चीन है श्रौर इसका संसार में बहुत 
बड़ा महत्व है 
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ग्रेट बिटेन का संविधान 


..सींविधान के दोष-- (१) लचकदार द्वोने के कारण इसमें आवश्यकतानुसार परि- 
वतन हो सकते हैं, इसलिए इसकी स्थिरता की जड़ कमजोर है; यद्यपि लचकदार 
होना इसका एक विशेष ग्रुण है ।' 

(२) केबिनेट का प्रभुत्व द्वोने के कारण अ्रधिकांशत: उसी की तानाशाही है। 

«“(३) पालियामेण्ट विधान में संशोधन करने का श्रधिकार रखती है; भ्रतः यह 
विधान को जब चाहे उलट सकती. है.। 

(४) बहुमत-दल की सरकार होने के कारण बहुमत-दल वाले चाहें तो सारे देश 

के स्वार्थों का अपने लिए बलिदान कर सकते हैं । 

(९) उपयुक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि इद्धलेण्ड में विधान की कोई निजी 
शक्ति नहीं है । यह संसद के हाथ का खिलौना है और चाहे जसे तोड़ा-मरोड़ा जा 
सकता है.। | ७ 5): 


हे हि गए 
<“(६) संसद आवेश में गलत नियम भी बना जाती है। ॥>टट्टट! 
ए्राएणएऋरडआरश एएफ़शाएर७/ वा 
. एछा85०755 ण6९9 ॥6 ९ए४०प्राणा 06 छाई (०ाईपर0०॥, 
2. 'बुफल शाशांईी एगाइापा[0णा ३5 त2॥9 465७१00.7 ([6/#707) :४एथिा], 
लठत्ज़ थि। 00 ए0पर 3886 गाता ॥6 १ 6गांगायाए ०06 शाशाईं। 
(ाहईरापाणा 3$8 38 ०66 ॥$ श609 थात वंक्वाएश' ? (/#7920, 7944, 46) 
३3, “न॥& जञ06 06ए200)शलथा णए ॥॥6 फतवा एणाइधरपाता व85 266॥ 
ग़राक्षा।[26 099 8 56809 पएक्ा$ईहि णा छ0०णशक्$ 06 छा800240५565 #0ा 
[06 ॥९॥7९ 40 (॥6 (70५7, ॥2]80प55. 


३ 397. श्यंवछा 88ए8 09008 ४6 465 907 67 ४96 छि््कांडी] (0080॥07007॥ ६४8४6 
४ [६ ३8 ॥00 ४074) छ4]6 60 चुप७४#07 ६0 प्रशर्शाप्रोन्‍888 0६ [08 46500 2!0"80- 
६067... व7 |6, 4; वं॥8 &8 6887 0 फएशाआ6तेए गरां४8 २6७8. 88 40 8 00. ग्राधोर७ धीणा, 
एपए५ (8 90७0408 छी[ठपरौीतव॑ 3०४ 996 468/ ३7 07व७७ ६0 88७8 प४०प 88७४50 7७॥"७ 
७04 76930६6 [90854/4]0468.”? 
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तृतीय परिच्छेद 
.“रजा तथा क्राउन तथा क्राउन 
विषय-प्रवेश : 


शासन के तीन अंग होते हैं--ब्यवस्थापिका (॥,७273]8007'8), कार्ये- 
कारिणी ([85९07ए8), तथा न्याय-विभाग (संप्रदां087'ए ) | प्रथम का काम 
कानून बनाना है, दूसरे का काम कानून का पालन कराना और तीसरे का कानून न 
मानने वाले को दण्ड देना है। किसी भी शासन-विधान का अध्ययन करते समय हमें 
इसी क्रम में उसके अंगों का ग्रध्ययन करना चाहिये । परन्तु इद्धुल॑ण्ड के शासन-विधान 
में और प्रत्येक शासन-प्रणाली में जहाँ केबिनेट-प्रणाली प्रचलित है, व्यवस्थापिका 
तथा कार्यकारिणी इस प्रकार एक दूसरे से ग्रुथी हुई हैं, और विशेषकर इडज्जलेण्ड में 
तो कार्यंपालिका ने इस प्रकार व्यवस्थापिका पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है 
कि हमें अपने अव्ययत में कार्यपालिका को ही प्रथम स्थान देना होगा और दूसरा 
व्यवस्थापिका को । अ्रतः इज्भुलेण्ड की शासन-प्रणाली का अध्ययन हम कार्यकारिणी 
के सर्वोच्च अधिकार्रि क्राउन से आरम्भ करेंगे । 
_> क्राउन्न की परिभाषा : 

क्राउन की परिभाषा करना एक कठिन कार्य है। वास्तव में इसकी परिभाषा 
नहीं की जा सकती, इसकी केवल व्याख्या ही की जा सकती है श्नौर उसके लिये हमे 
ऐतिहासिक घटनाओं का सहारा लेना होगा । प्रारम्भ में राजा ही इज्धुलण्ड का वास्त- 
विक शासक था। उसकी मृत्यु के उपरान्त दूसरा राजा गद्दी पर बेठता और राज्य- 
कार्य सम्हालता था। धीरे-धीरे सम्हालता था । धीरे-धीरे राजत्व (29) पैतृक (]97960&7ए) 


3 अली किन जका 
/२०७-५२७५०-७०००००३७».....,... 


_हो गया भोर यह प्रथा बग गई कि राजा की मृत्यु के बांद दूसरा राजों अये, फिर 
तीसरा आये, ओर यह क्रम जारी रहे; पर राजकीय काम राजा के नाम से चलता 
रहे । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राजत्व एक संस्था बन गई भौर 
उसका राजाश्रों की गद्दी पर बठने तथा मरने या दूसरे राजा के गद्दी पर श्राने आदि 

772.०००७-७७---२२००२०+»>कल_>००+.- 
बातों से कोई सम्बन्ध म्‌ रहा । राज्य का काम राजा के नाम से न चेलकर उस संस्था 
के नाम से चलने लगा जो संस्था कभी विनाश को प्राप्त न हो ।* राजा व्यक्ति होने 


के नाते एक श्रलग चीज थी, राजा संस्था के रूप में राजकीय कार्यों को चलाता हुम्ना 


“पत्ताएए, डवछ8ण०त 67 (९6706 7929 वा, 8७१ 8]8९0:६६०06, *१पघ५ [86 ऋणाए 
8प"णए४68 40677 8],! 
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ग्रट ब्रिटेन का संविधान 


बिलकुल दूसरी । राजा के व्यक्ति होने के नाते कायं कुछ और हैं, राजा के संस्था 
होने के नाते कुछ भौर । आजकल भी शासन के समस्त काये राजा के ही नाम से 
होते हैं, परन्तु राजा के व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि उसके संस्थागत रूप में । राजा 
का यह संस्थागत रूप केवल एक अदृश्य संज्ञा (७0807:000707)) है, जिसमें राजा, 
मन्त्री तथा पालिय।|मेण्ट--इन, सब का एक अनुठा संयोग है ।* इसीलिये सिडनी लो 

जिंव॥09 4,0५) क्राउन को “एक सुविधाजनक कार्य करती हुई कल्पना” (& 
७07ए०॥006॥ ७०॥४६॥]2 ॥9]007 ८४४8) बतलाते हैं; परन्तु क्राउन इस 
कल्पना से कहीं ज्यादा है। यह देश की शासन-प्रणाली का केन्द्र है; संविधान के ढाँचे 
की धुरी है। इसका हृश्य-रूप मन्त्रिमण्डल (जिसमें केबिनेट भी शामिल है) है | यह 
देश की सबसे बड़ी कार्यकारिणी तथा विधि-निर्मात्री शक्ति है ।* 
राजा और क्राउन में भेद : 

इज्धलेण्ड के प्रधान मन्त्री ग्लेड्स्टन ((४]७५४६0॥0) ने कहा था कि इज्भुलैण्ड 

के विधान में बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें भेद करना सहज है और जो इतना महत्त्व 
भी नहीं रखते हैं जितना राजा श्र क्राउन का भेद | इस भेद को समभ लेना हमारे 
लिए बहुत ग्रावश्यक है, क्योंकि इसी के न समभने पर साधारण बोलचाल में लोग 
अ्रसंगत बात निकाल सकते हैं | क्राउन की उपयुक्त व्याख्या के श्राधार पर हम राजा 
तथा क्राउन में निम्नलिखित भेद पाते हैं :-- 

-[ भ्र ) राजा एक व्यक्ति है, क्राउन एक संस्था । राजत्व को जब वेधानिक 

रूप में परिवर्तित किया जाता है तब तक क्राउन कहलाता है। 

-(“ब ) राजा का जन्म होता है, वह गद्दी पर बैठता है, मरता है, परन्तु क्राउन 
एक संस्था होने के नाते इन श्रवस्थाओ्रों से परे है, भ्रौर इसीलिये 
कहावत प्रसिद्ध है कि “6 [रंए/8& ३8 वै०8व, ]078 ॥ए० 
000 (70 7). द 

-(स ) क्राउन राजकीय ऐक्य का प्रतीक है और यह्‌ ब्रिटिश साम्राज्य के 

विभिन्न अ्रंगों को एक सूत्र में बाँधता है। जनता की भक्ति क्राउन के 
प्रतहै। 
“( द ) क्राउन ही कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है और उसकी शक्ति का 
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मै /...,.« 506 8 परधतानो 9 8 00)9 & 80746 6 40007 80870त789 8८२ 0 ६॥6 
8९पोो 80766 850ए९प६ए४७ ७पैह।00079 शाफ०वा6त पी 8 8परी0000७. ४88029(07) 0ई 
809४07० ४७, ग्रायक9678 ४20 87]987677॥, 7'%8 807769७9]086 77स्‍087 87/0क्‍6. ४७7/-॥68 8 
06 बप७07709 8 एक छ० ९] ६06 (फ०जम,१ (0909 & 26&8/ : ०७. ८४, #. ४७) 

2. ॥0 48 0 उप[ए/"076 €560प076 कराते एछ०6ए-फछाणाए08 82०0०0ए 40. ६6 छू०ए९"४- 
गण ए0) 76808 & जश)0)08076 ठ0गरंप्रहपंठता ० 80ए7०078870, गराव30 08 
छावे एथ0छ078,. 7 48 ॥6 वा8000007 ६0 फ)6॥ 8घ868006॥9५ &]] ए9707088 « 
(ए०08 छापे 9056%8 00९० >उशेग्ाह्ठाएए ४० (४० म8 0 ०/४07 78२० 7७प५७४)७ 
966४ ६ए७प8७07७१ ,/? -- (2४2५ , 


श्८ 


राजा तथा क्राउन 


प्रयोग राजा के द्वारा मन्त्रियों की सलाह से किया जाता है। श्रतः राजा 
व्यक्तिगत रूप में प्रशासकीय क्षेत्र में कुछ महत्त्व नहीं रखता । क्राउन के 
नाम में भ्रनेक ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनमें राजा बिलकुल अनभिज्ञ 
रहता है । सामाजिक जीवन से राजा का व्यक्तिगत महत्त्व बहुत है परन्तु 


प्रशासकीय क्षेत्र में नहीं है. । 


अपने अधिकारों की रक्षा के लिये राजा से समय-समय पर उसके बहुत से श्रधिकार 
छीन लिये। वे सब ग्रधिकार राजा के पास न रहकर एक संस्था मे निहित कर दिये 
गये। उसी संस्था को क्राउन कहते हैं । वास्तव में राजा और क्राउन के अ्रधिकारों में 
सांविधानिक विधियों या परिपाटियों में कोई अन्तर नहीं है। भ्रब की वेधानिक 
शब्दावली में राजा ही सत्ता का स्रोत है परन्तु राजा की निरंकुशता पर नियन्त्रण _ 
है। वह कुछ भी कार्य भ्रपनी इच्छा से नहीं कर सकता । परन्तु फिर भी राजा ही के 
नाम से सब कार्य होता है। यह क्यों ? इसका मतलब यह है कि राजा के पास जो 
शक्तियाँ थीं वह राजा ही की थीं, परन्तु अ्रब वे राजा के पास व्यक्तिगत रूप से 
हटाकर संस्थागत रूप में निहित करदी गई हैं। यह सब जनता की इच्छा द्वारा 
हुंग्ना हैं। जनता ने इसके लिये कष्ट सहे हैं, युद्ध लड़े हैं और राजा की निरंकुशता 
को समाप्त किया है। इसीलिये तो क्राउन का भ्र्थ जनता की इच्छा में भी लिया 
जाता है । 
"_.फ्रीउन की शक्ति : 
क्राउन की शक्ति के दो स्रोत हें- (१) विशेषाधिकार ( 7?707089//908 ) 
श्रौर (२) कानून व्‌ स्टेस्यू2 ( 5 0प68 )। इनमें द्वितीय श्रर्थात्‌ स्टेस्यूट के 
सम्बन्ध में किसी विशेष व्याख्या की भ्रावरयकता नहीं है। संसद द्वारा कोई भी 
नया काम कार्यपालिका को सौंपा जाय, कोई नये कमंचारी नियुवत किये जायें, भ्रथवा 
शासन-सम्बन्धी कोई अधिकार क्राउन को दिये जायें वे सब स्टेस्यट श्रर्थात्‌ कानून के 
आधार पर हैं, क्योंकि संसद ने उसे प्रदान किये हैं । विशेषाधिकार वे अ्रधिकार हैं जो 
' किसी के द्वारा प्रदान नहीं किये जाते हैं, अपितु नियमानुसार स्वयं प्राप्त हो जाते हैं 
श्रौर परिपाटी द्वारा मजबूती पकड़ जाते हैं ।' दूसरे शब्दों में ये श्रधिकारों के अवशेष 
हैं जो विधिपुर्वंक क्राउन के हाथ में छोड़ दिये गये हैं ।* ये विशेषाधिकार जिनका 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


उल्लेख नीचे किया जा रहा है, शासन की स्थिरता तथा अ्रतिरिक्त भमेलों से बचाव 
व अन्य राज्यों से सम्बन्ध रखने के लिये बहुब्न श्रावश्यक हैं ।१* इन अधिकारों के प्रमुख 
उदाहरण हँ--क्राउन द्वारा संसद को बुलाना, विघटित करना तथा समाप्त करना, 
पीयर ([20७॥') बनाना, मंत्री तथा न्यायाधीशों को नियुक्त करना, युद्ध की घोषणा 
करना तथा सन्धि करना, क्षमादान करना, मताधिकार देना, राजकीय चार्टेरों द्वारा 
कॉरपोरेशन स्थापित करना, जल-सेना रखना ( थल सेना व नभ सेना का रखना प्रति 
वर्ष संसद द्वारा पास किया जाता है ), आदि | यद्यपि संसद का विशेषाधिकारों पर 
भी नियन्त्रण रखने का अधिकार है तथापि इन अ्रधिकारों को प्रयोग में लाते समय 
क्राउन के लिये प्रायः यही कहा जाता है कि यह ऐसा अपने विशेपाधिकारों द्वारा कर 
रहा है । 
क्राउन के ग्रधिकारों में घटाव व बढ़ाव : 

क्राउन की शवित घटती-बढ़ती रहती है, जेसा कि समय-समय पर मंगना कार्टा 
के समय से होता रहा है । किसी-किसी समय पर राजा को कुछ अधिकार दिये गये 
हैं और किसी-किसी समय पर वे छीन भी लिये गये हैं । कभी-कभी प्रयोग में न लाये 
जाने पर वे अधिकार नष्ठ भी हो गये हैं । इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि 
व्यू डर वंश के समय से राजा ने लोकसभा में प्रतिनिधि नियुक्त करने के श्रधिकार का 
प्रयोग नहीं किया, तथा उससे कुछ पहले से लॉडंसभा में झआजन्म पीयर ( 72९७: ) 
नियुक्त करने के ( यदि संसद अ्रनुमति न दे ) अ्रधिकार का भी प्रयोग नहीं किया, 
जिसके परिणामस्वरूप ये दोनों अधिकार समाप्त हो गये हैं । क्राउन की वास्तविक 
शक्ति वही है जो घटते-बढ़ते अवशिष्ठ रह गई है ।* वास्तव में तो क्राउन की शक्तति 
राज्य-विस्तार, भ्नन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ आदि के कारण वतंमान युग में और भी 
भ्रधिक बढ़ गई है ।*? मन्त्रिमण्डल, केबिनेट, कार्यपालिका के विभाग, सिविल सर्विस, 
भोपनिवेशिक राज्य, बाह्य-सम्बन्ध, ग़रह-समस्याएँ, वित्त, रक्षा, चर्च, न्यायालय श्रादि 
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राजा तथा क्राउन 


झनेक विभाग हैं जो क्राउन द्वारा ही नियन्त्रित हैं। इसीलिए सर विलियम ऐन्सन ने 
जहाँ संसद के कार्य व शक्ति का उल्लेख ४२४ प्ृष्ठों में किया है वहाँ क्राउन के लिये 
७४० पृष्ठों का प्रयोग किया है ।* 

क्राउन के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य--कार्यपालिका सम्बन्धी क्राउन के निम्न- 
लिखित श्रधिकार और कत्त व्य हैं :-- 

(१) क्राउन ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है, इसलिए सभी राष्ट्रीय 
विधियों का पालन करवाती है। 

(२) राज्य के सभी उच्च अधिकारी श्रौर जल, स्थल तथा नभ-सेना के समस्त 
पदाधिकारी क्राउन के द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं । 

(३) क्राउन ही के द्वारा प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति होती है। 

(४) ग्रेट ब्रिटेन के श्रन्य देशों से सम्बन्ध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ 
प्रदेशों का शासन आदि कार्य क्राउन द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं । 

(५) क्राउन ही राजदूतों तथा वारिज्य-दूतों को नियुक्त करता है। 

(६) क्राउन ही युद्ध-घोषणा व सन्धि-वार्ता करता है । 

(७) घोर अपराधों के लिये क्षमादान देना या दण्ड कम करना क्राउन का ही 
ग्रधिकार है । 

(८) व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में जो काम मन्त्रिगण करते हैं वे सब 
क्राउन के ही नाम से होते हैं । 

संक्षेप में, जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन के प्रत्येक कार्य का 
संचालन करता है, उसी प्रकार इड्डलेण्ड में क्राान शासन के कार्य को चलाता है। 
कानूनों का पालन कराना, रेवेन्यू इकट्ठा करना तथा उसका खर्च करना--इन सब का 
उत्तरदायित्व क्राउन पर ही है । 

क्राउन के विधि सम्बन्धी कार्य--ओपच।रिक रूप से क्राउन कोई विधि नहीं 
बनाता । विधि बनाने का काये राजा सहित संसद (॥९॥2-7-7?97]&770070) 
का है। परन्तु फिर भी विधि-निर्माण सम्बन्धी क्राउन के भ्रननेक काय॑ हैं। वे 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) संसद को बुलाना, विघटित करना तथा समाप्त करना । 

(२) संसद के प्रारम्भ में राजकीय भाषण तैयार करना क्राउन के भन्त्रियों का 
ही काम है । 

(२) कोई भी विधेयक उस समय तक पास हुआझा नहीं समझा जाता जब तक 
राजा के उस पर हस्ताक्षर न हो जायें । 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


(४) संसद में क्राउन के मन्त्री ही विधेयक प्रस्तुत करते हैं शऔौर उसे पास कराता 
भी उन्हीं का कार्य है । 

(४) परिपद्‌-प्रादेश ( 07पै68 470 (!0पर/0)] ) निकलवाना क्राउन का ही 
कार्य है । 

(६) संसद द्वारा नीति निर्धारित की जाती है। क्राउन उसे लागू करते समय 
उसमें कुछ संशोधन भी कर सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि संसद तो नीति 
की एक रूपरेखा मात्र ही बनाती है, उसे विस्तृत कर कार्य-रूप में परिणत करना 
क्राउन का ही काय है । 


यह बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि क्राउन औपचारिक रूप में 
किसी विधि का निर्माण नहीं करता; यह काम तो संसद-सहित-राजा (२॥2- 
-]207]970॥7 ) का ही है। 

क्राउन के न्याय सम्बन्धी कार्य--क्राउन को न्याय का स्रोत कहा जाता है । 
न्यायालय और न्यायाधीश क्राउन के हैं। क्राउन के द्वारा ही वे नियुक्त किए जाते हैं 
श्रौर संग्र॒ुकत संसद की प्रार्थना पर ही वह उन्हें अलग कर सकता है। वास्तविक 
रूप में यह सब एक ग्रवशिष्ठ परम्परा ही है, क्योंकि सिवाय इसके कि राजा प्रीवी 
कोंसिल की न्यायिक समिति की मन्त्रणा के अनुसार उपनिवेशों के न्यायालयों की 
अपीलें सुने, उसका न्यायपालिका सम्बन्धी श्रौर कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि 
कहा जा चुका है, क्राउन को क्षमादान तथा दण्ड घटाने-बढ़ाने का अधिकार भी है; 
परन्तु वह उसका प्रयोग ग्रृह-मन्‍्त्री की सलाह से ही करता है । 

क्राउन के श्रन्य कार्य --कार्ययालिका, विधि-निर्माण एवं न्याय सम्बन्धी कार्यों 
के अतिरिक्त क्राउन के कुछ अन्य कार्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं :--- 

(१) क्राउन सम्मान का स्रोत है। इसका यह अर्थ है कि राजा सार्वजनिक 
सम्मानों को प्रदान करता है। प्रधान मन्त्री की सलाह पर वह नये पीयर बनाता है 
और प्रतिष्ठित एवं योग्य व्यक्तियों को उपाधि प्रदान करता है । 

(२) राजा चर्च का सर्वोच्च अधिकारी है। वह चर्च पर अनुशासन रखता है 
और चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता है | वह चर्च के नियमों तथा अ्रधिनियमों 
पर अभ्रपनी स्वीकृति देता है । ह 

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्राउन के बहुत काये हैं। प्रारम्भ में जितने कार्य 
राजा के थे, वे शने: शनः क्राउन के हाथ में आ गये हैं। क्राउन की शक्तियों का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न रूप में होता है.। कुछ शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण कंबिनेट करती है, कुछ 
का प्रयोग प्रधान मन्त्री करता है तथा कुछ का अन्य मन्‍्त्री करते हैं। कुछ प्रीवी 
कौंसिल के हाथों में हैं और कुछ विविध समितियों के । वास्तव में राजा का व्यक्तिगत 
रूप में शासन में कोई हाथ नहीं है, वह सिर्फ एक कठपुतली है । समस्त कार क्राउन 
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के द्वारा होता है । क्राउन राज्य के जहांज को चलाने वाली शक्ति नहीं है, परन्तु यह 
वह मस्तूल है जिन पर पाल बंधा हुझ्ना है श्र इसलिए यह लाभदायक ही नहीं वरन्‌ 
राज्य का एक आवश्यक अंग है ।* 
राजा और उसका पद : 
जैसा कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, ब्रिटेन में राजा की व्यक्तिगत रूप में 
शासन-कार्य में कोई शक्ति नहीं है. वह राजमुकुद धारण करता है, और झौपचारिक 
रूप में उसके पास सब शक्तियाँ हैं, परन्तु वास्तविक रूप में वह उनका अपनी इच्छा- 
नुसार प्रयोग नहीं कर सकता । राजा के प्रत्येक कार्य में किसी न किसी मन्त्री का 
हाथ होता है श्लौर वही उसके लिए उत्तरदायी होता है । श्रब प्रश्न यह पंदा होता है 
कि भ्रगर राजा का वास्तविक शासन-कार्य में कोई भ्रधिकार नहीं है तो राजा का 
पद रखा ही क्‍यों जाय ? और क्‍यों न ४, १०,००० पौण्ड प्रति वर्ष बचा लिए जाये जो 
राजा पर खर्च होते हैं ? इस प्रइन का उत्तर देने से पूर्व हम राजा के पद के सम्बन्ध 
में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे, जो निम्नलिखित हैं :--- 
(१) राजा का पद पुश्तनी है । 
(२) राजा जीवन-पयंन्‍्त क्राउन धारण करने का अधिकारी है । 
(३) यह राजमुकुट उसे कानूनी हक से प्राप्त होता है । 
राज्याभिषेक के समय उसे शपय लेनी पड़ती है कि वह-- 
(श्र) जनता पर उनके अधिकारों की रक्षा करता हुआ तथा विधि व 
परिपाटियों का पालन करता हुआ राज्य करेगा । 
(ब) इज्ुलैण्ड के प्रोटेस्टेण्ट धर्मं की रक्षा करेगा । 
(स) इज्डलेण्ड के चर्च के निर्णय की रक्षा करेगा तथा उसे कायम रखेगा। 
ग्रेट ब्रिटेन में प्रजातनन्‍्त्र को बनाये रखने के विशेष कारण हैं। यद्यपि ब्रिटेन में 
पालियामेण्ट ही सर्वेसर्वा है, परन्तु इसका यह तात्पयं नहीं है कि राजा कठपुतली मात्र 
ही है। श्राधुनिक युग में उसके कार्यों में अ्रत्यधिक वृद्धि हो गई है और वैधानिक 
नियमों में बंधे रहने के कारण उसका काये भी बहुत कठिन है। यह बात सदेव ध्यान 
में रखनी चाहिए कि निरंकुशतापूर्वक राज्य करना सहज है, परन्तु विधान में बँध 
कर राज्य करना कठिन है । कनन डिक शेफर्ड ((8&007 4)00 80०#४070) 
के मतानुसार “जो राजा राज्य करता है और वास्तविक शासन-संचालन करता है, 
वह चाहे जो कुछ अ्रपनी इच्छा से कर सकता है; परन्तु एक नियमानुमोदित राजा 
चुपचाप मौन रहकर मन मसोस लेगा, अगर उसके मन्‍्त्री कोई ऐसा कार्य करें जिसे 
वह गलत समभे । हु 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


इज लण्ड में राजतन्त्र की महत्ता 

इज्भुलेण्ड में जनता द्वारा राजतन्त्र स्थापित रखने के श्रनेक उंह ध्य हैं: -- 

(() प्रथम, राजा दलबन्दी से अलग होता हैं इसलिंएँ किसी भी दल में उसको 
दिलचस्पी नहीं होती । सब के साथ निष्पक्षता का बर्ताव करता है । 


'€शों दूसरे, अ्रेंग्रेज गणराज्य को पसन्द नहीं करते । राजा की प्रनुपस्थिति में 


उन्हें चेन नहीं पड़ता । उदाहरणार्थ जेम्स द्वितीय के फ्रान्स भाग जाने पर उन्होंने 
गशतन्त्र की स्थापना नहीं की वरनू उसे पंहूले ही. दूसरे राजा को सिंहासन पर 
बैठाने की योजना बनाली, श्र जेम्स के भागने से पहले ही विलियम झा गया था । 
यह घटना इज्ुलंण्ड के इतिहास में भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है और सन्‌ १६८८ की गौरव- 
पूर्ण राज्यक्रान्ति ((+]070प8 +0ै०ए०।प४४४०४) के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
क्रान्ति ने इद्धुलण्ड में दो बातों की स्पष्टता प्रकट करदी | प्रथम तो यह कि भ्रंग्रेज 
जनता राजा की निरंकुशता को सहन नहीं कर सकती शऔर दूसरी यह कि वह राजा 
बिना रह भी नहीं सकती । वधानिक राजतन्त्र ((0॥8970प0079) )॥[0787'- 
0) ए) का प्रेम शअ्रेंग्रेज जनता में सदा से रहा और उसे ही प्राप्त करने का इतिहास 
उसके सांविधानिक विकास की कहानी है। इससे पहले की घटना क्रामवेल के युग की 
है। झपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उन्होंने चाल्स प्रथम का बध कर दिया; 
परन्तु क्रामवेल की संरक्षता भी उन्हें पसन्द नहीं श्राई और भ्रन्त में चाह्से द्वितीय को 

होंने राजा बनाया, ओर उसे राजा बनाकर उन्हें कितनी खुशी हुई और किस प्रकार 


उन्होंने उल्हासपृर्वक श्रपना जीवन बिताया यह उस समय के सामाजिक जीवन के 


श्रध्यपयन से भली-भाँति विदित होता है । 

सन्‌ ६६४६ ई० में स्ट्ुग्नटे राजा चाल्स प्रथम का बध हुभ्ला श्रौर सन्‌ १६६० ई० 
में चाल्सं द्वितीय सिहासनारूढ़ हुआ । सन्‌ १६४६ से सन्‌ १६६० तक॑ इज्लैण्ड में 
राजा न रहा शौर इस काल में जनता को इतनी बेचनी हो गई कि उसने सन्‌ १६६० 
में चाल्स द्वितीय को फ्रान्स से बुलाकर गद्दी पर बंठांया। यह घटना इज़ूलंण्ड की 
जनता का राजतन्त्र (707970] 9) से प्रेम बतलाती है | 

(६३) अंग्रेज रूदिवादी.हैं...और वे प्राचीन पद्धतियों को जड़मुल से नष्ट करना 

भ्रथवा उन्हें पलट देना पसन्द नहीं करते। उनका विश्वास है कि राजतन्त्र को समाप्त 
करने से शताब्दियों के. संघर्ष झोर प्रय॒त्नों से बना हुआ ढाँचा उलट जायगा और 
साथ ही ब्रिटिश संविधान भी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा । 

इस बात से हमर अपने पूर्वोक्त प्रश्नों के उत्तर पर ग्राते हैं । जब राजा वास्तविक 
रूप में कोई शासकीय शक्ति नहीं रखता है, तो उस पद के रखने का क्या ग्रभिप्राय 
है ? व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि यद्यपि राजा शासन में नेता 
नहीं है, परन्तु फिर भी वह बहुत से काय करता है । 
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राजा कक बक काये : 
धर प्रत्येक राजनेतिक संगठन में एक सर्वोच्च . अधिकारी होना चाहिए 
राजतन्त्र में राजा होता है, गणतन्त्र में प्रेसीडेण्ट होता है श्रौर तानाशाही राज्य में 
डिक्टेटर होता है । इज्भुलण्ड में राजतन्त्र है इसलिए राजा वहाँ का सर्वोच्च अधिकारी 
है । इस पद के धारण करने की हैसियत से वह-- 
(अ) अपनी प्रजा की ओर से दूसरे राज्यों के राजदूतों, श्रन्य उच्च 
पदाधिकारियों तथा दर्शकों का स्वागत करता है । 
(ब) संसद का उद्घाटन करता है। 
(स) राष्ट्रीय उत्सवों पर राज्य का नेतृत्व ग्रहण करता है । 
(द) राष्ट्रीय महत्व के बहुत से संगठन, जैसे ब्रिटिश लीजन (374॥[9) 
440207)), बॉय स्काउट्स, श्रस्पताल भ्रादि का निरीक्षण करता है। 
(य) उपाधियाँ प्रदान करता है । 
(फ) अन्य बहुत से ऐसे लेख्य हैं जिन पर उसके हस्ताक्षर करना बहुत 
>..... झगआ्रावश्यक है। 
(२) राजा ब्रिटिश राज्य तथा उपनिवेशों और अधीनस्थ प्रदेशों को एक सूत्र 
में बाँधने वाली कड़ी हैं।१ 
(ओर राजा न्याय और सम्मान का स्रोत (70प्रा।शां॥ ० ंप४06 धाते 
])07007) है; इसीलिए यह कहा जाता है कि राजा कोई भूल नहीं कर सकता 
(४७ टांग8 6७॥ 40 ॥0 ७7072) । यद्यपि इसका आशय यह भी है कि 
चूंकि राजा कोई कार्य श्रपनी इच्छा से नहीं कर सकता इसलिए वह कोई भूल कर ही 
नहीं सकता; परन्तु इसका वास्तविक भ्रभिप्राय यह है कि राजा चंकि कोई भूल नहीं 
करता इसलिए वह न्याय और सम्मान का स्रोत है । 
.. (४) राजा सेना का कमाण्डर या नायक है। यद्यपि यह पद भी उसे औपचारिक 
रूप में ही प्राप्त है, परन्तु इसका उसके लिए बहुत महत्व इसलिए है कि वह वर्ष 
भर सेना का निरीक्षण करता रहता है, सेना के उच्चाधिकारियों को परामझशें श्रादि 
देता रहता है, वर्दी वगैरह के नमूने तथा उनके रंग झ्ादि की स्वीकृति भी देता है, 
मन्त्रियों की सलाह पर नए अधिकारियों को नियुक्त करता है, सनिक-सम्मानसूचक 
उपाधियाँ वितरित करता है तथा सेना के हित में विशेष दिलचस्पी लेता है । 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


(५) राजा कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी है। उसी के नाम में शासन 
का का होता है। परन्तु जंसा कि पहले कहा जा चुका है, यह सब भ्रधिकार उसके 
पास नाममात्र को ही हैं | वेसे तो व्यवहार में इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग होता है; 
जेसे-[[3 )(७]९४:ए१४ (07६, पा ७]०४ए१ ०7008, 98000 
[0 ४6 7876 ० ज्ां3 "७०४४०, ७6 मरी श्वुं०४/ए3 (!णा- 
779॥प, श्रादि । 

(६) पालियामेण्ट का उद्घाटन करते समय राजा का भाषणा पढ़ा जाता है । 
यह भाषण पिछली घटनाग्रों तथा वर्तमान परिस्थितियों पर विहंगम हृष्टि डालता है 
और इसका उत्तरदायित्व प्रधान मन्त्री पर है, जो उसे तैयार करता है । 

(७) राजा के कुछ विशेषाधिकार ([2707'024/ ए69) भी हैं । इन विशेषा- 
धिकारों के न होने पर राजा का कोई महत्व नहीं रह जाता । 

विशेषाधिकार दो प्रकार के हें--(१) व्यक्तगत, तथा (२) राजनैतिक । 

व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के भ्ननुसार राजा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसी 
भी 20604 2053 पेश नहीं किया जा सकता भरे डाइसी ([)[00ए के कथना- 
नुसार तो यदि वह प्रधान मन्त्री को गोली भी मार दे तो भी उस पर मुकदमा नहीं 
चलाया जा सकता । उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे किसी प्रकार की माली 
क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती । उसके पास रहने को आलीशान महल है। उसके पास 
खुद की अलग जायदाद हो सकती है और उसका वह स्वयं प्रबन्ध कर सकता है। 

परन्तु इन विशेषाधिक्रारों के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने की है कि ये 
विशेषाधिकार ऐसे नहीं हैं जिन्हें राजा भ्रपनी इच्छानुसार किसी भी समय प्रयोग कर 
सके । राजा के विशेषाधिकारों की सीमा है भ्रौर सन्‌ १६१० में ही यह निश्चित हो 
गया था कि “राजा का कोई विशेषाधिकार नहीं है सिवाय उसके जो उसे विधिपूर्वक 
दिए गये हैं श्रोर वह किसी सामान्य विधि, स्टेस्यूट व प्रथा को अपनी घोषणा द्वारा 
नहीं बदल सकता ।” अझ्त:ः राजा के विशेषाधिकार वही हैं जो उसे विधिवत्‌ दे दिए 
गए हैं ।* 

राजनेतिक अधिकार विभिन्न हैं परन्तु वास्तविक रूप में वे राजा के नहीं वरन्‌ 
क्राउन के हैं । 

(८) ब्रिटिश सावंजनिक जीवन में राजा का स्थान सर्वोच्च है । राजा देश की 
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राजा तथां क्रोउंन॑ 


समाज का नेता है, सामाजिक आ्रादर्श का प्रतीक है और शिष्टाचार व सदाचार का 
नमूना पेश करता है । 

(६) राजा प्रधान मन्त्री स्वयं बनाता है ॥ यद्यपि जिस दल का संसद में बहुमत 
होता है उसी दल के नेता को उसे प्रधान मन्त्री बनाना पड़ता है परन्तु कभी-कभी 
तीनों दलों की या दो दलों की करीब-करीब बराबर शक्ति होती है तो राजा स्वयं 
प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है। उदाहरणार्थ, सन्‌ १६२४ में राजा वे रंमजे 
मैकडोनेल्ड को प्रधान मस्ती बताया यद्यपि पालियामेण्ट में उसका बहुमत नहीं था । 

_(#४) एक मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र देने तथा दूसरे मन्त्रिमण्डल के बनने के बीच 
के अन्तरिम काल में समस्त राजनैतिक एवं कार्यपालिका शक्ति राजा में निहित 
रहती है। 

(११) राजा प्रधान मन्त्री से समस्त कार्यो की सूचना रखता है। 

(१२) राजा पालियामेण्ट को भंग कर सकता है; यदि उसे यह विश्वास हो जाय 
कि केबिनेंट जनता की विश्वासपात्र नहीं रही । 

(१३) राजा अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। उसने कई बार ऐसा किया 
भी है जिसके निम्नलिखित उदाहरण हैं :--- 

(अ) सन्‌ १८५१ में रानी विक्टोरिया ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पामस्टंन 
को पदच्युत कर दिया, क्योंकि वह अपने कार्यो की उसे सूचना 
नहीं देता था । 

(ब) एडवर्ड ने प्रथम महायुद्ध से पूर्व फ्रान्स से मित्रता करने की भरसक 
कोशिश की और उसमें वह सफल रहा । 

(स) जॉर्ज पंचम ने प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय का पक्का 
इरादा कर लिया और उस समय तक युद्ध जारी रहा जब तक कि 
उनकी पूर्णा विजय नहीं हो गई । 

(द) सन्‌ १६१४ में जॉर्ज पंचम ने आयरिश होम रूल बिल (॥प४॥ 

| 70776 िपरो७ 8]) के सम्बन्ध में काफी प्रभाव डाला । 

संक्षेप में, राजा तीन प्रकार के कार्य करता है--वह ॒परामशं देता है, प्रोत्साहन 
देता है, तथा चेतावनी देता है |" बेजहॉट के अनुसार एक बुद्धिमान और विवेकशील | 
राजा इससे अधिक माँग भी नहीं सकता । परामर्श देने का अ्रभिप्राय यह है कि राजो 
मन्त्रियों के कार्यों की पूर्ण जानकारी रक्‍्खे और उन्हें उचित परामर्श दे, अच्छे कार्यों 
के लिए केबिनेट को प्रोत्साहन दे, तथा संकट के समय यदि कोई गलत काम मन्त्रि- 
मण्डल ने कर दिया है तो उसे चेतावनी दे । 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


यह कहना निरथ्थंक होगा कि राजा इन कार्यों को नहीं कर सकता | वास्तव में 
राजा को जितनी राज्य-कार्य से जानकारी होती है उतनी मन्त्रियों को नहीं, क्योंकि 
मन्त्रिमेण्डल बदलते रहते हैं। पील (200) के. मतानुसार राजा को राज्य-कार्य में 
देश में सबसे अधिक ज्ञान होना चाहिये | अपने परामर्श देने के श्रधिकार का विवेक- 
शील राजा समय-समय पर उचित प्रयोग करते हैं । 

श्रन्त में यह कहना उचित ही होगा कि इज्ूलेण्ड में राजा का पद एक विशेष 
महत्त्व रखता है भ्रोर उसके बिना इज्भुलण्ड के शासन का ढाँचा अधूरा ही नहीं वरन्‌ 
दन्‍्य के बराबर है। इसलिए श्रगर राजा में कुछ कमजोरियाँ भी होंगीं तो जनता 
उसे स्वीकार ही करेगी । "१ 

राजा की इच्छा व उसके कार्यों में एक भ्रनगोखी शक्ति है। जनता उन्हें इस- 
लिए नहीं मानती कि वह उसे जबरदस्ती मानने हैं; परन्तु इसलिए मानती है कि 
वह राजा को प्रेम करती है, उसका सम्मान करती है और राजा को राज्य का 


स्का 


मुतिमान प्रतीक मानती है ।* 


इज लेण्ड में राजतन्त्र राष्ट्र की उन्नति तथा प्रजातन्त्रीय प्रगति में कभी भी बाधक 
नहीं हुआ है, श्रोर यदि देखा जाय तो जो खर्च राजा पर होता है वह उसके 
पद, उस पद के प्रति श्रद्धा भर सम्मान, तथा उसके वास्तविक कार्यों के मुकाबिले 
कुछ नहीं है ।* यह सर्वमान्य ही है कि प्रत्येक राज्य में कोई न कोई सर्वोच्च अ्रधि- 
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राजा तथा क्राउन 


कारी होगा और रखना ही पड़ेगा, जैसा कि प्रारम्भ में ही कह दिया गया है । 
इज्जल॑ण्ड में यदि राजतन्त्र न रहा तो केबिनेट-प्रथा जिस रूप से है श्लौर शासक का 
जो स्वरूप है--सब समाप्त हो जायेगा। 
'राजा कोई भूल नहीं. करता ('॥6 ॥दं78 6७॥7॥ 60 70 छए7/078) : 

राजा कोई भूल नहीं करता--इस कथन से ब्रिटिश संविधान _ें राजा के 
कार्यों पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। 

इस कथन का आशय सत्य है और वह यहू है कि चूँकि राजा स्वयं अ्रपनी इच्छा 
से कोई कार्य नहीं करता, इसलिए बहू कोई भूल नहीं कर सकता । कोई भी कार्य 
जो राजा के नाम से होता है उसका उत्तरदायित्व किसी न किसी मन्त्री पर होता है 
इसलिए राजा उस भूल के लिए उत्तरदायी नहीं है और कोई भी मन्‍्त्री राजा के 
नाम का सहारा लेकर अझपनी गलती के लिए बच नहीं सकता। उदाहरणार्थ, 
सन्‌ १६७८ में डेनवी ने फ्रान्स में अंग्रेजी राजदूत के नाम पत्र लिखने में भूल करदी 
थी और उसने इसके लिए राजा का सहारा लिया था, परन्तु पालियामेण्ट ने यह 
नियम पास कर दिया कि कोई भी मन्त्री अपनी भूल के लिए राजा का सहारा न 
लेगा । इसके विपरीत..राज़ा यदि कोई गलती कर बठे तो कोई न कोई मन्‍्त्री 
विधिवत्‌ उसके लिए उत्तरदायी होगा। 

इस कथन की वास्तविकता दो रूपों में प्रकट होती है--प्रथम, राजा कोई 
भी कार्य बिना मन्त्रियों की सलाह के नहीं करता; और दूसरे, उसके प्रत्येक कार्य 
का उत्तरदायित्व मन्त्रियों पर है । इसी लिये तो कहा जाता है कि इज़लेण्ड का राजा 
राज्य करता है, शासन या हुकूमत नहीं करंता' (0 [8 7४०७७ 9पा 
(068 704 80ए४७77) 

लेकिन राजा कोई भूल न॒द्वीं कर सकता” इसका यह अ्रभिप्राय नहीं है कि 
राजा बिलकुल थुन्य है श्रोर कुछ कार्य नहीं करता। राजा के भस्तित्व के 
लिए बहुत-से कारण हैं श्रौर राजा वास्तव में भूनेक कार्य. करता है। जैसा कि इससे 
विदित होगा राजा का धामिक, नेतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्र में भी ' 
अत्यधिक प्रभाव.है ।” वह दलबन्दी के चक्‍कर से दूर रहता हुभ्ा देश की संस्कृति : 
श्रौर सभ्यता का एक अनूठा प्रतीक है, जिसके पद को समाप्त कर देना ब्रिटिश: 
राज्य को समाप्त कर देना होगा +* . | 
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विषय-प्रवेश 
ब्रिटिश राज्य तथा इज्जुलेण्ड की प्रशासकीय शक्ति कार्यपालिका में निहित है । 


अिकजअन+->++*++ “० कर 
"3 ०>७_-++->क पल -न-भाज ५३५७५ + जनक जन नाक. ७०४#+ 3० ं>रओं" पकआाक कक: न 


कायपालिका में भी केबिनेट प्रमुख है भ्रौर वही शासन की वास्तविक धुरी है। इसी- 


कमर जन कलफरा. ४ ७>--+ 


लिए तो डाइसी ने कहा है कि “यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य क्राउन के नाम पर 


का ऋी) (अनु कल फल बनर८क स्न्‍बमन- ०. समन फक3+न-3० “न क-१७» ३७७०७ % ७" बजरकेन #ल्कब०3 ००3० 


किया जाता है, परन्तु इज्धुलंण्ड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केबिनेट में 
ही निहित है ।”१ 
कायपालिका के पाँच विभाग हैं, जिनके द्वारा पालियामेण्ट द्वारा निर्मित नियमों 
का पालन होता है और समस्त शासन का. कार्य संचालित होता है। वे विभाग 
निम्नलिखित हैं :--- 
४ ( १) राजा। 
“४“( २ ) प्रीवी कोंसिल । 
रा ( रे ) केबिनेट । 
-( ४ ) राज्य के विभिनन्‍त विभाग । 
-( ५) सिविल सर्विस । 
राजा के बारे में हम पढ़ चुके हें। इस और अगले परिच्छेद में उचित स्थान 
पर बारी-बारी से ग्रन्य संस्थाश्रों का वर्गान किया जयगा । 
“प्रीवी कौंसिल : 
प्रीवी कॉसिल की बनाबट--प्रीवी कौंसिल में करीब ३३० सदस्य हैं और: इसका 
कार्य जैसा कि इसके श्रर्थ से स्पष्ट होता है, राजा को व्यक्तिगत (0778/6) परामर्श 
देना है । इसके सदस्य राजा द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं और ये भ्रपनी विद्व॒ता 
एवं योग्यता के कारण हो इसके पदाधिकारी हो पाते हैं। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ 
पीयर, वकील, सैनिक, व्यवसायी, चर्च के भ्रधिकारी झादि इसमें झ्ाते हैं। इसकी 
सदस्यता जीवन-पयंन्त रहती है और सदस्यों को “राइट श्रॉनरेबुल (8/0 


कक जनक. >न नावनअफशम्+पानंप माही वकनमयकभ+>रकनानजकेन-. जा. "नम ०... झकलममान (५-++पकेकाकन»न-ऊ कमान >-म-+कणममका अगान आज 75 


3070प्//906) कहलाने का अ्रधिकार होता है । 
प्रीवी कौंसिल की मोटिग--प्रीवी कौंसिल की मीटिग में प्रायः बहत कम सदस्य 
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थ्रा पाते हैं । विशेष अवसरों पर, ज॑से राज्याभिषेक, भ्रधिक से भ्रधिक सदस्य उप- 


'बक जमननकमकधआ-++-.. जम 3 


स्थित होते हैं वंसे भ्रधिकांश भ्रवसरों पर ५-७ ही आरा पाते हैं। गणपूर्ति 


अलनकलन्‍>«न अत परआथनी मे िटनन पालना बच 


(१४०7प्र॥) तीन सदस्यों से पुरी हो जाती है। 


|सैकल>०३ 40० करन... कि 5 कल अल >क 


ध्रीवी कॉंसिल को उत्पत्ति--प्राचोन_ काल से ही, जब से राजा अपने परामर्श 
के लिए विटन (या कौंसिल ग्रॉफ वाइज़मैन) रखते थे, यह प्रथा चल गई कि राजा 
परामर्श के लिए एक समिति रक्‍खे। इस समिति के अधिकारों में समय-समय पर 
परिवतंन होते रहे हैं। इस परिवर्तन का कारण यह है कि कालान्तर में राजा की 
इस परिषद्‌ में से राज्य के विभिन्न कार्य करने के लिए छोटी-छोटी समितियाँ बन गई 
भौर इस प्रकार इसकी शक्ति बँट गई। कुछ समय में इन समितियों की शक्ति 
निश्चित हो गई श्रोर इसलिये_प्रीवी कौंसिल की शक्ति घट गई । उदाहरण के लिये 
केबिनेट है। दरभ्रसल देखा जाय तो यह सब से बड़ी कार्यपालिका शक्ति है, परन्तु 
यह वास्तव में प्रीवी कॉसिल के चुने हुए सदस्यों की समिति है। न्‍्यायप्रालिका की 
उत्पत्ति भी प्रीवी कॉंसिल से हुई । प्रीवी कौंसिल न्यायालय के रूप में बैठती थी । 
राज्य-कोष भी प्रीवी कॉंसिल की वित्तीय उप-समिति का स्वरूप है। विभिन्न अन्य 
विभागों--ए ज्युकेशन बो्डे, बोर्ड ऑफ ट्रंड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फिश- 
रीज़ आदि--की उत्पत्ति भी प्रीवी परिषद्‌ से ही हुई । प्रीवी कौंसिल के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित बाते ध्यान में रखने योग्य टैं:-- 
_(अ्र) राजा अ्रपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को इसका सदस्य बना सकता है । 

>([ब) प्रीवी परिषद्‌ राजा की स्वयं की परिषद है। 


(नरक ५ कम +- “2 -+ल कल िनननन कक जन “पट लिप 


-“(स) समस्त वर्गों के लोग इसमें होते हैं। लोकसभा में तो न्यायाधीश, क्लर्जी 
वगरह नहीं बंठ सकते, परन्तु इसमें सब को स्थान है।........ 
(द) इसकी सदस्यता जीवन-पर्यन्त चलती है 
प्रीवी कॉसिल के कार्य-- लोगों के मस्तिष्क में एक भ्रम उत्पन्न हो गया है कि 
प्रीवी परिषद्‌ का शासन-कार्य में कोई महत्व नहीं है और इसका मुख्य कारण यह 
है कि इसके सदस्य कभी अधिक संख्या में इकट्ठे ही नहीं होते । वास्तव में इसका 
कार्य बहुत महत्वशाली है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं:-- 
-(१) भाज्ञाप्तियाँ ([0007068) तथा भ्ाध्यादेश (0:70 ॥9008) जारी 
करना, जिन्हें परिषद्‌-प्रादेश ((0/'4०73-70-()/0प7०]) कहा जाता है। 
2२ ) सन्त्रियों को नई सरकार के बनने के. समय शपथ दिलाना । 
_(३) विश्वविद्यालयों तथा नगरपालिकाश्रों को चार्टर प्रदान करना । 
_(४) लाइसेन्स देना तथा जुर्माने माफ करना । 
(५) इसकी न्यायिक समिति में विख्यात कानूनवेत्ता होते हैं, जो सिविल मुकदमों 
में अपील के न्यायालय के रूप में बैठते हैं, और जिनमें ब्रिटिश साम्राज्य के (इज्ुलैण्ड 
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के बाहर) मुकहमों की अपीलें सुनी जाती हैं। यह उसी प्रकार कार्य करते हैं जंसे 
लॉडसभा संयुक्त राष्ट्र ((7706त 707॥2१077) के मामलों की अ्रन्तिम अपीलें 
सुनने के लिए बंठती है। 
प्रीवी परिषद्‌ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य परिषद्‌-भ्रादेशों (()/00॥8-॥- 
(!0770]) का. जारी करना है। निम्नलिखित भ्रादेश परिषद्‌-आ्ादेशों के रूप में 
जारी किए जाते है:-- 
_() उदघोषणाएँ ()00]87'8070॥9) । 
-“[ब) संसद के बुलाने, सत्रावसान करने तथा विघटित करने के लिये लेख । 
-(स) युद्ध सम्बन्धी आदेश । 
-(द) नगरपालिकाओं तथा श्रन्य संस्था्रों के लिए आदेश । 
>(य) सिविल सविस सम्बन्धी आदेश । 
-“(फ) उपनिवेश सम्बन्धी आ्रादेश । 
ऐसे श्रादेश ६०० से भी अधिक प्रति वर्ष निकाले जाते हैं । 
प्रीवी कौंसिल के विषय में यह ध्यान रखना है कि यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है 
जो स्वयं नीति निर्धारित करे श्रौर शासन-कार्य चलाये । जसा कि कहा जा चुका है 
इसके कार्य विभिन्न विभागों ने ले लिये हैं और उन्हीं पर अ्रलग २ उनका उत्तरदायित्व 


3ब+न+ “की फकीगण ७ 
कल नाता 


है। प्रीवी कौंसिल प्राचीन काल में शक्ति की_ प्रतीक थी परन्तु यह ग्राज विशेषतया 


उस शक्ति की नहीं वरन्‌ उस शक्ति के गोरव की प्रतीक है। 
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जिस शक्त द्वारा होता है वह प्रीवी कौंसिल के अलावा दूसरी है। उसमें मल्त्रिमण्डल 
श्रौर केबिनेट शामिल हैं । मन्त्रिमण्डल में क्राउन के वे सब उच्चाधिकारी सम्मिलित हैं 
जिन्हें संसद में स्थान, प्रास है, जो प्रत्यक्ष रूप में अपने कार्यों के_ लिये संसद के समक्ष 
उत्त रद्तयी हैं श्रोर जो संसद में भ्रपने दल के बहुमत के झाधार पर ही मन्त्रिमण्डल 
में स्थान प्रात किए हुए हैं ।' इसी ग्राधार पर (संसद के प्रति उत्तरदायित्व श्रौर 
बहुमत-दल की सदस्यता ) हम मन्त्रियों और सिविल सर्विस के दलों में भेद पाते 
हैं। सिविल सर्विस के सदस्य स्थायी होते हैं श्र मन्त्रिडमण्ल के उथल-पुथल या बदले 
जाने पर भी वे शभ्रपने पद पर स्थित रहते । कैबिनेट मन्त्रिमण्डल का भीतरी चक्र 


_है। इसमें मन्त्रिमण्डल में से चुने हुए वे सदस्य होते हैं जिन्हें प्रधान मन्त्री “देश के 


शासन में राजा को परामशं देने के लिये चुनता है” ।* केबिनेट का सदस्य भो मन्‍्त्री 
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ही कहलाता है भ्ौर उसका मन्त्रिमण्डल से परे कोई भ्रन्य पद नहीं द्ोता । बद् सिर्फ 
केबिनेट की मीटिंग में गामिल होता है क्योंकि प्रधान मन्त्री ने उससे इसके लिए कहा 
है । अतः “केबिनेट के सब सदस्य मन्त्री होते हैं परन्तु सब मन्त्री केबिनेट्र के सदस्य 
नहीं होते” ।* 

““_ मन्त्रिमण्डल श्रोर केबिनेट के सदस्यों की संख्या--ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की संख्या 
निरिचत नहीं है। प्रायः सदस्यों को संख्या ५० भौर ६० के बीच में होती है, परन 
युद्ध-काल में यह बढ़ जाती है । प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों में मन्त्रियों की संख्या १०० 
तक भी पहुँच गई थी. । मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है--- 
-“ (१) प्रथम वर्ग में वे हैं जो का्यंपालिका के बड़े-बड़े भ्रधिकारी हैं; जंसे विदेश 
विभाग का मन्त्री, रक्षा विभाग का मन्त्री, चान्सलर श्रॉफ दी एक्सचेकर र, स्वास्थ्य विभाग 
का मन्त्री, श्रम मन्त्री, आदि । 

- (२) दूसरे वर्ग में वे हैं जो राज्य के उच्च कर्मचारी हैं परन्तु किसी विभाग के 
प्रध्यक्ष नहीं हैँ; जसे लॉड चान्सलर, लॉरड्ड प्रीवी सील, लॉड प्रेसीडेण्ट श्रॉफ दी 
कौंसिल । 

(३) तीसरे वर्ग में संसदीय सेक़न टरी आ्रादि आ्राते हैं । इन सेक्र टरियों में कुछ स्थायी 
भी होते हैं, परन्तु वे मन्त्री नहीं होते । 

+“(४) चौथे वर्ग में राजकीय घराने के पाँच पदाधिकारी आते हैं जिनमें कोषाध्यक्ष 
तथा वाइस चम्बरलेन (४08-(!७9॥7)/007:]9/)) शामिल हैं । 

मन्त्रिमण्डल की भाँति केबिनेट के सदस्यों की संख्या भी निश्चित नहीं है । प्रारम्भ 
में इसमें ७ या ८ सदस्य होते थे। उन्नीसवीं शताब्दी में इंसकीं संखुया १३-६४ तक 
पहुँच_गई | सन्‌ १८६९२ में लॉड सेलिसबरी की केबिनेट में १७ सदस्य थे। 
सन्‌ १९०० और १६१४ के मध्य में यह संख्या २० तक पहुँच गई । राज्य के कार्यों में 
घटाव-बढ़ाव होने पर केबिनेट के सदस्यों की भी संख्या घटती-बढ़ती है, परन्तु आजकल 
राज्य की जिम्मेदारी को देखते हुए उसके सदस्यों की संख्या १५-१६ तक रहना कोई 
विशेष ग्रापत्तिजन॒क बात. नहीं है.। 

प्राधुनिक केबिनेट में प्रायः निम्नलिखित मन्त्री शामिल किये जाते हैं :-- 
._. (१) प्रधान मन्त्री । यह कोष का प्रथम लॉर्ड भी होता हैं। 
.““[२) परिषद्‌ का लॉर्ड प्रेसीडेण्ट । 
«४ (३) लॉर्ड चान्सलर । 
- (४) चान्सलर झ्रॉफ दी एक्सचेकर । 
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प्रीवी परिषद्‌, मन्त्रिमण्डल तथा केबिनेट 


(५) निम्नलिखित विभागों के सेक्र टरी-- >> 
“ (अर) ग़ह-विभाग ; (ब) वेदेशिक विभाग ; (स) औपनिवेशिक विभाग ; 


[..] 


४ (द) युद्ध-विभाग ;(य) नभ-सेना तथा स्कॉटलेण्ड सम्बन्धी कार्यालय । 
(६) लॉर्ड प्रीवी सील । 
इनके ग्रलावा प्रधान मन्त्री शासन के ग्रन्य विभागों में से जिन्हें चाहे केबिनेट का 
सदस्य बना सकता है। 
> मन्त्रिमण्डल झभौर केबिनेट के कार्यों का भेद--मन्त्रिमण्डल और केबिनेट में, जैसा 
कि कहा जा चुका है, अ्रन्तर यही है कि केबिनेट मन्त्रिमण्डल का भीतरी चक्र 
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है फ्ंड्सरो बात यह है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की व्यवितगत रूप में अपने अपने 


विभाग की जिम्मेदारी है परन्तु कैबिनेट के सदस्यों की व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों 


प्रकार की जिम कर हैं । केबिनेट के सदस्य भ्रपनी पार्टी की मजबूती के लिए भी 
प्रयत्न करते हैं। केबिनेट के सदस्य समय-समय पर ग्रुप्त मीटिंग करते हैं और नई 
नीति का निणंय करते हैं, परन्तु मन्त्रिमण्डल के सदस्य कभी एक स्थान पर इकटठे 
होकर ऐसी मीटिग नहीं करते । उनकी कोई सामुहिक जिम्मेदारी नहीं है। 
>> कैबिनेट प्रणालो की उत्पत्ति तथा विकास--“ब्रिटिश केबिनेट का इतिहास राज्य- 
विज्ञान के क्षेत्र मे एक बहुत हा महत्ववूर शैक्षिक प्रभाव रखता है।” इसकी 
उत्पत्ति किसी विशेष दबाव या कानूनी कारण से नहीं हुई बल्कि परिस्थितियों से 
सहज ही होगई। 
प्रारम्भ में राजाओों को राज्य-कार्य में परामर्श देने के लिए महान्‌ परिषद्‌ होती 


क्र के. अरे 2202 ' 


थी। इस महान्‌ परिषद्‌ से प्रीवी कॉंसिल की उत्पत्ति हुई। लेकिन प्रीवी कौंसिल की 
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सदस्यता भ्रधिक थी इसलिए सब सदस्य एक स्थान पर एक समय नहीं इकट्ठे हो 
सकते थे । भ्रतएव ट्यू डर काल में प्रीवी कॉसिल को फिर से संगठित करके एक श्रन्तः- 
परिषद्‌ ([706707' ("0४॥७]) की स्थापना की गई। इसके सदस्य हमेशा 
मिलते थे झौर राजा को राज्य-कार्य में परामर्श देते थे । 

केबिनेट शब्द का प्रयोग प्रथम बार चाल्स द्वितीय के समय में हुमा । उसने एक 
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मन्त्रिमण्डल बनाया जिसका नाम केबैल ((!७09)) रक्‍्खा गया । संसद के प्रति वे 


मा 


उस समय उत्तरदायी न थे । मन्त्री राजा के द्वारा नियुक्त किये जाते थे। वैसे पालिया- 
मेण्ट मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में चाल्से प्रथम के समय से ही लड़ती भरा 
रही थी, परन्तु इस सम्बन्ध में उसने कोई विशेष शक्ति प्रास नहीं कर पाई थी। 
मन्त्रियों को श्रपने प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए पालियामेण्ट ने उनके ऊपर अभियोग 
(॥79680)77760) चलाने के श्रस्त्र को ग्रहण किया और सन्‌ १६७६ में डेनवी को 
उसके पद से हटा कर भप्रपनी शक्ति का प्रयोग दिखाया | पालियामेण्ट ने इस बात पर 


जोर दिया कि राज्य-मन्त्री पालियामेण्ट के विश्वासपात्र हों। जेम्स दृतीय और उससे 
है 34 
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पहले उसके भाई चाल्स द्वितीय दोनों की ही इस मामले में पालियामेण्ट से बड़ी 
_में यह बात निश्चित हो गई कि मन्‍्त्री पालियामेण्ट के विश्वासपात्र होंगे । 
सन्‌ १६९४ में विलियम ने एक नवीन प्रथा को जन्म दिया । उसने लोकसभा 
के बहुमत-दल में से मन्त्री चुनना प्रारम्भ किया, और चेकि उस समय ह्िग-दल 
का बहुमत था इसलिये द्विग-दल का मन्त्रिमण्डल स्थापित हुझ्ना । 
 विलीगस को स्थापना है मपम हे हमे प्रधान मन्‍्त्री का कोई स्थान नहीं था। सन्‌ १७१४ में इज्भलंड में नये 
राजवंश (हनोवर) की स्थापना हुई । प्रथम दो हनोवर राजों जॉज प्रथम और जॉर्ज 
द्वितीय अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पालियामेण्ट की बैठकों में श्राना बन्द 
कर दिया । मन्त्रियों में से एक, जो ग्रधिक प्रभावशाली था, उसके स्थान पर बंठने 
लगा ओर इस प्रकार प्रधान मन्त्री के पद की उत्पत्ति हुई। प्रथम प्रधान मन्त्री राबर्ट 
वालपोल था । इसीलिए कहा जाता है कि समभौते के राजनियम ने इद्धलेण् इज्भलण्ड को एक 
विदेशी राजा दिया ( जॉर्ज प्रथम हनोवर जम॑नी का था ) और एक विदेशी राजा की 
नाते अपने दल का लोकसभा में नेता भी बनने लगा । 
जॉज प्रथम भौर द्वितीय के समय में केबिनेट की शक्ति बहुत बढ़ गई, क्योंकि 
राजा कमजोर थे। परन्तु जॉर्ज तृतीय ने ( १७६०-१८२० ) पुनः राज्य-शक्ति को 
वापस लेने की कोशिश. की परन्तु वह सफल न हो सका ; क्‍योंकि उस समय ऐसी 
विषम समसस्‍्याएँ पैदा हो गई, जैसे अमेरिका स्वातन्त्य-युद्ध (१७७४ १७७३), फ्रान्सी सी 
राज्य-क्रान्ति और युद्ध ( १७८९-१८१५ ), तथा आरयरल॑ण्ड की समस्या आ्रादि, जिन्हें 
वह अपने पिद्ठू मन्त्रियों द्वारा हल करवाने में श्रसमथं रहा भ्रौर इसलिए शक्तिशाली 
.मन्त्रियों की तियुक्ति करनी पड़ी। मन्त्रियों के शक्तिशाली होते के कारण राजा की 
शक्ति क्षीण हो गईव4..... 
बीसवों शताब्दी के प्रारम्भ से केबिनेट की शक्ति और भी अभ्रधिक बढ़ गई और 
गत महायुद्धों में तो वह अ्रत्यधिक शक्तिशाली बन गई। महायुद्धों में प्रावश्यकता 
पड़ने पर युद्ध-केबिनेट श्रलग बनाई गई और उसके ५ सदस्य होते थे। झ्राधुनिक काल 
_में केबिनेट ही शासन-कार्य में सर्वेरर्वा है। राजा तो उसके हाथ की कठपुतल्ली है 
पालियामेण्ट उसके इशारे पर नाचती है भौर शासन-कार्य उसी की नीति के श्राधार 


पर चलता है। 
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(९%0., 7939) 
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'पाँचवाँ परिच्छेद 


वह गा ढ३( लर-। 


कैंबिनेट-व्यवस्था का महत्व व प्रसुख विशेषताएँ 
ब्रिटिश शासन में केबिनेट का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सारे शासन का 
संचालन केबिनेट द्वारा ही होता है ।* समस्त राजकीय कार्यों का उत्तरदायित्व उसी पर 


, ० र-+नाकि-न+»+०3न न 3-५ ५२७५ ५७०२५ नक-++प+मभ ७र-ामआन. ““ना 


है। भ्रत: उसके कार्यों की विवेचना करने से पूर्व हमें उसके महत्व श्र उसकी प्रमुख 
विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए । 
शासन-विधान के लेखकों ने ब्रिटिश केबिनेट के महत्व का उल्लेख श्रत्यन्त रंगीन 


व "नस वा "रा + ० -+पे--कन+५34५काा४थ 3३७ ५4७५3 ने कआ.<3-५.५॥५3प नाक हक सी. थम वही/-ल--म 3 ++ज»+-.. अप अटल पक के हज नकद 7 शी, 


५ +सकक« जल जजक-न>कक+3 फनक 


तथा विधान-सभा को जोड़ने वाली कड़ी (॥3प८१]०) है जो उन्हें साथ रखती है ।” 
लॉवेल ([,096)] ) ने इसे “राजनेंतिक भवन की प्रधान शिला” (९ ०४-8007९ 0 


न जननी >न -ञन जीनत अजनओ पन्ने जीन. 2 भा आन ओििजि-ण 


4006 90!7009]) 87"0))) कहा है। सर जॉन मेरिश्रट ()(8777080) के कथना- 
नुसार यह “बह धुरी है जिसके चारों ओर समूची राजनंतिक मशीन घृमती है 
(4776 एछए060 #०पण्ाव क्रमांक ४6 छझी0]6 9077009] 780|- 
767'9 #॥6ए०]9९४) , रैम्ज़ म्योर ((09॥899 ४ पां॥') के श्रनुसार यह “(राज्य 
रूपी जहाज को घुमाने वाला चालक-चक्र है” (88607772-ए१760) ० ६0० 
80 04 (76 50906) । रानी विक्टोरिया के समय के प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री ग्लैड- 
_स्टन ने भी कहा था कि केबिनेट “सूर्य-पिण्ड है जिसके चारों शोर श्रन्य पिण्ड घूमते हैं” 
(4006 80]87' 0709 #०प्राव छ70) 00767 004468 76ए0768) । 
उपयू कत कथनों से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन-विधान में केबिनेट का स्थान 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । ऐसा क्‍यों है और उसके कार्यों का कितना विस्तृत क्षेत्र है 
यह हम अगले पष्ठों में देखेंगे। उससे पहले केबिनेट-सरकार की विशेषताश्रों को 
समभ लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्हीं के कारण केबिनेट शासन-संचालन में भ्रपना 


प्रभुत्व रखती है। 





4 “ए४%॥6 076एए ७0 ०7 8806 48 0076 ३0 0४6 78770 07 (70एछ7, ६76 788] 6560एप- 
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ध्ा।ते 07887078, ?-- 06069 7.0४, 
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लरीधिओिय का?क्ा/ 2, ।+ऊ ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 

“(१) केबिनेट-प्रणाली के सम्बन्ध में पहली बात यह है कि यह संसद में बहुमत- 
दल के ग्राधार पर बनती है श्रौर तभी तक जीवित रह सकती है जब तक पालियामेण्ट 
में उस दल का बहुमत है । बहुमत दल के आधार पर निमित होने के कारण इसे 
ग्रपने दल के आ्रादर्शों को, जिन्हें जनता के समक्ष रखकर इसने चुनाव लड़े थे, पूरा 
करना पड़ता है। साथ ही केबिनेट के सदस्य एक ही दल के होने के नाते कुशलतापूवक 
कार्य करते हैं, क्योंकि उनके राजनेतिक सिद्धान्तों में विभिन्‍नता नहीं होती है । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि अन्य दलों के सदस्य कभी भी कंबिनेट में न लिये जाये । विशेष 
परिस्थितियों में जत्र देश पर कोई संक्रट है ग्रथवा पालियामेण्ट में किसी दल का स्पष्ट 


2० «नही र-+ जनक 2१०७ नसामक १०-म३- 


बहुमत नहीं है, तब संयुक्त मन्त्रिमण्डल ((!09)007 )॥79679) बनाये जाते 
हैं ग्रन्यया साधारण परिस्थितियों में तो केबिनेट “लोकसभा में बहुमत-दल की एक 
समिति है, जिसे देश का शासन चलाने के लिए एक व्यक्ति चुनता है” । 

(२) केबिनेट-प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें एकता (प्रात(5) 
का भाव समस्त मन्त्रिमण्डल को एक सूत्र में बाँधे रहता है, इसलिये शासन का कार्य 
सुचारु रूप से चलता रहता है। भ्रगर आपस में केबिनेट के सदस्यों में किसी प्र 
प्र मतभेद हो भी जाता है तो वे उसे राजा, लोकसभा या जनता के सामने प्रकट 
नहीं होने देते । 

(३) केबिनेट-प्रणाली की तीसरी विशेषता है उसकी मीटिगों की ग्रुप्तता । केबिनेट 
के सदस्यों को लोकसभा में ग्रालोचनाश्रों और प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और 
उनका जबाब देना होता है, इसलिये वे भ्रपनी बातों को गुप्त रखते हैं । भ्रपनी बातों 
को गुप्त रखने के लिये प्रत्येक मन्त्री को प्रीवी कौंसिल के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है 

“(४) केबिनेट-प्रणाली की चौथी विदेषता यह है कि इसका नेता प्रधान मन्त्रो 
होता है। वह भ्रपने दल का नेता होने के कारण प्रधान मन्त्री बनाया जाता है और 
प्रधान मन्त्री होने के नाते केबिनेट का भी नेता होता है । इन दो कारणों से-- प्रधान 
सत्ती का नेतृत्व तथा केबिनेट मीटिज़रों की गरुतता--केबिनेट एक ठोस संयुक्त मोर्चा 
बन जाती है । 

(५) केबिनेट-प्रणाली की पाँचवीं विशेषता है इसके सदस्यों का सामूहिक उत्तर- 


जलन नरन-वफनीकलणल-नण + " पद ल 
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दायित्व । केबिनेट एक दल से बनती है और यह ग्रपनी नीति को लोक4भा में स्वीकृति 


लता >जलक--- (कक +०-०॥ सना 


प्राप्त कराने के लिये भरसक प्रयत्न करती है, इसलिए इसके सदस्य एक सूत्र में 
बंधे रहते हैं ग्रौर इसीलिये वे एक साथ ही केबिनेट में आते हैं भ्ौर एक साथ ही 
निकाले जाते हैं | लोकसभा में हार हो जाने पर केबिनेट के समस्त सदस्यों-- 
मन्त्रियों--को एक साथ ही स्तीफा दे देना होता है । 

-“(६) केबिनेट-प्रणाली की छठी विशेषता यह है कि केबिनेट के सदस्यों का 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है। प्रत्येक मन्त्री प्रधान मन्‍्त्री के प्रति उत्तरदायी है, 


४प 


केबिनेट--विशेषताएँ तथा कार्य 


वह उसके खिलाफ नहीं जा सकता । यदि कहीं मतभेद है और समभौता अ्रसम्धव है 
तो उस मन्त्री को त्यागपत्र दे देवा होगा.। 
(७) उपप्रु क्त बातों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फैबिलेट के तीन प्रकार 
के उत्त रदायित्व हैं--वेधानिक, राजनेतिक झौर ग्रन्त:केबिनेट । प्रथम का भ्राशय य 
है कि क्राउन के नाम से जो श्रादेश प्रचलित किये जाते हैं (और उस पर किसी न 
किसी मन्त्री के हस्ताक्षर होना ग्रावश्यक है) उनका उत्तरदायित्व किसी न किसी मनन्‍्त्री 
पर है और उसके परिणामों के लिये कस है। बुरे परिणाम होने पर उस 
पर न्यायालय में दावा भी हो सकता है +राजन तिक उत्तरदायित्व का ग्राशय यह है 
कि प्रत्येक मन्‍्त्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि उसने 
अपने कार्यों से लोकसभा को अ्रप्रध्नन्न कर दिया तो लोकसभा निन्‍दा व ग्रविश्वास का 
प्रस्ताव पास करके उसे त्यागपत्र देने के लिये विवश कर सकती है। यदि संसद चाहे 
“तो सम्पूर्ण केबिनेट तथा मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देने के लिये विवश कर सकती है। 
ग्रन्त:के बिनेट उत्तरदायित्व से यह तात्पर्य है कि मन्त्रीगण व्यक्तिगत और सामूहिक 
दोनों ही रूप में उत्तरदायी हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। केबिनेट के सदस्य 


न कक्क- ९००+००»॥ “मन अ- 


एक साथ ही तरते और इृबते हैं (500॥ ते 8॥|0 4086॥)87') | वहाँ 


&०-+ *..ह 


“प्रत्येक सब के लिये है श्रौर सब प्रत्येक के लिए हैं । है 

_. (5) कैबिनेट की मीटिगों में राजा शामिल नहीं होता । इस प्रथा का प्रारम्भ 
जाज प्रथम के समय से हुआ । ( हस्त तए कदा ३ पच्च्यमत याजा। जी कब सह जाप 

समभोते के अधिनियम (8०७६ 0 86600077074, 70]) के अनुसार यह 

तय हो गया था कि रानी ऐन (/॥6) की मृत्यु के परचात्‌ इज्भलेण्ड का सिंहासन 

हनोवर वंश को प्राप्त हो। प्रथम हनोवर राजा जॉर्ज प्रथम ( (७९७०7/४७०७ 4 ) 

सन्‌ १७१४ में इज्धुलेण्ड का राजा जॉज प्रथम भंग्रेजी नहीं जानता था, 

इसलिये उसने केबिनेट की मीटियों में जाना भी छोड़ दिया | तब से यह प्रथा चल 


गई कि राजा का स्थान प्रधान मन्त्री ले श्रोर राजा केबिनेट की मीटियों में 


शामिल न हो । 

_-*(६) ब्रिटिश केबिनेट के बारे में सबसे बड़ी झ्राइचर्यजनक बात यह है कि 
वह भ्ाज_ भी ग्रवंध रूप से संगठित_है, उसकी कार्यवाही श्रभी तक लेखबद्ध नहीं 
हुई। केबिनेट तथा प्रधान मन्त्री-इन दोनों का ही परम्परा के श्राधार पर 
जन्म हुआ और उसी आधार पर ये श्रब तक जीवित हैं। इनको स्थिति कानूनी 
नहीं 
म्् ) जैसा कि ऊपर कहा जा ज़ुका है, प्रधान मनन्‍्त्री केबिनेट का नेता होता 
है । वेसे तो उसे बराबर वालों में प्रथम ( ॥708 700७7 997'88, श्रर्थात्‌ 
798 &7072 ९१८७४) कहा जाता है परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


उसकी इतनी शक्ति है कि उसे इस पदवी से पुकारना सर्वथा मूखंता है, जेंसा कि हम 
श्रागे चल कर देखेंगे । 
“ क्वेबिनेंट का संगठन : 

केबिनेट का संगठन करना प्रधान मन्त्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रधान मन्त्री बहुमत दल का नेता होता है श्रौर बह 
राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। परन्तु केबिनेट के भ्रन्य सदस्य व मन्त्रिगण 
प्रधान मन्त्री द्वारा चुने जाते हैं श्रौर राज्य द्वारा उनकी निय्ुकति की घोषणा होती 
है | केबिनेट के सदस्यों को चुनने में प्रधान मन्त्री को अपने दल का विशेष ध्यान 
रखना पड़ता है श्र साथ ही साथ उसे योग्यता व अनुभव का भी ख्याल करना 
पड़ता है। प्राय: योग्य व अनुभवी व्यक्ति ही केबिनेट में श्राते हैं। केबिनेट के सदरय 
लोकसभा में से ही चुने जाते हैं और वे प्रधान मनन्‍्त्री के दल के होते हैं परन्तु सन 
१९३७ के मिनिस्टरर्स ऑफ क्राउन एक्ट ( 80078 07 (!/0एा] ,०॥ ) 
के अनुसार कम से कम तीन केबिनेट के सदस्य व तीन अंडर-पैेक्न टरी ( [70087'- 
5007'8877098 ) लॉडेसभा में से होने ही चाहिए। केबिनेट के सदस्यों का वेतन 
उसी एक्ट के द्वारा नियत कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रधान मन्त्री का 
वेतन १०,००० पौण्ड सालाना नियत हुआ था और अन्य मन्त्रियों का ५,००० पौण्ड 
तथा कुछ मन्त्रियों व सेक्रेटरियों का १,५०० पौण्ड से लेकर ३,००० पौण्ड तक 
नियत हुग्ना । 

सन्‌ १६३७ के एक्ट के भ्रनुसार केबिनेट* में निम्नलिखित सदस्य होते हैं :-- 

१. प्रधान मन्‍्त्री तथा कोष का प्रथम लार्ड ( [?70 'शग#0छ- छा ९ 

77980 4,07व 074॥6 [7०8७४8प्र"ए ) 
२. चान्सलर श्रॉफ एकक्‍्सचेकर ( (8700]]07% ०900 ऋह०0॥6- 


५८०७० ) 

३. सचिव गृह-विभाग ( 5007097ए7 0 8806 #07 ज्वञ076 
06 7878 ) 

४. उपनिवेशों का सचिव ( 8007'&97ए ० 50966 40% ]0677- 
77078 ) 


५. विदेश विभाग का सचिव ( 5607'897"ए 0० 5[866 407 #0+- 
शं87 ४078 ) 
६. युद्ध सचिव ( 8007'08097"'ए ० 5096० 407 ४४७४ ) 


१ केबिनेट तथा मन्त्रिमण्डल में भ्रम न होना चाहिए। इनमें क्या भ्रन्तर है, 
इसके लिए देखो पृष्ठ ४३ । 


अर 


केबिनेट-- विशेषताएं तथा कार्य 


७. 
प्‌ 
8. 
१०. 
११. 


१२. 


१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
१८. 
१६. 
२०. 


२१. 


नभ सेना सचिव ( 8007'0(87'ए 07 56906 707' /]7 ) 
भारत-सचिव" ( 5607"6097ए 0[ 50976 407 ॥00979 ) 
जल सेना का लॉड ( 78 4,07व 04 &4॥7]7'9]॥9 ) 
स्कॉटलेण्ड का सचिव ( 8९270987"ए 0० 509800० 407 500॥]80व ) 
बोर्ड ग्रॉफ टुड का प्रेसीडेण्ट ( [27'28त076 0470 ]8097'0 07 
7800 ) 
शिक्षा बोर्ड का प्रेसीडेण्ट (/0-69त070 0०7 $+00 86987वे ता 
0तप्रट०007 ) 
कृषि व फिशरी (॥73॥07'ए) विभाग का सचिव ( (]॥॥800' 07' 
ह270प्री।प्रा'०७ 800 ॥73॥07708 ) 
स्वास्थ्य विभाग का मन्त्री ( "678007' 707' क्‍809]0)) ) 
यातायात विभाग का मन्त्री ( 0॥॥॥3067' 407' [%७7॥8[0074 ) 
श्रम-मन्त्री ( ॥,800 07 +(73067 ) 
लॉ प्रीवी सील ( 4,07द 7?74४ए 86९७9) ) 
पोस्टमास्टर जनरल ( /2098677898667' (९॥078] ) 
लॉड प्रेसीडेण्ट झॉफ कौंसिल ([,07व ए+6अंविणा। ० (60प्राठ॑।) 
फस्ट कमिश्नर श्रॉफ वर्कस एण्ड पैन्शन ( क780 (!/0797880॥27' 
० ५४०7%४8 900 ]?20॥8078 ) 
मिनिस्टर ऑफ कौर्डीनीेशन ( ७(३॥8067 0 (!0-074878007 ) । 


जसा कि ऊपर कहा जा चुका है केबिनेट के सदस्यों की संख्या घट-बढ़ भी सकती 
है और कार्य-विभाग हस्तान्तरित भी हो सकते हैं। यह प्रधान मन्त्री की इच्छा पर 
निर्भर है कि वह किस को क्‍या विभाग सौंपता है। एक सदस्य पर एक से भ्रधिक 
विभाग ( 9'0]09 ) भी हो सकते हैं । 

.. केबिनेट में लॉडंसभा के कुछ सदस्य लिए ही जाते हैं. जैसा कि सन्‌ १६३७ के 
समभौता अ्रधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया था। परन्तु महत्वपूर्ण विभाग 
लोकसभा के प्रधान मन्त्री के दल के सदस्यों के पास ही रहते हैं क्योंकि कार्य-विभाजन 
प्रधान मन्त्री ही करता है । 

केबिनेट के कार्य 

ब्रिटिश केबिनेट के कार्यों का वर्णन संक्ष प में नहीं हो सकता क्योंकि केबिनेट का 


२ 


भारत-सचिव का पद भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने के उपरान्त समाप्त 
हो गया है । 


४१ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


कार्य एक विभाग या संस्था से सम्बन्ध नहीं रखता। जेसा कि पहले कहा जा चुका 
है, यह एक ऐसी पिण्ड है, जिसके चारों ओर शासन के समस्त विभाग-रूपी पिण्ड 
घ॒भते रहते हैं, और जो राजा, लॉडेसभा तथा लोकसभा तीनों को एक दूसरे से 

मिलाती हुई उनको परस्पर शास न-कार्य के लिये एक सूत्र में बाँधती है । 

केबिनेट के कार्यों की व्याख्या करने के लिए हमें उन्हें तीन श्रेगिणियों में विभक्त 
कर लेने से सुविधा होगी । यद्यपि केबिनेट के कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो तौन श्रेणियों 
में नहीं भ्राते हैं परन्तु उनका वर्गान बाद में होगा । केब्रिनेट के काय॑ साधारगातया 
निम्नलिखित हैं_ 

(भ्र) विवि-निर्माण सम्बन्धी । 
-““(ब) कार्यपालिका सम्बन्धी । 
_ (से) वित्त सम्बन्धी । 

_..” केबिनेट श्रौर विधि-निर्मारण--विधि-निर्माण_में केबिनेट का प्रमुख हाथ है । 
विधि तथा बिल ( [,0५9 8]0 ४०६७ ) दोनों को ही संसद में पास कराने में 
केबिनेट का प्रमुख हाथ है | इस कार्य में केबिनेट का इतना प्रभुत्व है कि विधि-निर्माण 

सद द्वारा नहीं, वरन्‌ केबिनेट द्वारा संसद के परामर्श तथा सम्मति से होता है। 
केबिनेट के मन्त्री ही संसद के सत्रारम्भ (()])000|79 0०॥ $00 7?87'977]९॥0) 
के समय राजा का भाषण तैयार करते हैं । वे ही देश की पिछली हालत का सारांश 
देते हुए नई नीति का निर्धारण करते हैं। वे ही संसद में विधि-निर्माण सम्बन्धी 


बन -+बप+ 


बिल पेश करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और उन्हें पास कराते हैँ। बिल यद्यपि 
लॉइंसभा में भी पेश होते हैं ओर वे व्यक्ति भी जो मन्त्री नहीं हैं बिल पेश कर सकते 
हैं, परन्तु महत्वपूर्ण बिल मन्त्रियों द्वारा ही पेश किये जाते हैं | भ्रन्य बिलों की तरफ 
इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता । केबिनेट की ही सिफारिश पर संसद को बुलाया 
जाता है, विघटित किया जाता है तथा सत्रावशिष्ठ .( 7'070200० ) किया 
जाता है । | 
केबिनेट का विधि-निर्माण में इतना हाथ है कि प्रकसर इसे पालियामेण्ट की 
कमेटी कहा जाता है हालाँकि केबिनेट न पालियामेण्ट की ही कमेटी है श्रौर न प्रीवी 
गैंसिल की ही । पालियामेण्ट न तो इसे नियुवत करती है श्रौर न इसको किसी बिल 
की जाँच करने के लिये ही कहती है, जैसा कि अन्य कमेटियों के साथ होता है । 
कैबिनेट तो स्वयं बिल उत्पादन करती है। परन्तु फिर भी इसे पालियामेण्ट का भीतरी 
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*ैरे 


केबिनेट -- विशेषताएँ तथा कार्य 


चक्र कहा जाय तो भश्रत्युक्ति न होगी, जैसा कि लॉवेल ( ,0४70)] ) के कहा है कि 
केबिनेट इज्भुलंण्ड की शासन-व्यवस्था में “चक्रों के भीतर चक्र है”।' 

+-“ “कैबिनेट के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य-केबिनेट राष्ट्र की सर्वोच्च कार्यपालिका 
शक्ति ( [5607076 [20५0० ) है।, परन्तु यह नहीं समभना चाहिए कि 
केबिनेट ही कार्यपालिका है। ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टि से तो सर्वोच्च कार्य- 


कक 3 टाकककभ का. सम्काका-का बा 5 


पालिका राजा है; परन्तु राजा की शक्त क्राउन में निहित हो गई है । यद्यपि क्राउन 


एक अदृश्य संज्ञा ( 3 |286079000]] ) है श्रोर उस अ्रदृश्य संज्ञा के परे हमें दृश्य 
शक्ति को देखना है जो दिन प्रति दित के शासन का कार्य-संचालन करती है। वह 


१३३५५ जम कफ पक व +>कप 


कभी कार्य नहीं करता । वह कभी नीति निर्धारित नहीं करता, कभी आ्रादेश जारी 
नहीं करता । यह सब कार्य केबिनेट का है। केबिनेट के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य- 
जो आर हे बल है ल--टि0 ७७ 2 0१६ ७०॥॥०७ए७ त 06005. (00000000 ) ने 
बतलाएं है, तीन हैं. :-- 

--(१) संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीति का अन्तिम निर्धारण । 

-(२) संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका का पूर्ण 
नियन्त्रण | 

“ (३) राज्य के विभिन्न भ्रज्धों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना तथा उनके कार्यों 
की सीमा निर्धारित करना | शॉग ( (082 ) के अ्रनुसार वास्तव में अ्रस॒ली कार्य- 





/< ++>क- ९०७०० +« ०, 


केबिनेट ही है । “ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर कार्यपालिका राजा या रानी, या 
कोई कहे क्राउन, भले ही हो; परन्तु वह प्रधान कार्य जिसके द्वारा राजाया रानी या 
क्राउन के राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी कार्य कार्यरूप में परिणित किए जाते हैं, और 
जिसके द्वारा विविध विभागों का सम्बन्ध निश्चित किया जाता हैं, केबिनेट ही है । 
_. कैबिनेट के वित्त सम्बन्धी कार्य-देश के वित्त की जिम्मेदारी केबिनेंट पर ही 


यही इस बात को ते करती हूं कि किस प्रकार रेवेन्यू उगाया जायगा, क्या-क्या टक्‍्स 
लगेंगे और किस-किस प्रकार किस-किस महू में कितना-कितना खर्च किया जायगा। 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


यद्यपि बजट संसद में चान्सलर श्रॉफ दी एक्सचेकर द्वारा भ्रस्तुत किया जाता है, परन्तु 
केबिनेट के सभी सदस्य उसके ऊपर विचार कर लेते हूँ। भिन्न-भिन्न विभागों के 
खर्च सम्बन्धी भगड़े प्राय: पहले ही केबिनेट के सदस्य ते कर लैते हैं । 

_. “कैबिनेट के श्रन्य कार्य-उपरोक्त कार्यों के श्रलावा केबिनेट के अन्य काये भी 
हैं, जसे -- 

(अर) दूसरे देशों से सन्धि करना व बाह्य नीति निर्धारित करना । 

-(ब) विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करना तथा ऊँचे-ऊंचे पदक देना । 
>(स) क्राउन के द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग करना । 

(द) संसद द्वारा बनाई गई नीति की रूपरेखा की विस्तृत व्याख्या करना। 
संसद तो नीति की रूपरेखा ही बनाती है, उसकी व्याख्या करना तथा विभिन्न 
विभागों के कार्यों का परिसीमन करना केबिनेट का ही कार्य है । है 

रेग्ज म्योर ( हिक्चा8989 ४पां।' ) ने केबिनेट के कार्यों को सात भागों में 
बाँटा है-- 

(१) केबिनेट की विधि-निर्माण में जिम्मेदारी है । 

(२) रेवेन्यू का इकट्ठा करना तथा उसका खर्च किया जाना केबिनेट निर्धारित 
करती है । 

(३) संसद में क्या-क्या पेश होगा और उसे कितना-कितना महत्व दिया जायगा, 
यह भी केबिनेट ते करती है । 

“(४) ग्रेट ब्रिटेन में तथा उपनिवेशों में महान्‌ पदों पर नियुक्तियाँ करती है । 

(५), (६), (७) यह तीन काय॑े वही हैं जो शासन-यन्त्र-समिति द्वारा बताये 

गये हैं । 

(कैबिनेट की स्थिति : 
“उपयुक्त कथन से सिद्ध हो जाता है कि केबिनेट का ब्रिटिश-शासन में भत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है । बहुमत-दल के आधार पर खड़ी रहरे के कारण केबिनेट का 


+फिबन+ 33लनक कलार+ इक. 


शासन के तीनों विभागों में सर्वोच्च स्थान है। वास्तव में देखा जाय तो केबिनेट ही देश 


की वास्तविक शासक है| मुनरो ( ४7706 ) के कथनानुसार “केबिनेट ब्रिटिश 
शासन-रूपी ढाँचे में सबसे महत्वपूर्ण पूर्जा है” । वास्तव में यह व्यवस्थापिका की ही 
एक निकाय है और इसे कार्यपालिका का काय्य करना पड़ता है। व्यवस्थापिका तथा 
कार्यपालिका का सम्बन्ध जोड़ने वाली यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है ।" लोकसभा में 


उन अविनाज+ल ».न्‍+आ 


बहुमत-दल में से बनी होते के कारण यह विधि-निर्माण सम्बन्धी सभी कार्यों पर 


), >ऊ>त वाल टवागात 8 & ॥एज़ाणा शीट गंगह 0)७ 6009390ए४6 99870 04 ४0 8096९ 
22: जे १) 
ही 40 40 ७१७००परवए७ 070 ए (6 50806,” २... ५६ 


४४ 


/। 


| 


केबिनेट-- विशेषताएँ तथा कार्य 


नियन्त्रण रखती है और उधर का्यंपालिका सम्बन्धी सभी कार्य उसके ऊपर हैं हीं 
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क्योंकि वह वास्तविक सर्वोच्च कार्यकारणी शक्ति है। इस प्रकार वह व्यवस्थापिका 
तया कार्यपालिका का सम्बन्ध जोड़ने वाली श्खला है। हैरोल्ड लास्की ([,88!7) 
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ने कैबिनेट के तीन प्रकार के काय॑ बतलाए हैं श्रौर उनसे उसकी महत्ता स्पष्ट हो 
जाती है। वे निम्नलिखित हें-- 
(१) यह संसद के बहुमत दल की एक कमेटी है जो व्यवस्थापिका के समक्ष 


प्रस्ताव रखती है और अपनी स्थिति में तब तक रह सकती है जब तक वह व्यवस्था- 
पिका की विश्वासपात्र बनी रहती है । 


२) यह विधि को कार्यरूप में परिणित करने वाली एक निकाय है जो विधि को 


बजन ब>+ जम के डर 


जनता द्वारा मान्यता प्रदान कराने के लिये भ्रफसरों को नियुक्त करती है और उनके 
द्वारा प्रशासन का काय चलाती है। 

(३) अपने प्रशासकीय कार्यो द्वारा उसका नागरिकों से भ्रविरल सम्बन्ध स्थापित 
होता है । केबिनेट के सदस्य संसद के कार्य का संचालन भी करते हैं और साथ ही 


आन + “०५५ अन्‍विजलली *+>० 


अपने प्रशासन के काये द्वारा जनता के सम्पर्क में भी आझाते हैं। इस प्रकार केबिनेट 
की संसद के प्रति तथा संसद के द्वारा नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है । 

. कैबिनेट की इज्ूलेण्ड में जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी 
महती शक्ति है । हमने इस परिच्छेद के प्रारम्भ में केबिनेट की शक्ति व उसके महत्व 
की ओर इंगित किया है श्लौर राजनीति-शास्त्रवेत्ताओ्रों के कुछ उद्धरण दिए हैं जिनसे 
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यह स्पष्ट हो जाता है कि केबिनेट की कितनी शक्ति है व उसका कितना महत्व है । 
हमें ग्रब यह देखना है कि इसका क्राउन तथा संसद के साथ क्‍या सम्बन्ध है । 


(ल्‍जसक+ के + जान +ननन-+ जलन. 


द्वारा होती है । ऐतिहासिक तथा कानूनी दृष्टि से राजा ही राज्य का संचालक है 
परन्तु व्यवहार में राजा की सम्पूर्ण शक्ति कैबिनेट में निहित है। उसे बहुमत-दल 


जीन चअलाजलजार। पका-क , 23 >म+न्‍्कामकस२मत+ १०१३५" 


के नेता को प्रधान मन्त्री बनाना ही पड़ता है, तथा प्रधान मन्त्री की सिफारिश पर 
ग्रन्य मन्त्रियों को नियुक्त करना पड़ता है। राजा केबिनेट को सिर्फ परामश दे 


न हजिनर ीवनणाभ- नल नल ता 


सकता है, वह अ्रयनी इच्छा उसके ऊपर थोप नहीं सकता; और इसीलिये राजा की 


33०७० न सकेनसन्‍ लनान+म 


कोई जिम्मेदारी नहीं है। यद्यपि राजा राज्य के मामलों में बिलकुल नगण्य तो नहीं 


,बफक- बन '33-२०००५५ + २ #जथ कम + $ अफजक 


हैं, परन्तु मन्त्रियों की इढ़ता...के सामते उस्ते भुकना ही पड़ता है । प्रभावशाली राजा 
अपना प्रभाव मन्त्रियों पर काफो डाल देते हैं, परन्तु सांविधानिक रूप में वह 
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केबिनेट तथा संसद--कैबिनेट के साथ संसद का गहरा सम्बन्ध है। इस विपय 


"| में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि केबितेट और संसद के सम्बन्धों में सेद्धान्तिक 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


गौर श्राचरण (सम्बन्धी बहुत भारी अन्तर है, जैसा कि भ्रागे स्पष्ट हो जायेगा। 
केबिनेट और संसद के सम्बन्ध के बारे में संद्धान्तिक बातें निम्नलिखित हैं:--- 

(१) केबिनेट का प्रत्येक सदस्य संसद का सदस्य होना चाहिए । यदि नहीं है, 
तो निश्ुकति के बाद ६ माह के भ्रन्दर उसे किसी निर्वाचन-स्थान से संसद की 


सदस्यता प्राप्त कर लेनी होगी । 
(२) केबिनेट के सदस्य संसद के बहुमत-दल में से चुने जाते हैं । 


(३) केबिनेट के सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के समक्ष 
अपने कार्यों के लिए उत्त रदायी हैं। लोकसभा मन्त्रिगत उत्त रदायित्व को नीचे लिखे 
तरीके से लागू करती हैः--- 

(श्र) प्रश्नों द्वारा--प्रत्येक अधिवेशन में ३-० बजे से ३-४५ तक का समय 
इस बात के लिये नियत है कि लोकसभा के सदस्य मन्त्रियों से उनकी 
नीति के सम्बन्ध में प्रघन कर । प्रत्येक प्रश्न उस मन्त्री के क्षेत्र से सम्बन्ध 
रक्‍्खे जिससे वह पूछा जा रहा है । कम से कम एक दिन पहले मन्त्री को 
इसकी सूचना दी जाती है कि उससे प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नों में कोई 
व्यंग वगरह नहीं होता और कोई भी संसद का सदस्य तीन से ज्यादा 
प्रशन नहीं पूछ सकता । 

(ब) निन्दा का प्रस्ताव पास करना । 

(स) अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास करना । विरोधी दल यदि शक्तिशाली हो 
गया है तो (ब) और (स) के पारित होने की सम्भावना रहती है । 

(४) संसद ही केबिनेट को शासन का काये सौंपती है। 

(५) संसद की प्राज्ञा के बिना केबिनेट एक आना की उग्ाही भी नहीं कर 


सकती और न खच्चे कर सकती है । 

(६) संसद की श्राज्ञा के बिना केबिनेट न युद्ध कर सकती है और न शान्ति- 
प्रस्ताव व सुलह कर सकती है । 

(७) अप्रसन्न संसद केबिनेट को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य कर सकती है । 

८) संसद केबिनेट के कार्यों की आलोचना कर उसे ठीक ढंग पर लाती है। 

इन सब बातों से स्पष्ट है कि संसद के प्रति केबिनेट की पुरी-पूरी जिम्मेदारी 
है झौर संसद की श्राज्ञा के बिना केबिनेट का कोई काम नं टोता। सिद्धान्ततः सब 
बातें ठीक हैँ, परन्तु व्यवहार में सब उल्टी हैं। केबिनेट लोकसभा की भ्रनुचरी और 
सेविका होने के बजाय उसकी स्व्रामनी बन गई है, और एक प्रकार से तानाशाह की 
भाँति शासन करती है। पिछले सत्तर वर्षों के इतिहास से यह बात स्पष्ट है कि इन 
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_वर्षों के सांविधानिक विकास में केबिनेट का सवशक्तिमान्‌ बन जाना एक बहुत ही 


महत्वपूर्ण घटना है। इन वर्षों में लोकसभा ने किसी भी केबिनेट को पदच्युत नहीं 
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कर पाया है। केबिनेट जैसे चाहती है वैसे ही अपना कार्य लोकसभा में समथित करा 
लेती है | पालियामेण्ट तो एक रबर का स्टाम्प मात्र रह गई है जो केबिनेट के कार्यों 
का अनुमोदन मात्र करती है।' 

बिल वगैरह मन्त्री ही पेश करते हैं, और जिन्हें वे पेश करते हैं उन्हें पास ही 
करा लेते हैं। वित्त का उगाहना, नए टैक्स लगाना, रुपया खर्च करना-ये काय 
पूर्णतया केबिनेट पर ही निर्भर हैं। लोकसभा तो सिर्फ खानापूरी करने के लिए उन 
पर बहस वगरह: करती है। इसी प्रकार युद्ध-घोपणा, शान्ति-वार्ता, विदेश-ती ति, 
इत्यादि बातों में भी केबिनेट की ही तानाशाही चलती है। इसीलिए तो यह कहा 


जाता है कि आजकल लोकसभा का केबिनेट पर नियन्त्रण _ नहीं है बल्कि केबिनेट ही 
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लोकसभा पर नियन्त्रण रखती है । सन्‌ १८०० के क्वाटरली रिव्यू ((एप७7'07' ए 
[0०४।0ए) ने यह शिकायत की_थी कि इज्भुलेण्ड की कार्यकारिणी कमजोर है श्ौर 
इसे लोकसभा के सामने भुक जाना पड़ता है। परन्तु आज हम देखते हैं कि काय- 
पालिका ने भ्रपना रोब जरूरत से भी ज्यादा गाँठ लिया. है.। 

हमने पहले कहा है कि लोकसभा प्रश्न पूछ कर केबिनेट पर नियन्त्रण रखती है 
परन्तु यह प्रश्न भी इस ओर ज्यादा महत्व नहीं रखते । कारण यह है कि या तो प्रइन 
ही बहुत मामूली ढंग के होते हैं श्रौर या मन्त्री ही उनका जवाब देने से इंकार कर देते 
हैं; हालाँकि मन्त्री इस बात को समभते हैं कि स्वस्थ प्रश्नों का उत्तर देना उनका 
. केबिनेट के संसद पर प्रभ त्व के कारण 

केबिनेट और संसद के सम्बन्ध में सिद्धान्त और शअ्राचरण में इतना भेद है 
इसके कारणों का निरूपण करना आभ्रावश्यक है । 

(१) प्रथम बात तो यह है कि केबिनेट की तानाशाही उसके दल के बहुमत के 
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भरोसे पर चलती है। यदि लोकसभा उसे हटाना भी चाहे तो खिसिया कर रह 
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जायेगी, क्योंकि केबिनेट अ्रपने दल के बहुमत के श्राधार पर राजा के द्वारा पालियामैष्ट 
को भंग करा कर दुबारा चुनाव करा सकती है और चुनाव के उपरान्त वही फिर 
केबिनेट के सदस्य होंगे आर पालियामेण्ट को मु हु की खानी पड़ेगी । 

(२) दूसरी बात यह है कि पालियामेण्ट के सदस्यों को यह डर रहता है कि यदि 
सरकार की नीति की उन्होंने तीज्र आलोचना की तो वे दुबारा नहीं चुने जायेगे 


क्योंकि उनका कोई समर्थक न होगा । वे भी किसी न किसी दल के बूते पर ही संसद 
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में आज बैठे हैं। यदि सब की आलोचना करना शुरू कर दिया तो फिर वहाँ बेठने 
का अ्रवसर भी उन्हें नहीं मिलने का । श्रतः: बहुत से इसीलिए चुप्पी साधे बेठे रहते हैं। 

(३) भ्राजकल के जमाने में चुनाव सम्बन्धी खर्च बहुत बढ़ गये हैं | श्रामतौर 
प्र लोग व्यक्तिगत रूप में उतना खर्च सहन नहीं कर सकते । उन्हें निर्वाचित होने 
के लिए किसी न किसी दल का सहारा लेना पड़ता है और फिर उसी की हाँ में हाँ 
मिलानी पड़ती है। 

(४) एक बात जो केबिनेट की तानाशाही को प्रोत्साहन देती है वह यह है कि 
संसद में श्रधिकतर समय केबिनेट द्वारा ही ले लिया जाता है और सभा को 
वे ही शासन-कार्य की नीति में उलभाए रखते हैं। व्यवितगत आलोचना को तथा 
व्यक्तिगत सदस्यों को कानून-निर्माण में अपने विचार प्रकट करने तथा वाद-विवाद 
करने का अवसर ही नहीं मिलता । 

(५) सन्‌ १६११ के संसदीय अधिनियम के अनुसार लॉर्डेसभा की शक्ति कम 


>- >>ल >मेम>क- कफल तर क-जन्‍३++>+> ७ कक. 


हो गई और लोकसभा की बहुत बढ़ गई हैं, श्रतः लोकसभा में बहुमत-दल को विरोध 


| २०-4०क-+--+-3 +क+कन की डनशण2 ४ क->। 


कोई महत्व ही नहीं रखता और चंकि केबिनेट बहुमत-दल को ही बनती है इसलिए 
केबिनेट का .कोई विरोध चहीं. कर सकता । 

(६) केबिनेट पद तथा उपाधियाँ देकर लोगों को अलंकृत करती है, इसलिए 
बड़े-बड़े लोग उस लालच में फेस कर या उसके लिए लालायित होकर उसके खिलाफ 
ग्रावाज नहीं उठाते । 

(७) आ्राधुनिक काल में समाजवादी प्रवृत्ति का जोर है और इस कारण केबिनेट 
का प्रभुत्व विशाल हैँ । जनता श्रपने ही प्रतिनिधियों से हाथ में सम्पूर्ण शक्ति रखने 


के पक्ष में हैं । 
उपयु कत बातों से स्पष्ट हैँ कि इद्धलंण्ड में केबिनेट की तानाशाही हैं और यह 


तानाशाही समाप्त भी नहीं हो सकती जब तक कि निर्वाचन-प्रणाली में हेरफेर न किया 


जाय क्योंकि वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली के भ्रनुसार बहुमत-दल का ही लोकसभा में 
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कारण केबिनेट की तानाशाही चलती रहेगी। यदि किसी प्रकार या रूप में आ्रानुपातिक 
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तो बहुमत-दल का लोकसभा में बहुमत जरूरी नहीं होगा और केबिनेट की शक्ति पर 
कुछ नियन्त्रण हो जायेगा । 
केबिनेट प्रणाली को दुबंलता 

केबिनेट-प्रणाली की यह महान्‌ दुबंलता हैँ कि वह प्रायः तानाशाह बन कर 
जनता के स्वार्थ का बलिदान कर देती है । इसके अलावा केबिनेट का आकार बड़ा 
होता है भ्रत: एक साथ बेंठ कर यदि किसी गम्भीर समस्या पर शीघ्र निर्णाय करना 
भर 
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हो तो नहीं हो सकता । तीसरी बात यह है कि केबिनेट के सदस्यों को प्राय: 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में फँसा रहने के कारण विदेशों में जाना पड़ता है और ग्रह-नी ति 
में इसी लिए केबिनेट कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती । केबिनेट-प्रथा के कारण 
देश में ग़ुटबन्दी जोर पकड़ती है । काबिल और योग्य व्यवित संसद में नह नहीं भ्रा पाते । | झा पाते । 
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दलबन्दी के आधार पर बहुत से पिट्टू भर जाते हैं । योग्य व्यवित दलबन्दी के चक्कर 


में नहीं पड़ना चाहते । कैबिनेट को अ्रपनी शक्ति पर घमण्ड होता है-और इसीलिए 
कभी-कभी वह अनुचित कार्य भी कर सकती है । 

कुछ भी हो, यह मानना ही होगा कि केबिनेट-प्रणाली शासन का एक बहुत ही 
ठोस प्रकार है। यों तो प्रत्येक व्यवस्था में दोप स्वाभाविक हैं, परन्तु कोई न कोई 
व्यवस्था तो अ्रपनानी ही पड़ती है । इज्भल॑ण्ड में केबिनेट-प्रणाली ही उचित हु और 
यही इसके कार्य का सुचारु रूप से संचालन कर रही हे । 
केबिनंट की समितियों तथा मीटिद्ध : 

केबिनेट के कार्यो का निरीक्षण करने से विदित होता हैँ कि कंबिनेट, जहाँ तक 
इसके कायं-क्षेत्र का सम्बन्ध हैं, प्रीवी कौंसिल की एक समिति हैँ । दूसरे रूप में हमें 
यह संसद की भी समिति मालूम पड़ती है या यों कहिए कि संसद में बहुमत-दल की 
एक समिति है । परन्तु केबिनेट वास्तव में कोई समिति नहीं है । हाँ इतना अवश्य 
निश्चित है कि केबिनेट अपने मध्य से अ्रनेक समितियाँ बनाती है, और प्राय. उनमें 
श्रन्य सदस्य भी जो केबिनेट के सदस्य नहीं हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे सदस्य 
बहुधा श्रन्य मन्त्रियों में से चुने जाते हैं। ऐसी समितियों की संख्या निश्चित नहीं 
है । सन्‌ १६४८ में इनकी संख्या करीब २० थी । ये घटती-बढ़ती रहती हैं | श्राधुनिक 
काल में केबिनेट की प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं :-- 

(१) ग्रह-विभाग सम्बन्धी समिति । 

(२) वित्त-सम्बन्धी समिति। | 

(३) साम्राज्य-रक्षा समिति (यह केबिनेट में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसी 
का कार्य करती है) । 

सन्‌ १६१७ से पूर्व केबिनेट के विनिशुचयों का कोई रिकॉर्ड (लेखा) नहीं 
रवखा जाता था और प्रधान मनन्‍्त्री के अलावा और कोई भी उसकी कार्यवाही को 
नहीं लिख सकता था; परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध में सर लॉयड जॉर्ज ने इस प्रथा को 
तोड़कर एक सेक्रटरी नियुक्त किया जो केबिनेट के कार्यक्रम को लिखे। तब से 
सेक्रेटरी का पद चला झा रहा है और एक अलग दफ्तर, जिसका नाम केबिनेट 
सेक्र टेरिएट है, बना दिया गया है। ञ्रब तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सब सदस्य 
एक साथ इकट्टु न भी हों, और यदि बहुत प्रावश्यक का है, तो प्रधान मनन्‍्त्री उस 
मन्‍्त्री या अन्य दो-एक मन्त्रियों की सलाह से, जिनके कार्यक्षेत्र में ग्रमुक कार्य श्राता 
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है, निर्णय कर लेता है । सेक्रेटरी उन सब रिपोर्टों को तैयार कर लेता है । ऐसी 
समिति या बंठक श्रन्त:केबिनेट ([77787' ()!७0766) बन जाती है । 
केबिनेट की बंठकें प्रधान मन्त्री के सभापतित्व में उसके सरकारी निवास- 

स्थान--नं० १०, डाउनिय स्ट्रीट--पर होती हैं। बैठकों की बाबत, जेसा कि कहा 
जा चुका है, ग्रतता रकखी जाती है। कार्य-सूची ( 820॥]09 ) प्रधान मन्‍त्री द्वारा 
तैयार की जाती है । 

प्रधान मन्त्री : 
बी >> अयकाापक ०-०... 
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कानूनी [नहीं है वरत्तु वरम्परागत होने के कार होने के कारण निश्चित हो गया है। सन्‌ १६ 
तक विधान में इस_पद के लिए कोई स्थान नहीं था। सब से पहले सन्‌ १६३७ में 
ही उसके पद को सरकारी स्व्रीकृति मिली श्र उसे “प्रधान मन्त्री तथा कोष क 
प्रथम लॉर्ड” (20॥0 जैव४६७7७ छापे 4॥06 श।ढ ॥07वदे 0 ]फ%00७- 
8४77'५) कहा गया। यह क्राउन के मन्त्री सम्बन्धी अधिनियम ((॥॥]807'8 
0 ॥0 (४ 0४४॥ ७0) द्वारा हुप्नमा । इसने उसकी तनख्वाहु सालना १०,००० 
पौण्ड ओर अन्य प्ताथियों की ५,००० पौण्ड निश्चित की । 

प्रधान मन्‍त्री राजा के द्वारा चुना जाता है और वह लोकसभा में बहुमत-दल 
का नेता होता है। प्रधान मन्त्री फिर श्रन्य मन्त्रियों की सूची बनाता है और उसे 
राजा के सामने पेश करता है तथा राजा उसे स्वीकृति देता है। बसे तो राजा प्रधानें 
मन्त्री की सूची को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है परन्तु यदि वह किसी नाम पर 
आपत्ति भी करे ओर भ्रगर प्रधान मन्त्री अपनी सिफारिश पर हृढ़ रहे, तो राजा को 
उसकी बात माननी पड़ती है। 
.. प्रधान मन्त्री को अन्य मन्त्रियों के चुनने में बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता 
है । उसे योग्य और दूरदर्शी तथा अनुभवी व्यक्ति ही लेने होते हैं । उसे यह भी ध्यान 
रखना पड़ता है कि उसके दल वाले किसी प्रकार उसकी नियुक्तियों से अ्रसन्तुष्ट 
न हो जायें। उसे लॉर्डसभा में से भी मन्त्री चुनने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति पालिया- 
मेण्ट का. सदस्य नहीं है लेकिन मन्त्री बनने के योग्य है, और प्रधान मन्त्री उसे 
मन्त्रिमण्डल... में. रखना पसन्द करता है, तो वह उसे ( जैसा कि नियम है ) किसी 


जजल 
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करता है। प्रधान मन्त्री को मन्त्रिमण्डल बनाते समय देश की भौगोलिक परिस्थिति 
का भी ध्यान रखना पड़ता है कि देश के प्रमुख भागों में से कोई न कोई मन्त्रिमण्डल 
में ग्रवृश्य हो | उसे पिछली केबिनेट के उन तीत्र समालोचकों को स्थान देना पड़ता 


है जिन्होंने दूसरे दल की केबिनेट की उसके पक्ष में आलोचना की हो । भ्रगर उसकी 
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केबिनेट पहले और कभी बन चुकी है तो उसे उस केबिनेट और मन्त्रिमण्डल के 
सदस्यों को भी स्थान देना पड़ता है। अपने दल के अतिरिवत यदि किसी श्रन्य दल 
का कोई व्यक्ति अपने अनुभव, बुद्धि व राजन॑तिक दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है, तो 
प्रधान मन्‍्त्री उसे अपने मन्त्रिमण्डल में रखकर उसके अनुभव का लाभ उठाने की 
चेष्टा करता है । 
कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि मन्त्रिमण्डल का . चुनाव एक बड़ी टेढ़ी खीर है ॥ 
योग्य, ईमानदार, समझदार व्यवित भी झा जाये, अपने दल की शक्ति भी न टूटे 
दोनों सभाएँ खुश रहें, सारा देश सन्तुष्ट रहे, राजा भी स्वीकार कर ले--ये झोर 
ऐसे भ्रन्य विचार प्रधान मन्‍्त्री को अपना मन्त्रिमण्डल बनाते समय ध्यान में रखने 
होते हैं। उसका कार्य बड़ा कठिन है। उसे ऐसे लोगों को चुनना है जो एक सूत्र में 
बाँधे जा सकें । वह एक बच्चे के समान है जो विभिन्न प्रकार के पत्थरों को लेकर 
एक इमारत खड़ी करता है।" 
प्रधान मन्त्री की शक्ति व कार्य 
प्रधान मन्‍्त्री तथा मन्त्रिमण्डल- ग्लैडस्टन ने प्रधान मन्त्री को केविनेट-रूगी भवन 
है कि वह उससे भी अ्रधिक उसके पास इतनी शवित है कि जितनी संसार के 
किसी भी शासक के पास नहीं है; यहाँ तक कि श्रमेरिका के प्रेसीडेण्ट के पास भी 
नहीं है। उसे हम छोटे-छोटे तारागणों में चन्द्रमा ( 2 ॥007 87078& 
]08907' 8087"8 ), जैसा कि लैटिन में कहा गया है, कहें तो भी हम उसकी शक्ति 
को पूरा सम्मान नहीं पहुँचा सकते । ऐसा इसलिए है कि मन्त्रिमण्डल में वह प्रधान 
व्यक्ति है। “उसी ने लोगों को वहाँ पहुँचाया है जहाँ वे हैं। यह सब के कार्यों 
का निरीक्षण करता है तथा विभिन्न विभागों के कार्यों का सम्बन्ध निश्चित करता 
_है। वह केबिनेट की समभाओ्रों में सभापतित्व ग्रहण करता है। जितने समय तक 
सम्भव है उतने समय तक वह व्यक्तिगत सदस्यों से परामर्श करता है। उन्हें 
कभी प्रोत्साहन देता है तो कभी भिड़की देता है, कभी सलाह देता है भश्लोर कभी 
श्राज्ञा देता है। वह मन्त्रिगण और अन्य विभागों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याग्रों 
को सुलभाता है| भ्रगर गश्रावश्यकता हो तो वह अपने सहयोगी-वर्ग से भ्रपनी बात 
को मनवाता है, अन्यथा त्यागपत्र (अपना अ्रथवा उसका) के लिए विवश करता है 
क्योंकि राजनेतिक दृष्टि से यह बात भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है कि दरवाजों के भ्रन्द्र 
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कैबिनेट में चाहे कितनी ही फूट हो, लोकसभा में तो उसे मोर्चा ही बनाना है| वह 
राजा या रानी से किसी मन्त्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है । वह मन्त्रि- 
मण्डल का नेता होता है, उसका प्रधान वक्ता होता है श्ौर वह उसके प्रति हुए समस्त 
हमलों का बोक सहता है । इसीलिए यह झ्रावश्यक है कि उसका प्रभाव अनुशासन 
तथा नीति के झ्राधार पर स्थिर रहे । यह तो सत्य है ही कि उसे कठोर, हठी तथा 
व्यावहारिक रूप में अकुशल न होना चाहिये ! चाहे कितना ही बढ़िया उसका शासन- 
कार्य हो, उसे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा । उसकी मजबूती तथा चरित्र को 
पारस्परिक फट द्वारा खतरा नहीं पैदा होना चाहिये ।”* 

प्रधान मन्‍त्री श्रोर केबिनेट--केबिनेट में प्रधान मन्‍्त्री प्रमुख होता है। उसे बसे 
तो बराबर वालों में प्रधान ( ?7प08 [॥007 ]097'098, अर्थात्‌ 2।'छ 
8॥70॥)2 ९६४४) ४ ) कहा जाता है, परन्तु वह उनके बराबर का नहीं कहा जा 
सकता । व्यावहारिक रूप में उसका दर्जा बहुत ऊँचा है। सब सदस्य उसकी आज्ञा 
थिरोधाय करते हैं। उसके त्याग-पत्र देने पर सब को त्यागपत्र देना पड़ता हैं। वह 
जनता की निगाहों में सब मन्त्रियों से अधिक महत्त्व रखता 

प्रधान सन्‍त्री तथा क्राउन--प्रधान मन्त्री केबिनिंट और क्राउन के मध्य सम्बन्ध 
का प्रधात जरिया है। उसी की सलाह पर राजा अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग 
करता है। बिना उसका परामर्श लिए वह कुछ नहीं कर सकता । उसी की सलाह 
से स्वतन्त्रता से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल, राजटूत तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त 
किये जाते थे। ब्रिटिश कामनवल्‍थ से सम्बन्धित सभी मामलों में वही राजा को 
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परामर्श देता है और उसी की सलाह से राजा सब कार्य करता है। 
लोकसभा में महत्वपूर्ण भाषण वगरह देता है, वही शासन-तन्त्र की ओर से महत्व- 
पूर्णो विषयों को वहाँ व्याख्या करता है। उसी की श्रोर लोग जिज्ञासा भद्दी दृष्टि 
से लोकसभा में देखते हैं और उसकी बात को स्वीकार करते हैं । “अगर अन्य मन्त्री 
लोकसभा को अपनी नीति से सन्तुष्ट नहीं कर पाते हैं तो प्रधान मन्त्री ही उसे 
सन्‍्तुष्ट करता है और लोकसभा भी उसी की ओभोर देखती है।” लोकसभा में वह 
केबिनेट का प्रतिनिधि होता है श्रौर प्रत्येक बिल को, जो उसके सहयोगी मन्त्रियों ने 
प्रस्तुत किये हैं, पास कराने में दिलचस्पी लेता है। 

वह कानूनों में संशोधन कर सकता है श्र लोकसभा को उन्हें मानने के लिए 
विवश कर सकता है। सिडनी लॉ के विचारानुसार वह जमंन सम्राट तथा अ्रमेरिकन 
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प्रं सीडेण्ट तथा संयुक्त राज्य काँग्रेस-कमेटियों के सभापतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली 
है । बेजहॉट के शब्दों में वह “शासन-विधान के सफल तथा कुशल अंग का 
प्रधान है 

प्रधान सन्‍त्री के कार्य को श्रधिकता-- उपयु क्‍त बातों से स्पष्ट है कि प्रधान 
मन्‍त्री वास्तव में कार्य-भार से लदा हुआ रहता होगा । उसका प्रत्येक क्षण बड़ा ही 
कीमती होगा और हर समय विभिन्न प्रकार की चिन्ताओ्रों तथा जिम्मेदारियों से उसका 
मस्तिष्क भरा रहता होगा । “उसे अनेक कागजात देखने पड़ते हैं, पत्र-व्यवहार 
करना होता है, सावजनिक कार्यों के सम्बन्ध में या व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में 
आये हुए लोगों को मुलाकात का समय देना पड़ता है, केबिनेट की सभाएँ करनी 
पड़ती हैं, अलग-अलग मन्त्रियों से सलाह करनी पड़ती है, राजा के सामने सब कागजात 
तथा रिपोर्ट रखनी पड़ती हैं और जब पालियामेण्ट का अधिवेशन हो रहा होता है, 
तो अधिकतर समय ट्रंज़री बेंच ( ॥"०७४77'ए'0०70)) ) अथवा लोकसभा के 
स्पीकर की कुर्सी के पीछे बेठकर बिताना पड़ता है या किसी सरकारी नीति के पक्ष 
में वाद-विवाद करना पड़ता है । अपनी पार्टी का नेता होने के नाते उसे श्रपने दल के 
मामलों को भी देखना पड़ता है। इसमें श्राइचयं नहीं कि सर्वेसर्वा होने के न!ते उसके 
ऊपर बहुत से मन्त्रियों की जिम्मेदारी श्राकर पड़ गई हैं १ साथ ही साथ यह भी 
एक आइचय है, जेसा कि ग्लेड्स्टन ने कहा था, 'संसार में कोई ऐसा भौतिक पदार्थ 
नहीं हे जिसकी इतनी लघु छाया हो, और न कोई ऐसा व्यक्ति हैं जिसके पास इतनी 

प्रधान मन्‍्त्री के पद को कुछ कमजोरियाँ--प्रधान मनन्‍्त्री का पद बड़ा नाजुक है 
भ्रोर इसमें बहुत ही गम्भीर दुबंलताएँ हैं । 

(१) शभ्रपनी शक्ति का दुरुपयोग कर प्रधान मन्त्री कहीं राजा न बन बेठे, यह 
बात अत्यन्त भयकारी है । 

(२) उसकी शवित उसे तानाशाह बना देती है और वह कभी-कभी केबिनेट को 
भमेले में डालकर मुसीबतों का सामना कर सकता है । 

(३) इसके पास इतनी शक्ति का भण्डार होने के कारण वह श्रन्य मन्त्रियों की 
शक्ति को कम कर सकता हैँ, उनके मुंह बन्द कर सकता हैं और स्वतन्त्र विचारों 
को समाप्त कर सकता है । 

(४) वह क्राउन को भी अपनी उंगली पर नचा सकता है। 

यद्यपि यह बात तो माननी ही है कि विवेक और बुद्धि वाले व्यक्ति ही प्रधान 
मन्‍त्री बनते हैं, भौर वे विवेक और बुद्धि से ही काये करते हैं। हठधर्मी, महत्वाकांक्षी, 
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शक्ति-लोलुप न तो दल के नेता ही बन पाते हैं और न प्रधान मनन्‍्त्री ही; श्ौर यदि 
बन भी गये तो प्रधिक चल नहीं पाते हैं । 
>> है जे लण्ड का प्रधान मनन्‍्त्रों तथा श्रमेरिका का प्र॑ सो डेण्ट-- 
है शोर वास्तव में दोनों पदों की शक्तियों में बहुत कुछ समानता भी है; परन्तु जेसा 
कि हम ऊपर कह चुक॑ हैं, इ्जल॑ण्ड के प्रधान मन्त्री का कार्य-क्षेत्र देखते हुए यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उसकी शक्ति संग्रुक्त राज्य अ्रमेरिका के प्रेसीडेण्ट से कहीं अधिक है । 
दोनों की तुलना करते हुए हमें यह विदित होता है कि-- 
- (श्र) दोनों ही प्रजातन्त्र राज्यों में अपने-अपने राज्य में सर्वेसर्वा है । 
« (व) दोनों ही राष्ट्र के बड़े-से-बड़े ग्रधिकारी हैं । 
 (स) दोनों ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एक अपने दल का नेता होने के 
नाते प्रधान मन्‍्त्री बन जाता है, और दूसरा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर 
प्रं सीडेण्ट बनता है । 
: (द) दोनों की शक्तियाँ बहुत अ्रधिक हैं और युद्ध तथा अन्य संकटकालीन 
ग्रवस्थाग्रों में तो श्रत्यधिक बढ़ जाती 
दोनों का श्रत्तर--(ग्र) प्रधान मन्‍्त्री के पद की अ्रवधि निश्चित नहीं है। 
पालियामेण्ट की अवधि ५ साल की होती है, इसलिये यह मान लिया जाता है कि 
कैबिनेट की अवधि भी ५ ही साल की होगी। परन्तु केबिनेट पालियामेण्ट द्वारा या 
पालियामेण्ट केबिनेट द्वारा-जैसी भी परिस्थिति हो ग्रौर जिसका भी जोर हो--बीच 
ही में खत्म भी हो सकती है। इसके ग्रलावा एक बात यह भी है कि ५ साल तक 
पालियामेण्ट के चलने के बाद यदि दुबारा चुनाव में भी वही दल बहुमत में भ्रा जाता 
है जो पहले रह चुका है, तो उसी दल की केबिनेट बनेगी और वही प्रधान मन्‍्त्री 
बनेगा जो पहले था, क्योंकि वह उस दल का नेता है। इसके विपरीत श्रमेरिका के 
प्रेसीडेण्ट का चुनाव केवल ४ वर्ष के लिए होता है, हालाँकि सर्वेप्रिय तथा योग्य होने 
पर वह पुनः चुना जा सकता है । 
“- (ब) प्रेसीडेण्ट की शक्तियाँ विधान द्वारा निश्चित हैं। प्रधान मन्त्री की शक्ति 
_की सीमा नहीं हो सकती । 
- (सं) प्रेसीडेण्ट राष्ट्र का पति है श्रौर सबसे बड़ी कार्यपालिका-शक्ति है। 
इज़ुलेण्ड में श्रोपचारिक कार्यपालिका-शक्ति क्राउन के साथ में है । 
० (द) यद्यपि प्रधान मन्त्री इज्धलैण्ड में सर्वेर्वा है, परन्तु फिर भी वह अपने 
बराबर वालों में से एक है श्र उनका मुखिया है। परन्तु प्रेमीडेण्ट एक संगठन का 


कक 


रैव' 


केबिनेट--विशेषताएं तथा कार्य 


मालिक है, जिसमें उसके ग्रधीन कर्मचारी हैं परन्तु बराबर का कोई नहीं है ।* 


(य) प्रधान मन्‍्त्री का पद ऐसा है कि यह जैसा चाहे उसके द्वारा अपनी 


योग्यता से बनाया जा सकता है ।* श्रर्थात्‌ दबंग और तीत्र प्रधान मन्त्री ज्यादा शक्ति 
प्राप्त कर लेते हैं परन्तु प्रेसीडेण्ट की शक्तियाँ साधारण समयों में निश्चित हैं । 


एाराप््ररधतएए 0ए5छ७70५७ रा 


(ए6 (6 इ8ाशा। आक्ा१०९०४४॥०5 ० 6 ए४०ाआर्े 050ए८॥7ा60॥ा ॥ 
लाशैधा0 (॥द्ाव्रशब् व, 7943; 0#60#/6, 7935; /४॥708[70, 7944) 


“नगु॥6 ए७॥6 48 [6 ॥08 ॥7790णविा शाह ए90०0९९ ० 7स्‍6टीश्ांशा 
 ॥6 शाप्रतप्राह ण ताल फ्रेध्याशी 00एथाएला? #॥फि ही$ 
#धाथाशा, (48४०, 7939) 


“4 (बणालहा 8 8 ॥फ्ञञाशा शांत [ण8$ ॥6 |६श९8ए९ (947 0 6 
546 [0 6 ७४६९०॥४९ छक्चा। ० 6 980.7 ॥)50755. 
(2४260, 7936; (६2४४6, 7938) 


ब्तृ0-59ए7 ॥4870 (6 निणा5इ6 0 00आऋ्राणा$ जशारांणी ०णा708 8 
(906 पा 6 एक्काल ज़रॉँंशा 0000 6 मिंगाइ6,7 #जणांधांत 
40 80०९०प्रा। 007" ॥06 66९४९]०/॥/श०ा॥ा, 

(4६/०, 7942, 42, 50 ; 7206४60, 7947 ; /2८779, 79406) 


फक्रा€ ३ ०0079ला९ला8४ए९ 7006 ० 6 छ0शा०णा] ०776 7907॥76 िता58- 
(शा ॥6 ऊ्जाशा एकआआरटा, ॥952058 तीक [6 एशग6 शीा8४67 8 
(6 ॥९५-50॥6 0स_॥॥6 ९॥०॥0० धा०. 

(46/6०, 7940, 43 ; (६0676, 7939 | /2॥॥४०0, 794) 


“6 शाह शैांशल' 48 6 |2ए-४०76 0० ॥6 ९०एा॥।ए७ं क्ाएी,” 
वाद/#0),.. 7280755$ एं$ इंध्वाशाशा शांति 708002706 [0 (6 ए070॥2 
0॥6 ०३०॥९४ $५४४९॥ ॥ 702970, 

(छगाडऊ 07%6॥४753, 7252, 7954; 7?८/४74०#6, 7949, 7953) 


खकाओा]ह (8 ४क्वाोटाहा पी 6 ए्गंारं 8फ४शणा 48 6 708 
वरफ्ुगांशा शाएँ8 92606 तीवाध्लीकांशा 6 शाप्रटापाट ०76 
कया 060एशश्राशा थातव 6 शाह शशांशआश' 45 ॥6 (९४-४०076 ० 
॥96 ९0607... (छद्ाह ए#ए6/४४9, 7957; 76]#प्रांक्राद, 7950, 7955) 


9980058 ॥6 डॉक्रॉक्याशां धीढा “6 छजाशी (50फएशशााशा ॥465 07 
जिया 0 रल्टाए8 ३68९ ४ाफए 0 ॥ ॥295 280 407066 0 66५९० 
[088क/ए९ 00407879,”! (2#808759 $॥:४/2९#720767#$3, 7953) 


"म्ञ6 8 (09 788७0 07 &] 072७788607 ॥॥ ज़ींला 76 वै88 वए907&॥|६ 8ए०0- 
ठ्वातबाश8 एप चुप॑ं४० ००-४७॥7४)7ए 70० 6(प७॥/'......... 7070098.0]6 ६80 87)ए 
शापंग्रा6 शैग8007 ॥68 ०९७7 80 पिए 6 78806 0 8 607008, 40880 ०0 ७॥॥ 
8 ००8॥0078 80०४७7.7707. '---२.4208 


पृफछ७ 06७ 04876 76 ह7]8067 78 जीग)86 ([8 70067 ०८४008068 ६0 पाक्षॉ56 , 
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“हक 


छठा परिच्छेद 
- स्थायी सिविल स्विस 


49-०० क्यान०क++ ५५+( चलन त ९२०७-५३ 6५ ९०००५ >> ने व०»3३ 3 न. न 


“ब्रिटेन के सावंजनिक जीवन की यह एक विशेष परिपाटी है कि जनता बिना 
किसी पारितोषिक व बिना किसी रूयाति की आशा के राज्य की सेवा में श्रपना 
ज्ञान ग्रपण करने को तेयार रहे ।' कायपालिका में चाहे कितनी ही शक्ति क्‍यों न हो 


के प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष तो मन्त्री होता है परन्तु मन्त्री तो नीति निर्धारित ही 
क्र सकता है, उसे कार्य-रूप में परिणत करना तथा नई नीति को जनता से मनवाना 
“यह काम तो अन्य अफसरों का है जो सिविल सविस के सदस्य होते हैं | इद्भलेण्ड 
में केन्द्रीय शासकीय मशीन में हमें सविल सविस का बहुत बड़ा कार्य दिखाई पड़ता 
है। अपने-अपने विभाग में कुशलतापूर्वक सरकार की नीति को चलाना उन्हीं 
का काम है । रा 
स्थायी सिविल सर्विल के काय का केन्द्र व्हाइट हाल ( ४४770० +98)] ) 
है। यह स्थायी सिविल सविल का सबसे बड़ा दफ्तर है । नं० १०, डाउनिंग स्ट्रीट 
( 0, 420 97772 50766 ) ब्रिटिश प्रधान मन्त्री का ऑफिस है और वहाँ 
पर केबिनेट की मीटिज्भध होती हैं । व्हाइट हाल ( १४)।५० 7980] ) में प्रशासकीय 
विभागों के प्रध्यक्षों के दफ्तर हैं जिनके द्वारा शासन का कायें चलाया जाता है। 
मन्त्रिमण्डल बनते हैं तथा बिगड़ते हैं परन्त व्हाइट हाल के स्थायी सिविल सर्विस के 
कमंचारी अपना कार्य शान्तिपूवंक करते रहते हैं । 
दासन के भाग--- 
इज्धलेण्ड के शासन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है:--- 
(१) ग्रह-विभाग (पस्न076 27 9४789) : 
(अर) कोष (]7"९98प्र/'ए9 ) 
(ब) ग्रह-दफ्तर (#0776 (07706) 
(स) पोस्ट श्रॉफिस (2080 (07706) 
(द) बोडे श्रॉफ ट्रंड (30970 0[| ॥४७46) 


] एड: ३ए०07 र०ग्रंग 885 8 476 8080 ए0780प६07, 9. 44], 
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स्थायी सिविल सविस 


(य) बोड श्रॉफ ऐज्युकेशन (3047वें ० एतप्र८8४0०ा) 
(फ) स्वास्थ्य विभाग (शय807ए ०0 7709]60]) 
(ग) मिनिस्ट्री आ्रॉफ एग्रीकल्चर एण्ड फिशरीज़ (॥॥[8/7'ए 0 
3 2707प्रा'-6 पे ४१8] ०१69) 
(ह) मिनिस्ट्री श्रॉफ पेंशन्स (8079 0]| ?0आश्ञणाश्न) 
(इ) श्रॉफिस झ्रॉफ ववर्स (07706 ० ७००४७) 
(ज) मिनिस्ट्री श्रॉफ लेबर ()/॥77907"ए 0 4,900 प्रा.) 
(क) मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्ट (0॥॥॥807'ए 0 +७॥9]00) 
(ल) वायु मिनिस्ट्री (877' (॥॥807'ए) 
(२) विदेश विभाग (7"07०87 2778) । 
(३) साम्राज्य से भ्रन्य सम्बन्धित विभाग (077[07'0 ॥9॥7'8) : 
(अ) ओऔपनिवेशिक ऑफिस ((१0]0779)] ()77068) 
(ब) डोमीनियन ऑफिस ()077707 (0770०00) 
(४) रक्षा ([0066700०6) : 
(श्र) बो्ड झ्रॉफ एडमिरलटी (3097'वें 0 ॥(7॥779(ए ) 
(ब) सेना परिषद्‌ (07'79ए (/0प्रा0॑।) 
(स) वायु सेना परिषद्‌ (2४77' (!0प्रा0)) 
(द) राजकीय रक्षा-समिति ((!/0779॥0066 ० गए0/४ंक् 
42660706) 
(५) कानून ([,8ए) : 
(भ) लॉर्ड झ्रॉफ चान्सलर का प्रॉफिस 
(ब) एटोर्नी जनरल तथा सौलिसिटर जनरल का झ्रॉफिस ((07706 
0<$%06 203007070ए7 (00०॥678] ७77 50]0607: 
(४९॥67'8] ) 
विभागों के रूप : 
यह कहा जा चुका है कि शासन का वास्तविक कार्य करने वाली मशीन मन्त्री 


' पिकन-ननीीिनाकबनननकन न फनगान ला ॥ 7 वीडिधिण न न तन अधानिपिनिय ने अनन िननन न नननिच जनक नधगाए क्‍क्‍ललििएणज-- हनन उमड >रक+। जरकमल मीन >७का३३० 3 >क्रा 


के भ्रलावा कोई ध्लौर ही है। शासन को सुविधा के लिये विभिन्न भागों में बट दिया 


निकनवकन+क+नभन+ कल मनी अभा (3९ नकल लक+क धो 


जाता है। प्रत्येक का सर्वोच्च अधिकारी एक मन्त्री या एक बोर्ड होता है। जिन 


' ७५ > पक» पाक जप" क०४ 32 पलमफककनक कान का» मकान 


विभागों में बोर्ड हैं उनमें एक सदस्य उसका चेश्ररमेन या प्रधान होता है। विभागीय 
भ्रध्यक्ष प्रधान मन्त्री द्वारा श्रपने दल में से न्ञुना जाता है श्रौर वह अ्रपने पद पर 


३०>>वय-क-4+--$क - ००» ० जा जआ४)-.क ०५५३० ०-का०)+*पाके: 3333०: 


तभी तक स्थित रहता है जब तक_ उसकी पार्टी की कैबिनेट रहती है। ऐसे लोगों 
का पालियामेण्ट के विषय में तो बहुत ज्ञान रहता है, परन्तु अपने विभाग की कार्य- 
वाही के विषय में नहीं। ये लोग राजनीतिज्ञ श्रवश्य होते हैं, परन्त शासन के 

हे ६ ७ 


ग्रेट ब्िटेन का संविधान 


वास्तविक कार्य में प्रायः श्रनभिजन्न ही रहते हैं। शासन के वास्तविक कार्य के लिए 
प्रत्येक विभाग में भ्रन्य ही कमंचारी होते हैं। , “«»+५-# $-.. -«» £#] 

विभागीय श्रध्यक्ष के बाद दूसरा व्यक्ति राजन॑तिक उप-सचिव ([7607- 
00076(879) होता है। वह भी राजनेतिक आधार पर ही चुना जाता है और 
तभी तक रहता है जब तक उसके भाग्य-विधाताओं का मन्त्रिमण्डल रहता हैं । 

उसके बाद एक या कई स्थायी उप-सचिव ([2एट77780076 ए]6567 866- 
7'0087'098 ) होते हैं, जिनकी स्थिति पर राजनैतिक हेर-फेरों का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता और जो अपने विभाग के कार्यों का गट्टर एक मन्त्री के बाद श्रन्य मन्त्री या 
उप-सचिव को सौंपते जाते हैं व उनकी आआ्राज्ञाओ्ों का पालन करवाते रहते हैं । 

स्थायी उप-सचिवों के नीचे प्रत्येक विभाग में श्रनेक सचिव ( 50070०७7ए ), 
परामशंदाता, प्रमुख॒ तथा सहायक सचिव तथा बहुत से क्लर्क होते हैं। वे विशेषज्ञ 
होते हैं भ्लौर स्थायी सिविल सर्विस के सदस्य होते हैं । 

कभी-कभी ये लोग शासन का पूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि राजनेतिक सचिव 
व श्रध्यक्ष शासकीय मामलों में प्रायः अल्प-भ्रनुभव वाले होते हैं। उनका_ शासन 
सम्बन्धी मामलों में विशेष प्रभाव होता है। मन्‍्त्री उनकी सलाह मानता है और अगर 
नहीं भी मानता है तो उसे उन्हीं की सूचना पर भरोसा करना पड़ता है। प्रायः 
ये लोग अपने अध्यक्ष के, चाहे वह किसी भी दल का क्‍यों न हो, स्वामिभक्‍त 
होते हैं। विवेकशील मन्त्री या श्रध्यक्ष को यह उचित है कि उनकी सलाह व 
परामशं का भ्रादर करे तथा उनका पूर्णा सहयोग प्राप्त करे, नहीं तो वे उसकी 
नीति को कुशलता तथा सफलतापूर्वक चलाए जाने में काफी रोड़ा शअ्रटका 
सकते हैं । 
सिविल स्विस के सदस्यों की भर्तों 

सिविल सविस के सदस्य क्राउन के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं शऔौर उनको 
राज्य-कोष से वेतन प्रास होता है। राज्य के उपरोक्त विभिन्न विभागों के सभी 
स्थायी कमंचारी, जिनका उल्लेख हो चुका है, सिविल सविस के सदस्य होते हैं । पहले 
इन सदस्यों को उनके बहुमत-दल का पक्ष लेने के कारण चुना जाता था, परन्तु 
सन्‌ १८५४ में उनकी योग्यता की जाँच के लिए परीक्षा की प्रथा चालू की गई। 
सन्‌ १६१० में एक परिषद्‌-प्रादेश (()030०7'--(00 प्र00) ) के भ्रनुसार प्रतियोगिता 
परीक्षाएँ ((४0॥779600ए6९ /॥58॥778008) प्रारम्भ हुईं, हालाँकि किसी- 

सिविल सबविस के सदस्यों को संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, श्रौर 
सन्‌ १६३७ में यह बात निश्चित भी हो गई है कि उनके राजनतिक विचार उनके 


च्द 





स्थायी सिविल सविस 


व्यक्तिगत मामले हैं_भौर वे चाहें जेसे राजनंतिक विचार रख सकते हैं, बशत कि 
उनके वे विचार उनके कार्यों पर उलटा असर नहीं डालते हैं और राज्य के लिए 
खतरा पंदा नहीं कर देते हैं । 
सिविल सर्विस की शर्तें भी अ्रच्छी हैं । यदि ये लोग ईमानदारी तथा कुशलता 
से अपना काये करते हैं तो उनकी पदोन्नति भी होती रहती है श्रीौर साठ साल की 
उम्र तक काय करने के बाद पेंशन भी मिल जाती है। वे लोग अपना संघ 
((: ०] 807"५४7060 ४393300980707) भी बना सकते हैं, बशर्ते कि इन संघों 
का कोई राजनेतिक उहं श्य या सम्बन्ध न हो । 
इसकी सदस्यता के लिये निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं:-- 
(१) वह व्यक्ति जो इसकी सदस्यता के लिए उम्मीदवार है, ब्रिटेन का जन्म 
से नागरिक हो | उसका पिता भी जन्म से ब्रिटेन का नागरिक हो । 
-(२) उसकी आयु सिविल सर्विस के लिए निर्धारित आायु-सीमा के ही. भ्रन्दर 
झ्राती द्वो । 
““ (३) उसमें कोई शारीरिक विरूपता न हो जो उसके कार्य में बाधा डाले । 
- (४) उसने उस परीक्षा में बंठने के लिए निर्धारित शिक्षा प्राप्त की हो । 
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(१) शासकीय विभाग (. ताया798078070 0]989) । 
(२) कार्यपालिका विभाग ([7500प्र7ए७ 5]&88) । 
(३) क्लक विभाग ((]0709] 0]888) । 

७) प्रथम विभाग में एक भ्रध्यक्ष या सेक्रटरी होता है।यह संसदीय उप-सचिव 
के नीचे होता है श्रोर इसकी विशेष रूप से नियुक्ति होती है। इसे सबसे श्रधिक 
वेतन मिलता-है । इसके नीचे उप-सेक्न टरी, प्रिसिपल या प्रधान, डिप्टी सेक्र टरी भ्रादि 
होते हैं जो उस विभाग के विभिन्न कार्यों को सम्हालते हैं, उनकी जिम्मेदारी रखते हैं 
झौर उनके विभिन्न कार्यों का सम्बन्ध स्थापित रखते हैं । इस विभाग के लिये जो 
सदस्य चुने जाते हैं वे किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किये होते हैं और वे ही 
प्रतियोगिता-परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । 

(&) दूसरे विभाग की प्रतियोगिता-प्रीक्षाश्रों में हाईस्कूल पास उम्मीदवार भी बुंठ 
सकते हैं । इनका कार्य एक दिनचर्या (7'0प्रा70०७) के रूप में है, और ये उच्च 
्रधिकारियों से प्राप्त आदेशों का पालन करते ओर उनके सम्बन्ध में श्रधिकारियों को 
रिपोट तथा सूचनाएं देते हैं । 

(>) क्लर्कीय विभाग द्वितीय विभाग के श्राधीन होता है । इसके लिए भी परीक्षा होती 
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है । इसका कार्य तो बिल्कुल ही एक निश्चित दिनचर्या के रूप में है । 
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“सिविल स्विस का कार्य :// 6 जल है #ट>( ०-5 ० 8 2+-- 5 । 
() जेसा कि हम प के हम पहले कह चुके हैं कि विभाग सम्बन्धी नीति का. निर्धारित करना 
तो उस विभाग के मन्त्री या बोर्ड का काम है,.परन्तु उत्त नीति पर भ्रमल करवाना 
सिविल सर्विस के सदस्यों का कार्य है। सिविल स्विस के सदस्य अपने-अपने विभागीय 
कार्य में जितनी क्षमता रखते हैं उतनी प्राय: उसके अध्यक्ष नहीं । श्रध्यक्ष व म॒न्त्री 
तो बदलते रहते हैं परन्तु सिविल सविस के सदस्य स्थायी होते हैं । वे पिछले कार्य को 
पुर्ण रूप से समभते हैं, उसकी कमजोरी को भी जानते हैं और उसके भ्राधार पर 
उनको दूर करने तथा अपने विभाग में सुधार करने भ्रादि की सलाह नए-नए मन्त्रियों 
को देते हैं जिन्हें शासन-कार्य में श्रनुभव नहीं होता 
सिविल सविस के विपय में नियुक्त किए गए रॉयल कमीशन की उसके तथा 
मन्त्रियों के सम्बन्ध के बारे में नीचे लिखी हुई टिप्पणी है, जो संक्षेप में है-- 
“फत्नीति का निर्धारण करना तो मन्त्री का कार्य है। एक बार नीति निर्धारित 
होने के उपरान्त सिविल सर्विस -के सदस्य का यह काम है कि उसे कार्य-रूप में 
परिणत करे, चाहे वह उससे सहमत हो या न हो । साथ ही उनका यह कत्तंव्य है कि 
अपने राजनतिक प्रधान के सामने अपना अनुभव तथा सचनाएँ पेश करें और चाहे 
मनन्‍्त्री राजी हो यानहो वे पक्षपात व भय से रहित हों। प्रासंगिक तथ्यों 
(क्‍१0९7'०॥008) को मन्त्रियों से सामने सावधानी से रबखें और उनका श्रर्थ तथा 
निष्कर्ष निकालने में विवेक से काम लें। सिविल सविस का सदस्य मन्त्री को मन्त्रणा 
देकर तथा उसके सामने अपने विचार रखकर नीति पर अपना प्रभाव डालता है ।” 
. सिविल सर्विस के सदस्य नीति को कार्य-रूप में परिण॒त तो करते हैं परन्तु उसके 
परिणामों का उत्तरदायित्व मन्‍त्री पर ही होता है। परन्तु इससे यह नहीं 
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समभना चाहिये कि सिविल सर्विस के सदस्य झ्ाख मींचकर मन्त्री द्वारा निर्धारित 
नीति का अनुसरण करें। अवसर पाने पर तथा समय-समय पर वे मन्त्री को सभी 
श्रवस्थाओं से परिचित करायें तथा अ्रपनी बुद्धि श्ौर भ्रनुभव के आधार पर सलाह दें । 
यह उनके लिए ऐच्छिक ही नहीं किन्तु कत्त व्य-रूप में है । 

मन्‍्त्री भी इस बात को जानकर कि इन लोगों का अनुभव व योग्यता उस 
विभाग में उससे ज्यादा है, उनकी बातों को ठुकराते नहीं हैं | प्रायः यहो _ होता है कि 
मन्‍्त्री अपने अ्रधीनस्थ कमंचारियों के विचारों को स्वीकार कर लेता है भौर 'नियत 
स्थान पर हस्ताक्षर कर देता है। “समूचे केन्द्रीय शासन में स्थायी सिविल सविस का 
प्रभाव एक मुख्य वस्त है ।* 

विधान-क्षेत्र में भी सविल स्विल का प्रभाव है। वह तीन प्रकार का है:-- 
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स्थायी सिविल सविस 


+(१) सिविल सर्विस के सदस्य ही जनता के विचारों को इकट्ठा करके उनका 
संक्षित सार बनाकर संसद के विचाराथ्थ मन्त्री को देते हैं, भौर मन्त्री उन्हें संसद 
में प्रस्तुत करके उनको पास कराता है । इसका श्रेय तो सरकार को ही मिलता है 
परन्तु कार्य सिविल सबिस के सदस्य ही करते हैं । इन विचारों में वे वायदे शामिल 
होते हैं जो मतदाताओं को चुनाव के समय दिये जाते हैं । 

(२) जनता के हित के लिये सुभाव मन्त्री के समक्ष पेश करना तथा उसके 
द्वारा संसद में उन्हें पास करा लेने का भी अप्रत्यक्ष श्रेय उन्हीं को है। प्रत्यक्ष श्रेय 
तो मन्त्री को है । 

३) तीसरा कार्य शासन से सम्बन्ध रखता है। संसद के द्वारा मन्त्रियों को 
अपने-अपने क्षेत्र में आदेश निकालने की परिमित शक्ति दे दी जाती है। प्राजकल 
तो इस शक्ति का अत्यधिक प्रयोग होता है, क्योंकि शासन-कार्य प्रत्येक विभाग में 
बहुत बढ़ गया है| इस शक्ति का वास्तविक प्रयोग सिविल सविस के सदस्य ही करते 
हैं। उन्हीं की सलाह पर मन्त्री भ्रादेश जारी करता है और वे ही उनका पालन 
करवाते हैं। श्राधुनिक काल में यदि कृषि, स्वास्थ्य, दीन-सहायता, शिक्षा श्रादि 
सम्बन्धी ऐसे झरादेशों को इकट्ठा किया जाय तो एक पोथा बन जायगा । 


सकने. 


कर पाता । अगर करे तो सिविल सविस के उस विभाग के सदस्य उसे परेशान कर 
दें। सन्‌ १६२४ में श्रम-दल, सेना के खर्च को कम करना चाहता था परन्तु 
उसे लेने के देने पड़ गए | बजाय खर्च के घटने के करोड़ों रुपयों का व्यय 
बढ़ गया । 

इस प्रकार हम देखते हें कि सिविल सविस के सदस्यों का प्रशासकीय विभाग में 
बहुत बड़ा हाथ है। बास्तव में शासन का वास्तविक संचालन यही लोग करते हैं। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन लोगों को विवेकशील, पक्षपात-रहित, निर्भय, 
कार्य-कुशल तथा श्रनुभवी होना चाहिए। इन्हीं की कार्य-कुशलता पर बहुत कुछ हृद 
तक प्रशासन की कशलता निभंर है । 
'भौसिखिए तथा विशेषज्ञ 

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इज लण्ड में प्रशासन-कार्य दो प्रकार के व्यक्तियों 
द्वारा होता है--(१) नौसिखिये (87806778), और (२) विशेषज्ञ (5/878) 
दोनों हो परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं और दोनों के संहयोंग पुर हा कार्य की 
कुशलता तथा सफलता निभंर है। प्रत्येक विभाग में प्रधान या श्रध्यक्ष मन्‍्त्री या 
बोर्ड होता है । मन्त्री प्रायः नौसिखिये होते हैं क्योंकि वे लोग राजनंतिक प्रपंचों को 
तो भली-भाँति समभते हैं, परन्तु प्रशासन के वास्तविक कार्य को संचालित करने में 


प्रायः कम अनुभव रखते हैं। विशेषज्ञ सिविल सविस के उच्च पअ्रधिकारी होते हैं 
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(जिनका वर्णन अ्रभी हो चुका है) | वे अपने-अपने विभाग के सभी दाँव-पेचों को 
मली-भाँति समभते हैं। वे राजनेतिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। वे स्थायी पदाधिकारी 
होते हैं जिन्होंने श्रपने विभाग की भ्रन्दरुती बातों को तथा उनके परिणामों को खूब 
देखा है। वे मन्त्रियों को उचित सलाह देते हैं और उनके द्वारा निर्धारित नीति को 
कार्य-रूप में परिणत कराते हैं। ब्रिटिश-प्रशासन में इन दोनों प्रकार के भ्रधिकारियों 
के सुन्दर सहयोग के कारण ही इतनी सफलता हदृष्टि-पथ में श्राती है । इन दोनों के 


सम्बन्धों के विपय में हम पहले कह चुके हैं । 

जैसा कि कहा जा चुका है, स्थायी सिविल सविस के सदस्य ही मन्त्रियों को उचित 
मार्ग पर रखते हैं । विधान में तो उनके लिए नीति-निर्माण में कोई स्थान नहीं है, 
परन्तु वास्तव्र में उन्हीं की सलाह पर शासन का कार्य होता है।* मनन्‍्त्री जो एक 
विभाग का अ्रध्यक्ष होता है सामान्य नीति को निर्धारित कर देता है जो उस विभाग 
के अफसरों द्वारा कार्य में लाई जाती है। पालियामेण्ट के प्रति उस कार्य की 
जिम्मेदारी मन्त्री की दी है परन्तु मन्‍्त्री के इंगित पर चलकर कार्य स्थायी सर्विस के 
विशेषज्ञों द्वारा ही चलाया जाता है। परन्तु मन्‍्त्री तो नौसिखिए होते हैं श्ौर 
विभागों के विशेषज्ञों की बात का पूरा-पूरा श्रादर करते हैं। मन्त्री तो “सौ में से 
निन्‍्यानवे मामलों में उनके मत को स्वीकार कर लेता है और बिन्दु-अंंकित रेखा 

(720/0प 70) पर अपने हस्ताक्षर कर देता है ।”३ 
सिविल सर्विस का महत्व रॉयल कमीशन की रिपोर्ट (पृष्ठ ७०) से स्पष्ठ हो जाता है। 
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सातवाँ परिच्छेद 
“ लोकसभा 


नजियलोफलयकबतलतत्ाभात पाले 


“झराधनिक प्रजातन्त्र यग में लोकसभाओं के प्रमुख कार्य : 
आधुनिक प्रजातन्त्र युग में लोकसभा के विविध का हैं। प्रत्येक देश की शासन- 
पद्धति में कुछ न कुछ अपनी-अपनी अलग-भ्लग विशेषताएँ होती हैं श्ौर इसीलिये 
विभिन्न देशों की लोकसभाओ्रों के कार्य तथा अधिकार-कक्षेत्रों में थोड़ा-बहुत श्रन्तर 
होता है। उदाहरणार्थ, हमें आज के युग में दो प्रकार की सरकार विशेष रूप से 
दिखाई देती हैं--(१) संसदीय (॥287']87707097'9), और (२) अध्यक्षात्मक 
(2768 00॥09]) । जिन देशों में संसदीय सरकार है उनमें विधान-सभा का 
बहुत अधिकार है और वह कार्यपालिका पर पूरी शक्ति से नियन्त्रण रखती है। जहाँ 
प्रेसीडेण्ट देश की सरकार का अध्यक्ष है वहाँ उनका इतना नियन्त्रण नहीं होता । 
ग्रमेरिका में विधान-सभा यह निश्चित करती है कि प्रेसीडेण्ट का चुनाव वेध है । 
स्विटजरलेण्ड में विधान-सभा फंडरल कौंसिल के सदस्यों को चुनती है और प्रेसीडेण्ट 
चुनती है। फ्रान्स का प्रेसीडेण्ट पालियामेण्ट द्वारा चुना जाता है। विधान-सभाएँ 
कभी-कभी विधान में भी परिवतंन कर देती हैं और कर सकती हैं। सारांश यह है 
कि भिन्न-भिन्न देशों में इनके भिन्न-भिन्न कार्य हैं जिन्हें सीमित समय या स्थान में नहीं 
लिखा जा सकता | जहाँ पर केबिनेट प्र॒णालो है वहाँ उनके कार्य बहुत कुछ एक 
दूसरे से मिलते-जुलते हैं। वे निम्नलिखित हैं:-- 
“(अभर) विधि-निर्माश । 
-लब) वित्त पर नियन्त्रण । 
-(स) कार्येपालिका पर नियन्त्रण । 
४“ (द) जनता के कल्याण का ध्यान रखकर विधि-निर्माण करना । 
य) जनता की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करना। 
(फ) सभा में प्रस्तावित हुए विधेयकों अथवा प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना तथा वाद-विवाद करना । 
प्राय: संसार की सभी विधान-सभाझ्रों को ये श्रधिकार थोड़ी-बहुत मात्रा में प्राप्त 
>हैं । ब्रिटिश विधान-सभा को तो ये श्रत्यधिक मात्रा में प्राप्त हैं । 
. ब्रिठिश विधान-सभा--लोकसभा 
एक समय था जब ब्रिटिश पालियामेण्ट के कार्य-क्षेत्र को थोड़े से ही_ शब्दों में 
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बतलाया जा सकता था, जब इसका गठन बिलकुल सरल और सहज था। परन्तु 
कालान्तर में इसके कार्यों की वृद्धि हुई, धीरे-धीरे नई-नई प्रणालियों ने इसमें प्रवेश किया 
औ्रौर इसे एक बहुत ही जटिल झौर पेचीदी संस्था बना दिया। झ्राधुनिक काल में ब्रिटि 
पालियामेण्ट क्या नहीं कर सकती है, यह बताना कठिन है। यह कानून बनाती है 
टैक्स लगाती है, वित्त उगाहती है और खर्च करती है, मन्त्रियों के कार्यों की 
श्रालोचना करती है, जनता की शिकायतें दूर करती है, विधान में आवश्यकता पड़ने 
पर संशोषन करती है तथा कभी-कभी उत्तराधिकार तक का निर्णाय करती है।" 

.. ब्रिटिश पालियामेण्ट संसार की सबसे पुरातन पालियामेण्ट है और इसका इतना 
ऊँचा झ्रादर्श है तथा इतनी शक्ति है, साथ ही साथ इसकी भश्रन्य देशों की संसदों को 
इतनी देन है कि इसे संसदों की जननी ()॥0॥)07' ० 7?287']9॥797॥8) कहा 
जाता है। कुछ समय पहले तो यह संसार की जनसंरुया के लगभग चतुर्थाश के लिए 
कानून बनाती थी । 

.. ब्रिटिश संसद के दो भाग हैं--लोकसभा तथा लॉडंसभा । सन्‌ १६११ के संसदीय 
अधिनियम के पारित होने के बाद लॉडेंसभा का महृत्व बहुत कम हो गया है। 
प्राजकल शासन-विधान में लोकसभा के श्रधिकार बहुत हैं। उसके द्वारा पारित नियमों 
पर अन्त में लॉडंसभा को भी भुकना पड़ता है। उसी में से प्रधान मन्त्री चुना जाता 
है। मन्त्रिगण अधिकतर उसी में से लिये जाते हैं । वही कार्यपालिका तथा वित्त पर 
पूर्णा अधिकार व नियन्त्रण रखती है। राजा को उसके द्वारा पारित नियमों पर 
हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। वास्तव में जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश पालियामेण्ट की 
दक्ति इतनी है, उतनी है, तो हमारा तात्पर्य लोकसभा की ही शक्ति से होता है । 
ब्रिटिश लोकसभा का महत्व बतलाते हुए सर सिडनी लो (87 5ए५॥)०९ए 7,0५) 
पक 

“लोकसभा संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सावंजनिक सभा है। उसकी आदर- 
णीय प्राचीनता, उसका स्फुति देते वाला इतिहास, उसको मह॒ती परम्परा, उसकी 
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नवथुवक जसी शक्ति श्रौर भावना, उसका संसदों के लिए आदर्श तथा उन पर उसका 
प्रभाव, ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से उसका अभिन्न सम्बन्ध, केन्द्रीय शासन-यन्त्र के चलाने 
में उसका हाथ -ये सब बातें उसे एक ऐसी संस्था बनाती हैं कि जिसके मुकाबिले की 
दूसरी संस्था नहीं है। लोकसभा राजपद तथा केबिनेट से भी अधिक मात्रा में अंग्रेजों 
का ही नहीं विदेशियों का भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है । उसके वाद-विवाद 
इद्भलिश चेनेल तथा समुद्रों को पार करके दूसरे देशों में पढ़े जाते हैं । ऐसी विधान- 
सभा में स्थान पाना तथा उसके नेताग्रों व विश्वसनीय परामशंदाताञ्रों तथा लोकप्रिय 
वक्‍ताग्रों में गिना जाना एक व्यक्ति के लिए अपने समय के श्रग्नगण्य व्यक्तियों में गिना 
जाना है ।”” 
ब्रिटिश लोकसभा की बनावट 

ब्रिटिश लोकसभा में ग्रेट ब्रिटेन (इद्धलण्ड तथा स्कॉटलेण्ड) तथा उत्तरी आयर- 
लेण्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रही है, परन 
सन्‌ १६४८ में जन-प्रतिनिधित्व ग्रधिनियम ([00७७7"९8०0॥७८ 07 0[ ]2009१05 
2.0) के अनुसार यह निश्चित कर दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 
ग्रट ब्रिटेन के लिए कम से कम ६१३ हो । इनके भ्रलावा १२ सदस्य उत्तरी श्रायरलैण्ड 
के हों। ६१३ सदस्यों में कम से कम ७१ सदस्य स्कॉटलैण्ड के और कम से कम ३५ 
वेल्स के हों | भ्रतः फरवरी सन्‌ १६५० में जो सभा बनी थी उसमें ६२५ (६१३+ १२) 
सदस्य थे । 


लोकसभा पूर्णा रूप से एक निर्वाचित सभा है। उसके ६२५ सदस्यों में से प्रत्येक 


बनन्‍भत9ब 3-3--सलन+ #«. सह फट 


प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों ([७77760077%8! (/0॥800प06॥008 ) से वयस्क 


(० - जनम नल, 


मताधिकार (4.१५)६ ॥7:9870086) के आधार पर चना जाता है। पहले 
विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व व्यवस्था के कारण दुहरे मतदान की भों प्रथां थीं परन्तु 
वह अब समास कर दी गई है श्लरौर एक-मतीय झाधार पर ही सदस्य चुने जाते हैं 
भ्रोर भ्रव 'एक व्यक्ति, एक मत' का सिद्धान्त चालू हो गया है । आजकल इज्भुलेण्ड की 
जनसंख्या के लगभग ३० प्रतिशत भाग को मतदान देने का भ्रधिकार है। सन्‌ १६५० 


4 ब्रिटिश पालियामेण्टरी शक्ति व महत्व के विषय में जे० ए० श्रार० मेरिएट 
(णे 2... (97'706) ने कहा था कि “फफता) एछी800ए07 905 07 ए6७छ 
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में मतदाताओं की संख्या ३,४२,६६,४७७ थी । इसमें कुल २,८७,७१,३६२ व्यक्तियों 
ने वोट डाले । 
“लोकसभा के उम्मीदवारों को योग्यता व श्रयोग्यता 
ग्रेट ब्रिटेन में कोई ऐसी विधि नहीं है कि संसद के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति 
उसी निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी हो जिससे वह खड़ा हा है । वह किसी भी निवर्चित- 
क्षेत्र से खड़ा हो सकता है, बशतें कि उसका नाम किसी भी क्षेत्र की निर्वाचन-सुची में 
_है । उम्मीदवार के लिये कोई विशेष योग्यता लिखित नहीं है । केवल वह ब्रिटिश 
प्रजाजन हो व उसकी आयु नियमानुकूल हो तथा वह निष्ठा की शपथ (090 ० 
8] |0289700) के लिये तंयार हो । निम्नलिखित संसद के सदस्य नहीं हो सकते:--- 
१) इज्जुल॑ण्ड और स्कॉटलैण्ड के पीयर तथा आयरलंण्ड से निर्वाचित पीयर । 
(जो श्रायरलेण्ड से निर्वाचित नहीं हैं वे खड़े हो सकते हैं) । 
-(२) जो नागरिक बालिग नहीं हैं । 
“ (३) विदेशी, पागल, दिवालिया, अपराधी । 
- (४) वे लोग जो सात साल तक के लिए अपराध के अभियोग में अ्रयोग्य 
घोषित कर दिए गये हैं । सात साल बाद वे पुनः चुनाव लड़ सकते हैं । 
- (५) एंग्लीकन, स्कॉटिश तथा रोमन चर्च--तीनों के पादरी । 
“(६) वे लोग जो सरकार से ठेके पाए हुए हैं श्रौर धुनाफा करते हैं । 
(७) क्राउन के उच्चाधिकारी, न्यायाधीश तथा सिविल सर्विस के सदस्य । 
-(5) क्राउन से पेंशन पाने वाले व्यक्ति | इनमें से कुछ विशेष परिस्थितियों में 
खड़े भी हो सकते हैं । 
लोकसभा में स्त्रियाँ भी सदस्य हो सकती हैं। इस समय कुछ स्त्रियाँ लोकसभा 
की सदस्य हैं। | 
_लोकसभा को भ्रवधि 
सन्‌ १६११ से पूर्व लोकसभा की अवधि सात साल थी, परन्तु सनू १६११ के 
एक्ट ने घटाकर ५ साल कर दी है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि लोकसभा 
५ साल तक ही चले । जेसा कि पहले कहा जा चुका है, केबिनेट से मतभेद होने 
पर या अन्य किसी सद्धूटापन्न अवस्था के उदित होने पर, जिसके लिए नए चुनाव 
की आवश्यकता हो, प्रधान मन्त्री लोकसभा को अ्रवधि से पूर्व ही भड्ु करवा सकता 
_है। पिछले १५० वर्षों में सिवाय एक पालियामेण्ट ( १८६७-७३ ) के कोई भी 
पालियामेण्ट पूर्णा श्रवधि तक नहीं चल पाई। सन्‌ १६१० में ही दो बार चुनाव हो 
गए तथा १६२२, २३, २४ में हर साल होते रहे । कभी-कभी श्रापत्ति के समय चुनाव 
टाले भी जा सकते हैं। प्रथम महायुद्ध के कारण सन्‌ १६१० के बाद सन्‌ १६१८ 
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लोकसभा 


में चुनाव हुए । इसी प्रकार सन्‌ १६९३५ में चनाव होने के ४ साल बाद ही द्वितीय 
महायुद्ध छिड़ गया, श्रतः चुनाव टाल दिये गए और फिर सन्‌ १६४४ में हुए । 
लोकसभा का गठन 
नई पालियामेण्ट चुनाव के लगभग दो सप्ताह के भीतर ही बुला ली जाती है । 
जब पहली बार पालियामेण्ट बुलाई जाती है तो लॉडंसभा का एक सन्देश-वाहक जिसे 
जण्टिलमन_ भ्रशर ग्रॉफ दी ब्लैक रॉड” ( 007#]079 ए9]07/ 04070 
0]80 7'00 ) कहते हैं, सब सदस्यों को सदन में जाने के लिए बुलाता है | वहाँ 
पर लांड चान्सलर उन्हें श्रपना श्रध्यक्ष ( 9]ल्‍०8707' ) चुनने के लिए कहता है । 
अध्यक्ष के अलावा सदन में अभ्रन्य पदाधिकारी भी चने जाते हैं। इनमें एक क्लर्क 
भ्ौर दो उसके सहायक, साजजेण्ट्-एट-आम्स तथा . उसके सहायक, तथा एक चेप्लेन 
होते हैं । क्लक॑, सार्जेण्ट-एट-आआम्स॑ तथा उसके सहायक प्रधान मन्त्री की सलाह पर 
राजा द्वारा नियुक्त किए जाते हैँ, और चंप्लेन अध्यक्ष ( 80098]707' ) द्वारा नियुक्त 
होता है। ये सब पदाधिकारी जीवन भर के लिए होते हैं और श्रध्यक्ष के समान 
संसद की कालावधि तक नहीं होते । संसद में दो और पदाधिकारी होते हैं-- एक 
सम्पूणा सदन की समिति (स्र0प्र86 0 (007777078 98 & (!/0777॥7#70०0) 
का सभापति तथा एक उप-सभापति । ये अपने समर्थकों में से सरकार द्वारा चुने जाते 
हैं श्रौर सरकार के पदच्युत हो जाने पर अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे देते हैं । 
.. सदन के क्लक॑ के कई काम हैं। वह सदन की झआाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करता है, 
लॉड्सभा से श्राए हुए तथा लॉडंसभा को भेजे जाने वाले बिलों को पृृष्ठांकित 
(077007'.86) करता है, सदन की कार्यवाही का लेखा रखता है, सरकारी पत्रिका 
(()709] 30प्79] ) को श्रध्यक्ष की सहायता से तैयार करवाता है और 
साजेण्ट-एट-आम्स सदन को झान-बान वज्ञान के साथ रखता है श्रौर सदन की 
श्रब श्राज्ञाओं को लागू करवाता है। वह द्वारपाल तथा सन्देश-वाहकों को निर्देश देता 
है श्लेर सदन के श्रधिपत्रों (५४७॥-:87708) पर अमल कराता है। 
“ सदन के श्रध्यक्ष का पद 


एमाअमभाकायाा१+४म ०. सादा) ाहइाभगा या 2०७ अड८2+30५ का अकर'आन, कण 


यह बात ठीक-ठीक नहीं कही जा सकती कि इस पद का आरम्भ कब से हुआ 
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परन्तु इतना कहा जा सकता है कि सन्‌ १३७६ ई० में सर थॉमस हा ज़र फोर्ड 
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प्रथम श्रध्यक्ष बने। प्रध्यक्ष का पद बहुत ही प्रतिष्ठा, मान व शक्ति का होता है। 
इसका नाम 'स्पीकर' शायद इसलिए पड़ गया कि प्राचीन काल में जब कि स्पीकर 
राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, तब उसे सदन और राजा के बीच प्रवक्ता 
का काम करना पड़ता था (स्मरण रहे कि भ्राजकल यह काम प्रधान मन्त्री ही 
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करता है), इसलिए वह स्पीकर कहलाया । 


७ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


_.-भ्रध्यक्ष का चनाव--स्पीकर राजा के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, लोकसभा 
हो उस छुन नेती है; हालाँकि राजा के द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक है। परन 
ये दोनों ही क्रियाएं--लोकसभा द्वारा निर्वाचन और राजा द्वारा स्वीकृति-- 
_ग्रौपचारिक हैं। वास्तव में स्पीकर को प्रधान मन्त्री चुनता है। वह ऐसे व्यक्ति को 
चुनता है जिसमें सब दलों की श्रद्धा हो। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो यह कि 
प्रध्यक्ष निर्वाचित होने पर अपने को राजनैतिक क्षेत्र से बिलकुल भ्रलग कर लेता 
है श्रौर किसी राजनतिक दल की बैठक या कायंवाही में भाग नहीं लेता | दूसरी 
बात यह कि इज्भलंण्ड में ऐसी परम्परा चली आई है कि जो पहले स्पीकर था 
वही फिर भी चुन लिया जाता है। (0708 8 5]00877९7', &| ए७$8 3 0068- 
]707') जो एक बार स्पीकर बन गया वह हमेशा बना रहता है। यह रिवाज 
वहाँ परम्परा से चली आ रहा है। निर्वाचनक्षेत्र में भी उसके विरोध में कोई 
खड़ा नहीं होता । 
स्पीकर का पद जैसा कि कहा जा चुका है, बहुत ही श्रादरणीय है। इस पद के 

लिए व्यक्ति को श्रत्यन्त योग्य, चैतन्यशील, विवेकशील, शान्त, सर्वप्रिय, मिष्टभाषी 
तथा विधि-निर्माण के ढंग से परिचित होना चाहिये । स्पीकर को ५,००० पौण्ड 
सालाना वेतन मिलता है, तथा रिटायर होने पर ४,००० पौण्ड पेंशन मिलती है 
झ्रौर वह पीयर भी बना दिया जाता है। 

_.. प्रष्यक्ष के कार्य तथा कर्तवत्य--लोकसभा के श्रध्यक्ष के काय श्रत्यन्त मह्दृत्त्वपूरण 
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हैं। भ्रपने पद पर आसीन होने के नाते उसे निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं 

_ (१) जब सदन का सत्र (305507) होता रहता है, तब .वह उसका सभा- 
पति होता है । 

-““(२) बिना श्रध्यक्ष की श्राज्ञा के कोई भी सदस्य भाषण नहीं दे सकता तथा 
कोई भी व्यक्ति किसी बिल के सम्बन्ध में भ्रपने विचार प्रकट नहीं कर्‌ सकता | 
भाषणा, वक्तव्य और प्रश्न सदन की झोर सम्बोधन करके किये जाते हैं । 

(३) अध्यक्ष सदन में सार्जेण्ट-एट-ग्राम्स की सहायता . से भ्रनुशासन रखता है । 
बही यह निश्चित करता है कि कौन बोलेगा। वह भनृशासन भज् करने वाले सदस्य 
को रोकता है, श्रौर यदि वह भ्रशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे सदन से उठ जाने के 
लिये बाध्य कर सकता है । 

(४) वह सदन के नियमों को लागू करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। 
श्रगर किसी विषय पर मतदान होता है तो वही मत लेता है और उसके नतीजे की 
घोषणा भी वही करता है । 

- (४५) वह संसदीय क्रिया के सब दाँव-पेंच जानता है झौर यह निश्चित करता 
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लोकसभा 


है कि श्रमुक बिल धन-विधेयक ((0769 ]3]) है या नहीं है। यह अधिकार 
उसे सन्‌ १६९११ के संसदीय अधिनियम से प्राप्त हुआ है । 

-“ (६९) वह लॉडंसभा तथा राजा से बात करने के लिये लोकसभा का प्रमुख 
वक्ता है । 

(७) वह कभी-कभी बड़ी २ कान्फ्रे सों तथा कमीशनों के सदस्यों की भी 
नियुक्ति करता है । 

(८) जब किसी प्रइन पर लोकसभा में बरावर-बराबर वोट आते हैं, तब उसे 
अपना वोट किसी पक्ष में देने का अ्रधिकार है । ऐसे वोट को कास्टिज्भ वोट ((/88- 
[02 ४०6) कहते हैं। परन्तु कास्टिड्र वोट देने की प्रथा यह है कि यदि किसी 
प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा की विचार-अ्रवधि हटाने ( 80]0प077] ) का निश्चय है 
तो वह 'न' करेगा और यदि विचार-प्रवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है तो वह हाँ करेगा। 

(६) वह सरकारी सदस्यों तथा विरोधी दल के सदस्यों के म्ुकाबिले में 
व्यक्तिगत सदस्यों ([27 ए9॥९ 70770067'8) के हितों की रक्षा करता है । 
_(१०) वह समस्त उत्सवों पर लोकसभा का प्रतिनिधि होता है। 

उसके नकारात्मक कत्तंव्य निम्नलिखित हैं:-- 

(१) वह व्यक्तिगत सहानुभूति तथा दलीय गठबन्धन से बिल्कुल श्रलग 
रहता है । 

(२) वह कभी वाद-विवाद में भाग नहीं लेता, चाहे लोकसभा कमेटी के रूप 
में भी बंठी हो । 

(३) वह बराबर-बराबर वोट झाने पर ही श्रपना मत देता है श्रौर इस प्रकार 
देता है कि जिससे प्रश्न पर विचार अधिक हो जाय ॥ 

(४) दलों की सभाएँ, उनके समाचार-पत्र, उनके दाँव-पेंच तथा गठबन्धन 
भ्रादि से उसे कोई सरोकार नहीं रहता । निर्वाचित होने के बाद वह श्रपनी दलीय 
भावना को उठाकर श्रलग रख देता है । 

लोकसभा का भ्रध्यक्ष वास्तव में एक आदर्श भ्रध्यक्ष होता है। सदन को उसमें 
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शायद ही कोई ऐसा भ्रवसर भ्राता हो जब वहू गलती करता हुआझा पाया जाता है। 
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ग्रट ब्रिटेन का संविधान 


“ इंडूलंण्ड श्रौर प्रमेरिका के श्रध्यक्षों को तुलना : ( 9#----२-) 
.. ग्रमेरिका और इज़ूलैंण्ड के भ्रध्यक्षों की तुलना करते समय हमें निम्नलिखित 
तर स्पष्ट मालूम पड़ते हैं 
(१) अमेरिका में हाउस श्रॉफ रिप्रेजेण्टेटिव ([0प80 ०0| ि०778- 
07७ 0898) का ग्रध्यक्ष स्पष्ठ रूप में एक दल का व्यक्ति होता है (ग्रर्थात्‌ बहुमत 
दल का व्यक्ति होता है)। इज्भुल॑ण्ड में निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी दलीय 
भावना को फेंक देता है और वह बिल्कुल निष्पक्ष रहता है तथा किसी दलबन्दी के 
चक्कर में नहीं पड़ता । अमेरिका में स्पीकर श्रपने दल का पूर्ण समर्थन करता है । 
इसीलिए इड्डूलेण्ड का ग्रध्यक्ष अधिक सम्मान का पात्र है । 

(२) इसी से यह भी निष्कर्प निकलता है कि इज्डल॑ण्ड में अ्रध्यक्ष दल के 
आ्राधार पर नहीं चुना जाता, वरन्‌ वह अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है । 
अ्रमेरिका में वह दल के आधार पर चुना जाता है । 

_ (३) श्रमेरिका में स्पीकर के विरोध में चुनाव लड़ा जाता है, इच्धलण्ड में 
नहीं । इसका कारण भी दलीय आधार ही है। 

(४) इज्जलंण्ड में सन्‌ १९११ के संसदीय अधिनियम के श्रनुसार यह निश्चित 
हो गया है कि स्पीकर यह ते करेगा कि अमुक बिल धन-विधेयक है अ्रथवा नहीं । 
श्रमेरिका में स्पीकर को यह अधिकार नहीं 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में स्पीकर को इतना सम्मान प्राप्त नहीं है 
जितना इजुलंण्ड में है; हालाँकि ऐसी रिवाजें प्रारम्भ हो गई हैं, जिनसे श्रमेरिका का 
स्पीकर भी उसी सम्मान का पात्र हो जाय जो इज्जुलेण्ड के स्पीकर को प्रास है । 
लोकसभा के कार्य 

लोकसभा के कार्यों को हम चार भागों में बाँट सकते हैं। वे निम्नलिखित हैं:--- 

(१) विधि-निर्माण - लोकसभा में विधि-निर्माण कैसे होता है, इसका विस्तृत 
वर्णन नवें परिच्छेद में होगा । यहाँ पर यही कह देना आवश्यक है कि लोकसभा 
का प्रमुख कार्य विधि-निर्माण है। ब्रिटिश लोकसभा संसार की सब से प्राचीन 
-विधि-निर्मात्री संस्था है। यद्यपि विधि-निर्माण में लॉड्ंसभा तथा राजा का भी 
हाथ है, परन्तु इन दोनों का वास्तविक हाथ नहीं है ॥ ये सिफे एक साल तक बिल के 
पास होने को रोक सकते हैं। सन्‌ १६११ के संसदीय भ्रधिनियम के भ्रनुसार लॉड- 
सभा की इस क्षेत्र में शक्ति बहुत सीमित हो गई है, भौर राजा को भी अब्रपनी सम्मति 
देनी ही पड़ती है। इसके साथ ही साथ हमें एक बात शभ्रवश्य माननी होगी कि 
विधि-निर्माण में केबिनेट का बहुत हाथ है। वास्तव में देखा जाय तो केबिनेट 
लोकसभा की सम्मति से विधि-निर्माण करती है।_ लोकसभा केबिनेट के इशारे पर 
चलती है। 
पूछ 


लोकसभा 


<(२) वित्त पर नियस्त्रण--लोकसभा का दूसरा कार्य वित्त पर नियन्त्रण करना 
है, हालाँकि यहाँ पर भी हम केबिनेट का ही प्रमुख हाथ पाते हैं। वस्तुत: लोकसभा 
ही असली कार्य-कत्री है जो यह पास करती है कि विभिन्न विभागों. पर, कित॒ना- 
कितना खर्च किया जाय । वह यह भी निश्चित करती है कि घाटे को कंसे पूरा किया 
जाय तथा कौन-कौन से नये कर लगाये जाय॑ या पुराने हटाए जायें (यह सब कुछ 
होता केबिनेट के सुझाव पर ही है॥ धन-विधेयक इसी में पेश होते हैं और यही 
विभिन्न महों में खर्चे की घटा-बढ़ी भी कर सकती है । 
इज्धलण्ड में लोकसभा को वित्त पर पूर्ण अधिकार है श्लौर यह है भी उचित | 
जनतन्त्र का महत्व तभी है जब जनता के हित के साथ-साथ जनता के प्रतिनिधि..ही 
शासन के अ्रन्य कार्य करते हुए जनता के वित्त पर भी नियन्त्रण रवखें । इज्ुलैण्ड में 
यह बात पूर्ण रूप से मानी जाती है। लोकसभा निम्न तरीकों से वित्त पर नियन्त्रण 
रखती है :-- ह ह 

(अ) धन-विधेयक लोकसभा में ही पेश किये जाते हैं श्र ऐसे विधेयकों पर 
सम्पूर्ण सभा की समिति द्वारा ही विचार किये जाते हैं। सम्पूर्ण सभा की समिति ही 
यह निश्चय करती है कि धन का केसे खरे हो। उसी के द्वारा बजट पास किया 
जाता है-। 

- (ब) बिना संसद की स्वीकृति के कोई भी नया कर नहीं लगाया जा सकता। 

(स) खर्चे की मह्दों में घटा-बढ़ी भी संसद ही करती है । 

(द) एकत्रित कोष ((0780]09/०4 4प्रात) में से कोई भी खर्च नहीं 
कर सकता जब तक कि कण्ट्रोलर-जनरल की स्वीकृति न मिल जाय । यह श्रधिकारी 
संसद द्वारा ही नियुक्त किया जाता है । 

“ (य) संसद इस बात का पूर्ण ध्यान रखती है कि खर्च उसी प्रकार हो रहा है, 
जेसा कि उसने पास किया है । 

(फ) शभ्रॉडीटर जनरल इस बात का पूरी-पूरी जाँच करता है कि खर्च में कोई 
गड़बड़ तो नहीं है। यदि कोई गड़बड़ पाई जाती है तो वह संसद के समक्ष उचित 
कार्यवाही के लिये रकक्‍्खी जाती है। 

वास्तव में संसद का वित्त पर कितना नियन्त्रण है यह उसी दृष्टि से देखा जाय 
जिससे कार्यपालिका के ऊपर इसके नियन्त्रण को देखा जाता है। अ्रन्य क्षेत्रों के 
समान यहाँ पर भी केबिनेट का ही प्रभ्नत्व है। दूसरी बात यह भी है कि चंकि 
वित्त सम्बन्धी बिल सम्पूर्ण सदन की कमेटी में विचारार्थ रवखे जाते हैं इसलिये 
उन पर पूण विचार नहीं हो सकता । भ्रतः केबिनेट का प्रभुत्व स्थापित होना 
स्वाभाविक है । 


प्‌ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


३) शासकीय--कार्यपालिका पर नियन्त्रर/--लोकसभा का तीसरा प्रमुख कार्य 
कायपालिका पर नियन्त्रण करना है। लोकसभा ही जनता की ओर से कार्यपालिका 
के कार्यों की श्रालोचना करती है और यह देखती है कि शासन जनता के हित में 
हो रहा है या नहीं । मन्त्रियों की लोकसभा के प्रति अपने कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी 

है। उन्हें अपने नीति-सम्बन्धी प्रइनों का लोकसभा में उत्तर देना पड़ता है। यदि 
भ्रपनी नीति पर वे लोकसभा में हार जाये या लोकसभा की ओर से उनके प्रति 
भ्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जाय, तो उन्हें त्यागपत्र दे देना पड़ता है । 
लोकसभा की समितियाँ इस बात की सूचक हैं कि लोकसभा मन्त्रियों को मनमानी 
करने से रोकती है । वित्त पर अधिकार प्राप्त होने के कारण लोकसभा कार्यपालिका 
को नियन्त्रित रखती है । 

( परन्तु वास्तव में ये सब अधिकार झपचारिक रूप में ही प्रयोग में लाये जाते 
हैं। केबिनेट प्रत्येक क्षेत्र में लोकसभा को अपने अनुकूल चलाती है ।* 

“ (४) जनता की शिकायतों का निवारण--लोकसभा का चौथा प्रमुख काये 
जनता की शिकायतों को सुनना तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना है। 
लोकसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रति किये गये अन्याय व अत्याचार 
रक्‍्खे जाते हैं श्लौर सरकार का उनकी ओर ध्यान झाकपित किया जाता है। लोकसभा 
के सदस्य उनके विषय में तत्सम्बन्धित मन्त्रियों से प्रश्न करते हैं और जबाब तलब 
कर सकते हैं । विविध विभाग सम्बन्धी सूचनाएं भी प्रास की जाती हैं और उनकी 
वास्तविकता की जाँच की जाती है । 

लोकसभा में ही लोगों को राजन तिक क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने तथा 
राजनीति की चालों की शिक्षा प्रास करने का अवसर प्राप्त होता है। भावी प्रशासक 
तथा राजनीतिज्ञों को उत्पन्न करने वाली संस्था लोकसभा ही है । 
लोकसभा के राजसत्तात्मक अभ्रधिकार व उनको सीमाएं : 

डी होम (700 +0]77068) ने कहा है कि “पालियामेण्ट सब कुछ कर 
सकती है, केवल म्दं को औरत और झौरत को मर्द नहीं बना सकती” । इस कथन 
का श्रर्थ यही हैं कि ब्रिटिश पालियामेण्ट एक ऐसी शक्तिशालौसंसद है जिसके पास 
इतनी शक्ति है कि वह स्वाभाविक को अस्वाभाविक और अस्वाभाविक को स्वाभाविक 
कर सकती है। उसकी शक्ति राजाब लॉडंसभा से बढ़कर है और वे उसके प्रभुत्व 
का उल्लंघन नहीं कर सकते ।* 
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पर 


लोकसभा 


पालियामेण्ट की शक्ति के दो पहलू हैं-- (१) सकारात्मक (??09/07९९०), 
और (२) नकारात्मक (२०७४४७/४ ९०) । 

पालियामेण्ट की शक्ति का सकारात्मक रूप -- 

(१) पालियामेण्ट के नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य है । 
पालियामेण्ट को सब विषयों पर--धामिक, राजनंतिक, सामुद्विक, सेनिक--कानून 
बनाने का अधिकार है । 

(२) पालियामेण्ट द्वारा बनाए गए सब नियम न्यायालयों की स्वीकृति पायेंगे 
भ्रौर उनको भंग करने वाले दण्ड के भागी होंगे । 

(३) पालियामेण्ट को उपय्‌ क्त सब विषयों पर कानून बनाना ही नहीं, बल्कि 
उनको दुहराना, उनमें संशोधन करना, उनमें काट-छाँट करना, उनको हटाना व 
उनमें श्रौर कुछ मिलाना आदि सब प्रकार का भ्रपरिमित अधिकार है। यहाँ तक 
कि पालियामेण्ट उत्तराधिकार तक का निर्णाय कर सकती है जैसा कि सन्‌ १७०७ 
में उत्त राधिका र-निर्णय अधिनियम पास करके उसने दिखा दिया । 

(४) पालियामेण्ट विधान में भी परिवर्तन कर सकती है जैसा कि सन्‌ १७०७ 
और १८०० में स्कॉटलैण्ड तथा आयरलंण्ड के संयोग अ्रधिनियमों द्वारा क्रमशः हुझा । 

(५) पालियामेण्ट प्रजा के व्यक्तिगत अभ्रधिकारों में भी हस्तक्षेप कर सकती है । 

(६९) पालियामेण्ट भ्रपने लिए भी समयानुकूल नियम बना सकती है जैसा कि 
सन्‌ १७१८ में उसने किया और सप्तवाषिक अधिनियम पास कर लिया । 

पालियामेण्ट की शक्ति का नकारात्मक रूप-- 

(१) कोई भी व्यक्ति पालियामेण्ट द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध नहीं 
कर सकता । 

(२) राजा, मतदाता, न्यायाधीश, लॉडंसभा श्रादि सब पालियामेण्ट के कानूनी 
क्षेत्र में मातहत हैं। वे सामूहिक ग्रथवा व्यक्तिगत किसी भी रूप में पालियामेण्ट का 
विरोध नहीं कर सकते झऔर न स्वतन्त्र रूप से कोई कानून बना सकते हैं । 
धॉलियामेण्ट के श्रधिकारों की सीमा 


“झपानयामग्ट की शक्ति की काई भी सीमा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पालिया- 


>>कअ७+ ००9७-२५ ।०+ +>पककम#-३०७.» '$ अकबर लक 


मेण्ट को सत्ता पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध हैं :--- 

(श्र) प्राचीन-- 

पहले राजा को पालियामेण्ट के किसी भी कानून को श्रस्वीकार करने का अ्रधि- 
कार था, परन्तु श्रब वह शभ्रधिकार छिन चुका है । 

(ब) कानूनी प्रतिबन्ध-- 

(१) व्यक्तिगत भ्रथवा सार्वजनिक नेतिकता (7078]709) के नियमों को 

पालियामेण्ट नहीं बना सकती । 
ण्रे 
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(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानुन व नैतिकता के विरोध में भी पालियामेण्ट कानून नहीं 
बना सकती । 

(३) पिछली पालियामेण्ट द्वारा बनाये हुए कानून के विरोध में नई पालियामेण्ट 
कानून नहीं बना सकती । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि श्रागे ग्राने 
वाली पालियामेण्टों के हाथ हमेशा के लिये बँध जाते हैं । 

(४) ऐसा कहा जाता है कि पालियामेण्ट राजा के विशेषाधिक्रारों के खिलाफ 
कानून नहीं बना सकती । परन्तु इस बात में सत्यता कम ही है, क्योंकि 
पालियामेण्ट ने ही तो राजा के ग्रधिकारों को छीन-छीन कर इतनी 
शक्ति प्राप्त की है । 

वास्तव में, ये सब प्रतिबन्ध दिखावटी हैं। ये कानून में तो हैं, परन्तु वस्तुतः नहीं 
हैं। वास्तव में पालियामेण्ट पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध हैं :--- ४४“४८- /०(.......ढ 

(१) बाह्य (7776779]) प्रतिबन्ध--यदि पालियामेण्ट कोई भ्रन्यायपुर्णं 
नियम बनाये तो जनता भारी संख्या में विद्रोह कर सकती है । 

(२) श्रान्तरिक (700779]) प्रतिबन्ध--राजसत्तात्मक शक्ति हमेशा समया- 
नुकूल परिस्थितियों द्वारा नियन्त्रित की जाती है। पालियामेण्ट श्राज ऐसा कोई कार्य 
नहीं कर सकती जो उसके विरुद्ध हो। उदाहरणार्थ, किसी उपनिवेश पर वह बिना 
उसकी इच्छा के कर नहीं लगा सकती । 

(२) मतदाता (7]60007806)-यह देश की राजनेतिक राजसत्ता है। 
पालियामेण्ट जनमत से बहुत प्रभावित होती है। बिना उसकी सहायता के कब तक 
चलेगी ?' 

(४) _स्व॒तन्त्र प्रेस (77९७ ॥?7088)-यह निडर होकर पालियामेण्ट के 
कार्यों की आलोचना कर सकता है और जनता की शिकायत लोगों तक पहुँचा 
सकता है। 

«“(५) केबिनेट ((,800760)-आश्राधुनिक य्रुग में प्रालियामेण्ट पर नियन्त्रण 
रखने वाली केबिनेंट है, जिसने राज्य में विधि-निर्माण के समस्त कार्य 
ग्रपने भ्रधिकार में ले लिये हैं। यह लोकसभा प्रर भी शासन करती है और 
उसे बना या बिगाड़ भी सकती है। इसीलिये यह कहा जाता है कि “श्राज लोक 
सभा केबिनेट पर नियन्त्रण नहीं रखती, बल्कि केबिनेट_ लोकसभा पर नियन्त्रण 


रखती 
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“लौकसभा की समितियां 
लोकसभा समय की बचत करने के लिये तथा कुशलतापूर्वंक कार्य करने के लिये 
बिल तथा भ्रन्य प्रस्तावों के विस्तृत विचारार्थ अ्रपनी शक्ति कमेटियों (समितियों) को दे 
देती है। ब्रिटिश लोकसभा में भी समितियाँ हैं जो इस भ्रभिप्राय को सिद्ध करती हैं । 
ये समितियाँ पाँच प्रकार की हैं :--- 
(१) सम्पूर्ण सदन की समिति (0 (00770098 06 :0० 
१४४०6 प्नृ0५७6) | ्ः 
«“२) सावेजनिक विधेयकों पर प्रवर समितियाँ (50]6060 (!/00700०68 
०7 7प्र0व0 8]8) 
- (३) सावंजनिक विधेयकों पर सत्रीय समितियाँ (86890॥9) (!0प- 
777600668 0०॥ 7?प्र0!80 88) द 
- (४) सार्वजनिक विधेयकों पर स्थायी समितियाँ (“(38॥0"” 07 8६७00 - 
]7082 (/077700008 0॥ 70प0)0 ॥3]]8) । 
<ट (५) व्यक्तिगत (अ्रसांव॑जनिक) विधेयकों पर समितियाँ ((!0॥079॥6008 
07 7?:7786॥0 3]]8) । या 
_() सम्पूर्ण सदन की समिति-हंस समिति में सदन के पुरे सदस्य होते हैं। 
इसमें श्रोर लोकसभा में भ्रन्तर यही है कि ( भ्र ) इसका सभापति स्पीकर नहीं 
होता बल्कि समिति का भ्रध्यक्ष होता है जो स्पीकर की कर्सी पर भी नहीं बंठता 
बल्कि टेबिल के पास रक्खी हुई क्लर्क की कुर्सी पर बंठता है। (ब).स्पीकर की शक्ति 
की प्रतीक गदा (]806) प्रथम बार मेज के नीचे रख दी जाती है। (स) वहाँ पर 
क्रिया श्रोपचारिक नहीं होती, क्योंकि प्रस्ताव का समर्थन (3000॥4॥॥9 ) करने की 
ग्रावश्यकृता नहीं, श्रोर एक सदस्य चाहे जितनी बार बोल सकता है । (द) प्रीविश्नस 
बवेश्चन (]97'070 78 वृ१65807) का प्रस्ताव करके वादे-विवाद खत्म नहीं किये 
जा सकते । 
जब समिति का कार्य समाप्त हो जाता है तब सदन का कार्य शुरू होता है । 
स्पीकर पुनः भ्रपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और गदा पुनः मेज पर रख दी 
जाती है। 
इस समिति में प्रायः सभी धन-विधेयक ((070०0ए 73]8) भेजे जाते हैं। 


| कया जेनम> करू क 8०५१-३५४३७ सहन. 


((0776898 77 5प99]ए ०7 90४8७ ॥॥ 807]09) के नाम 
_पुकारी जाती हैं, भ्रौर जब धन के खच करने के ढज्ढ- पर विचार करती है जब “कमेटी 


श्रॉफ वेज एण्ड मीन्स' ((0077700०8 07 ४४७ए8 870 ै(69708) के नाम 
से पुकारी जाती हैं। 





घर 
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प्रन्य विधेयक विभिन्न समितियों में उनके क्षेत्रानुसार भेजे जाते हैं। सम्पूर्ण सदन 
की समिति में उनका झ्ाना व उन पर ठीक प्रकार विचार किया जाना गअ्रसम्भव है, 
क्योंकि न तो उन पर गहन विचार ही हो सकता है श्रौर न उसके लिये समय ही 
दिया जा सकता है। भ्रधिकतर कार्य प्रवर समितियों द्वारा किया जाता है। सम्पूरां 
सदन की समिति के बारे में एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि 
“बद्यपि इसकी कार्यवाही लोकसभा की कायवाही से भिन्न है, परन्तु फिर भी राज- 
नेंतिक वातावरण में कोई भ्रन्तर नहीं ग्राता। दलीय अनुशासन प्रत्यक्ष रूप में 
रहता है। उस विधेयक से सम्बन्धित मन्त्री ही वहाँ अपना प्रभुत्व रखता है और 
वोट भी दलबन्दी के आधार पर झाते हैं। यहाँ पर सरकार का हार जाना बड़ी 
गम्भीर बात है।" 

(२) सावं जनिक विधयकों पर प्रवर समितियाँ--नियमानुसार प्रवर समितियों 
के १५ से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिये। ये समितियाँ समय-समय पर विशेष 
मामलों पर विचार करने के लिये बनाई जांती हैं। ये मामलों की छानबीन करती 
हैं और रिपोर्ट तंयार करती हैं। प्रत्येक समिति अपना श्रध्यक्ष चुनती है तथा अपनी 
कार्यवाही का लेखा रखती है, और अपना कार्य समाप्त करने के बाद खत्म हो 
जाती है । 

(३) सार्वजनिक विधेयकों पर सत्नीय समितियाँ--ये समितियाँ पूरे सत्र 
(8038707) के लिए बनाई जाती हैं । इनकी संख्या 5-१० होती है । इनमें सिले- 
ब्शन समिति (9560]60007 (४०77777000), स्थायी आदेशों (86970॥7£2 
()70078) की समिति, सार्वजनिक पाचिका (!2008॥007) समिति, सार्वजनिक 
लेखा (/५०००प०709) समिति प्रमुख हैं । 

(४) सावजनिक विधेयकों पर स्थायी समितियाँ-- सत्रीय समितियों से भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थायी समितियाँ हैं। इसकी संख्या ५ है। ये ॥, ।3, (!, [), तथा स्कॉट- 
लण्ड सम्बन्धी मामलों की समिति ((१077977#068 07 500॥9 8 #७४8) 
के नाम से पुकारी जाती हैं। प्रत्येक पालियामेण्ट के निर्माण के बाद प्रथम 
भ्रधिवेशन पर ये बना दी जाती हैं श्रोर तब तक रहती हैं जब तक उस पालियामेण्ट 
का सत्र खत्म न हो जाय । इनमें प्रत्येक के सदस्यों की संख्या २० है, लेकिन किसी 
विशेष विधेयक के विचारा्थ इनमें तीस तक और सदस्य नियुक्त किये जा सकते हैं, 
प्रत: ५० तक इनके सदस्यों की संख्या हो सकती है। नये सदस्यों की नियुक्ति 
तत्सम्त्रन्धी विधेयक के प्रति उनके ज्ञान व अनुभव के आधार पर होती है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा श्रन्य यूरोपीय देशों में संसदों की जो समितियाँ हैं, उनमे और 
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इनमें यह भ्रन्तर है कि प्रथम में तो विशिष्ट विषय सम्बन्धी विधेयकों पर ही विचार 
होता है, परन्तु इज्भुलेण्ड में ऐसा नहीं है । इसकी दूसरी बात यह है कि इन समितियों 
में प्रायः सभी शक्तिशाली दलों के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं श्रर्थात्‌ ये दलबन्दी के 
प्राधार पर नहीं बनाई जाती हैं । तीसरी बात यह है कि समिति के सदस्यों का स्थान 
निश्चित करने का कोई सख्त तरीका नहीं है । यहाँ तक कि श्रध्यक्ष भी लोकसभा के 
स्पीकर द्वारा १० सदस्यों के पेनल (।296)) द्वारा बना दिया जाता है था कभी- 
कभी स्पीकर ही च्रुन देता है ।* 

(५) व्यक्तिगत (श्रसावंजनिक्र) विधेयकों पर समितियाँ--इस प्रकार की 
समितियाँ इज्भुलंण्ड में ही पाई जाती हैं। ये अमेरिका व फ्रान्स में नहीं हैं, क्योंकि 
वहाँ सावंजनिक व असावंजनिक (?प्0]0 ७94 [?7ए866) विधेयकों में अ्रन्तर 
नहीं माना जाता | इजद्भलेण्ड में सावंजनिक विधेयक वह है जो समस्त जनता से 
सम्बन्ध रखता हो, जैसे शिक्षा, संनिक-सेवा, राजस्व, पेंशन आदि सम्बन्धी विधेयक । 
अ्रसावंजनिक विधेयक वे हैं जो स्थान विशेष बा व्यक्ति व दल विशेष श्रथवा किसी 
संस्था विशेष से सम्बन्ध रखते हैं, जेसे किसी काउण्टी कोंसिल को रेलवे लाइन 
या द्वामवे की लाइन बढ़ाने का अ्रधिकार देना । 

इन समितियों में प्रत्येक में चार-चार सदस्य होते हैं। लॉडंसभा में भी ऐसी ही 
समितियाँ होती हैं । 
लोकसभा की प्रक्रिया (07 ]९७ ० ?/000व प्र/'6) 

.. चबहाँ पर हमें संक्षेप में इस बात पर ध्यान देना है कि लोकसभा की कार्य॑-प्रक्रिया 
वंया है और किस प्रकार इसका दिन प्रति दिन का काये होता रहता है । 

लोकसभा की अवधि सन्‌ १९११ के अधिनियम के द्वारा ५ साल नियुक्त करदी 
गई है यद्यपि यह त॑ नहीं किया गया है कि यह पाँच ही साल चलेगी । लोकसभा का 
सत्र प्राय: फरबरी में प्रारम्भ होता है और अ्रगस्त तक चलता है। शेष महीनों 
सदस्य अधिकतर छुट्टी का आनन्द लेते हैं और अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रचार- 
कार्य ([077/0]09997 (8 ) करते हैं। राजा प्रधान मन्त्री की सलाह से सत्र के आरम्भ 
व अवसान की तिथि निश्चित करता है। जब सत्र नवम्बर में प्रारम्भ होता है तब 
सदस्यों को इतना अ्रवकाश नहीं मिल पाता । 

लोकसभा के स्वयं के अपने कार्यक्रम के तरीके हैं, जिन्हें स्थायी शभ्रादेश कहा 
जाता है। स्पीकर को अधिकार है कि वह उनका पालन करवाये । यदि कोई सदस्य 


4 आजकल इन समितियों में सुधार करने के लिये बड़ा जोश है । एक तो इनके 
सदस्यों की संख्या कम कर देने की माँग है और दूसरे सदस्य ज्यादा फुर्ती से 
काम लें । अमेरिका में ऐसी समितियाँ लगभग ४८ हैं । 

घ्3 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


उनको भंग करता है तो स्पीकर को अधिकार है कि वह उसको नाम से सम्बोधित 
करे। सम्पूर्ण सदन की समिति उस पर विचार करती है और उसका दोष पाकर उसे 
मुग्नत्तिल कर देती है । 

इन स्थायी आदेशों में संसद के कार्य-भार को सुचारु रूप से चलाने के नियम हैं 
तथा सरकार व विरोधी दल की न्यायसंगत माँगों का समभौता (7200706) 
कराने के उपाय हैं। इनके द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया है कि व्यक्तिगत 
सदस्यों के विधेयक सिर्फ शुक्रवार को पेश किये जायेंगे, तथा प्रत्येक बैठक में सरकारी 
काम को (मंगलवार व बुधवार को ८५-१५ बजे के बाद छोड़कर) सार्वजनिक काम 
की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जायगा । 

क्लोजर ((+]08770०)--आधुनिक काल में काम बहुत बढ़ जाने के कारण 
संसद में वाद-विवाद को समास करने की एक युक्ति निकाली गई है जिसे क्लोज़र 
((.08प770) कहते हैं। वाद-विवाद के दौरान में कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यह 
कह सकता है कि “ग्रब इस पर मत ले लिये जाय” । ,यदि कम से कम १०० सदस्य 
इसका समर्थन करें और पअ्रध्यक्ष देख ले कि सभा के नियम तथा अल्पसंख्यक सदस्यों 
के श्रधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वह वाद-विवाद समाप्त करके उस पर 
मत ले सकता है । 

गिलोटिन ((प]]047]0)--यह तरीका अश्रधिक कठोर है। इसके द्वारा 
विधेयक के लिग्रे श्रवधि निश्चित कर दी जाती है। उस दिन और उस समय उस पर 
मतदान अवश्य होगा, चाहे वाद-विवाद समाप्त हो पावे या नहीं । 

विभाजन (4)948707)--इसके द्वारा किसी कार्य के लिये बिना अभ्रधिक 
विलम्ब के निश्चय पर पहुँचने हेतु भ्रध्यक्ष सदस्य के प्रस्ताव पर (कि मतदान ले 
लिया जाये) 'हाँ तथा “न का जवाब सदन से लेता है श्नौर निश्चय करता है। 
कभी-कभी यह काय बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब ऐसी दशा में 'हाँ' वाले दाहिनी 
तरफ और 'न' वाले बाँयी तरफ एकत्रित होने के लिये आदेश पाते हैं। दो गणक 
उनको गिनने के लिये नियुक्त किये जाते हैं । 

संसद का अर्थ है बातचीत या वाद-विवाद का स्थान । वहाँ पर जो भाषण व 
बाद-विवाद होते हैं वे संसार भर में पढ़े जाते हैं। ये भाषणा या प्रश्न लोकसभा में 
भ्रध्यक्ष को सम्बोधित करके दिये जाते हैं। एक सदस्य प्राय: एक घण्टे से श्रधिक 
नहीं बोलता, यद्यपि इसके लिये कोई निश्चित कालावधि नहीं है। एक ही सदस्य 
उस प्रइन पर दो बार नहीं बोल सकता | व्यंग या चुभने वाले शब्दों का भी प्रयोग 
नहीं किया जा सकता.ै अध्यक्ष को अधिकार है कि वह वक्त ता सम्बन्धी श्रादेशों का 


उल्लड्डन न होने दे । 


प्र्ण 


लोकसभा 


लोकसभा के सदस्यों के विशषाधिकार : 

लोकसभा के सदस्यों को प्राचीन काल से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनके 
द्वारा उनके पद की शान व इज्जत कायम रहती है। इनको समाप्त नहीं किया जा 
सकता । इनको राजा व संसद दोनों की स्वीकृति प्राप्त है। ये निम्नलिखित हैं:-- 

-“(१) लोकसभा के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा सभा में कही हुई बात पर 
कोई भी न्यायालय दण्ड नहीं दे सकता | अ्रमुक बात संगत है या असंगत, संसद के... 
नियम के श्नुकूल है या प्रतिकूलन--इसका निर्णय सभा ही करंती है । (०ट 

(२) लोकसभा के सदस्य सभा के सत्र के प्रारम्भ व समाप्त होने के ४० दिन 
पहले और बाद में तथा सत्र के मध्य में गिरफ्तार नहीं किए जा सकते; बशततें कि वे 
राजद्रोह, ब्वान्ति-भंग या दुराचार के अपराधी नहीं हैं । 

-(३) लोकसभा के सदस्य प्रध्यक्ष के द्वारा क्राउन _ तक अपनी पहुँच रखते हैं । 

(४) लोकसभा के सदस्य अपना विधान स्वयं बनाने का अधिकार रखते हैं। वे 
ही यह निश्चय करते हैं कि सदस्यों की क्या योग्यता हो और वे किसी भी सदस्य को, 
जो संसद के नियमों का उल्लंघन करता है, संसद से निकाल सकते हैं । 

(४) लोकसभा के सदस्य अ्रजनबी व्यक्ति को संसद से बाहर निकाल सकते हैं । 

_-(६) संसद को भ्रधिकार है कि जो कोई उसके अ्रधिकार या सम्मान को क्षति 
पहुँचाता है उसे दण्ड दे। वह ऐसे अपराधी को जेल भी भेज सकती है। परन्तु यह 
अ्रधिकार तभी तक रहता है जब तक संसद का सत्र होता रहता है । 

(७) लोकसभा को यह अधिकार है कि वह राजा से इस बात की माँग करे कि 
वह उसकी व्याख्याश्रों पर उसके पक्ष में ही विचार करे । | 340 2760 
एगएएशशाए एएऋहश705 जुपत्पक्यायतर 
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श्राठवाँ परिच्छेद 
_ लॉडंसभा 





विषय-प्रवेश : 

लॉडसभा संसार की सबसे अधिक प्राचीन धारासभा है । लगभग १००० वर्ष से 
यह राजनतिक क्षेत्र में काम करती चली ञ्रा रही है । करीब १०० बर्ष पहले इसकी 
शक्ति लोकसभा से कहीं अधिक थी । राज्य की सारी शक्तियाँ इसी के पास थीं, और 
उनका लॉड्सभा में केन्द्रित होने का कारण यह था कि इसके सदस्य भमिपति, जागीर- 
दार, बड़े-बड़े बिशप आदि होते थे जिनका राजतन्त्रात्मक सत्ता में बड़ा प्रभुत्व था। 
जनतन्त्र के विकास के साथ-साथ उनकी भी शक्ति छिन गई । श्रब तो लॉडंसभा ए 
बहुत कम महत्वशाली सभा रह गई है और सन्‌ १६११ के संसदीय अ्रधिनियम ने तो 
इसे लोकसभा का बिल्कुल मातहत बना दिया है ।* 

“लॉडसभा का गठन : 

लॉडेंसभा के सदस्यों की संख्या इस समय ७५० है। यह घटती-बढ़ती भी 
रहती है । सन्‌ १६३६ में यह ७६० थी । दो हाताब्दियों पहले यह ३३६ ही थी । इस 
सभा का भ्रध्यक्ष लॉर्ड चान्सलर होता है_ जिसे प्रधान मन्त्री चुनता है। लॉडं 
चान्सलर हमेशा केबिनेट का सदस्य रहता है। इसकी तनख्वाह १०,००० पौण्ड 
वापषिक है । 

लॉडंसभा की सदस्यता वंशगत आधार पर है। इसके सदस्यों को हम छ: वर्गों में 
बाँट सकते हैं 

४११) राजवंश के राजकुमार-- इनमें तीन-चार से अधिक एक बार में सदस्य नहीं 

होते । ये लोकसभा के अ्रधिवेशनों में बहुत कम आते हैं और उसकी कार्यवाही में भी 
कोई महत्व नहीं रखते । 

(२) संयुक्त राज्य ([7[6 ॥५78व4077) के बंशगत (॥07'6व॥&7 ) 
पीय्र-- इनकी संख्या सबसे अधिक है और कूल पीयरों की संख्या की €० प्रतिशत 
है। इनकी संख्या घटती-बढ़ती भी रहती है क्योंकि नए बनाए हुए पीयर इसी वर्ग में 


आते हैं । 
“”“ (३) १६ स्कॉटलेण्ड के प्रतिनिधि पीयर--ये पीयर नहीं बल्कि प्रतिनिधि पीयर 


० व्ककेक ७ 7१००२+-केपम, के. बे इक 3 था 2 ०-०० ॥7+ “४-3 


होते हैं क्योंकि ये संसद के कार्य-काल भ्रर्थात्‌ सिर्फ ५ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वंसे 
लॉडंसभा के पीयर जीवन-पयन्त रहते हैं । 


।. # ''50९००7०ए!' ए४४:७०९४ [98 ०७०००७७ ''४6००प्रपं४०७* 89 ७०)),.--०४४2 & 25६. 
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लॉर्डस भा 


““(४) भझ्रायरलंण्ड के प्रतिनिधि पोयर--ये ५ वर्ष के लिए चुने जाते हैं श्रौर इनकी 
संख्या लॉड्सभा में १५ से अ्रधिक नहीं होती. । 

- (५) २६ श्राध्यात्मिक लॉर्ड (5॥770प79] ,07'09५) 
बल्कि लोकसभा के धामिक (॥000]6588709) ) सदस्य होते 
लन्दन अ्रादि के बिशप इनमें शामिल हैं । 

“(६) सात कानून के लॉर्ड! (50५९४ |,99 ,07'08)--इन्‍्हें अ्रपील के लॉर्ड 
([,0708 ० 09]099]) भी कहा जाता है। ये मिलकर ब्रिटेन का सर्वोच्च 
ग्रपील का न्यायालय बनाते हैं| ये अत्यन्त अनुभवी होते हैं और देश के सर्वोत्तम 
न्यायवेत्ताग्रों में से चुने जाते हैं । 

लॉडसभा के सभी सदस्य बड़े-बड़े उच्च घरानों के होते हैं | वे श्रपनी बुद्धि भ्रौर 
विवेक के आधार पर ही वहाँ आदर के पात्र होते हैं। राजन॑तिक श्रथवा सामाजिक, 
राष्टीीय या भ्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर उनके विचार उच्च कोटि के होते हैं। लॉडंसभा 
का काम लोकसभा की अपेक्षा अधिक शान्तिपूर्ण ढद़ से होता है। वहाँ वाद-विवाद 
बड़े आराम के साथ होता है और लोकसभा ज॑सी किचकिच नहीं होती । 
लॉड्सभा की शक्तियाँ व कार्य : ( ४७८ 8६ 4&02:--४-७ ५-4 “२.५ कह स्फूट 

लॉडंसभा के सदस्यों को वही अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा के सदस्यों को हैं । 
इनके अलावा उनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं--- / ! ** +* * 

“(१) लॉड्सभा के सदस्य प्रौक्सी ([27/059) से भी वोट दे सकते हैं, परन्तु यह 
अधिकार प्रयोग में नहीं लाया जाता । 

(२) लॉडसभा के सदस्यों पर लॉर्डसभा ही भ्रभियोग चला सकती है। परन 
दुश्चरित्रता के अ्रभियोग में साधारण न्यायालय भी उन पर मुकदमा चला सकते हैं । 

३) लोकसभा के सदस्य तो राजा पर अपने स्पीकर के द्वारा सामूहिक रूप _में 
पहुँचते हैं, परन्तु लॉडसभा के सदस्य व्यक्तिगत रूप में राजा तक पहुँच सकते हैं भ्रौर 
सावंजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं । 

-(४) पीयर बनाने से सम्बन्ध रखने वाले विधेयक लॉडसभा में ही पेश होते हैं । 

_( ५) लॉडसभा के सदस्य ग्रट ब्रिटेन का सर्वोच्च अपील का न्यायालय बनाते हैं। 

४६) लोकसभा द्वारा लगाए गए भ्रभियोगों को वे जाँच सकते हैँ । 

(७) लोकसभा के सदस्य तो सभा को सत्रावधि तक अ्रपने विशेषाधिकारों क 
प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु लॉड्सभा के सदस्य सत्रावसान के बाद भी उनका प्रयोग 
कर सकते हैं। 

(८) लॉडसभा के सदस्य संसद द्वारा पारित किसी भी निर्णय का विरोध कर 
सकते हैं । का 


है अल 


गीयर नहीं होते 


ये 
हैं । यॉक॑, कंण्टरबरी 


थे 
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_लीडंसभा के कार्य तीन प्रकार के हैं 
“ (१) परामर्शात्मक (0 0ए807ए) । 
(२) विधायक (,6288786) । 

(३) न्यायिक (थंप्रतींटनओं) 
__.परामर्शात्मक कार्य--प्रोचौन काल से ही जब कि लॉर्डसभा नहीं थी भौर केवल 
विटन थी--जिसका कि भ्राधुनिक रूप लॉडंसभा है--इसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप 
में राजा को परामर्श देने का अधिकार प्राप्त रहा है, यदि कभी राजा को ऐसे परामरं 
की ग्रावश्यकता पड़ी है। भ्राधुनिक काल में इस अ्रधिकार का विशेष प्रयोग नहीं 
होता है (क्‍योंकि राजा को परामर्श लेने की आवश्यकता ही नहीं होती । 
करीब-करोब सब कार्य मन्त्री करते हैं, राजा केवल सम्मति देता है ), .परन 
पालियामेण्ट के भंग होने पर या अ्रधिवेशन की अनुपस्थिति में जब मन्त्री परामर्श 
के लिए प्राप्य न हों तब राजा लॉडंसभा के सदस्यों से परामश् लेता है । 

.>' विधायक कार्य--सन्‌ १६११ से पूर्व लॉडंसभा को लोकसभा के बराबर ही विधि- 
निर्माण में अ्रधिकार प्राप्त थे, परन्तु अब उसके अधिकार छिन गए हैं। ञ्रब तो उसका 
कार्य प्राय; विधेयकों को दोहराना, आलोचना करना व संशोधन करना मात्र रह गया 
है । धन-विधेयक के सम्बन्ध में यह भी श्रधिकार लागू नहीं होता । अ्रन्य विधेयकों के 
सम्बन्ध में भी लॉडसभा के भ्रधिकार सीमित हैं। वह किसी विधेयक के पास होने में 
देर करा सकती है, उसे रोक नहीं सकती । क्योंकि भ्रगर लोकसभा ने लगातार तीन 
सत्रों में किसी विधेयक को पास कर दिया तो लॉड्सभा भले ही टाँग अश्रड़ाए, वह पास 
ही हो जायेगा । परन्तु लॉडेसभा के विरोध का लोकसभा ख्याल रखती है और उसके 
सुझावों तथा संशोधनों पर ध्यान देती है । 

. न्यायिक का्य--लॉडंसभा ग्रेट ब्रिटेन और आ्रायरलैण्ड की अ्रपीलों का सर्वोच्च 


न ब>१+०> ०». 
००७ 2३०७ कक 


न्यायालय है। इसे मौलिक तथा श्रपील सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के कानून के क्षेत्र में 
अधिकार हैं । यह पीयरों के ऊपर द्रोह या धोखेबाजी के मुकदमे चला सकती है, यदि 
वे दोषी हैं । यह लोकसभा द्वारा लाए गये शअ्रभियुक्तों की जाँच करती है। ग्रेट ब्रिटेन 
तथा आयरलेण्ड के मुकदमों की अपीले यहाँ आंती हैं और इसका . निणय अभ्रन्तिम 
होता है । परन्तु न्यायिक कार्य सिफ लॉ लार्डों के द्वारा तथा भअन्य पीयरों के द्वारा, 
जिन्हें उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, ही किया जाता है। इसका भ्रध्यक्ष 
लॉड चान्सलर होता है। 
लॉचडसभा का महत्व 
बहुत समय से ब्रिटेन में समस्त दलों के ध्यान में यह बात विचा रणीय है कि लॉर्ड- 
सभा या यों कहिये कि द्वितीय भवन की आवश्यकता है भी या नहीं। करीब चालीस 
साल पहले जब श्रम-दल ने शक्ति प्राप्त की थी, तब यह प्रश्न अ्रत्यधिक जोर पकड़ 
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गया था | सन्‌ १६१७-१८ में समस्त दलों की कान्फ नस हुई, जिसमें यह निश्चित हुआ्ना.. 
कि लॉडंसभा में सुधार करके इसको रवखा जा सकता है श्रौर इसकी श्रावश्यकता भी 
है । इसके निम्नलिखित कारण हैं-- 

(१) लॉड्सभा का प्रमुख कार्य लोकसभा से भ्राये हुए विधेयकों की जाँच करना 
भ्रौर उनको दुहराना है। यह कार्य ग्राजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लोकसभा 
कार्य की ग्धिकरता होने के कारण कभी-कभी विधेयकों पर पूर्णतः विचार नहीं कर 
पाती है ।_ 

->“(२) कुछ विधेयक जिनमें अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है, पहले 
लॉडंसभा में पेश किये जा सकते हैं, और लोकसभा में आने से पूर्व भौर उसमें शीघ्र 
पास हो जाने के हेतु, लॉर्डसभा द्वारा भ्रच्छे रूप में रवखे जा सकते हैं। लोकसभा का 
कार्य इस प्रकार सरल हो जाता. है । 

-“ (३) लोकसभा द्वारा विधेयक के पास किए जाने के बाद विधेयक लॉडंसभा में 
जाता है जहाँ उस पर विचार किया जाता है। इस बीच में देश की जनता की उस 
विधेयक के प्रति राय भी मालूम पड़ जाती है. श्रौर वह भी विधेयक के प्रति अपनी 
सम्मति प्रकट कर सकती है। यदि लॉरडसभा न हो तो लोकसभा द्वारा विधेयक के 
पास हो जाने के बाद वह फौरन राजा के हस्ताक्षर होकर नियम बन जाय और 
जनता की उसके प्रति प्रतिक्रिया न मालूम पड़े । 

(४) लॉडंसभा की इसलिए भी आवश्यकता है कि बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण 
विषयों पर--जंसे विदेश नीति--पूर्णे रूप से विचार हो सके । लोकसभा पर इतना 
कार्य-भार रहता है कि उसे पूरों रूप से विचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता । 

ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह बात बड़ी रोचक है कि आ्राघुनिक य्रुग के 

दो बड़े-बड़े श्रम दल के लेखक-सिडनी (870॥69) झौर बिएट्रिस वेब (808॥77068 
४४७०७०)-भी इस बात को मानते हैं कि यद्यपि एक श्रादर्श विधान में लॉडंसभा के 
लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिये, तथापि लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों का 
किसी न किसी के द्वारा दुहराया जाना तथा संशोधन किया जाना आ्रावश्यक है । 
ब्रिटेन में तो लॉड्सभा की भ्रत्यधिक भ्रावश्यकता है क्योंकि वहाँ का विधान लचकदार 
है श्रौर वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे किसी विधेयक के बारे में जनता की 
सम्मति मालूम पड़ जाय या न्यायालयों द्वारा उसकी जाँच हो जाय ।" 


!. खरवाव664, 09 0४6० €7४0पए2व ६08६४ छेज॑६7 ॥88 7076 0 ६४0 88९ ६वप७/वे३४ 07060 
एज & णांड्ांध ०07800प॥07, एज >€ई#छशाविप्शा ए70९९वप8७, ॥706 +88७४ ० $970267*- 
ह्वाते, 0' 99 [ंप्रधांधंक्ो #9ए76एछ ]770 ६४७६४ 066006 7779#९० 58६69, 70 48 80706007708 
९०ा०ग्रवे8व ६880 8॥6, 90707त काठ ०४6७० 58008, ॥88 7660 0 & 86007वे 
क्क्ाव067 जाप जा! 0000780ए6 7094307ए 90० ए०7४.” 

(०४9 & 2758४ / ०.0. ८४४,, # 287) 
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प्राय: यह कहा जाता है कि लॉडंसभा की कोई आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि 
इसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं इसलिए यह जनतन्त्र के सिद्धान्त का विरोधी 
प्रतीक है। एक बार एक श्रम दल के नेता ने कहा था कि यह “स्वयं को छोड़क 
श्रौर किसी की प्रतिनिधि नहीं है” ([१0०976807॥38 7009008 ए 0प्र/ 7080]/) । 
हमें यह देखना है कि लॉडंसभा कहाँ तक समालोचना की कसौटी पर कसी जा 
सकती है और क्या वास्तव में इसका महत्व और इसकी ग्रावश्यकता है ? 

जे० एस० मिल (0]]) ने कहा था कि “जिन कारणों से रोम को दो 
परिषदों की जरूरत पड़ गई, उन्हीं कारणों से यहाँ पर भी धारासभा के दो भाग 
कर देना ठीक समभा गया, ताकि अविभाजित शक्ति में जो दोष श्रा जाते हैं वे 
पालियामेण्ट में न गाने पावें ।” 

४११) लॉर्ड्सभा संसार की सबसे प्राचीन सभा है। ब्रिटिश शासन में यह पूर्ण 

रूप से गथ गई है, अ्तएव इसे श्रलग करना शासन को भारी क्षति पहुँचाना है । 

(२) यद्यपि इसमें बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनमें शासन सम्बन्धी कार्य करने की 
न तो योग्यता है और न उनमें दिलचस्पी ही है, परन्त ऐसे सदस्य लोकसभा में भी 


मुश्किल से ही स्थान पाते हैं जबकि लोकसभा में वे आ्रासानी से घुस जाते हैं । 

(३) लॉडइंसभा में ऐसे चुने हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी योग्यता, भ्रनुभव, विद्या 
तथा बुद्धिमानी के लिए बहुत रुयाति पाई है। इसे यदि जीवित प्राणियों का वेस्ट- 
मिनिस्टर कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति न होगी । इसीलिए तो डिज़रेजे ([)8780]) 
ने एक बार कहा था कि राजा पीयर तो बना सकता है परन्त लॉड्सभा नहीं बना 
सकता । 

*” (४) लॉड्सभा ने बड़े-बड़े महारथी पंदा किये हैं और सैलिसबरी, ग्रे, लेंसडोन, 
एस्विवथ, रीडिंग, वकिनहैड, टेनीसन, ब्राइस, कर्जन झादि जैसे इसके सदस्य रह चुके 
हैं। इस भवन में व्यवसाय, वित्त, कृषि, विज्ञान, धर्म श्रादि के .प्रकाण्ड विद्वानों ने 
स्थान पाया 

४(५) लॉइंसभा केबिनेट के मन्त्रियों का भण्डार है। लॉर्ड्सभा में से भी कुछ 
मन्‍्त्री चुने जाते हैं। विदेश मन्त्री तो प्राय: लॉर्डसभा में से ही चना जाता है । 

-.(६) लॉड्सभा देश की समस्यात्रों पर गम्भीरता से विचार करती है, और 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में जो विधेयक पास कर 
दिए जाते हैं उन पर पुन: विचार करती. है...औ र....इस- प्रकार बह. दुहरी छलनी का 
काम करती..है । 

<- (७) बेजहॉट ने कहा था कि “यदि लॉर्डसभा क्रान्ति को रोक नहीं सकती तो 
उसे रोकने में सहायता श्रवश्य करती है। जब तक लॉडंसभा के पास थोडी सी भी 
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ताकत है तब तक देश में अ्रसन्‍्तोष से अंकुर पैदा नहीं हो सकते, न कोई राजनेतिक 
तूफान इज्धूलैण्ड के शान्तिमय जीवन में उधल-पुथल पैदा कर सकता है ।” | 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि “धन, उच्च पद, उच्च कुट्रम्ब, भू-सम्पत्ति, 
विचार तथा भावनाओ्रों का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह सम्पूर्ण लॉडंसभा का 
श्रग्रेजी जनता पर पड़ा है। आचार, परम्पराशञ्रों तथा रीति-रिवाजों ने भी उच्च भवन 
को एक विशेष रंग दिया है। समय और अ्रवसर ने मिलकर जो यह आदइचर्यजनक 
वस्तु बनाई है वह कृत्रिम मिश्रण द्वारा नहीं बन सकती थी ।” 

उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ठ हो जाता हैकि लॉडंसभा ब्रिटिश शासन-सं विधान 
में ही नहीं भ्रपित्‌ ब्रिटिश राजनेतिक जीवन में एक भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 
यह ब्रिटेन के राष्ट्रीय जीवन में घुस गई है और इसे श्रलग करना एक भयंकर प्रमाद 
होगा । इतिहास इसकी साथंकता का साक्षी है। यदि कालान्तर में इसकी उपयोगिता 
किन्‍्हीं कारणोंवश कम हो गई है, तो सुधार की झावश्यकता है।'* लोग इसे वर्तमान 
जनतन्त्र शासन में एक 'काल-विरोध' ( ७790)7077877 ) कहते हैं, परन्तु 
वास्तव में यह ऐसी है नहीं । इसमें सुध।र की भ्रावश्यकता है, इसे खत्म नहीं करना 
चाहिए (॥॥ 80प्रीत 76 7०१6१ 8700 70 शाव6त ) । 
.>लॉडसभा के विरोध के कारर : 

लॉडेसभा का विरोध किए जाने के क्‍या कारण हैं ? इतनी पुरानी सभा 
आ्राधुनिक युग में क्यों श्रालोचना की शिकार बन रही है ? हम संक्षेप में उन कारणों 
का अध्ययन करेंग्रे : | है 
- (१) प्रथम बात तो यह है कि जनतन्त्र युग में इस प्रकार की कोई सभा नहीं 
होनी चाहिए जिसमें जनता के प्रतिनिधि. चुनकर न भ्राए हों। अ्रतः यह संस्था 
अमात्मक तथा ग्रसामयिक है । 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


(२) इसके €० प्रतिशत प्रतिनिधि वंशगत आ्रोधार पर बने हुए हैं । क्या झ्राज- 
कल भी पूंजीवाद की निशानी के लिए स्थान है ? इसीलिए वेब्स ( ४/०४७४०४ ) 
कहता है कि “जनतन्त्र रूपी राज्य में लॉडंसभा जैसी संस्था के लिए कोई स्थान 
नहीं । वतंमान रूप में इसकी उपस्थिति कभी भी हितकर नहीं हो सकती । इसका 
जितना जल्दी से जल्दी लोप हो जाय उतना ही श्रच्छा होगा । 

(३) यह सब आलोचना इसीलिए होती है कि लॉड्सभा अनुदार दल की 
एकत्रित शक्ति बनी हुई है और सभी प्रकार की प्रगतिशील भावनाश्रों को कुचलने 
की कोशिश करती रहती है। यह प्‌जीपतियों तथा रूुढ़िवादियों का गढ़ है । 
>> (४) वंशगत कुलीनता के आधार पर सदस्यता प्राप्त कर लेना और उनका 
आ्राधुनिक युग में चला श्राना एक बहुत ही असामयिक बात्‌ है। 

(५) लॉडंसभा रूढ़ि में इतनी जकड़ी हुई है कि समय के अ्रनुसार अपने में 
कोई परिवतन नहीं करती है | श्राजकल जमाना कितना बदल गया है और बदलता 
जा रहा है, परन्तु उसका ढाँचा, उसकी भावना व उसके आदर वही पुराने हैं श्ौर 
पूर्व की भाँति ही मजबूती पकड़े हुए हैं । 

(६) लॉड्सभा का सन्‌ १६११ के संसदीय अधिनियम से कोई विशेष महत्त्व 
विधि-निर्माणु-क्ष त्र ((,028]9607) में नहीं रहा | यदि लोकसभा लगातार तीन 
सत्रों में कोई विधेयक पास कर दे तो लॉइंसभा के विरोध का कोई महत्त्व ही नहीं 
रहता । जब यह बात है तो फिर इसकी जरूरत ही क्‍या है कि लॉडंसभा रहे और 
अ्रपनी टाँग श्रडाए 
-“ (७) लॉडंसभा “इज्भुलंण्ड के सिर पर कल॒ंक काटीका है। यह देखकर 
विस्मय होता है कि कुलीनतन्त्र (0780007909) के भग्नावशेष भ्रब भी 
टड्भलण्ड में सुरक्षित हैं जब कि संसार के भअ्रन्य भागों में इनकी मृत्यु का डंका 
बज चुका है । 

- -» उपयुक्त सब बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि लॉडंसभा को 
खत्म ही कर देना उचित होगा; क्योंकि एक तो यह जनतनन्‍्त्र की विरोधी प्रतीक है 
श्रोर दूसरे इसकी शक्ति अत्यन्त सीमित है।ज॑सा कि पहले कहा जा चुका है 
लॉडंसभा में सुधारों की झावश्यकता है। इसे खत्म कर देना ब्रिटिश शासन-संविधान 
को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन को भारी धवका देना होगा | दूसरी बात 

यह भी है. कि द्वितीय भवन का जो काम होता है, उसे तो लॉडंसभा बहुत कुछ अंश 
तक करती ही है। जोश, उद्बेग व उतावलेपन में लोकसभा जो कोई कानून बनाती 
है, लॉडंसभा उस पर गम्भीर विचार करती है, और कानून बनाने की भपेक्षा 
कानून पर विचार करना, उसके गण व दोष छाँटना, उसके प्रभाव के सम्बन्ध 


६६ 


लेक्सभा पदेसभा 


में सोचना, उसमें संशोधन करना या दुहराना--व्या ये सब काम कम महत्त्व 


रह 2० 


रखते का छः 


के सुधार अब 


लॉडसभा के सुधार के सम्बन्ध में हमें कुछ सिद्धान्तों को श्राधार मान कर विचार 
करना होगा । पहली बात तो यह है कि एक ऐसा सिद्धान्त बनाया जाय जिसके द्वारा 
केवल वंशगत सदस्यता ही लॉडंसभा की_ सदस्यता प्राप्त करने का आ्राधार न हो । 
दूसरे, वंशगत पीयरों द्वारा श्रधिक से अ्रधिक पीयर चुने जाये, जो उनके प्रतिनिधि 
हों । तीसरे, भ्रधिक से भ्रधिक सदस्य जीवन भर के लिए या निश्चित समय के लिए 
निथुक्त किए जायें, जो कानून और राजनीति में पूर्ण श्रनुभवी हों। 

इस तीसरे ग्राधार को--यद्यपि यह रुढ़िवाद का प्रतीक है--छोड़ा नहीं जा 
सकता । ऐसे देश में, जहाँ संघ-शासन-व्यवस्था है, द्वितीय सदन के बनाने की समस्या 
भ्रधिक नहीं होती; क्योंकि जनता के प्रतिनिधि तो छोटी सभा में जा सकते हैं और 
राज्यों के प्रतिनिधि बड़ी में । परन्तु ब्रिटेन तो राजतन्त्रात्मक है, वहाँ संघ-व्यवस्था 
नहीं है, इसलिए राज्य व उनके प्रतिनिधियों का सवाल ही पेदा नहीं होता । वहाँ तो 
राज्यों के बजाय निश्चित वर्ग व निकाय ही अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं, और उन 
वर्गों व निकायों में जमींदार, चर्चाधिकारी, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक निकाय 
(00५68), चेम्बर श्रॉफ कॉमर्स, कानूनी व औषधिक संस्थाएँ, व्यापार-मण्डल 
आदि सम्मिलत हैं ॥ 

समय-समय पर लॉर्डेसभा में संशोधन करने के लिए शअनेक प्रयत्न भी किए गए 
हैं ।॥ सन्‌ १८६६ और १८८६ के बीच कई बार इसमें सुधार करने के प्रयत्न किए 
गए, परन्तु सब विफल रहे । सन्‌ १६१०-११ तक इसके सम्बन्ध में पालियामेण्ट में 
वाद-विवाद चलता रहा और अ्रन्त में सुधार के स्थान पर सन्‌ १६११ में लॉडसभा 
की शक्ति क्षीण कर दी गई। तदुपरान्त सन्‌ १६१७ में ब्राइस कमीशन ने इसके सुधार 
का प्रश्न लिया | पहले तो यह सोचा गया कि इसको समाप्त ही कर दिया जाय 
परन्तु इसकी उपयोगिता समझ कर इसे कायम . रखा गया -ओऔर इसमें सुधार के 
सुझाव रबखे गए । वे सुझाव निम्नलिखित हैं:--- 

८“ (१) लॉड्सभा के सदस्यों की संख्या ३२७ कर दी जाय । 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


-“(२) इस सभा की सदस्यता दो प्रकार की हो--एक-तिहाई तो शिष्टजनों 

द्वारा चने जाये और दो-तिहाई लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रादेशिक ग्रट बनाकर 
चुने जाये । 

(३) सभा की भअ्रवधि १२ साल की कर दी जाय । 

(४) दोनों प्रमुख ग्रुटों में से एक-तिहाई सदस्य प्रति चार साल बाद सदस्यता 
छोड़ते जाये । 

(५) ३२७ सदस्यों में से 5१ सदस्य समस्त शिष्ठजनों में से संसद के दोनों सदनों 
की एक स्थायी सम्मिलित समिति (35870792 उ077॥ (!079777॥॥॥66) द्वारा 
चुने जाये । 

(६) शेप २४६ सदस्य १३ भिन्न-भिन्न ग्रुट बनाकर लोकसभा द्वारा निर्वाचित 
किये जायें । 

“ (७) यदि दोनों भवनों में मतभेद हो तो प्रत्येक, भवन से .तीस-तीस सदस्य 
बुलाकर उसे शान्‍्त किया जाय । 

ये सुधार भी ठकरा दिए गए । फिर सन्‌ १६२२ में लॉयड जॉर्ज ने पाँच प्रस्ताव 
लॉडसभा के समक्ष रक्‍्खे । उनमें ब्राइस योजना के भी कुछ अंश थे । उन प्रस्तावों 
के द्वारा लार्डसभा में निम्नलिखित सदस्य हों:-- 

(१) राजकीय वंश के पीयर, धामिक लॉर्ड तथा कानूनी लॉर्ड (,99ए 
4,07' 68) । 

(२) प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए बाहर के प्रतिनिधि । 

(३) अपने क्रम के अनुसार चुने गए वंशगत पीयर । 

(४) क्राउन के द्वारा निर्वाचित सदस्य । 

(५) प्रथम को छोड़ बाकी सब € साल के लिए निर्वाचित हों । कुल सदस्य 
३५० हों । 

ये प्रस्ताव भी टाँय-टाॉय फिस हो गए। इसके बाद सन्‌ १६२५ में केबिनेट-कमेटी 
द्वारा लाइसभा के सुधार का काम उठायां गया और सन्‌ १६२७ में रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई । इसके द्वारा भी निर्वाचन-प्रणाली द्वारा सदस्य बनाने की माँग पर जोर दिया 
गया । सन्‌ १६३३ में लॉर्ड सेलिसबरी द्वारा पुनः एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, 
परन्तु यह भी विफल रहा । 

इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि लॉडेसभा को हटाने के पक्ष में जनता नहीं 
है, परन्तु साथ ही साथ उसमें सुधार करने के जबरदस्त पक्ष में है। परन्तु सुधार का 
काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके कुछ विशेष कारण हैं:-- 

“ (१) कोई भी सुधार-योजना संन्तोीषजनक नहीं है। यदि क्राउ़न द्वारा सदस्य 






हद 


लोकसभा 


बनाए जाये तो दलबन्दी का थोड़ा बहुत श्राधार भ्रा ही जायगा, भ्रौर यदि निवर्चित- 
प्रणाली के भ्राधार पर छुने जायें तो लोकसभा का ही दूसरा रूप (607008/0०0) 
हो जायगा । 
- (२) ब्रिटिश जीवन में परम्परा इतनी जड़ पकड़ गई है कि जैसे संविधान में 
इसकी भश्रभेद्य स्थिति है बसी ही लॉडंसभा के सम्बन्ध में. भी है । 
२) राजततन्त्र में द्वितीय भवन सन्‍्तोषजनक भाधार पर बनाना. कठिन है । 
- (४) लॉडंसभा की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है श्र उसमें सुधार करने के 
साथ-साथ उसकी शक्ति को वापिस करने का भी प्रश्न उठ खड़ा होगा। 
परन्तु यह तो निश्चित ही सत्य है. कि इसे खत्म नहीं करना चाहिए बल्कि इसमें 
सुधार हों | कैसे हों श्रौर उनका क्या रूप हो--यह कहना बड़ा मुश्किल है । 
एागएशरशा'र 0एशप0०र५ (२१ ०४. 57 
], 7980055 6 ९णाए०धंााणा,. एशें62९8.. था0 चि।लागई ना 5 न 
प्रत०्प्रड७ ०व7.095, व ज्ञात80 ॥76९58, 7 ए०प्रा एप॥राणा, शा0प्रात७ ॥6 
[0786 074.0705 096 7९/07760 ? 
(467४०, 7938; 70००, 7937; (६0४४6, 7937) 


६६ 


नवाँ परिच्छेंद 


ब्रिटेन में विधि-निर्माण-प्ररणाली 


ब्रिटेन की संसद प्रति वर्ष अनेक विधेयकों को पास करती है और उनकी प्रक्रिया 
समभ लेना अत्यन्त आवश्यक है । संसद के द्वारा बनाए गए कानून जनता की रुचि 
के प्रतीक हैं। जनता को जिस प्रकार के नियमों की आवश्यकता होती है संसद द्वारा 
वे पारित किए जाते हैं। नियम अभ्रथवा कानून हमारे लिए श्रथवा किसी राष्ट्र के लिए 
स्वतन्त्रता-अवरुद्ध नहीं होते बल्कि वे स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं ।" ञ्रतः इस कानून 
बनाने को प्रक्रिया का समझ लेना नितान्त आवश्यक है और यह प्रक्रिया है भी बहुत 
कुछ लम्बी" यद्यपि यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि अच्छे तथा लोकप्रिय कानून बनाने 
के लिए इतनी लम्बी प्रक्रिया का होना जरूरी है । 

विधि-निर्माण-क्रिया का वर्णन करने से पहले हम यह झ्रावश्यक समभते हैं कि 
-विधेयक (]8[]]) तथा एक्ट (॥०() का भेद स्पष्ट कर दिया जाय। 

विधेयक या बिल एक्ट का प्रारम्भिक रूप है जब कि वह संसद में प्रस्तुत किया 
जाता है श्र संसद द्वारा पास होने पर वह एक्ट बन जाता है। विधेयक एक प्रकार 
से प्रस्तावों का समृह है जो संसंद में प्रस्तुत किया जाता है। एक्ट पास किया हुश्रा 
कानून है जिसे संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। 
विधेयक के प्रकार : 

यह देखने से पहले कि ब्रिटेन में विधि-निर्माण की क्या प्रक्रिया (70700688) 
है, हमें विधेयकों के प्रकारों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना है। साथ ही साथ यह बात 
भी ध्यान में रखनी है कि श्राजजल विधि-निर्माण पूर्णोतया संसद के हाथ में है । 
प्रारम्भ में संसद का काम विधि-निर्माण करना नहीं था । राजा ही विधि-निर्माण 
करता था । परन्तु जैसा कि पहले कह चुके हैं, संसद ने धीरे-धीरे राजा के शभ्रधिकार 
छीन लिए, और ञ्राजकल हम देखते हैं कि राजा सिफं हस्ताक्षर-मात्र करने का 
अधिकारी रह गया है, जिसे भी वह मना नहीं कर सकता | श्रब तो संसद ही पूर्ण 


4 ,७एछ तदेठलछ5 ॥0+ एप 06 ]6886 788४7, 
7707 0प्राए #९७वेंटछ, एपा 7७४४६७४ ४७१, 
॥707 एछ0]080776 |8ए/8 (07'88067"ए8 प्र8 ॥पो।. 
898 कांग्राधंगह ण ०0पए ॥050-9.7-- ७, 266/" 

2 "'ुग6 48छ ०4 फ्राइोशाते, (9 &78७0080 &ए४०एछ७7९ट86 67 (6 शत्तधं09, 8 छ्छाफ 
हडकुलाहशंए6 बावे दा।8007४7'-- 272८४, [76 ०ऊांंगठा 0 ६४० ज्ञा"उं।6७४ 6६४" 96 
8९९९७७४९१ ज्ञरा५४४०प४ वुषप8।4098007] 


१०० 


ब्रिटेन में विधि-निर्माण-प्रणाली 


रूप से विधि-निर्माण-कत्री है। वहीं विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, वहीं उनका पठन 
होता है, वहीं से उचित कमेटी में भेज दिए जाते हैं और वहीं पर पास होते हैं । 
संसद उन्हें पास करने के बाद राजा के पास भेज देती है। वह याचना व भ्र्जी 
(7७॥00)) के रूप में नहीं होते, जैसे कि पहले होते थे, बल्कि अ्रधिकार के 
प्रतीक होते हैं । 

ब्रिटेन में विधेयकों के दो प्रकार किये जाते हैँ। दोनों प्रकार के विधेयकों को 
पारित करने की प्रक्रिया भी भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार का कोई 
भेद नहीं किया जाता । 

विधेयकों को दो भागों में बाँटा जाता है-- (१) सावेजनिक विधेयक (॥270][6 


कलश तर 5 


3]]8), (२) और भ्रसावं जनिक विधेयक ([2?9800 ॥3]8) । 
.. सार्वजनिक विधेयक--सा्वंजनिक विधेयक वे हैं जिनका प्रभाव जनता पर पडता 

२२०००मरा कक ककक 2७ +रपकाकाकनभा व... 
है भर जिनका उससे सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए मताधिकार सम्बन्धी 
विधेयक या करारोपण (7'७59(0707) सम्बन्धी या मद्य-निषेध सम्बन्धी विधेयक । 
ये विधेयक भरी दो प्रकार के होते हैं---(१) सरकारी विधेयक ((४098७7770॥0 
3]]8), श्रौर (२) गेर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक ([279ए8/० 
(९॥7 06778 ॥3]]8) । जो विधेयक केबिनेट्र के मन्त्रियों द्वारा संसद में पेश किये 
जाते हैं, वे. सरकारी विधेयक कहलाते हैं, और जो मन्त्रियों के भ्रतिरिक्त किसी भ्न्य 
सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, वे गर-सरकारी सदस्यों के विधेयक कहलाते 
हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं, ये विधेयक असावंजनिक विधेयकों ([?एए9/[० 
3]]8) से बिल्कुल भिन्न हैं । 

>भसावुद्ञनिक विधेयक वधयक--असावंजनिक विधेयक वे हैं जो मन्त्रियों के श्रतिरिक्त 
किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, जो किसी स्थान-विशेष या समवाय 
((०077]0909) या किसी संस्था-विशेष से सम्बन्ध रखते हैं, प्रौर जो जनता के 
साम्पत्तिक अभ्रधिकारों में_ हस्तक्षेप नहीं करते, जेसे किसी नगरपालिका को ट्रामवे या 
यह बात मानी हुई है कि ऐसे विधेयकों के पास होने को तब तक सम्भावना नहीं 
होती, जब तक कोई मन्त्री उसमें सहायता न करे । 

यहाँ पर अस्थायी श्रादेशों को स्थायी बनाने के विधेयकों (॥07'0980॥8] 


| कक ५०७ ०33 ९>नमी कक. 3-८ कक+)०+«+५+>+-५ 


(07१०७7०8४ (४ ०77779007 73]) का संक्रेत कर देना आवश्यक है। जंसा 
कि अभी कहा है कि किसी कम्पनी या स्थानीय संस्थः की झोर से व्यक्तिगत हित 
के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, वे असावंजनिक विधेयक कहलाते हैं। 


इस प्रकार उनके कार्य की सिद्धि हो जाती है, परन्तु विधेयक पास कराने से पहले ही 


(०१ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


सरकार से आज्ञा लेकर काम चालू कर दिया जाता है। जन-स्वास्थ्य, रेलवे, शिक्षा 


भादि विषय सम्बन्धी बहुत से कार्य सरकार से स्वीकृति लेकर पहले ही प्रारम्भ कर 


(वन “नलनतीयनना देन कान >कमकमाबेलल नकल 





अजभ-+++.32+->रमःनर "ममकाका-कक++ना 2. 


दिए जाते हैं। इस प्रकार के भ्रादेश भ्रस्थायी ([270987079)) होते हैं। तदुपरान्त 


'०२७०3५७. ७७० ने कार» 3, सके 2९० 2००० 3 + बेल (38% ++>मकनन कक अलम> >> 


वे पालियामेण्ट में पास होने के लिए विधेयक के रूप में भेज जात हैं, जहाँ वे स्थायी 
((:०07777) कर दिये जाते हूँ। स्थायी बनाने के हेतु पेश किया गया विधेयक 


५4-3० अत लज बलक ढक लीनीनन न 


“अस्थायी भादेशों को स्थायी बनाने का विधेयक” (707 "0ए9079] (07९78 


(०-२०२३०क ७३७3० 3 ++ १ 4 मान पक्‍ना कनणथ ,.3+४ज्ममान- जड 


(!07/77800॥ .37]]) कहलाता है, भ्रोर पालियामेण्ट द्वारा उसे स्थायी बनाने 


७७... ०-० का 3 ॥3००++कक कम; ७५००० मकान नही शमी बत->+क नल न«न्‍ा+क, 


वाला अधिनियम “पभ्रस्थायी श्रादेशों को स्थायी बनाने का अ्रधिनियम” (0/70ए7- 


के अत .» सरमन्‍म>+ के. जरा >> 


8079] ()7व678 (४0077779607 /०) कहा जाता है । 

विधि-निर्माण की समुची प्रक्रिया बड़ी लम्बी श्रोर टेढ़ी है। विधेयक को एक्ट 
बनने में कई सप्ताह और कभी-कभी महीने लग जाते हैं। कभी-कभी वर्ष भी बीत 
जाते हैं, यद्यपि ऐसी अवस्था में विधेयक एक या दो बार फिर पेश किया जाता है, 
जिससे वह तरोताजा बना रहे। विधेयकों के पास होने में जो भिन्‍न-भिन्‍न स्ट्रेज 
(08208) हैं, वे अत्यन्त उपयोगी हैं। प्रथम तो उनकी वजह से कार्य सुगमता- 


कक 3े-ज.. -अममन-+ 33५ “>पकलमक अनन 


_पवक होता है और दूसरे उनकी वजह से जल्दबाजी नहीं हो पाती और विधेयक के 


५ 2. 5 6 अजनी.. अमान 


प्रत्येक पहलू पर पूर्ण रूप से विचार हो जाता है। परन्तु इतना भ्रवश्य हैँ कि विधि- 
निर्माण की कार्य-प्रक्रिय धीमी चाल से चलती है श्र काम का आधिक्य होने के 


"पक 3० ३०० अगर 


विधि-निर्माण-प्रकिया में दो मुख्य कार्य होते हैं-- (१) मसविदा तेयार करना 
शोर (२) सदन में प्रस्तुत करने के उपरान्त उसे पास कराने हेतु किये जाने वाले 
काय । गर-सरकारी विधेयक का_मसविदा तो स्वयं सदस्य ही तैयार करता है, और 
सरकारी बिल के मसविदे को बड़े-बड़े दक्ष सरकारी लेखक ([)7:8/699॥0) तैयार 


_करते हैं। यह कार्य [287][॥00(७'ए 00प7780 $0 06 फ९७8४७पा-9 
के कार्यालय में होता है। जिस मन्त्री से सम्बन्धित वह विधेयक होता है, वह्दी मन्त्री 
उसकी एक कच्ची रूपरेखा बनाता है। फिर अन्य मन्त्रियों व सिविल सर्विस के सदस्यों 


जे अबअथ> पकने 


से परामश करके उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करके लेखक ([)78/08778॥)) के 
पास जाती है, जो उसे विधेयक के रूप में-घधाराएं व उपधाराएं भ्रादि ठीक ढंग से 


(किन नल अणकी ओर 


लिखकर-तंयार करके मन्‍्त्री के पास मेज देता है। तदुपरान्त कैबिनेट द्वारा उस 


प्र विचार होते हैं और फिर वह किसी भी सदन में (यदि बह धन-विधेयक नहीं है) 
पेश किया जाता है। धन-विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। भ्न्‍्य 


विधेयक चाहे जिस सभा में पेश किये जा सकते हैं हालाँकि श्राजकल समस्त महत्व- 
पूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश किये जाते हैं। मन कक 


>सअनन्‍्मम मनी कम+न ११७५ ++ व 
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८ सार्वजनिक विधेयक (200]0 |3!]) के पास होने की प्रक्रिया- विधेयक (7200]0 3!|]]) के पास होने की प्रक्रिया-- 


_> प्रथम स्टेज : प्रथम पठन-विधेयक के पास होने की छ: स्टेज हें। जब कोई 
मन्त्री विधेयक पेश करना चाहता है, तो वह उसकी सूचना भवन में भेजता है श्रोर 


००५५ पननमनमनन+ आम नकन-नम नमन» + जा 3त “बाप कं न-+ नमन“ पमा++- ५ 


उसके द्वारा विधेयक को पेश करने की इच्छा प्रकट करता है। यह सूचना “उस दिन 
के श्रादेश' (()7'प७/ 0 )0 ५०७४) में छप जाती है। जब भ्रध्यक्ष प्रस्तुत करने 
वाले का नाम पुकारता है, तब प्रस्तुतकर्ता विधेयक को कक्‍लक को दे देता है। क्लक 
उसका शीर्षक ग्रौर उद्द श्य जो र-जो र से पढ़ता है। यह विधेयक्र का प्रथम पठन होता 
है। भवन प्रायः बिना किसी वाद-विवाद के विधेयक को स्वीकार कर लेता है _झभौर 
आदेश देता है कि उसे छाप दिया जाय और सूची में दर्ज कर दिया जाय । सरकारी 
विधेयकों में मन्‍्त्री भाषण हरा उसका थोड़ा-सा परिचय भी करा देता है.। 

_ दूसरो स्टेज: दूसरा पठन-जेसा कि अ्रभी कहा है, प्रथम वाचन के बाद जब 
विधेयक छप जाता है तब वह सूची ((!७)९७॥४०७/) पर भरा जाता है। _विधेयक के 
दूसरे पठन हेत॒ एक तारीख निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तारीख को विधेयक 
पेश करने वाला मन्‍्त्री या सदस्य ( यदि वह गेर-सरकारी सदस्य का विधेयक है ) 
यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक्र का दुसरा पठन हो । इस दूसरे पठन में विधेयक के 
शीर्षक, उह श्य, प्रयोजन, धारात्रों ग्रादि पर डट कर वाद-विवाद होता है। उसके 
समर्थक बड़े-बड़े भाषणों द्वारा उसका समर्थन करते हैं श्रौोर विरोधी श्रालोचना व 
निन्‍दा करते हैँ । इस ग्रवस्या में कोई संशोधन नहीं हो सकता । भवन सम्पूर्ण विधेयक 
को स्वीकृत या भ्रस्वीकृत कर देता है। यदि विधेयक किसी मन्त्री द्वारा पेश किया 
गया है श्रौर उसे भ्रस्वीकार कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि सदन को 
केबिनेट में विश्वास नहीं श्रौर ऐसे अवसर पर केबिनेट को त्यागपत्र दे देना पड़ता 

है। किन्तु ऐसे अवसर कम आते हैं। हाँ, गर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया हुआ्रा 
विधेयक यदि इस स्टेज पर संसद में भ्रस्वीकृत किया गया तो वह मृत्यु को ही प्राप्त 
हो जाता है । 

सरकारी विधेयकों में यदि विरोधी दल कोई रोड़ा भ्रटकाना चाहे तो यह प्रस्ताव 
कर सकता है कि इस विधेयक का द्वितीय पठन छः महीने बाद हो, या ऐसी तारीख 


निश्चित करता है जिस दिन संसद का अधिवेशन न हो। ऐसी हालत में विधेयक 
झनिश्चित काल के लिए टल जाता है। यह कार्य वाद-विवाद होने से पहले हो 


का बनना नाम 


सकता है । 
तोसरी स्टेज : समिति-स्टेज-द्वितीय पठन के बाद विधेयक समिति में जाता है । 
यदि वह धन-विधेयक है तो उसे सम्पूर्ण संसद की समिति में भेजा जाता है, गप्रन्यथा 
कभ्नी वह सिलेक्ट कमेटी (50606 (/07777॥666) में भेज दिया जाता है झौर 
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वहाँ से लौटने पर या तो सम्पूर्ण संसद की समिति में या किसी स्थायी समिति में 
जाता है। समिति एक-एक करके विधेयक के समस्त अंगों पर विचार करती है और 
उसको धाराओं व उप-वाराग्रों पर खूब बहस करती है। समिति द्वारा उसमें संशोधन 
जोड़ें जा सकते हैं । विरोधी दल के सदस्य विधेयक में बहुत कुछ परिवर्तन करने की 
कोशिश करते हैं श्रौर उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं । 

चोथी स्टेज : रिपोर्ट-स्टेज --समिति विधेयक पर विचार करके उसकी. रिपोर्ट 
लोकसभा म भेज देती है श्र वह फिर उस पर विचार करती है। ग्रन्तिम रूप में 
विधेयक लोकसभा के ऊपर ही निर्भर है, समिति के ऊपर नहीं। लोकसभा में इंस 
बार विधेयक की धारांग्रों पर विचार के साथ-साथ संशोधन भी किये जा सकते हैं । 

पाँचवीं स्टेज : तीसरा पठन--विधेयक पर लोकसभा में इस बार श्रन्तिम बहुस 
होती है श्रीर विरोधी दल को उस्ते परास्त करने का मौका दिया जाता है। इस 
समय भी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। परन्त इस स्टेज पर 
विधेयक बहुधा स्वीकृत ही हो पाते हैं । इसके बाद श्रध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर होकर वह 
विधेयक दूसरी सभा को भेज दिया जाता है। 

.. छठी स्टेज : लॉ्डसभा द्वारा विचार--तीसरे पठन के बाद विधेयक लॉडसभा में 
स्टेज, रिपोर्ट-स्टेज, तथा तृतीय पठन--दुह्राई जाती हैं । लॉडंसभा को अ्रधिकार है 
कि वह उसे स्वीकार कर दे या श्रस्वीकार कर दे या उसमें संशोधन कर दे । यदि वह 
संशोधन करती है तो विधेयक पुनः विचारार्थ उसी सदन में भेज दिया जाता है जहाँ 
से उसकी उत्पत्ति हुई । यदि उसे श्रस्वीकृत कर दिया गया तो लोकसभा पुन 
उस पर विचार करती है। इस प्रकार लोकसभा ने उसे लगातार दो बार पास कर 
दिया तो लॉडंसभा के विरोध की कोई कीमत नहीं रहती झौर विधेयक को राजा के 
हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राजा के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन 
जाता है तथा कानून की पुस्तक (8६७४०(५७ 300]2) में रख दिया जाता है। इस 
प्रकार वह विधेयक देश की विधि बन जाता है श्रौर न्यायालय उस पर अमल करने 
लगते हैं । 

कुछ सावजनिक विधेयक साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं । इन पर 
विचार शुक्रवार को ही होता है । ये सदस्य अपने पर्चे क्लर्क की सन्दृक में, जो मेज पर 
रक्‍्खा रहता है, डाल देते हुँ । क्लर्क उन पर्चों को एक-एक करके खींचता है । जिसक 
पर्चा पहले खिच आया वही सदस्य अपना विधेयक सत्र के पहले शुक्रवार को पेश 
करता है, दूसरे पत्र वाला दूसरे शुक्रवार को, आदि। इस प्रकार सब शुक्रवार गेर- 


सरकारी सदस्यों के विधेयकों के हेतु काम में आते हैं। 
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अंसावजनिक विधेयक (?77978/6 3]]) के पास होने की प्रक्रिया 

“ जंस्ा कि पहले कहा इुका है, अ्रतावजनिक विधेयक को पारित . करने की 
प्रक्रिया सावंजनिक विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया से भिन्‍न है। लोकसभा में 
भ्रसावंजनिक विधेयक की परिभाषा इस प्रकार की गई है--“असावंजनिक विधेयक 
वह है जिसका उहूं श्य किसी स्थान-विशेष सम्बन्धी विधि को बदलना है, या किसी 
व्यक्ति-विशेष या वर्ग-विद्येष को कोई झधिकार देना है, या उनका कोई उत्तरदायित्व 
हटाना है ।” इसका उहं श्य किसी व्यक्ति को कोई पेन्शन अ्रथवा अधिकार देना हो 
सकता है, या किसी स्थानीय संस्था को कोई कार्य करने की स्वीकृति देना हो सकता 
है; बशरते कि वह किसी व्यक्ति के सावंजनिक अथवा व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप 
नक्रे। 

प्रत्येक असावेजनिक विधेयक को भी दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी होगी, जेंसी 
कि सावंजनिक बिल को प्राप्त करनी होती है। इसके पास होने का निम्नलिखित 
तरीका दैः-- ह 

- (१) प्रत्येक असावंजनिक विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 

(२) प्रत्येक असावंजनिक विधेयक के साथ एक श्रर्जी (2008009) होती है 
और उस भश्रर्जी के पहले. उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है जिनके हितों को उस 
बिल से बाधा पहुँच सकती है । 

- (३) उक्त भ्रर्जी संसद के दोनों भवनों के एक-एक अफसर--जिन्‍्हें अश्रसादंजनिक 
विधेयकों के प्रार्थना-पत्र का परीक्षक (शिरक्कातात७७8 ० ए७ा॥४07 407 
+74४०७४७ ॥3]8) कहते हँ-द्वारा देखी जाती है, और उस विधेयक की तत्सम्बन्धी 
भ्रावश्यकताञओं की पूति पर उनके द्वारा विचार किया जाता है। जब विधेयक पेश 
करने वाले उन झ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति कर देते हैं तब परीक्षक प्रमाण-पत्र देते हैं 
ओर वह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 

(४) इसके बाद विधेयक का प्रथम पठन होता है । 

“ (४) इसके बाद द्वितीय पठन होता है। यदि इस समय विधेयक का विरोध 
पास भेज दिया जाता है जहाँ उस पर विचार होता है। यदि उसका विरोध हुआा 
तो वह श्रसावंजनिक विधेयक की किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता है । वहाँ पर 
जिस प्रकार इन पर विचार होता है वह प्रणाली सार्वजनिक विधेयकों की विचार- 
प्रक्रिया से भिन्न है। भ्रसाव॑ंजनिक विधेयक के सम्बन्ध में समिति की क्रिया अधे-न्यायिक 
होती है। समिति विधेयक के उदंश्यों की छान-बीन करती है, श्रौर उसके बाद 
समर्थक तथा विरोधियों की युक्तियों को सुनती है। प्रत्येक पक्ष की ओर से वकाल 
भाड़े पर किए जाते हैं । गवाहू भी अ्रपता-अपना बयान देते हैं। पूरी कार्यवाही 
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निष्पक्ष रूप से होती है । यदि कमेटी विधेयक सम्बन्धी बातों से सन्तुष्ट हो जाती है 
तो वह विधेयक आगे बढ़ता है अन्यथा वहीं खत्म हो जाता है। जिस विधेयक के 
पक्ष में समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, वह लोकसभा में बिना वाद-विवाद के ही पास 
हो जाता है, और फिर दूसरे भवन में भेज दिया जाता है। जो समिति विधेयक पर 
विचार करती है वह उस विधेयक सम्बन्धी सरकारी विभाग से सम्पर्क रखती है, 
जिससे वह यह देख ले कि अम्रुक विधेयक किसी सरकारी नीति के विपरीत तो नहीं 
जा रहा है । 

अ्रसावंजनिक विधेयकों से लाभ शर हानि--असावंजनिक विधेयकों से लाभ 
शोर हानि दोनों हैं । इससे लाभ यह है कि प्रथम तो ऐसे विधेयकों पर निष्पक्ष रूप से 
छानबीन हो जाती है | दूसरी बात यह है कि यद्यपि विधेयक पेश करने वाले को 
तथा कमेटी को इसके सम्बन्ध में बहुत काम करना पड़ता है; परन्तु संसद का बहुत 
कुछ समय बच जाता है । संप्रुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रान्स वगरह में विधेयकों में 
भेंद नहों किया जाता । इसका नतीजा यह होता है कि संसद को बहुत काम करना 
पड़ता है श्रौर कभी-कभी सरकारी विधेयकों के सम्बन्ध में काम देर से होता है । 
तीसरी बात यह है कि अश्रसावंजनिक विधेयकों के विचार के समय दलबन्दी का कोई 
असर नहीं पड़ता । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ही निष्पक्ष रूप से समिति 
उस पर विचार करती है और फंसला देती है । समिति एक प्रकार से न्यायालय का 
कायये करती है जहाँ समर्थक और विरोधी दोनों को अपने-अपने विचार स्पष्ट व स्वृतन्त्र 
रूप से प्रकट करने का अधिकार है। 

इस व्यवस्था में त्रुटि सिर्फ यही है कि खर्च बहुत होता है । वकीलों को बड़ी-बड़ी 
फीसे दी जाती है और गवाहों को बुलाने में बड़े-बड़े खर्च होते हैं। लेकिन लाभों को 
देखते हुए यह त्रटि कुछ भ्र्थ नहीं रखती, इसीलिए यह व्यवस्था सफलतापूर्वक काम 
कर रही है । 
“धन-विधेयकों (0[0॥/0५ /3]]8) के पास होने की प्रक्रिया -- क 0 

जसा कि पहले कहा है, धन सम्बन्धी विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं । 
वित्तीय नीति पर नियन्त्रण करके ही लोकसभा इतना महत्व प्राप्त कर सकी है। 
वित्तीय नीति को बनाना और उसे लाग्ु करना, धन उगाहना तथा खर्च करना>-यह . 
सब काम क्राउन का है। परन्तु बिना लोकसभा को स्वीकृति के कुछ भी नहीं हो 
सकता है। लोकसभा ही यह तय करती है कि कौन-कौन कर लगाये जायेंगे तथा 
झ्राया हुआ धन किस प्रकार खर्च किया जायगा । धन के ऊपर लोकसभा का ही 
पूर्ण अधिकार है श्रोर इसके सम्बन्ध में लॉडंसभा कुछ भी नहीं कह सकती हमें 
अ्रब यह देखना है कि धन-विधेयक किस प्रकार लोकसभा में पास होते हैं और उसकी 
क्‍या प्रक्रिया है। 
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धन-विधेयक के विषय में लोकसभा को कई मुख्य काम करने पड़ते हैं:-- 

(१) लोकसभा को उन स्रोतों और स्थितियों की जाँच करनी पड़ती है जिनसे 
और जिनमें राजस्व उगाहा जायगा । 

(२) लोकसभा को सरकारी विभागों द्वारा त॑यार किये हुए '“अनुमानों' 
(7:30779068) की जाँच करनी पड़ती है और ते करना पड़ता है कि प्रत्येक 
विभाग पर कितना-कितना खर्च किया जाय । 

(४) लोकसभा को यह देखना पड़ता है कि जो रुपया उसने मंजूर किया था वह 
किस प्रकार खर्च किया जा रहा है । 

(५) लोकसभा को श्रन्त में यह भी देखना पड़ता है कि ख्च करने वाले विभागों 
के हित्राब की ठोक प्रकार जाँच हो । 

इस प्रकार हम देखते हें कि लोकसभा झाय और व्यय के पूरे चिट्॒ठे की जाँच 
करती है और वित्तीय नीति पर पूरा-पूरा नियन्त्रण रखती है। पिछले एक परिच्छेद 
में हम बतला चुके हैं कि सभी समय देशों में धन-सम्बन्धी मूल सिद्धान्त यह है कि. 
जनता के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृति पाए बिना न कोई कर लगाया जा सकता 
है श्ौर न एक पैसा खर्च किया जा सकता है। उपर्युक्त बातों से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि ब्रिटेन में इस सिद्धान्त का अक्षरशः पालन होता है । 

ब्रिटेन में राज्ययोष विभाग (॥7॥6 877037) ॥7७४8प्र/५४) एक श्रत्यन्त 
शक्तिशाली संस्था है। एक ट्रंजरी बोर्ड ( (9०७४प7०७ 309/7'प ) होता है । 
प्रधान मन्त्री जो कि शक 7,07प 04800 ॥५९०७४प्/ए होता है, तथा 
चान्सलर ऑफ दी एक्सचेकर और अन्य अनेक जूनियर लॉड इस बोड के सदस्य 
होते हैं । परन्तु वास्तविक कार्यकर्त्ता चान्सलर श्रॉफ दी एक्सचेकर ही होता है। वही 
भ्राय और व्यय को क्रम देता है, उनकी प्रत्येक मद पर नियन्त्रण रखता है । 

विभिन्न विभागों के भ्रधिकारिय़रों की मदद से प्रति वर्ष खर्च का एक अनुमानित 


(९००+७>4<३ ९५००९ 


चिट्ठा तेयार किया जाता है। उसमें कुछ मर्दे--जैसे राष्ट्रीय ऋण, सिविल लिस्ट 
( राज-परिवार पर व्यय ), न्यायाधीशों के वेतन और पेंशनें, संसदीय निर्वाचनों 
का व्यय, संचित-निधि सेवाप्नरों ( (/0080॥08080 #'प्र7४ 5079व088 ) का 
खर्च शामिल नहीं किए जाते । इनका अलग चिट्ठा तैयार किया जाता है। इसका 
मतलब यह नहीं है कि ऐसा व्यय लोकसभा के नियन्त्रण से परे है श्र वह उसमें 
कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती । वह भी संसद के अधिनियमों से स्वीकृत है और 
इन व्ययों के मदों की वाषिक मंजूरी की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । 

जब यह चिट॒ठा तैयार कर लिया जाता है तब उसका पूव्व वर्ष के चिंट्रु से 
मिलान किया जाता है। चान्सलर तथा विविध विभागों के अध्यक्षों की अनेक 
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बेठक होती हैं जिनमें खर्च की काफी काट-छाँट होती है। उसके बाद वह चिट्ठा 
केबिनेट के सामने रक्‍्खा जाता है और केबिनेट की स्वीकृति के बाद चान्सलर 
प्रॉफ दी एक्सचेकर उसे लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद सभा सम्पूर्ण सदन की समिति ((१07977॥66७ 
07 00७ ४४॥४०१७ 00७०) के रूप में बेठती है। चान्सलर चिट्ठु के सम्बन्ध 
में भाषण देता है । 

सम्पूर्ण सदन की समिति में अनुमानित आँकड़े अलग-पलग पेश किए जाते हैं, 
जिन पर बहस होती है और प्रत्येक विभाग के श्रध्यक्ष अपने-अपने श्रलग-भ्रलग 
श्राकड़े पेश करते हैं। इनमें सभा द्वारा कमी तो कर दी जातो है, परन्तु वृद्धि नहीं 
की जाती । विरोधी दल के सदस्य रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं और उनके 
शक्तिशाली विरोध पर छोटे-छोटे खर्चो में कभी-कभी वृद्धि कर भी दी जाती है; 
परन्तु बड़े-बड़े मदों में मन्त्रिमण्डल बहुमत दल से भ्रपील करता है और विजय प्राप्त 
कर लेता है। विरोबी दल का विरोध ज्यादा महत्व नहीं रखता । 

लोकसभा चिट्ट ( 3प्र०2०॥ ) के सम्बन्ध में दो प्रकार से कार्य करती है। 
यह तो कहा ही जा चुका है कि धन सम्बन्धी विधेयक लोकसभा की सम्पूर्ण समिति 
में ही रक्‍्खे जाते हैँ। जब यह सभा अनुमानित व्यय पर विचार करती है तब यह 
(/00]7॥0/66 06 507/!9 कहलाती है, शोर जब यह आय के विभिन्न जरियों 
पर विचार करती है तब यह (/00॥70096 04 ४७8४४ 374 ](8७७॥]8 
कहलाती है। सप्लाई की समिति द्वारा पास किए हुए प्रस्तावों के आधार पर 
विनियोग अधिनियम (0 90]070])7796707 8०) तेयार किया जाता है, जिसमें 
यह विस्तृत उल्लेख होता है कि वित्तीय व में प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न विषयों 
पर कितना-कितना खर्च किया जा सकृता है। इसी प्रकार वेज और मीन्स की 
समिति द्वारा पास किए गये प्रस्तावों के _झ्राधार पर वित्त-विधेयक (#09॥)08 
33]]) तयार किया जाता है, जिसमें यह निश्चित होता है कि आगामी वर्ष में 
कोन-कोन से प्रत्यक्ष ((9)[700॥ ) व श्रप्रत्यक्ष ( ॥7प0॥770०७॥ ) कर लगाए जायें 
और किस प्रकार उगाहे जायें। सब विनियोगों को प्रति वर्ष पास कराना आवश्यक 
नहीं श्रोर इसी तरह सब लागू करों को भी हर साल पास कराना आवश्यक नहीं । 
संसद चाहे तो इनमें परिवर्तत कर सकती है, नहीं तो बहुत से कर--जैसे मृत्यु-कर, 
स्टाम्प-कर, कस्टम्स ड्यूटीज ((!78४00778 4)प्र088) आ्रादि लागू रहते हैं भ्रौर 
इनमें नए अधिनियम द्वारा ही परिवतंन होते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा की दो महान्‌ समितियों द्वारा वित्त के दो 


)००७ >कणक करके लकी “9 4००» "७५४३ वयककक. 4७७ जन 2९५. ब०->नर-ना। & लता अचक 
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व्यय की पूरी व्यवस्था निर्भर रहती है। लोकसभा में पास होने के बाद ये विधेयक 
(7५४7०70७ 987]] और ै४]70)070]07790707 ॥8]]) लॉडंसभा में जाते हैं । 
लॉड्सभा उन पर विचार तो कर सकती है परन्त परिवतंन या संशोधन नहीं कर 
सकती | वह चाहे उन्हें श्रस्वीकार करे या स्वीकार, वे राजा के पास भेज दिए जाते 
हैं और उसकी अनुमति मिलने पर विधि का रूप धारण कर लेते हैं । 
... इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चान्सलर, विभिन्‍न विभागों के अध्यक्ष, केबिनेट तथा 
लोकस भा--सब मिलकर चिट्ठा तेयार करते हैं श्रौर स्वीकार करते हैं। इससे यह 
बात सिद्ध होती है कि जनता के ही प्रतिनिधि धन सम्बन्धी मामले की शक्ति अपने 
हाथ में लिये हुए हैं, भौर यह सिद्धान्त कि सभी सम्य देशों में धन सम्बन्धी नीति 
जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्धारित हो, ब्रिटेन में पूर्ण रूप से पालन किया 
जाता ह । 


वित्तीय व्यवस्था की विशेषताएं : 


ब्रिटिश वित्तीय व्यवस्था संसार में श्राद्श मानी जाती है। इसकी कई विशेषताएँ 

(१) पहली बात यह है कि वित्तीय कार्यक्रम एक इकाई के रूप में तेयार 
किया जाता है श्रौर उसकी पूरी जिम्मेदारी केबिनेट के ऊपर है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका में हमें ऐसी व्यवस्था व उत्तरदायित्व की सीमा नज़र 
नहीं ग्राती है । 

“ (२) दूसरी बात यह है कि आय झौर व्यय दोनों का एक भ्रधिका री--लोक- 
सभा--जिम्मेदार होता है श्रौर इसीलिए लोकसभा झ्लाय और व्यय का 
पूरा मिलान रखती है । 

-“(३) जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में पुर्ण रूप से वित्तीय नीति केन्द्रित है । 

-“ (४) वित्तीय नीति को प्पने हाथ में रखकर लोकसभा मन्त्रियों पर नियन्त्रण 


रखती है । 
' ब्रिटेन की वित्तीय व्यवस्था में दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं : 


+(१) वित्तीय व्यवस्था में लोकसभा ने अपना बहुत कुछ अधिकार केबिनेट 
को सांप दिया है। थेली (7?7786) पर लोकसभा का नाममात्र को 

ही भ्रधिकार है। वास्तविक अश्रधिकार तो केबिनेट का है । 
_(२) दूसरी बात यह है कि पालियामेण्ट को वित्तीय मामलों में अ्पर्यास सूचना 
दी जाती है । बहुत से झ्राय-व्यय के विस्तृत विवरण चिट में नहीं होते 
भर इसी लिए लोकसभा के सदस्य देश की वास्तविक वित्तीय स्थिति को 


2 न्‍मककाम-न-व का तथ “नमन ५. ॥-+. +7००-साइकाक(०३०७७.५७७ 


नहीं समझ पाते और उसे न समभने के कारण वे _केबिनेट के ऊपर ही 


/९२७-००कपार-५० कम्प४, जनता जन बकलन, २०००९. 3न+ ५५ ८अाआक ९ व »' 
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(३) तीसरी बात यह है कि बजट सम्बन्धी मामलों के विचारार्थ संसद में समय 


>४ (४) 


(५) 


अपर्यातत दिया जाता है। करोड़ों पौण्डों के लिये सिर्फ २० दिन ही दिए 
जाते हैं । परिणाम यह होता है कि समस्त धन-राशियों पर पूर्ण रूप से 
विचार नहीं हो पाता श्रौर भ्रन्तिम दिन बिना विचार के ही मतदान हो 
जाता है । 

चोथी बात यह है कि बजट के विचार के लिए पूरी सभा बैठती है, और 
यह काबू के बाहर की बात है कि किसी विषय में इतने सदस्यों द्वारा 
ठीक-ठीक और एक समय पर विचार किया जा सके । 

पाँचवीं बात यह है कि वित्तीय नीति में केबिनेट का प्रभुत्व होने के कौरण 
दलबन्दी काम करती है। विरोधी दल वाले आवाज उठाते हैं, परन्तु 
उनकी आ्रावाज छोटे-छोटे मदों पर तो कुछ काम करती है, बड़े-बड़े मदों 
पर नहीं । इसी लिए निष्पक्ष, स्वतन्त्र और रचनात्मक झ्रालोचना नहीं हो 
पाती । 


इस पद्धति में काफी समय से सुधार की झावश्यकता समभी जा रही है और 


एक-दो बार विशिष्ट समितियाँ ( 80]060 (!०छगयां6०6७ ) भी इसमें सुधार 
करने के लिए नियुक्त की गई हैं, परन्तु अ्रभी [तक कोई सुधार-योजना सफल नहीं 
हुई है । 


(, 


े ] ७+५.«(. ५7. 
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दसवाँ परिच्छेद 


<_ राजनतिक दल और उनकी व्यवस्था 


विषय-प्रवेश 
समस्त जनतन्त्रीय राज्यों में श्रनेक प्रकार के समुदाय देखने में आते हैं, जिनका 
संगठन मनुष्यों के विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर किया गया है। उदाहरण के लिये 
व्यापार-मण्डल, मजदूर-संघ, शिक्षक-समुदाय, पोस्टल यूनियन, विश्वविद्यालय, धामिक 
समुदाय आदि । ये इसलिये बनाये जाते हैं कि मनुष्य अपने तत्सम्बन्धी हितों की रक्षा 
क्र सके। इन समुदायों के सदस्यों का क्षेत्र श्रपने-अपने विषय तक सीमित रहता है, 
परन्तु बहुत से सावंजनिक मामलों में उनके विचार एक-दूसरे से बहुत कुछ मिलते हैं । 
उनमें से बहुत से मिलकर बड़े-बड़े दल बनाते हैं, जिससे वे राज्य की बागडोर अपने 
हाथ में ले सके और इस प्रकार भ्रपने हितों की रक्षा कर सके । इसके लिये वे अपने 
उद्द शयों का प्रचार करते हैं और अपने-अपने दलों के समर्थकों की अधिक से अभ्रधिक 
संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इनका ध्येय राजनंतिक सत्ता को अपनाना होता 
जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके । ये दल सरकार के अ्रद्ध नहीं होते । संविधान 
या विधि में उनका कोई उल्लेख नहीं होता । परन्तु मतदाताओं के द्वारा जिस दल को 
राजसत्ता सौंप दी जाती है, वह फिर शासन की बांगडोर हाथ में रखता है, जब तक 
कि उससे वह छीन न ली जाय । ब्रिटेन में ऐसे दल बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसका 
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एक कारण तो यह है कि दलीय संगठन वहाँ बहुत दिनों से चला श्रा रहा है । दुसरे 


(स्लओ०क-क कया पा ताअमकाकी पटणाएा॥। जज्लत+।. ऑन ऑनीन 





कलर के... *ओ “पर ४ »५ 2%कक+अ का 


ब्रिटेन में एक समय में दो ही दलों का जोर रहा है, यद्यपि इस समय भी वहाँ तीन 
प्रमुख दल हैं श्रौर कई छोटे-छोटे दल हैं। परन्तु वर्तमान काल में शक्तिशाली दल दो 


मिलन+-+33-७०८ सजज «नमन 'अक+ 


ही हें--अ्नुदार ((!07867'ए7807ए6) दल, शौर श्रम (,8000प97') दल । जब 
कोई दल विजय पाकर अपनी सरकार बनाता है तो वह शासन की नीति पूर्णतया 
भ्रपने दलीय आदरशों के अ्रनुकूल ढालता है । 

- प्रत्येक दल के अलग-अलग सिद्धान्त भौर श्रादर्श हैँ श्रौर शासन की नीति में उन 
का पुर रूप से आचरण किया जाता है। इज्भूलैण्ड की जनता उनसे भली-भाँति परि- 
चित है श्रोर जब वह एक दल को हटाकर दूसरे दल को शासन-कार्य सोंपती है_तब 
वह इसलिये यह कार्य नहीं करती कि उसे उस दल से प्रेम है, बल्कि इसलिये कि वह 
उस दल की नीति को चाहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह एक 
नीति के बजाय दूसरी नीति से भ्रपना शासन-कार्य चलवाना चाहती है न कि एक दल 
के बजाय दूसरे दल से । 





१११ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


इस कथन से यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन के संविधान को पढ़ते समय वहाँ की दलीय 
व्यवस्था का अध्ययन करना बहुत झावश्यक है। यद्यपि संविधान में उनके लिये कोई 
स्थान नहीं है, परन्तु वे बहुत कुछ अंश तक शासन-कार्य को अपने आदर्शों और 
रिद्धान्तों के ग्राधार पर परिवर्तित करते हैं । इसीलिए एक आधुनिक लेखक ने कहा है 
कि “ब्रिटिश सरकार का वास्तविक अध्ययन दलों से ही प्रारम्भ हो और उन्हीं पर 
समाप्त हो । मध्य में उनका विस्तृत रूप से अध्ययन हो”'.।* 
“जनतन्त्र श्रोर दलबन्दी 


मा. पवन कक कक, नि अांमंआ 


प्रत्येक जनतन्त्रीय राज्य में दलों का होना आवश्यक है । बिना उनके जनतन्त्र चल 
ही नहीं सकता, क्योंकि स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग राजनंतिक विचार रखने वाले 
व्यक्ति सामूहिक रूप से शासन-कार्य नहीं चला सकते ।* झ्राज लोकसभा में ६०० से 
भ्रधिक सदस्य हैं । यदि उन सब के अलग-अलग विचार हों, तो काम कैसे चले। 
किसी भी शासन-नीति पर एकमत सहज में नहीं हो सकते । दूसरी बात यह है कि 
बिना किसी दल का आश्रय लिये उनका निर्वाचित होना भी बहुत मुश्किल है । तीसरी 
बात यह है कि बिना दलीय संगठन के मन्त्रियों की नीति का समर्थन होना भी 
असम्भव है । “इज्भुलण्ड की शासन-प्रणाली की मूलभूत विशेषता यह है कि वहाँ पर 
मन्त्री लोकसभा के प्रति अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं, परन्तु बिना दलीय झ्राधार 
के ऐसा उत्तरदायित्व कभी सम्भव नहीं है ।/3 बिना दलीय संगठन के मन्त्रिमण्डल में 
संगठन नहीं होगा। कोई उनकी नीति का समर्थन नहीं करेगा, और यदि किसी. 
मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया तो दूसरा मन्त्रिमण्डल भी किसी ठोस भ्राधार पर 
खड़ा नहीं रह सकेगा और न उसकी कोई निश्चित नीति ही होगी जिसको शासन का 
झाधारभूत मान कर लोकसभा एक मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र के लिये विवश कर दूसरे 
_को दासन-कार्य सौंपे और उसको नीति में विश्वास करे। रेम्ज़े म्योर के शब्दों में 
“दल का नेता होने के कारण ही प्रधान मन्त्री को इतनी शक्ति प्राप्त होती है, दल की 
समान सदस्यता के कारण ही केबितेट में एकता तथा उदहंश्य की एकता होती है 
लोकसभा में समर्थन करने वाली पार्टी के कारण ही केबिनेट भ्रपना शासन-कार्य कर 
पाती है । दल हो ( जब दल का बहुमत होता हैं ) उसे ( केबिनेंट ) शासन-कार्य में 
पूर्ण तानाशाही प्रदान करता है और इस तानाशाही पर एकमात्र नियन्त्रण रखने वाला 
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राजनैतिक दल भर उनकी व्यवस्था 


यह डर है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी भयानक भूल के कारण उसका दल कमजोर 
जो जाय औझोर दूसरे चुनाव में हार जाय ।”* 
_हि-दल प्रणाली तथा ब्रिटेन-- ( /£] -िछ #+ * ४ ४) ५० 
उपयु क्त कथन से एक बात यह स्पष्ट होती है कि केबिनेट-सरकार केवल दल ही 
के ग्राधार पर नहीं बनती है, वरन्‌ इसमें यह बात भी निश्चित है कि इसको सफल 
बनाने के लिये दो दलों का होना झ्रावश्यक है। एक दल होने पर विरोध नहीं होगा 
प्रोर केबिनेट की तानाशाही उच्छुद्धल तथा प्रनियन्त्रित होगी, क्योंकि उसे परास्त 
_होने का भय नहीं होगा । दो से अ्रधिक दल (यदि दोनों दल बराबर शक्तिशाली हैं) 
होने पर मिश्चित सरकार ((/09)6007 (0४७7:४76॥/0) बनेगी और परिणाः 
यह होगा (जैसा कि फ्रान्स में है) कि केबिनेट को अ्रपवी स्थिति. के सम्बन्ध में हमेशा 
खतरा रहेगा । काम भी एकमत होकर सफलतापूर्वक नहीं होगा । मिश्रित सरकारें 
किसी विशेष परिस्थिति (जैसे युद्धकाल) में ही सफल हो सकती हैं जब कि जनता 
घरेलू भगड़ों को उठा कर अ्रलग रख देती है श्लौर उन सब का एक ही उद्देश्य (अर्थात्‌ 
विजय प्राप्त करना) बन जाता है । परस्तु शान्ति के समय ऐसी सरकारें श्रस्थायी होने 
तथा उनमें संगठन न होने से सफल नहीं होतीं । “भ्रपनी-प्पनी बाँसुरी और अ्पना- 
प्रपना राग वाली कहावत चरितार्थ होती है । 
द्वि-दल प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके कारण किसी एक समय 
पर तथा एक मत झौर संगठित दल को शासन-भार. सौंप दिया जाता है जो साम- 
हिक रूप में उत्तरदायित्व निभाते हुए शासन चलाता है। द्वि-दल प्रणाली से केबिनेट 
में स्थिरता तथा भ्रविरलता का संचार होता है, इसलिए वह फुर्ती और सावधानी से 
कार्य करती है।*_ 
_ भ्रगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो ब्रिटेन में दो दल ही रहे हैं। ब्रिटेन में 
दल कालान्तर से चले ऋ रहे हैं। मध्यकालीन युग में भी लंकास्ट्रियन ([/0॥08- 
-अंग0) तथा यॉकिस्ट (५४०7०80) थे। स्ट्ुअर्ट वंश के जमाने में राउण्डहैड्स 


(00प4)69098) झौर कैवेलियर्स ((७ए७][०78) थे। चाल्से द्वितीय के समय 
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ग्रेट ब्रिटेन का संचिधान 


में संसद के दो दल--छ्विग (७४)।2) भर टोरी (079)-बन गये, जिनके 
धुनिक नाम उदार ([॥007७98) और ग्रनदार ((!0080"ए8/ ९68) हैं। गत 
महायुद्ध से एंक दल भ्रौर उत्पन्न हुआ जो आजकल काफी शक्तिशाली है । यह है श्रुम 
दल ([,90007' 0979) | इस प्रकार आजकल तीन दल प्रमुख बन गये हैं, परन 
इनमें उदार दल की शक्ति बहुत कम हो गई है। शक्तिशाली दल दो-श्रनुदार और 
श्रम---ही हैं। इन दलों के अ्रतिरिक्त इज्भुलैण्ड में और भी दल हैं_ जैसे सोशलिस्ट 
दल, फासिस्ट दल आदि, परन्तु ये न तो शक्तिशाली हैं और न शासन-कार्य में उतका 
कोई हाथ रहा है। 
ब्रिटेन में द्वि-दल प्रणाली को कायम रखने के लिए कई बातों ने सहयोग दिया 
है (हालाँकि हम जानते हैं कि तीसरा दल--उदार दल--भी भविष्य में कायम 
रहेगा; परन्तु इतना अ्रवश्य है कि निकट भविष्य में शक्तिशाली न हो पावेगा और 
अनुदार तथा श्रम दल ही राष्ट्र के भार को अपना-अपना मौका आने पर सम्हालते 
रहेंगे) | परम्परा ने तथा झ्राथिक हितों ने द्वि-दल प्रणाली को बहुत कुछ शक्ति प्रदान 
की हुँ । उदार दल की ह्ास होती हुई दक्ति के देखने से विदित होगा. कि ब्रिटेन में 
लोग दो दलों को नजर में रखते हुए ही वोट देते हैं। वे लोग अ्रधिक्रांशतः तीसरी 
पार्टी पसन्द भी नहीं करते ।* इसलिए अगर दो दल शक्तिशाली हैं और तीसरे दल की 
शक्ति क्षीण हो रही है तो उसके प्रति उनकी सहानुभूति भी नहीं होती | मतदाताझ्रों को 
द्विदल प्रणाली की भ्रादत पड़ गई है और मत देते समय वे सिर्फ यही ध्यान रखते हैं 
कि “सरकार” (00ए०फाग०एई) को वोट दें या “विरोब” ((09709/07) 
को । संसद का संगठन भी द्वि-दल प्रणाली के ग्राधार पर ही है। तीसरी बात यह 
भी है कि तीसरे या चौथे दल को बनाना, उनका संगठन करना है भी बड़ी टेढ़ी 
खीर । इतना रुपया कहाँ से प्राप्त हो और इसके लिये योग्य उम्मीदवार भी कहाँ से 
श्रावें, जब कि वह पार्टी उन्हें भविष्य में निश्चयपू्वंक कोई आशा (राजनैतिक) भी 
नहीं दिला सकती । 
न के राजनंतिक दलों पर ऐतिहासिक हृष्टिपात-- 
आधुनिक ब्विटिश दलों के बारे में, जिनसे हमें यहाँ सम्बन्ध है, थोड़ा सा ऐति- 
हासिक हष्टिपात करना आवश्यक है । जेसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, दलीय प्रणाली 
इज्धलंण्ड में बहुत समय से चली भरा रही है। परन्तु वर्तमान दलों की उत्पत्ति के 
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राजनैतिक दल और उनकी व्यवस्था 


अ्रंकुर रानी एलिजबेथ के जमाने में शुरू हुए। उस समय प्यूरिटन दल वाले क्राउन 
की शक्ति के महान्‌ विरोधी थे । जेम्स और चाल्स प्रथम के समय में उन्होंने राजा 
की शक्ति का महान्‌ विरोध किया और सन्‌ १६४२ में विद्रोह करके अपने विरोध 
का परिचय दिया । भ्रन्त में सन्‌ १६४६९ ई० में चाल्स को फाँसी भी दे डाली । चारल्से 
प्रथम के समय में दो दल प्रधान थे। जो राजा के पक्ष में थे वे केवेलियर कहलाते थे 
श्र जो उसके विरोधी थे वे राउण्डहैड कहलाते थे। चाल्स द्वितीय के समय में 
बहिष्कार-प्रस्ताव (750) प्रछ800 7]]]) के पेश होने पर पालियामेण्ट में दो 
शक्तिशाली दल बन गए । इनका भी आधार वही था । जो लोग इस पक्ष में थे कि जेम्स 
द्वितीय को चाल्स द्वितीय के बाद गही न मिले, अर्थात्‌ उसे सिंहासन से बहिष्कृत कर 
दिया जाय, वे छद्विंग ( ४४)92 ) कहलाए, और जो उसके पक्ष में थे, वे टोरी 
(॥07'ए) कहलाए। इस प्रकार चाल्स प्रथम के समय के राउण्डहैड तथा कैवेलियर 
क्रमश: छ्विंग और टोरी नाम से प्रसिद्ध हुए । सन्‌ १८३२ के सुधार-नियम के पश्चात्‌ 
छ्विंग दल वालों ने भ्रपने दल का नाम उदार दल (]॥00॥/'9&) 97%) रबखा 
और टोरी दल वालों ने अनुदार दल या रूढ़िवादी दल (()0॥807ए&७( ५७ 
08709) रकखा । उदार दल वालों का समर्थक मध्यम वर्ग था। वे सरकार में 
परिवतंन के पक्षपाती थे। वे स्वतन्त्र व्यापार और व्यक्तिवादी सिद्धान्तों को मानते 
थे और वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। अ्नुदार दल वाले परिवतंन के पक्ष में न 
थे। वे राजा की शक्ति, लॉड्ंसभा, स्थापित चर्च, जमींदारी, पूंजीवाद तथा ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के समर्थक थे। १९ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में दो महान्‌ व्यक्तियों-- 
ग्लैंड्स्टन तथा डिज़रले--ने क्रमशः उदार तथा शअनुदार दलों का बड़े जोश के साथ 
संगठन किया, भौर कभी एक तो कभी दूसरा शासन की सत्ता को अपने दल के बूते 
पर काबू में किए रहा । 
सलेड्स्टन के दल में श्रायरलैण्ड की समस्या पर सन्‌ १८८६ में फूट पड़ गई। 
ग्लेड्स्टन आयरलैण्ड को होम रूल देने के पक्ष में था परन्तु उसके दल वाले विपक्ष में 
थे। परिणाम यह हुझ्ना कि उदार दल में एक यूनियनिस्ट दल ([770779/ 99709 ) 
बन गया, जो आयरल॑ंण्ड को होम रूल देने के पक्ष में नहीं था। सन्‌ १८५६ से 
१८९२ ई० तक इस दल की दाक्ति बढ़ी रही । ग्लेड्स्टन आयरलेण्ड की समस्या को 
भी हल नहीं कर सका झौर उसके दल में फूट भी पड़ गई । 
परन्तु सन्‌ १८६८ से प्रथम महायुद्ध तक इज्भलंण्ड में प्रधान दल दो ही रहे । एक 
के बाद दूसरे के हाथ में शक्ति का क्रम रहा । सन्‌ १८६८-७४, १८८०-८६, १८६२- 
६५ और १९०४-१४ में उदार दल वालों के हाथ में शक्ति रही श्रौर सन्‌ १८७४-८०, 
१८८६-६२, १८६५-१९०४ में प्रनुदार दल वाले शासन-शक्ति श्रपने पास रक्‍खे रहे । 
सन्‌ १६०५-१५ तक जो उदार दल वालों के हाथ शक्ति रही, उसमें एक 
११५ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


तृतीय दल का जन्म हुआझा और वह है श्रम दल। इसके जन्म के कारण दो शक्ति- 
दशाली शक्तियाँ हैं, जिन्हें सन्‌ १८५७६ और सन्‌ १८८४ के संसदीय सुधार-नियमों 
ने जन्म दिया था। वे शक्तियाँ हैं ट्रेंड युनियनिज्म ( 78086 एजां०शांशा) ) 
श्रौर समाजवाद (8009]7877] ) । पहली शक्ति ने तो दलीय संगठन के लिए रुपया 
इकट्ठा किया शौर दूसरी ने नेतृत्व, जोश और शक्ति । प्रारम्भ में श्रम दल की शक्ति 
बहुत कम थी । सन्‌ १६९०६ में श्रम दल वाले सभा में सिर्फ २६ सीटें ही प्राप्त 
कर सके । प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय भी यह दल उदार दल के ऊपर 
ही निर्भर था, श्र उसी को सामाजिक सुधार करने के लिए सहायता देता 
रहता था । 

परन्तु युद्ध ने परिस्थिति को बदल दिया । मजदूरों के वर्ग में विशेष आन्तरिक 
जागृति हो गई । द्वि-दल प्रणाली के स्थान पर त्रि-दल प्रणाली शुरू हुई झौर 
महायुद्धकालीन मिश्चित मन्त्रिमण्डल में श्रम दल का भी एक सदस्य ले लिया गया ॥ 
श्रम दत् के नेता रेम्जे मेकडोनेल्ड तथा सिड़नी वंब ने भारी संख्या में जनता का 
समर्थन प्राप्त किया और सन्‌ १६१८ में यह दल स्वतन्त्र रूप में एक नवीन आदरदों 
लेकर उसे पूरा करने के लिए सन्नद्ध हुआ । इसने अपने संकुचित क्षेत्र को श्रलग फेंक 
कर एक नवीन राष्ट्रीय नीति श्रपनाई और अपने दल में केवल “हाथ से काम करने 
वाले” मजदूर ही नहीं, वरन्‌ “दिमाग से काम करने वाले” मजदूर भी सम्मिलित किए । 

इसके बाद श्रम दल की शक्ति बढ़ती गई। उसे लोकसभा में सन्‌ १६२२ में 
१४३, सन्‌ १९२३ में १६१ झ्ौर सन्‌ १६२४ में २५१ सीटें प्राप्त हुई । सन्‌ १६२३ 
में लोकसभा में तीन दल थे, परन्तु बहुमत किसी का नहीं था। देश को एक नया 
प्रनुभव हुआ और श्रम दल की सरकार बन गई, यद्यपि बहुमत उसका भी नहीं था । 
परन्तु यह तभी तक के लिए थी जब तक उदार दल वाले उसका समर्थन करते 
रहें । इस प्रकार द्वि-दल प्रणाली के समाप्त होने से श्रल्प्मत सरकार बन गई । इसके 
बाद सन्‌ १६९२६ में भी वही स्थिति पुनः पैदा हो गई भर किसी दल का पूर्ण 
बहुमत न होने के कारण श्रम दल की सरकार बन गई। इस समय उदार दल 
वालों के हाय शक्ति-सन्तुलन था, और चूंकि वे श्रम दल का समर्थन करते थे, इस 
लिए उनकी सरकार बन गई थी। धीरे-धीरे उदार दल वालों की शक्ति घटती 
गई और श्रम दल की शक्ति बढ़ती गई । सन्‌ १६४४५ में श्रम दल की शक्ति बहुत 
बढ़ गई और उनका बहुमत हो गया। उदार दल बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। 
श्रम दल की सरकार बन गई और श्रनुदार दल विरोधी दल बन गया। पिछले 
चुनावों में श्रनुदार दल की शक्ति बढ़ गई ओर उसकी सरकार बनी । आधुनिक 
मन्त्रिमण्डल अनुदार दल वालों का है । 
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राजन॑तिक दल और उनकी व्यवस्था 


_..ईज्डलेण्ड के विभिन्‍न दलों के राजनंतिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण 
श्रनुदार दल व उसके सिद्धान्त: 7“ 
प्रारम्भ में यह दल 'टोरी' दल कहलाता था । श्राजकल इसे अनुदार या रूढ़िवादी 
दल कहते हैं। जैसा कि 'रूढ़िवादी' ( (!0708"07४9७9/४6 ) शब्द से विदित होता 
है यह दल परिवतेन का विरोधी है और परम्परागत संस्थाश्रों, प्रथाओों व विचा र- 
धाराओं की रक्षा करने के पक्ष में है। परन्‍्त इसका यह श्रर्थ नहीं कि रूढ़िवादी 
दल परिवतन के बिलकुल विरुद्ध है। परिवर्तन तो जीवन का नियम है, उसे भ्रलग 
नहीं किया जा सकता । भ्रतः रूढ़िवादी दल भी परिवततंन को बिल्कुल नहीं फेंक देता 
बल्कि इस बात पर जोर देता है कि परिवतंन धीरे-धीरे श्रौर सावधानी से हो । 
चूकि रूढ़िवादी दल वाले शीघत्र परिवर्तन नहीं चाहते इसलिए हम उनके 
उद्श्यों के विषय में कह सकते हैं कि वे प्राचीन सामाजिक ढाँचे को ज्यों का त्यों 
रखना चाहते हैं। अतः वे लोग पूजीवाद के पक्ष में हैं और साथ ही ब्रिटिश 
रखना चाहते हैं, वे हैं क्राउन के विशेषाधिकार ( [?7070290 7०४ ), लॉडसभा 
की स्वतन्त्रता, इज्भुलैण्ड के चर्च की विशेष स्थिति, राष्ट्रीय एकता, शक्तिशाली 
नौकरशाही, गे र-सरकारी सम्पत्ति की राज्य के हस्तक्षेप से विमुक्ति, बड़े-बड़े जमींदारों 
तथा औद्योगिक स्वामियों के हितों की रक्षा । 
रूढ़िवादी दल वाले अपने इन सिद्धान्तों_व अपनी संस्थाश्रों के कट्टर पक्षपाती 
हैं। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा की है। जब श्रायरलण्ड को 
स्वतन्त्रता दी गई तो उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया । चचिल महोदय अपने पिछले 
मन्त्रित्व-काल में भारत को स्वतन्त्रता देने के हमेशा विपक्ष में रहे। श्रम दल वालों 
की सरकार बनते पर भारत को स्वतन्त्रता प्रदान की गई। ये लोग प्रबल नौकरशाही 
के पक्ष में हैं और हमेशा लॉडंसभा की शक्ति को पुनः वापस दिलाने की कोशिश में 
रहे हैं । 
उपर्थक्त कथन से हम यह समझ सकते हैं कि रुढ़िवादी दल के समर्थक बड़े-बड़े 
लोग--धनिक, उपाधि-प्राप्त व्यक्ति, जमींदार, साहुकार, चर्च के सदस्य, विश्वविद्यालय 
के अधिकांश स्नातक, व्यापारी, व्यवसायी भ्रादि हें । रूढ़िवादी दल वालों का समाचा र- 
पत्रों, पत्रिकाओ्ों आदि पर विशेष नियन्त्रण है, इसलिए बहुत कुछ जनमत भी इनके 
पक्ष में है । 

रूढ़िवादी दल वाले सुधारों का विरोध तो नहीं करते, परन्तु वे सुधार बहुत 
धीरे-धीरे करना चाहते हैं। कभी-कभी तो उन्होंने सुधारों में उदार दल वालों से भी 
भ्रधिक दिलचस्पी दिखलाई है । सन्‌ १८०६७ का सुधार-नियम तथा सन्‌ १८८८ का 
काउण्टी-शासन की पुनरंचना करने तथा उन्हें लोकतन्त्रीय बनाने का एक्ट उन्हीं के 
११९७ 
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। द्वारा पारित किया गया था | एक बात झ्ौर ध्यान में रखनी है। रूढ़िवादियों में भी 
तीन पक्ष हैं-वाम, दक्षिण तथा मध्य | 'वामपक्षी” जो प्रायः “युवक रूढ़िवादी” 


कक क८+अ कथन. अइ4 8, + के हीना "रमन #-39 ३ जार -नमन फज--ाे.टरन्‍डका- कस 'न्पन न 


कहलाते हैं, उदार दल वालों के समान बहुत उदार हैं। दक्षिणपक्षी प्राय: कट्टर 

()0-097'0) रुढ़िवादी हैं | भ्रधिकांश रूढ़िवादी मध्य पक्ष के हैं जो समय के साथ 

प्रगतिशील बनते जा रहे हैं । 

र झ्रोर रुढ़िवादी दल के सिद्धान्तों की तुलना--इड्ुल॑ण्ड के राजनैतिक दलों 
हनन ऐतिहासिक दृष्टिपात से पता चलता है कि उदार दल वाले रूढ़िवादी दल वालों के 

सदा विरोधी रहे हैँ। रूढ़िवादी दल वाले परम्परा तथा क्राउन के विशेषाधिकारों के. 

पक्षपाती रहे, लेकिन उदार दल वालों ने हमेशा इनका विरोध किया । उदार दल का 


(कक ननकन-- ५ ४७५ ००-टननमनटल। 


श्रारम्भ तब हुआ जब सुधारवादियों ने धामिक संघर्ष प्रारम्भ किया और यह निर्णय 


3३०3० अब 3० सके चना मर 


नमन, 





'/०१५)६/०- कै । अिसनब ७ फननन-3 3 जन र जतभ रस अ >क अलकलणकन 3 सलम- 


कया कि धामिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्णा स्वतन्त्रता है, चर्चाधिकारियों को मनमानी 
करने का कोई श्रधिकार नहीं है । श्रत: उदार दल वाले हमेशा मनमाने शासन के, 


चाहे वह राज्य में हो भ्रथवा चर्च में, विरोधी रहे हैं। उनका विचार हैं कि परिवतन 


कतिभ पा फन्त- 


_प्रकृति का नियम है और इसीलिए “नए अनुभव को स्वीकार किया जावे और स्वतन्त्र 
विकास का समर्थन किया जावे।” उदार दल वालों की दृष्टि में राज्य की अपेक्षा 
व्यक्ति का भ्रधिक महत्व है श्ौर उनका यह विश्वास है कि राज्य का अन्तिम उद्ं श्य 
पूणा मानव का स्जन करना है। इसीलिए ये लोग परम्परा के पक्ष में नहीं हैं, बदलती 
हुई स्थितियों के साथ-साथ सामाजिक तथा आथिक परिवतंनों के पक्ष में हैं । वे 
स्थापित अ्रधिकारों को छोड़ मानव के अधिकारों पर विश्येष जोर देते हैं । 

ग्राथिक क्षेत्र में वे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देकर जन-साधारण का आधथिक 


काका कलमाओकक १. ला दतत+०+३७ ० पका जया कमि हे वेजकाकक्‍न्‍नम तह 'न+3०+. वार. ही 4०कात अन-कनका-+ + 


स्तर ऊचा उठाना चाहते हैं। वे स्वतन्त्र व्यापार और स्वतन्त्र प्रतियोगिता के पक्ष 
में हैं ! ह 
वंदेशिक नीति के सम्बन्ध में उदार दल वालों की इच्छा है कि राष्ट्रों और देशों 


फीम+ >मरनक-ल+ ० #2९०» |वनेन्‍मव अप ५3० केककआक 


_को साम्राज्य के अ्रन्दर श्रधिकाधिक अधिकार प्रदान किये जाय । उदार दल के मन्त्रि- 


न कील न की अमन न ली बनना हट जन नलीजणा "जे 


मण्डल ने ही भ्रायरलैण्ड को स्वशासन देने की प्रस्तावना की थी जिसका रुढ़िवादियों 


उज्न्‍न्‍न 44० २+ह किम #े 


ने धोर विरोध किया था । 
जहाँ तक पृ जीवाद और समाजवाद का सम्बन्ध है, सड़क्सदी पृ जीवाद के पक्ष में 


अफिजम- नबी के जन. 


हैं। ये समाजवाद को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिये खतरनाक समभते हैं, परन्तु पृ'जी 


च्लजज नड् 


ला में सुधार करने के पक्ष में हैं। वे उद्योगों का राष्ट्रीयकरंण करने के पक्ष में 


बे सनन्‍रब>+ ७. 


_हैं श्रोर इस पक्ष महें कि जिन कार्यों में व्यक्ति श्रसमर्थ हुए हैं वे सब कार्य 
राज्य अपने हाथ में _लेले। उनके सिद्धान्त इस क्षेत्र में समाजवाद से _बहुत 
कुछ मिलते हैं । वे चाहते हैं कि कोयले की खानों का राष्टीयकरण कर दिया जाय, 
उद्योगों के लिये सम्पूर्ण राप्ट्र में एक ही नीति का भ्रनुसरण किया जाय, बेकारी 


कर 


राजनैतिक दल और उनकौ व्यवस्था 


की समस्या को हल किया जाय और जन-साधारणा की पेट-पूजा के लिये कम से कम 
वेतन तथा श्रन्य साधन निश्चित कर दिये जायें, विदेशों से श्रच्छे व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित किये जायें और राष्ट्र की बची हुई सम्पत्ति राष्ट्र के हित के लिये 
लगाई जाय । 

उदारवादी आधुनिक भूमि-व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं । वे चाहते हैं कि जमीन 
उन लोगों से छीन ली जाय जो खेती स्वयं नहीं करते हैं और उन्हें दे दी. ज्ञाय जो 
स्वयं करते हैं । वे यह भी चाहते हैं कि जिन. लोगों को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति 
प्राप्त होती है, उन पर भारी कर लगाया जाय । 

जिस समय उदार दल अभ्रपनी उन्नति के शिखर पर था, उस समय उसमें कई 
प्रकार के सदस्य थे | उनमें वृत्ति वाले (!?700४8४0॥9]), व्यापारी, मध्यम 
वर्ग के नागरिक, छोटे-छोटे दुकानदार, कुछ धनिक क्रंपक और नगर के श्रमिक 

म्मिलित थे । 

ग्राजकल इस दल की शक्ति का ह्वास हो रहा है । इसकी शक्ति के पतन 
का मुख्य कारण यह है कि इस दल के पास कोई स्पष्ट और सीधा कार्यक्रम नहीं 
है पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता पकड़ना चाहता है। 
इसी लिये इसके पक्ष में न तो धनिक ही हैं )रर न मजदूर ही । इसके नेताशों में भी 
इसी कारण काफी मतभेद है, जिसके कारण इस दल का उचित संगठन भी नहीं हो 
पाता । 

एक बांत हमें ध्यान में श्रौर रखनी है.॥ हालाँकि उदार और रुढ़िवादी दोनों 
दूसरे के ऐतिहासिक विरोधी रहे हैं, फिर भी इन दोनों में सिद्धान्तों के क्षेत्र में बहुत 
कुछ समानता थी । दोनों ने ही शासन के प्रस्तुत ढाँचे को स्वीकार कर लिया, और 
पृ जीवाद के आधार पर स्थित देश की झ्राथिक प्रणाली को स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
उदार दल वाले कुछ परिवतनों के पक्ष में थे। दोनों ने ही स्वतन्त्रता, बेयक्तिकता 
तथा प्रतियोगिता को ग्राथिक क्षेत्र में स्थान दिया । दोनों ही ने मतदान, करारोपण 
की नीति, सामाजिक सुधार-नियम झ्रादि मामलों का समर्थन किया । यद्यपि इनके बारे 
में दोनों के विचार भिन्न थे, परन्तु फिर भी दोनों यह चाहते थे कि इनका शान्तिपूर्रां 
तरीकों से हल हो जाय । दोनों ने ही इस बात को मान लिया कि दोनों में से प्रत्येक 
/ दल राजनीति का प्रमुख अंग है और शासन-कार्य को चला सकता है। झाधुनिक 
/ काल के एक अंग्रेज लेखक का कथन है कि “जिन मनुष्यों _ने दोनों दलों के. भाख- 
चक्र को चलाया वे प्रायः एक_ ही सामाजिक वातावरण से श्राये, एक ही भाषा 
बोलते थे, प्रायः एक ही वातावररा में घुमते थे, एक ही विचार-भण्डार के ऊपर 
निर्भर थे । वे एक ही प्रकार सोचते थे, क्योंकि उनका एक-सा ही जीवन था। 
एक दल के सदस्य दूसरे दल में मिल जाते थे ( जैसा कि बहुतों ने किया ) गौर 
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साथ ही उन्हें श्रपने सिद्धान्तों में कोई मूल परिवर्तन भी नहीं करना पड़ता था।”* 
ही लेखक फिर कहता है कि “सन्‌ १५८६६ से हमारे राज्य में व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से एक ही दल का राज्य रहा। यह बेशक दो भागों में विभक्‍त रहा है और 
इसमें श्रान्तरिक मतभेद भी अवश्य रहा है, परन्तु वह रहा है परिवतेंनों की 
रफ्तार के सम्बन्ध में, परिवतनों के मूल सिद्धान्तों के विषय में कभी गम्भीर मतभेद 
नहीं रहा ।!९ 
“अमिक दल श्र उसके सिद्धान्त 

_. जेंसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रम दल का जन्म उद्नीसबीं शताब्दी में हुश्रा 
है श्ौर जब से इसका जन्म हुआ्आा है तब से बराबर इसकी शक्ति बढ़ती जा रहो है। 
आरम्भ में इसके केवल २६ सदस्य थे। सन्‌ १६१० में इसे ४० सीटें मिल गईं। 
सन्‌ १६१८ में ५७, सन्‌ १६२२ में १४३, सन्‌ १६२३ में १६१, सन्‌ १६२४ में 
२५१ ओर सन्‌ १६२६ में इसे २८६ सीट मिलीं । सन्‌ १६३१ और सन्‌ १६३४५ के 
चुनावों में इसके नेताओ्नों में मतभेद होने के कारण इसे कम सीटें मिलीं 
परन्तु सन्‌ १६४४५ में इसने सब दलों को परास्त कर मन्त्रिमण्डल बनाया। श्रभी 
पिछले चुनावों में रूढ़िवादी दल की विजय हुई और चचिल महोदय का मन्त्रिमण्डल 
बना । 

श्रम दल एक नवीन सामाजिक ढाँचा बनाने के पक्ष में है। श्रम दल ने राज- 
नेतिक क्षेत्र में “एक नई, विस्तृत, प्रत्यक्ष रूप में भयंकर तथा प्रभावशाली राजनंतिक 
शक्ति को भ्रपनाया है, जो एक नवीन सामाजिक ढाँचा बनाने तथा सरकार द्वारा उस 
ढाँचे को बनाने में हाथ बंटाने के पक्ष में है ।”? श्रम दल समाजवाद के 
भ्राधार पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था करना चाहता है जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के स्थान पर सम्पूरण राष्ट्र की सम्पत्ति जनता के हाथ में रहेगी । महत्वपुर्णा-उद्योग- 
धन्धों में गर-सरकारी स्वामित्व के स्थान पर सावंजनिक स्वामित्व होग। । गरीबी भर 
बेकारी को दूर करने का प्रयत्न करना इसका मुख्य उद्दंश्य है। 0-7 छलेण्ड को पु जी 

ज्य के स्थान पर समाजवादी राज्य बनाना, सामाजिक सेवाश्रों को वृद्धि करना, धन 

का न्यायपु्ण वितरण करना, जन-साधा रण के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, आथिक 
तथा राजनेतिक दोनों ही दृष्टियों से समाज का पुनर्निर्माण, लॉर्डंसभा तथा दोहरे मत- 
दान का अन्त करना, वतमान लोकसभा के साथ-साथ एक सामाजिक संसद का निर्वा- 
चन जिसका कार्य करारोपण, शिक्षा-प्रचार, निर्धन-सहायता भश्रादि हो--ये सब श्रम 
दल वालों के उद्द रय हैं । 

! 4,880 ; एएबरए0987ए ध0ए७प्रप्ा९०५ यंग रिप्टांथा0े, ७. 72. 
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राजन तिक दल और उनकी व्यवस्था 


वंदेशिक नीति में श्रम दल उन सब कारणों का भ्रन्त कर देना चाहता है जो 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष और प्रतियोगिता का खतरा पैदा करने वाले हैं। उसका उद्दश्य 
शस्त्रासत्रों को कम करना, उनके निर्माण का राष्ट्रीयकरण किया जाना और अन्त- 
रॉष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देना है। वह स्वशासन की नीति का पक्षपाती रहा है 
और हमेशा भारत को स्वशासन देने के पक्ष में रहा । श्रन्त में उसी के समय भारत 
स्वतन्त्र भी हुआ । उपनिवेशों के सम्बन्ध में वह ट्रस्टीशिप के सिद्धान्तों का पक्षपाती 
रहा हैं और उनमें स्वराज्य स्थापित करने के पक्ष में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
वह ग्राथिक तथा राजनेतिक दोनों प्रकार के शोषणों (॥259]0096707) का घोर 
विरधिी है। 
श्रम दल में भी मतभेद और गुटबन्दी है। उसमें भी वाम और दक्षिण पक्ष हैं। 
वामपक्षी बड़े उतावले होते हैं और शीघ्रातिशीघ्र समाजवाद की स्थापना के पक्ष में हैं । 
वामपक्षी चाहते हैं कि “हमारे जीवन-काल में ही समाजवाद झआ जाय” । दक्षिणपक्षी 
कहते हैं कि 'धीरे चलना अनिवाय है और वरतं मान व्यवस्था से नई व्यवस्था लाने क 
कार्य शनः: शने: हो । 
श्रम दल की समर्थक ट्रेंड यूनियन थीं, परन्तु कालान्तर में इसका विस्तार 
बढ़ा और इसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हो गये । इसने सन्‌ १६२८ में स्त्रियों 
को मताधिकार दिलाया और इसलिए वे इसकी बड़ी भारी समर्थक हैं। दूसरे इस दल 
के सिद्धान्त अत्यन्त लोकप्रिय हैं और विभिन्न सामाजिक व आध्िक श्रेणियों के व्यक्ति 
इसके संदस्य हैं । 
भ्रन्य दल : 
इन तीन दलों--उदार दल, ग्रनुदार दल एवं श्रम दल--के अतिरिक्त इद्ुल॑ण्ड 
में कुछ छोटे-छोटे दल भी हैं। इनमें प्रमुख कम्युनिस्ट दल, फासिस्ट दल, तथा स्वतन्त्र 
श्रम दल हैं। कम्युनिस्ट दल की रूस से मित्रता होने के कारण जनता उसे पसन्द 
नहीं करती । फासिस्ट दल के नेता सर ओसस्‍्वाल्ड मोसले हें । इस दल का भविष्य भी 
कुछ उज्ज्वल नहीं है। स्वतन्त्र श्रम दल श्रम दल से भी पुराना है। पहले तो यह 
श्रम दल से मिला-जुला रहता था; परन्तु सन्‌ १६३१ से उससे भ्रलग हो गया, क्योंकि 
उसकी दृष्टि में श्रम दल अ्रधिक प्रगतिशील नहीं था । 
दलोय संगठन : 
“जय क्तर क्त राजनेतिक दलों में यद्यपि बहुत से पारस्परिक मतभेद हैं, फिर भी उनका 
संगठन करोब-करीब एक-सा ही है। संगठन की दृष्टि से प्रत्येक दल के दो भाग हैँ--- 
एक तो वह जो पालियामेण्ट के अन्दर काम करता है और दूसरा वह जो पालियामेण्ट 
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के बाहर भ्रोर देश के ग्रन्दर कार्य करता है। पालियामेण्ट के अन्दर कार्य करने वाले 


१२१ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


भाग को संसदीय दल' कहने हैं । यह दल ग्रपना नेता, उप-तेता और दलीय सचेतक 
(2७7५५ ४४।॥॥])) चुनता है । संसद के बाहर दल के दो प्रकार के संगठन हँ-- 
एक केन्द्रीय और दूसरा स्थानीय । समस्त स्थानीय संस्थाओ्रों को मिलाकर केन्द्रीय 


संगठन बनाया जाता है । 
संसदीय दल एक अलग इकाई के रूप में काम्र करता है और बाहर वाले दल 


ग्राविपत्य में काम नहीं करता, यद्यपि उसके सहयोग से काम करता है। यह अपना 
नेता चनता है, जो उस दल का बहुमत होने पर प्रधान मन्त्री बनता है। जब बहुमत 
नहीं होता तो विरोधी दल का नेता बनता है। प्रत्येक दल के कई उप-तेता होते हूँ, 
और यदि उस दल का बहुमत है तो वे उप-नेता केबिनेट के सदस्य बनते हैं। प्रत्येक 
ले में इनके अतिरिक्त प्रत्येक सदन में कई सचतक (१५७)॥]])8) होते हैं। ये लोग 
उस सदन के सदस्य होते हैं जिभमें ये कार्य करते हैं, यद्यपि वाद-विवाद वगगरह में ये 
भाग नहीं लेते । लोकसभा में सरकारी सचेतक प्राय: चार होते हैं --प्रधान स्चेतक 
जो राजकोप का संसदीय सेक्रटरी ([?७7]७॥70॥छ879 9007'९(97' ६0 
0)0 ]7'छाडपा' ५) है, और अन्य तीन राजकोप ([7'0७४४7७) के जूनियर लॉर्ड 
हैं। ये लोग मन्त्री हैं श्रौर वेतन पाते हैं । विरोधी दल के सचेतक भी हैं और प्रत्येक 
दल के तीन-तीन हैं। दानों प्रकार के राचेतकों--स रकारी तथा विरोधी --का काय 
है कि थे मन्त्रियों श्र अपने दल के नेताओं को क्रमशः भ्रपने दल के बारे में पूण 
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सूचना दें, और असावधान व विद्रोही सदस्यों को चेतन्य करें। ऑट्रोगोर्की 


(भरा जन +- नानक +»- ०० कक 


((23/7/0207'७(5) उन्हें “स्टेज मैनेजसे” (509,20 औ॥७॥0207'8) कहता 
लॉवेल के कथनानुप्तार यै लोग संसद के नेता के संरक्षक हैं व उसके चंतुराई विभाग के 
सदस्य हैं (+(0-त0-06980) 9, 30 व00[00000 व0087+%0०॥। 0६ 
560॥0 ,08 पै०7" ० (0 [[0प्र७०) । 

पालियामेण्ट के बादर प्रत्येक दल के केन्द्रीय और स्थानीय संगठन हैं। उदार दल 
का केन्द्रीय संगठन “नेशनल लिंबरल फैँडरेशन” कहलाता है श्रौर अनुदार दल का 
'नेशनल कुंजरवेटिव यूनियन' कहलाता है। दोनों के ही लन्दन में कार्यालय हैं। श्रम 
दल की मुख्य संगठित संस्था "नेशनल एक्जीक्यूटिव' (४७०७७ 7५४०७०ए॥ ४७) 

लाती है। इसका भी मुख्य कार्यालय लन्दन में है । 

केन्द्रीय कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्रों के स्थानीय संगठनों से पुर्णातया सम्पर्क रखते 
हैं। इनमें परस्पर वदी सम्बन्ध है जो हमारे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 
(0, 4. (/. (!.) तथा प्रान्‍्तीय काँग्रेस कमेटियों (0॥"70५7709॥ ('॥27'088 
(१0700370[0798) में, तथा प्रान्तीय काँग्रेस कमेटियों और जिला, नगर व ग्राम 
काँग्रेस कमेटियों में है। जेसा कि हमारे यहाँ होता है, उसी प्रकार इड्लेंण्ड में प्रत्येक 
निर्वाचन-क्षेत्र से कॉसिल के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रत्येक कौंसिल से 
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राजनैतिक दल और उनकी व्यवस्था 


काउण्टी व बरो के लिए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं तथा वहाँ से केन्द्र के लिए प्रतिनिधि 
जाते हैं । 

जिस प्रकार हमारे देश में प्रत्येक दल में कुछ वेतनिक और कुछ अवेतनिक 
कमंचारी होते हैं, तवा कुछ पूरे समय के लिए ( ५४।।०१०-॥४०)०७ ) और कुछ 
आंशिक समय के लिए ( 7?७7६-000 ) होते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी हैं । 
प्रत्येक दल का एक कोप होता है और उसके सदस्य और समर्थक उसके लिए चन्दा 
इकट्ठा करते हैं । 

प्रत्येक दल का प्रति वर्ष वाषिक अधिवेशन होता है, श्रौर दल की नई नीति तथा 
कार्यालय निर्धारित किए जाते तथा श्रध्यक्ष बनाया जाता है। पूरे दल का केन्द्र 


केन्द्रीय कार्यालय हो हूँ। वहीं से स्थानीय संस्थाओ्रों को आ्रादेश दिए जाते हैं और 


विभिन्न संस्थाओं के कार्य को सम्बद्ध ((!0-070॥॥/900) किया जाता है। केन्द्रीय 


संस्था ही चुनाव लड़ती है तथा चुनाव व अन्य व्ययों के लिए चन्दा इकट्ठा करती है । 
. विभिन्न दलों को कुछ अन्य वर्ग भी सहायता पहुँचाते हैं । उदाहरण के लिए 
प्रिमरोज लीग (77॥77080 4,092 ७७) रुढ़िवादी दल की सहायता करती है, 
वीमेन्स लिबरल फंडरेशन (४४०४०॥४ 70079] 70०५७7७(४0)) उदार 
दल की सहायता करती है, और फंबियन सोसाइटी (#००090 0500009) तथा 
स्वतन्त्र मजदूर दल (॥740790०70 407४8 7,४०0प7' 879) श्रम दल की मदद 
करते हैं । इनके अलावा संकड़ों ऐसे छोटे-छोटे ग्रुट हैं जो ञ्ुनावों के समय किसी न 
किसी दल से मिल जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं । 27%, 
एशाएफएड'श 0ए5४70घ5 ्ति जा 


], 42650०४९ थ6 णएक्ां$807, 5 2700. 7र&॥005 0 ॥0" 99॥05 4# 
घाष्टीब70, 7280प058 पर6 क़धा। 67४ ए9989५ | 6 ७णं?ए ए ४॥0० 
शिपीक्राशल्गाधा॥ 507९फरारा। 

(48/०, 7935, 7938, 7947; /2:700, 7947, 43) 

2, रिव539ए पा 58५95 ता “१५ तारावाए श्वातरक्षााक॥ 70 (७० 520९0 
कषाओव 8529]760 ्वाव]65--9 ॥]9]079 9056 क्यधधगयञक्षाए ॥ 5 40 ॥९९०७ 
8 27979 80एशाय्राशआ ॥ 07#02 87009 8 9॥70778५ ५७050 70777]879५9 छा।7 
]8 40 ताइटाटतवा ॥ ॥] 0667 [0 700]806 ॥.7 4280प058 370 ]]प5673 (७ 
[०76 क्या ए० क॒धाधट४३ ॥38५9 [6880 ६0 804075$ 70 75090॥!|%; 
7707907[079। 76078567[4007 799 ॥04 2५४ 5९८प्रा7५ &8॥0 $8980/0५ 
गा बरदागातराई78007,.. 46 छा0579००३$ 0 ए0400 80एकाधिशओ 7949 
06९ 0978८7005.] 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद 


ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था 


न्यायपालिका के कार्य: 

०”, संसद के द्वारा पारित अधिनियम न्यायपालिका द्वारा प्रयोग में लाए जाते 
हैं। वे अपने श्राप ही प्रयुक्त नहीं होते, वरन्‌ मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ' 
न्यायपालिका का कत्तंव्य है कि वह विधि (4,89) के संदिग्ध स्थलों की व्याख्या 
करे । उसका यह भी कत्तंव्य है कि वह उन लोगों को दण्ड दे जो उस विधि का 
उल्लंघन करे । साथ ही साथ उसे नागरिकों के पारस्परिक भगंगड़ों को भी ते करना 
है, और यदि उन पर विधि का बहुत कठोरतापूर्णो प्रयोग किया जाता है तो उनकी 
उससे रक्षा करे। इन सब कार्यो के लिए बहुत से न्यायाधीशों, न्यायालयों और 
बंध प्रशासन की आवश्यकता होती है । ये सब मिलकर न्यायपालिका कहलाते हैं । 
इद्धलण्ड में विधि-शासन ([00]0 ०0 7,89) श्र उसकी विशेषताए 

इज़लण्ड को न्यायिक व्यवस्था को समभने के लिए यह श्रावश्यक है कि हम 
वहाँ के विधि-शासन ((0५]७ 07 ,98५७०) और उसको विशेषताञ्रों को भली-भाँति 
समभ लें । विधि-शासन के अनुसार कानूनी सत्ता ही सर्वप्रधान है। राजा से रंक तक 
सभी उसके लिये बरावर हें। विधि-शासन में निरंकुशता, विशेषाधिकार और 
सरकारी मनमानेपन के लिए कोई स्थान नहीं है । 

विधि-शासन के अ्रन्तगंत क्राउन नहीं आता, क्योंकि “राजा कोई गलती नहीं 
करता” (॥0 49॥9 ०७॥ ५० 70 ए्7/008) । यदि राजा कोई आपराधिक 
कार्य करता है, तो वह किसी न्यायालय के सामने नहीं लाया जा सकता । वह पागल 
घोषित किया जा सकता है श्रौर उसका इलाज हो सकता है; परन्तु किसी भी हालत 
में वह अपने ही न्यायालयों के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता । यदि किसी व्यक्ति 
को राजा से क्षति पहुँची है तो राजा ही उसकी सुनवाई उसके अ्रधिकार के रूप में 
नहीं वरन्‌ श्रनुग्रह के रूप में कर सकता है । 

सावजनिक अ्रफसर ( 7?प्र0)00 0/70078 ), मनन्‍्त्री, उनके सहायक तथा 
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रैरई 


ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था 


क्राउन के भ्रन्य कमंचारी भी यदि अ्रपनी पदाधिकारी की हैसियत ((0[[09॥ 


पप68 ) में कोई _ऐसा कार्य करते हैं, जो विधि-शासन के विरुद्ध है, तो वे भी 

न्यायालय में पेश नहीं किये जा सकते । उनके कार्यों के लिए सरकार उत्तरदायी है. 

न्यायाधीश भी अपने कार्यों के लिए, जो वे पदाधिकारी की हैसियत से करेंगे 
विधि-शासन के भ्रन्तगंत नहीं श्राते और श्रपनी भूल के लिए किसी न्यायालय में 
पेश नहीं किये जा सकते । 

जस्टिसेज श्रॉफ पीस ( 2प्र४068 ० 720806 ) भी श्रपनी पदाधिकारी की 
हैसियत में किये गए कार्यों के लिए, यदि उन्होंने & ष-भाव से प्रेरित होकर वे कार्य 
नहीं किये हैं, तो किसी न्यायालय के सम्मुख नहीं लाए जा सकते । 

विधि-शासन के आधार पर इज्जूल॑ंण्ड में नागरिकों को जो विशेष श्रधिकार प्राप्त 
हैं, वे निम्नलिखित हैं:-- 

_- (१) व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रास है। बिना विधि के उल्लंघन किये 
हुए कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सकृता | यह बात न्यायालय 
सिद्ध करेंगे कि. उसने विधि का. उल्लंघन किया है या नहीं। अगर कोई 
व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वह तुरन्त इस सम्बन्ध में अर्जी दे 
सकता है कि उसका दोष सिद्ध किया जाय । यह बात बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
अधिनियम ( 90698 (7/0779पए8 ४6 ) द्वारा विधि का एक 
प्रधान अंग बन गई है । 

->(२) व्यक्ति को वाक्‌ स्वतुन्त्रता ( 7:6७९१०ग ० 596७० ) है। 
_-(३) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सावंजनिक सभा या सोसाइटी में भाग लेने 
का अ्रधिकार है । 

एक ओर विशेष बात यह है कि इज्भूल॑ण्ड में स्व प्रकार के लोगों के लिए एक ही 

प्रकार के न्यायालय हैं भ्ौर एक ही प्रकार के कानुन हैं। फ्रान्स में जैसे साधारण 

विधि ( (07/'0]7097'ए ,8ए ) तथा प्रशासकीय विधि ( 8 0॥747986780ए 
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[,8ए) में भेद किया गया है, वेसा इज्रुलेण्ड में नहीं किया जाता । सभी नागरिकों 
पर उन्हीं न्यायालयों में मुकदमे चलते हैं; चाहे वे नागरिक ऊंचे हों या नीचे, चाहे 
वे सरकारी भ्रफसर हों या गेर-सरकारी लोगु। यह इज्भुलेण्ड के लिए भ्रत्यन्त गौरव 
की बात है । 

विधि-शासन के कारण ब्रिटिश न्याय-प्रणाली संसार भर में शुद्ध, पवित्र, कुशल 
स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सतर्क गिनी जाती है, और सब लोग इसकी धुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
च््स्ले हें, 

१२५ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


सभी मुकदमे खुली अदालत में होते हैं ग्रौर जनता को प्रपनी न्यायिक कार्यवाही 
देखने का पूरा अधिकार है। दोनों पक्ष के लोगों को वकीलों की सहायता से भ्रपनै- 
प्रपने पक्ष में प्रमाण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। भारी अपराधों में निरणंय देने के 
लिए जूरी-प्रथा है। जूरी-प्रथा सिविल (()0]) तथा आपराधिक ((777॥77॥9/) 
दोनों प्रकार के बड़े-बड़े मुकदमों में काम करती है । जुरी के १२ सदस्य होते हैं, और 
उनका कार्य है कि वे मुकदमे से सम्बन्ध रखने वाली बातों का पता लगाकर न्यायालय 
को अपनी राय दें। 
न्यायाधीश ग्रपनी ईमानदारी, स्वतन्त्रता तथा न्याय के ऊंचे स्तर के द्वारा ही 
उस पद पर स्थिति हैं और उनकी प्रशंसा संसार भर में हो रही है। ब्रिटिश न्याय- 
प्रणाली के प्रति प्रत्येक देश में श्रद्धा तथा भक्ति है । 
>धिधि के प्रकार : ८ %.. (+०---) 

“क्रटन की विधि-व्यवस्था रोमन तथा मुस्लिम व्यवस्थाओ्रों के समान श्रत्यन्त 
प्राचीन है, परन्तु यह इतनी सूसंगठित तथा नियमित नहीं है जितनी कि वे हैं । इसी- 
लिए इसे चीन, जापान, टर्की आदि राष्ट्रों ने पसन्द नहीं किया । दूसरी बात यह है 
कि जिस प्रकार ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है, उसी प्रकार ब्रिटिश विधि- 
व्यवस्था का भी विकास हुगा है। इसमें भी कुछ अलिखित भाग मौजूद है जिसका 
ग्राधार परम्परा है। इज्ूलेण्ड की विधि-व्यवस्था इज्भुलण्ड तथा श्रायरलेण्ड की विधि- 
व्यवस्था से बहुत कुछ भिन्नता रखती है। इज्धूलैण्ड में तीन प्रकार की विधि हैं:-- 

““(१) कॉमन लॉ ( (१0797707 _4+७&छ ) । 

(२) स्टैय्यूट लॉ ( 009प06 4,8ए ) | 

(३) ईक्विटी ( ॥00 पाए )। 

_(१) कॉमन लॉ--नॉमन तथा प्लाण्टेजेनेट राजाश्रों के शासन-काल_ में लोग 
न्यायाधीशों से यहू झाशा करते थे कि उनके मुकदमों का न्याय उनकी स्थानीय 
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_परम्पराश्ों तथा र॒स्म-रिवाजों को ध्यान में रखकर किया जाय । चू कि भिन्‍न-भिन्‍न 
परम्पराएँ तथा रस्म-रिवाजें थीं इसीलिए न्यायाधीशों कर अप ता को यह काम हो गया कि वे 


उनके प्रचार वर एक ऐंवी नियमावली बनाये जो संब जगह लाग हो | जो 





नाये जो सब जो (/07- 
07 हो.) । इस प्रकार कॉमन तो की उत्तति हुई। थे कॉमन लो काला मे 
बढ़ते गये, परन्तु उन्हें कोई लिखित रूप नहीं दिया गया। समय-समय पर उन्हें 
संहिताबद्ध ( 0007ए ) करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु ऐसी संहिता उनकी 
व्याख्या तो करती है, उन्हें बतलाती नहीं है। कॉमन लॉ का निर्माण न तो राजाश्रों 
ने किया भौर न संसद ने बल्कि न्यायाधीशों ने किया है, भ्रौर ब्रिटिश जनता बड़े 
गौरव के साथ इसकी रक्षा करती है। इसकी महानता को व्यक्त करते हुए कानून 


थक "वन +#१०,३७७१ जान ७७७७ +७-० ;नकककक+- *-3०लमीनननकन फोर कब, 


१२६ 


ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था 


के प्रकाण्ड पण्डित ब्लैकस्टोन ( 3]80)780070 ) ने कहा है, “यह सर्वश्रेष्ठ जन्मा- 


(इक लकनन-अके अकाल न, 2 पक 


धिकार और मानव का सर्वोत्तम उत्तराधिकार है। 


अर ७५% 2&ऊ% ७४ न्का-ककमलमनती, 


_(२) स्टंट्यूट लॉ--स्टंट्यूट लॉ भी बहुत प्राचीन है, परन्तु यहु अधिनियमित 


'७०क३३०क १ +अ-१६४ न न ककन-.-3० 2० /अरनत लक्कक 


हुआ है । कॉमन लॉ के समान इसका विकास नहीं हुआ है। प्रारम्भ में स्टल्यूट तु 
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राजाओं के द्वारा ही बनाया गया परन्त व जंसे राजा की शवित कम होती गई 
वंसे-बैसे उसकी यह शवित भी कम होती गई और संसद के हाथ में पहुँच गई। भब 


विधि-निर्माता 'संसद-सहित-राजा (॥६॥॥ 2-7- 77] ध070॥॥) है| स्टस्यूट लॉ 

ही एक प्रकार से पक्की विधि है। जहाँ इसमें और कॉमन ला में विरोध होता है वहाँ 
स्ट्य्यूट लॉ को ही माना जाता है । 

५.२) ईक्विटोी--इज्जलैण्ड में तीसरी प्रकार की विधि ईक्विटी ( ॥४4पां४४ ) 

शी जाती है। प्राचीन काल में जबं राजा वास्तव में न्याय का स्रोत! था तब लोग, 

३ वे न्यायाधीशों के न्याय से असन्तुष्ट हुए हों, राजा के पास प्रार्थना भेजते थे कि 

हे राजन ! हमारे साथ हुए श्रन्याय को दूर करो ।' चूंकि राजा उन सब को निबटाने में 
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समर्थ नहीं था इसुलिए उसने इस काये के लिए चान्सलर की नियुक्ति की । कालान्तर 
में चान्सलर का काम बढ़ता गया और उसके लिए सहायक नियुक्त करने की जरूरत 
पड़ी । इस प्रकार घीरे-धीरे एक न्यायालय ही बन गया जो 'चान्सरी का न्यायालय 
कहलाया और उस न्यायालय की आधा रभूति विधि 'ईक्विटी-विधि बन गई , इसे न्योया- 
ब्वाज्ञों ने लोगों की परम्परा तथा रौति-रिंवा्जों के आधार पर बनाया श्लौर इसका 
उठ द्य कॉमन लॉ की त्रटियों को दूर कर जनता को वास्तविक एवं सच्चा न्याय प्रंदाने 


कम" ॥ हनी # 


करना था। इस समय ईक्वटी श्रत्यन्त उलभी हुई है और वह अपराधों के बारे में 
प्रयुक्त नहीं होती, बल्कि उसका सम्बन्ध कुछ सिविल वादों ( (॥ए] ०8808 ) 
से ही रह गया है । इस+ विधि के लिये कोई अलग न्यायालय भी नहीं हैं । श्राजकल 
तीनों प्रकार की विधियों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय हैं । हु 
उपयुक्त समस्त न्याब-संस्थाप्रों को एक सूत्र में बाँधने के लिये व इनके संगठन 
और कार्य-पद्धति में समानता लाने के लिये पालियामेण्ट ने ज़ूडीकेचर एक्ट्स (वध - 
5७/पा"० 0008) द्वारा सन्‌ १८७३ और १८७६ के मध्य न्यायपालिका का 
पुनसंज्भुठन किया । 
“इड्भलेण्ड के विधि-न्यायालय 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि समस्त ग्रेट ब्रिटेन में एक-से न्यायालय नहीं 
हैं । इज्ज लण्ड और वेल्स में एक-से हैं, स्कॉटर्लण्ड में भिन्‍न प्रकार के हैं तथा उत्तरी 
ग्रायरलेण्ड में भी भिन्न प्रकार के हैं । हम यहाँ इड्लंण्ड और वेल्स के न्यायालयों की 


व्यवस्था का वणन करंगे। 
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तन में तीन प्रकार के न्यायालय हैं :-- 

- (१) सिविल (दीवानी) न्यायालय ((॥४] (!0प7898)--नाग रिकों के झ्ापसी 
मामलों का निबटारा करते हैं ; जेसे किसी के द्वारा किसी को साम्पत्तिक क्षति, या 
प्रनाधिकार प्रवेश व मान-हानि, श्रादि । 

४ (२) प्रापराधिक (फौजदारी) न्यायालय ((!477॥9] (00प78)--इनमें 
क्राउन की भर से सार्वजनिक विधि के उल्लंघन पर दण्ड दिया जाता है; जंसे 
हत्या, चोरी, डकंती, फ़ौजदारी, नकली पत्र-लेखन, भ्रादि । 

-“ (३) प्रीवी परिषद्‌ की न्यायिक समिति (३प्रवालं॥) (00॥07०0७ 0[ 
(१९ शिपंएए ए0प्राएणं])-यह समिति ब्रिटिश उपनिवेश्ञों तथा ब्रिटेन के 
अधीनस्थ राज्यों से भ्राने वाली अपीलें सुनती थी। इसमें इजड्भल॑ण्ड के धाभिक न्यायालयों 
से श्राने वाली अपीलें भी सुनी जाती हैं । इसके सदस्य करीब-करीब वही होते हैं जो 
न्याय के उच्चतम न्यायालय (5प्र70॥0 00प्रा+ 0 थैप०8/प्र:०) के रूप 
में बंठते समय लॉर्डसभा के सदस्य होते हैं । 

उपरोक्त प्रथम न्यायालय दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं: -- 

(१) केन्द्रीय श्रथवा उच्चतर न्यायालय जो भ्रधिकांशतः लन्‍्दन में हैं । 

(२) स्थानीय तथा छोटे न्यायालय जो देश भर में बिखरे हुए हैं। 

वर्तमान न्यायपालिका का संगठन निम्नलिखित रेखा-चित्र से भली प्रकार समझ 
में भ्रा जायगा। 


“ (१) फौजदारी न्यायालय ((!7॥779) (!0प7/9) : 
लॉरडंसभा ([00७8 0| ,0709) 
(राज्य का सर्वोच्च न्यायालय) 


श्रापराधिक मामलों में श्रपील का न्यायालय 
((/0प7+ ० (एंपा79) ॥79]०98)) 


"०-3 कनभाफन+५नक न 3५७+3७---+५कलान.+क ५4७ ++»पनन>+-+++न--न लि ह  आच-+-+८ 


क्वार्टर संशन्स हाईकोर्ट के ऐसाइज़ेज़ 
((0५७7-९१" 869898079) (2 98268 0 प्ांछ] (00प्रा५) 
(सिर्फ बड़े-बड़े श्रपराधों के लिये) 
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| 
पैटी सैशन्स को रोनसं कोर्ट 
(00007 9689079) (00707०78 (!0प्रा:) 
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“(२) दीवानी न्यायालय ((0]] (0प्रा४8) : 
लॉडेसभा (0086 0| ,0708) 
(राज्य का सर्वोच्च न्यायालय) 


भ्रपील का न्यायालय 
((/0प्५ ०7 3 79]06९9]) 
न्याय का उच्च न्यायालय 
(प्ांश॥ 00प्रा५ ०0 उप्रल्‍/06) 


निजी ज?चओिखि>+हतलत *++*त++++ तक व तन तन 


हाईकोर्ट के ऐसाइजेज़ सम्राट की न्‍्याय- चान्सरी डिवीजन प्रोवेट, तलाक 


(2 858268 0 मण्डली ((:॥9॥007'ए_ तथा एडमिरलटी 
सलाए॥ (0प्रा4५) (६४78 3िशाणएा ंएंणां00) डिवीजन 
42)94907) ([07009॥68, 
| [0ए0706 & 
3 0॥779]49 
__ए2रांशं०ा) 
क्वार्टर संशन्स काउण्टी न्यायालय 
(५(२५७॥"६९॥" 5९98807)8) ((/0प779 (०0प४(8) 


शई। ३) विशेष मुकदमों के न्यायालय : 
प्रीवी कौंसिल की न्यायिक समिति 
(7रवांठंगो (000776066 0 एएए9 (0०0परा०ं।) 
| 
| 





| 
प्राइज़ कोर्ट धामिक न्यायालय उपनिवेशों तथा ग्रधीन राज्यों 
(7726 (0प708).. (छ006988804) का उच्चतम न्यायालय 
(सिर्फ युद्धकाल (20प्र/08) (59प 77076 (!0प्रा५ 407' 
के लिए 006 [)2077078 
(!0]0770०0989) 


४ए,॑,ंार्मी आम मम >र०३५२०० 4६२६५ ध०७०१७ है #िपकनोजमनक2गक। ९५॥ सक्ीक कफ. बिक ॥ 2५8 ००क-द/वक, 


फौजदारी ((7॥777&]) दोनों ही प्रकार के मामलों में लॉडसभां भ्रपील का 
सर्वोच्च न्यायालय है। जब लॉडेसभा इस हैसियत में बंठती है तब लॉड्ड चान्सलर 
उसका भश्रध्यक्ष होता है। परन्तु इस प्रयोजन के _लिए सम्पुण लॉडसभा नहीं बैठती 
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है ( हालाँकि सैद्धान्तिक रूप में सब बैठ सकते हैं और वोट दे सकते हैं ), वरन्‌ लॉर्ड 
चान्सलर, अपील लॉडया विषिलॉर्ड (.,0708 ० 2&79ए९७ 07 448 
[,0709) तथा प्रन्य ऐसे पीयर जो पहले किसी उच्च, न्यायालय में रह चुके हें 
बेठते हैं । इसी प्रकार उपनिवेशों तथा भ्रधीनस्थ राज्यों से झाई हुई अ्रपीलें सुनने के 
लिए प्रीवी परिषदु की न्‍्याय-समिति बैठती है श्रौर उसमें भी लगभग वही सदस्य 
होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के रूप में लॉडंसंभा के सदस्य होते हैं। इसमें कम 
से कम एक न्यायाधीश किसी उपनिवेश से आता है या उस राज्य से आ्राता है जहाँ 
से शभ्रपील भेजी गई है । 

(श्र) फौजदारी न्यायालयों की सारिणी को देखने से विदित होता है कि इन 
मामलों में सबसे छोटी अ्रदालत 'पेटी सैशन्स' की है, उसके बाद क्वार्टर 
सेशन्स” का न्यायालय है, उसके बाद न्याय का उच्च न्यायालय (ना2] 
(70प्रा+ ०0 उंप्रछ00) और अन्त में फौजदारी की अपील का उच्च- 
तम न्यायालय तथा लॉडंसभा है । 

(ब) दीवानी मामलों में सबसे छोटी ग्रदालत 'काउण्टी श्रदालत' है, फिर न्याय 
का उच्च न्यायालय, फिर अपील का न्यायालय, तथा अन्त में लॉडंसभा है । 

(स) उच्च न्यायालय (82) (!0फ7% ०0) उस्‍80800) के तीन अंग हैं:-- 

(१) सम्राट की न्याय-मण्डली (स्िा2'8 ऐज05॥ 7 एं४07॥)-- 


(२) 


(३) 


इसका सभापति लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश (4,07पे (॥6व 


'* प्रआ06) होता है और इसमें १६ गअ्रन्य न्यायाधीश होते हैं । इनके 


न्यायालय एसाइज़ेज (॥४877208) कहलाते हैं और ये दीवानी तथा 
फौजदारोी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनते हैं । 

चानसरी डियीजन ( (१]87067'ए7 +4)फ07]907 )>--इसमें ५ 
न्यायाधीश होते हैं श्रोर छुठा लॉर्ड चान्सलर होता है जो इसका 
ग्रध्यक्ष होता है । यह अदालत जहाँ यह देखती है कि कॉमन लो का 
कठोर प्रयोग हुआ है, ईक्किटी के नियमों का पालन करती है । 

प्रोबेट, तलाक तथा एडमिरलटी डिवोजन (?27008/68, 4)9707"08 
धार 047779]0ए 4)ए]907)-इसमें एक सभापति और श्रन्य 
न्यायात्रीश होते हैं । जेसा कि इसके नाम से विदित है, यह मृत पुरुषों 
की जायदाद, तलाक तथा सामुद्रिक क्षेत्र में हक, दावा सम्बन्धी मामलों 
को ते करता है। 


(द) अ्रपील का न्यायालय ((!0प07+ 07 &9]0०9) ) श्रौर उच्च न्यायालय 
(लाए (00प्रा0 ० गंप्रऔ/08 ) मिलकर "न्याय का उच्चतम 
न्यायालय' (8प797676 (00प्रा४ 07 7प्र40980प्र/'6) कहलाता है । 
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कि नदी 


“हो 
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इन न्यायालयों के बारे में श्रब हम संक्षिप्त परिचय दगे। 


>#क्रीजदारी भ्रदालतें ((॥777778] (20प्रा४8) 


++ मद कै.+ ७-५ ३०अ-त ५ 


-“(१) पेंटी संशन्स या कोर्ट श्रॉफ समरी ज्रिस्डिक्शन ([20॥[ए 508908: 
(0प्रा। 0० #9प्राश797ए गेंग्रापंडत0007)--ये भ्रदालतें सबसे छोटी 
अदालत हैं श्रोर इनमें स्थानीय मजिस्टट जो 'जस्टिसेज श्रॉफ पीस़' (रंप्र४/008 0 
26906 ) कहलाते हैं, न्याय करते हैं। इसमें भ्रौरतें और मर्द दोनों न्यायाधीश 
होते हैं और वे लॉर्ड चान्सलर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये अवेतनिक ([0॥0- 
7879) होते हैं । लन्‍्दन तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में ये वेतनिक (80]0000|9/7'ए) 
भी होते हैं । 

प्रत्येक काउण्टी कई जिलों में विभक्‍त है और प्रत्येक जिले में एक-एक पैटी 
संशन्स की शभ्रदालत होती है । पैटी सैशन्स की अ्रदालत में (श्र) एक न्यायाधीश भी 
मुकदमे सुनता है, श्रौर (ब) दो या श्रधिक मिलकर भी मुकदमे सुनते हैँ । एक न्याया- 
धीश मामूली फौजदारी के मुकदमे सुनता है। उसे अधिक से अधिक १ पौण्ड तक 
जुर्माना तथा १४ दिन की जेल करने का भ्रधिकार है । जब दो या अ्रधिक न्यायाधीश 
मुकदमे सुनते हैं तब उनकी अदालत "कोर्ट श्रॉफ समरी जूरिस्डिक्शन' ((!0प्रा५ 0 
>प्रातञ97"'ए उ7प्र/४$प0007) कहलाती है और वह ६ महीने का कारावास 
तथा ५० शिलिंग तक जुर्माना कर सकते हैं | छोटी-छोटी चोरियाँ, हमले, जानवरों 
के प्रति निरदंबता, आवारागर्दी श्रादि मामले यहाँ पेश होते हैं । 

(२) क्वार्टर संशनन्‍्स (0०७79 8688079) -कार्टर सेशन्स के न्यायालय 
में काउण्टी के सभी जस्टिसेज आफ पीस मिलकर न्योंय करते हैं। परन्तु इसमें सब 
का आना जरूरी नहीं है, केवल दो से ही गणपूर्ति हो जाती है। इसका सत्र 
(56907) साल में चार बार होता है। इसका क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है:-- 

“(श्रे) गम्भीर मामलों को सुनना; परन्तु हत्या, देश-द्रोह, कपट-लेखन आदि 
मामले इसके क्षेत्र में नहीं आते । 
यह भ्रदालत ज़ूरी की सहायता से न्याय करती है । 

-“(६) एसाइज्रेज (0 38208)--इन न्यायालयों में उच्च न्यायालय की सम्राट 
की बेंच मण्डली वार्ली शाखा के न्यायाधीश होते हैं और ये साल में अपने-अपने क्षेत्र 
में दो या तीन चक्कर लगाते हैं और स्थान-स्थान पर भ्रदालत करते हैं। इस कार्ये 


के लिए सारा देश भ्राठ जिलों या 'सकिटों' ((॥7०पां६8) में विभक्त है। प्रधिक- 


'अ8%७०७९७५३५॥ #१९७०»५७३.. ० 


तर फौजदारी मामलों के ही मुकदमे ये सुनते हैं। लन्दन में सेण्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट 
((/७॥(६7७) (79779) (0प्रा+) की बैठक तो साल में दस बार होती है। 
इन न्यायालयों के निम्नलिखित श्रधिकार हैं:-- 
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-(पग्र) पैदी या क्वार्टर संशन्स की भ्रदालत द्वारा भेजे भीषण शअ्रपराधों को 
सुनना; जसे हत्या, डकती, कत्ल, धोखा, कपट-लेखन आ्रादि । 
4ब) कुछ दीवानी मामले भी सुनना; जसे पृष्ठ-निन्दा (5]9067), बदचलन 
((१077प्र/007), किसी की बदनामी करना, झादि । 

इनमें भी अ्रभियुक्त को जूरी द्वारा सुनवाई कराने का अ्रधिकार है । 

(४) श्रपील का न्यायालय ((!0प07+% ०0 (0४779) ै]0009) )--इस 
न्यायालय में लॉर्ड प्रधान न्यायाधीश (॥,070 (!॥]0० उप्रछ708) और उच्च 
न्यायालय (9) (00774 0[ उंप्र४70७) की सम्राट्‌ बेंच मण्डली के कम से 
कम ३ न्यायाधीश होते हैं। यह न्यायालय सन्‌ १६०७ के झ्रापराधिक भ्रपील 
अप्रधिनियम ((7॥7779] 069] ४०) द्वारा स्थापित हुआ था। इसमें पहले 
आपराधिक मुकदमों की अ्रपीलें नहीं होती थीं । यह अ्रदालत दण्ड घटा-बढ़ा सकती 
है। इसका न्याय अन्तिम होता है। परन्तु विशेष मामलों में एटोर्नी जनरल 
(3.000770ए (४९॥७7'७) ) की अनुमति से लॉडंसभा में भी अ्रपील की जा 
सकती है । 
>>. (४) कोरोनस कोर्ट ((!/070॥078 (!0प्)--यह न्यायालय वास्तव में 
न्यायालय नहीं है। इसमें एक कोरोनर होता है जो प्राय: डॉवटर या वकील होता है 
श्रौर वह काउण्टी अथवा बरो परिषद्‌ द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह जूरी की 
सहायता से अथवा उसके बिना भी कार्य करता है और इसका काम किसी व्यक्ति की 
रहस्यमय, झ्राकस्मिक अथवा भप्राकृतिक मृत्यु के कारणों का पता लगाना है। यह 
जीवन भर के लिये नियुक्त किया जाता है । इसका काम बड़ा संगीन है परन्तु कोरोनर 
के काम करने के तरीकों की श्रालोचना काफी बढ़ती जा रही है । 
> दीवीनी श्रदालतें ((ए०7] (!0५78) 

(९) काउन्टी कोर्ट (00प्राफिए (४/0प788) --इस प्रकार के न्यायालयों 
की स्थापना सन्‌ १७४३ ई० में हुई। इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना के 
लिए समस्त इज्भलेण्ड ओर वेल्स को लगभग ५०० जिलों ((!०77008) में बाँट 
दिया गया है ( यह विभाजन एसाइज़ेज कोर्ट वाले विभाजन से अलग है जहाँ 
केवल ८ भागों में ही समस्त देश बाँटा गया है )। प्रत्येक न्यायालय में एक 
न्यायाधीश होता है जिसकी मदद के लिए दो स्थायी भ्रफसर होते हैं-- (१) भ्रदालत 
का रजिस्ट्रीर, तथां (२) 'बैलिफ' ((39/][) । बेलिफ का काम यह है कि वह 
देखे कि अदालत का हुवम तामील किया जाता है या नहीं। रजिस्टार क्लर्क का 
काम करता है। काउण्टी न्यायालय भी निश्चित स्थान पर नहीं रहता है वरन्‌ भ्रमण 
करता रहती है। 
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ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था 


इस अ्रदालत का क्षेत्राधिकार बहुत बढ़ गया है। यह निम्नलिखित मामले 
सुनती है :-- 

_5) सो पोण्ड तक के मुकदसे सुनना या २० पौण्ड सालाता मूल्य वाली 
जायदादों के मुकदमे सुनना, मजदूरों के क्षतिपुरति सम्बन्धी मामले सुनना 

हे वे कितने द्वी पौण्ड के हों । 

“(ब) कुछ मामलों में दिवालिया सम्बन्धी मुकदमे सुनना, जहाँ कम्पनी की 

पंजी १०,००० पौण्ड से ज्यादा. नहों है । 

५४०० जिलों.को ५४ सकिटों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक सकिट में एक जज 
होता है जो लॉर्ड चान्सलर द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह प्रत्येक काउ्ण्टी में 
बारी-बारी से जाता है श्रोर न्याय करता है । 

_...(२₹) न्याय का उच्च न्यायालय (9]॥ (!0प्र/ 07 जउप्र४००)--यह 
न्याय के सर्वोच्च न्यायालय (579]07"0006 (१0प7६ ० उप ०७४५7"७) का एक 
अद्भ है.। इसकी स्थापना सन्‌ १८७३ में जुडीकेचर एक्ट (जंपव0580प07"8 #०७४) 
द्वारा हुई और सन्‌ १८७५ के एक्ट द्वारा संशोधन हुआ और प्राचीन आठ अदालतों 
को मिलाकर यह न्यायालय बनाया गया । यह न्यायालय उन सब दीवानी मामलों 
को सुनता है जो काउण्टी कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं तथा फौजदारी मामले भी 
सुनता है । सुविधा के लिये इसके तीन विभाग कर दिये गये हैँ :-- 

(श्र) राजा को बेंच मण्डली (१॥2'3 [3070070 4)980॥)--इसमें 

१९ न्यायाधीश तथा एक लॉड प्रधान न्यायाधीश होता है। इन्हीं में से 
एसाइज़ेज के न्यायाधीश--जो भ्रमण करते रहते द्ं-चछुने जाते हैं और 

हाँ उनकी अभ्रदालत होती है वह हाईकोर्ट की श्रदालत मानी जाती है। 
(इनके कार्य-क्षेत्र का वर्णन हो चुका है) । 

_(ध) चान्सरी डिवोजन ((/87007'ए 3) एशंआं०0)--इसमें ५ न्याया- 
धीश होते हैं भर लोड चान्सलंर उंसेंकी अ्रेध्यक्ष होता है। इसमें 
ईक्विटी की विधि द्वारा कॉमन लॉ को कठोरता को कमर किया 

जाता है। 

.(स) भ्रोबेट, तलाक तथा ऐडमिरलटी डिवीजन (?7/00&98, 4)70708 
था ॥प५0७॥7860ए 4)ए4807--इसमें मृत व्यक्तियों के जायदाद 
सम्बन्धी भंगड़े, तलाक तथा सामुद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी हक, दावों श्रादि 
के मुकदमे होते हैं । का 

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि विभिन्न विभागों के विभिन्न कार्य - 
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क्षेत्र हैं, तथापि कोई भी न्यायाधीश किसी भी विभाग में काम कर सकता है तथा एक 
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विभाग से दूसरे विभाग में मुकदमे भी जा सकते हैं। 


! हे बवप- के ५९: 
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ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


--(ई६) अपील का न्यायालय ((!0प7+ 0| ॥9]009])--श्रपील का न्यायालय 
काउण्टी कोर्ट और हाईकोर्ट की श्रपीलें सुनता है। इसमें मास्टर श्रॉफ रोह्स 
(0[93067' 0 700]]9), ५ लॉर्ड न्यायाधिपति (7,07त उ्घ॥॥06)_ तथा 

हाईकोर्ट के तीन विभागों के तीन अध्यक्ष कार्य करते हैं। पिछले तीनों अ्रध्यक्ष इसके 
सदस्य होते हैं, परन्तु इसमें कभी बठते नहीं ॥ मास्टर ऑफ रोल्स इसका श्रध्यक्ष 
होता है । तीन या चार सदस्य ही अपील सुन सकते हैं। इसमें अपीलें केवल विधि 
तथा तथ्य (7७0) के प्रश्न पर ही होती हैँ. । 

लॉडंसभा ([[0030 ० 7,0708)--लॉडंसभा इज्ूलैण्ड में ग्रपील का सर्वोच्च 
न्यायालय है। सिद्धान्त में तो कोई भी सदस्य निर्णय में भाग ले सकता है, परन 
सन्‌ १८७६ के एक अभ्रधिनियम के अनुसार किसी भी अपील का निर्णय तब तक 
नहीं हो सकता जब तक कम से कम तीन विधि-लॉर्ड (],8५ 7,07'08) उपस्थित 
न हों। इसमें लॉर्ड चान्सलर, सामान्य लॉ लॉ तथा लॉडंसभा के वे सदस्य जिर 
न्यायिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त है या उस पर रहे हैं, होते हैं। लॉडंसभा के श्रन्य 
रादस्यों का वोट देने का अ्रधिकार भी प्रयोग के कारण समाप्त ही हो गया है। 
न्यायपालिका का श्रन्य विभागों से सम्बन्ध : 

एक समय था जब न्यायाधीश राजा के द्वारा नियुक्त किये जाते थे और 
उसी के द्वारा पदच्युत किये जाते थे। वे कार्यकारिणी के हाथ की कठपुतली 
थे। परन्तु आजकल स्थिति बदल गई है । स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्याय के लिये 
यह आवश्यक है कि न्यायाधीश किसी के इशारे पर न चलें। इज्भजलेण्ड में क्राउन 
न्यायाधीशों को निशुक्त तो कर सकता है, परन्तु अलग नहीं कर सकता वे भ्रलग 
तभी किये जा सकते हैं जब संसद के दोनों भवन उन्हें अ्रलग करने की सिफारिश 
कर । झ्त: न्याय निष्पक्ष होता है, क्योंकि न्यायाधीशों को कोई डर वहीं है । 

संसद का न्याय-विभाग पर सिर्फ यह नियन्त्रण है कि वह भारी श्रपराध में 
किसी न्यायाधीश को अलग करने के लिये क्राउन से सिफारिश कर सकती है, और 
किसी न्यायालय के निर्णय को रह करने के लिये कानून में संशोधन करने के लिये 
कोई तत्यम्बन्धी अधिनियम पास कर सकती है। इद्भुल॑ण्ड में न्यायालय पालियामेण्ट 
द्वारा बनाये गये कानून को भ्रवंध घोषित नहीं कर सकते ज॑सा कि अ्रमेरिका में कर 
सकते हैं। वे कानून की व्याख्या ही कर सकते हैं, विधान की व्याख्या या रक्षा करने 
का अधिकार नहीं रखते । अ्रमेरिका मे तो न्यायालय विधान की रक्षा करते हैं और 
यदि धारासभा ने विधान का उल्लद्भून कर कोई कानून बनाया तो वे उसे अवध 
घोषित कर सकते हैं, परन्तु इज्धूलण्ड में पालियामेण्ट सर्वेर्वा है। वह विधान में भी 
चाहे जब और चाहे जँसा संशोधन कर सकती है। उसकी लन्याग्रालयों-दारा रक्षा का 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 
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न्याय का स्तर : 

: जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इज्ूलेण्ड का न्याय-स्तर बहुत ऊँचा है। अपनी 
ईमानदारी, निष्पक्षता तथा बुद्धिमता के लिये इद्भुलैण्ड के न्यायाधीश सारे संसार में 
प्रसिद्ध हैं। व्यक्ति को भ्रपनी सफाई पेश करने का पूर्ण श्रधिकार है और उसे श्रपने 
मामलों में ज़ूरी द्वारा नि्ुंय कराने का भी पूर्ण अधिकार है। मुकदमे सदा खुली 
श्रदालत में होते हैं और वहाँ जनता की पहुँच हो सकती है। दोष सिद्ध करने का 
भार हमेशा अभियोजक (800प््र07') पर होता है। प्रत्येक मामले की अपील हो 
सकती है। वकील भी बड़े दक्ष होते हैं । न्यायालय के न्यायाधीश विशेष समिति द्वारा 
बनाये जाते हैं जो केवल योग्यता का ही पक्ष करती है। इन्हीं सब बातों के कारण 


इज्भुलण्ड का न्याय-स्तर बहुत ऊँचा है। हे । 
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हि. न्‍ बारहवाँ परिच्छेद 
लण्ड में स्थानीय शासन और प्रशासन 


स्थानीय शासन का महत्व : 


ःघ्थानोय शासन प्रत्येक व्यक्ति के स्वतन्त्र विकास तथा सामाजिक नियन्त्रण के 
बीच का रास्ता है। यह शान्ति और विकास का मध्यम मार्ग है ।”" स्थानीय संस्था्रों 
के द्वारा ही मनुष्य अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा उत्तरदायित्व को समभता है। उनके 


वीक ल्‍क-ःसककक 3 


द्वारा ही उसमें नागरिकता की भावना जाग्रत होती है और उन्हीं में रह कर वह राज- 
नीति की शिक्षा प्राप्त करता है । स्थानीय संस्थाझ्रों की उपस्थिति ही उसे एक स्थान व 


+. वकानानम< जन्‍न औसत 


केन्द्र द्वारा किये गए शासन की कठोरता से बचाती है, और वे ही उसके देश को 


एक सुन्दर रहने योग्य स्थान बनाती हैं। कोई भी राष्ट, चाहे वह स्वतन्त्र ही. हो 
तब तक स्वतन्त्रता का सच्चा प्रतीक नहीं कहा जा सकता जब तक उसने स्थानीय 
संस्थाश्रों द्वारा अपने शासन व काय्ये का विकेन्द्रियकरण ([)60607707'9]89670])) 
नहीं किया है । * 
स्थानीय शासन की श्राव्यकता : 

भ्राधुनिक राज्यों में प्रत्येक स्थान की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हैं। नगर-नगर व 


जिले-जिले की अलग-ग्रलग समस्याएं हैं । एक स्थान के रोति-रिवाज, प्रथाएं, जलवायु 
तथा बोलचाल की भाषाएं दूसरे स्थान की इन सब बातों से भिन्न हैं। यदि इन सब 


किकीशदी न भा 


को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार ही एक स्थान से सब का नियन्त्रण करे झौर 
वहाँ की स्थानीय जनता को कुछ कार्य-भार न सौंपे, तो सरकार के लिए बहुत कार्य 
बढ़ जायगा और साथ ही साथ वह राज्य के प्रन्य आवश्यक कार्य सफलतापूर्वक 
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१३५ कक 


इजलेण्ड में स्थानीय शासन और प्रशासन 


नहीं कर पायेगी । उस राज्य की जनता भी स्वावलम्बन, नागरिकता का बोध, सफल 


का 32582 #5 २०3 /&कार-इक »-३न३०+ के ५ ४2०क 2+4%/००७१ 


उत्तरदायित्व आदि जैसे ग्रुणों से वंचित रह जायगी औौर राष्ट्र शक्तिहीन हो जायगा। 
इसके श्रलावा एक बात और भी है--किसी स्थान के हित को वहाँ के निवासी भ्रधिक 
ग्रासानी से समभते हैं श्लौर वे ही भ्रपने हितों की देख-भाल, पूति झौर रक्षा अधिक 
प्रसानी और रुचि से कर सकते हैं, एक स्थान पर दूर बैठी हुई सरकार नहीं कर 
सकती | ग्रतः यह बात निश्चित है कि शासन-कार्य सफल बनाने के लिए स्थानीय 
शासन की अत्यन्त आवश्यकता है । 

ब्रिटिश स्थानीय शासन को प्रमुख बातें 

ग्राधुनिक ब्रिटिश स्थानीय शासन-प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें तीन प्रमुख 

बातें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं-- 

(१) पहली बात यह है कि यह प्रथा अ्रधिकांशत: भ्रतीत की आभारी है। 

(२) दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश व्यवस्था समयानुकूल परिवर्तित होकर 
विकास की शोर अग्रसर होती रही है । प्रधानत: झ्राधुनिक काल में तो 
इसमें बहुत-से परिवतंन हो गये हैं ।* 

(३) तीसरी बात यह है कि यद्यपि स्थानीय संस्थाएँ श्रपने श्रधिकारों की बहुत 
कुछ रक्षा करती हैं और श्रधिक स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करती हैं परन्तु 
उनके ऊपर केन्द्र का नियन्त्रण बढ़ता ही जा रहा है श्चौर गत ७४५ वर्षो 
से विरोध पर ध्यान न देते हुए पालियामेण्ट ने उनके ऊपर श्रधिक 
नियन्त्रण कर रबखा है, और द्वितीय महायुद्ध के बाद से तो वहाँ बहुत 
ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं । 


/ _पिपकललननन-मन क «न ना हा." र७..०५०+५७०७४" 


सर सिडनी वेब (5770 570॥6ए ४४०७४) के कथनानुसार “स्थानीय शासन 
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का इतिहास इतना पुराना है जितने कि पहाड़ हैं” (98 0]0 88 06 0]) और 
यह बात ब्रिटिश स्थानीय शासन के सम्बन्ध में सिद्ध भी होती है। ब्रिटिश स्थानीय 


लत जन पचललशरा “४ 


शासन-व्यवस्था भ्रत्यन्त प्राचीन है (और चूंकि इसमें परिवर्तन होते-होते इसे नया रूप 
मिल गया है, इसलिये नवीन भी है)। जिस प्रकार ब्रिटिश संसद संसदों की जननी 
कही जाती है, उसी प्रकार ब्रिटिश स्थानीय शासन-व्यवस्था समस्त स्थानीय शासन- 
व्यवस्थाश्रों की जननी कही जाती है। दूसरी बात जो हम बतला चुके हैं वह यह है कि 


“इज्लण्ड की स्थानीय शासन-व्यवस्था दौष ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जो 


लय नन नल. “न ५-४ 
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६२७ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधार्न 


बहुत कुछ हद तक पूर्व-निर्दिष्ट श्रौर योजित नहीं रहा है ।* संक्सन राजाओं के समय 
में शाइर (8)788), हण्डू ड्स (त्रपा)078098) तथा बरो (3070728) 
थे और वे नॉमन-विजय के बाद के काउण्टी ((/0प्रा7ए), मैनर ()(७॥07') तथा 
म्यूनिसिपलटियों ()/ था।।0[09668) में परिवर्तित हो गए । इसी बीच में पैरिशों 
([?87808) की भी स्थापना हो गई भ्ौर उन्होंने !079०08)08 का स्थान ले 
लिया । श्रठारहवीं शताब्दी तक काउण्टी, बरो तथा पैरिश चले ग्राते रहे | ट्यू डर 
और स्टुश्नट वंश के राजाओं ने भी, जो बड़े निरंकुश थे, इनकी सत्ता पर प्रहार नहीं 
किया । परन्तु १८ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तथा १६ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में व्याव- 
साथिक क्रान्ति ([70 098679] १९ए०)।प४०07) ने सारी परिस्थिति बदल दी ॥। 
गगाँव छोड़-छोड़ कर शहरों में जाने लगे और शहरों में सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य 
निर्धन-सहायता तथा नगर-सुधार-योजना आदि समस्याएँ उपस्थित हो गई । पालिया- 
मेण्ट ने पुरानी संस्थाश्रों को हटाना उचित नहीं समभा, वल्कि और नई-नई संस्थाएँ 
स्थापित कीं, जिनसे उन समस्याश्रों का हल हो | परिणाम यह हुआ कि नई और 
पुरानी संस्थाओं का कार्य-क्षेत्र भमले में पड़ गयो और उसका ठीक-ठीक विभाजन न 
हो पाया । स्थानीय संस्थाओ्रों की संख्या बहुत बढ़ गई (सन्‌ १८८३ में २७,००० तक 
पहुँच गई) भ्रत: उनकी संख्या घटाकर उनमें सुधार करने की भ्रावश्यकता प्रतीत हुई । 
इसके परिणामस्वरूप सनु १८८८५, १८६४, १६२९ तथा १६३३ में पालियामेण्ट ने 
स्थानीय शासन-सम्बन्धी विभिन्न श्रधिनियम पारित किये, जिनसे स्थानीय संस्थाग्रों को 
कम करके उन्हें श्राधुनिक रूप दिया गया । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इज्धुलंण्ड में स्थानीय शासन बहुत प्राचीन भी है, श्ौर 
नया भी है | यह भी ब्रिटिश संविधान के समान विकास का परिणाम है और इसके 
विकास की गति में कभी भी बाधा नहीं भाई । इसकी एक विशेषता यह भी है कि 
“इसका श्राधार विधि है, विशेषाधिकार नहीं है। कोई भी निकाय (0009), कोई 
भी स्थानीय कर्मचारी बिता वैध अधिकार प्राप्त किये कोई कार्य नहीं कर सकता । 
इद्धुलंण्ड का स्थानीय शासन स्वतन्त्र है, आधिपात्यिक (07"987'5]09 ) नहीं है। 
कि वह बोनाफाइड (00॥9700) की हैसियत से कार्य करता है ।”* 
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१३५ 


इजल॑ण्ड में स्थानीय शासन और प्रशासन 


>ऋईलिण्ड में स्थानीय शासन का क्षत्र : 
.. शासन की सुविधा के लिए स्थानीय शासन के पाँच प्रमुख क्षेत्र हैं-- 

-“(१) काउण्टी ((/007॥97), (२) बरो ((307002!।), (३) नगर जिला 
([/7]09॥ 630770), (४) ग्राम जिला (रिपा'8) 050700), और (५) पेरि 
(7/2878)) ) । शासन की दृष्टि से सम्पूर्ण देश को ६३ काउपण्टियों में विभाजित किया 
गया है जिनमें लन्‍न्दन की काउण्टी भी सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक काउण्टी को 
ग्राम श्लौर नगर जिलों में विभक्त किया गया है और ग्राम तथा नगर जिलों को ग्राम 
तथा नगर परिशों में बाँटा गया है। इस प्रकार स्थानीय शारान की सब से छोटी 
इकाई परिश है और सबसे बड़ी काउण्टी है। किसी काउण्टी के अन्दर यदि किसी 
क्षेत्र को अलग चार्टर मिल गया है तो वह बरो कहलाता है। इन सब की हम अलग- 
भ्रलग व्याख्या करेंगे--- 

(६१) काउण्टी ((५00॥097)--काउपण्टी दो प्रकार की हैं--(१) ऐतिहासिक 
काउण्टी (8600740 (!0प[9), और (२) प्रशासकीय का उपण्टी'[.0 0॥078- 
६7976 (0प्रा]।9) । 
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ऐतिहासिक काउण्टी--ऐतिहासिक काउण्टियाँ इज्ुलैण्ड और वेल्स में कुल मिला 
कर ५२ हैं। ये प्रशासकीय कार्य नहीं करती हैं, परन्तु न्यायिक प्रशासन की क्षेत्र हैं । 
इनमें एक-एक जस्टिस प्रॉफ पीस रहता है। ये लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्वा 
चन-क्षेत्र भी हैं। इनका प्रशासन काय॑ में कुछ भी भाग नहीं है और न इनमें कोई 
परिषद्‌ या स्थानीय निकाय ([,009] 73005) ही है । 

प्रशासकीय काउण्टी --इनकी कल संख्या लन्‍न्दन की काउण्टी को मिलाकर ६३ 
है। प्रत्येक काउण्टी में एक_ काउण्टी परिषद्‌ (((००७॥ए (!०ए्रा०ं)) होती है 
जिसके सदस्य वहाँ के मतदाता चनते हैं । जनसंख्या के श्राधार पर इन सदस्यों की 
संख्या घटती-बढ़ती रहती है। काउण्टी परिषद्‌ के सदस्य अपने में से श्रथवा अन्य योग्य 
मतदाताओं में से भ्रपनी संख्या के एक-तिहाई ऐल्डरमैन (/]00०7१॥07)) चुनते हैं । 
काउन्सिल के सदस्य की कार्यावधि ३ साल ओर ऐल्डरमैन की ६ साल है। यदि कोई 


काउन्सिलर ऐल्डरमैन च्रुन लिया जाता है तो उसके रिक्त स्थान की साधा रण चुनाव द्वारा 
पूर्ति कर दी जाती है । ऐल्डरमैनों में से ग्राधे प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश प्रास करने जाते 


बा 


3७ अब के जबकि नेक. 3. नर 


हैं। ऐल्डरमैन योग्य तथा ग्रनभवी व्यक्ति ही चुने जाते हैं। काउन्सिलर तथा ऐल्डरमैन 
मिलकर एक भ्रध्यक्ष ((!977780)) चुनते हैं। इसका चुनाव सिर्फ एक साल के 


बा 


लिए होता है। बह जस्टिस प्रॉफ पीस का कार्य करता है । 
काउन्सिलर के इनाव प्रति तीन साल बाद होते हैं। मतदान का आधार वयस्क 
मताधिकार नहीं है, बल्कि वही मतदाता हो सकता है जो निश्चित कर देता है या 


'अनननिनाननन चलन ऑजित- 


जिसके वास निश्चित भ्रूमि है। 


६२६ 


ग्रेट ब्रिटेन का संविधान 


काउण्टी कॉंसिल के कायं--कौंसिल की वर्ष भर में कम से कम चार बार बैठक 
होती हैं। उसकी बहुत शक्तियाँ हैं तथा ्रनेक कार्य हैं : 
(अर) छोटी स्थानीय संस्थाग्रों की देखभाल भ्ौर उन पर नियन्त्रण । 
-“(ब) बजट बनाना तथा कुछ कर लगाना । 
“(स) सड़कें, पुल, मजदूरों के लिए मकान झादि बनवाना । 
“(द) अनाथालय, पाग़लखाने, श्रौद्योगिक शिक्षालय श्रादि का प्रबन्ध करना । 
-(य) जानवरों की बीमारी को रोकने तथा नाप-तोल के बाँटों के बारे में कानून 
बनाना । 
“ (र) कृषि के विकास व कृषि की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करना । 
.. (ल) अपने कमंचारी ज॑से काउण्टी कोषाध्यक्ष, काउण्टी कोरोनर, रवास्थ्य 
» अबिकारो, माप (5प7'ए0५००) ग्रादि की नियुक्ति करना । 
“(व) पूजाग्ृह तथा वैज्ञानिक समितियों के नियमों को रजिस्टर करना । 
उपर्युक्त कार्यो के भ्रतिरिक्त इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं। इसकी श्रामदनी का 
स्रोत मकानों, जमीन तथा अन्य उद्योगों पर कर है। सरकार से विभिन्न 
प्रयोजनों के लिए इसे ग्राथिक सहायता भी मिलती है । 
कार्य की सुविधा के लिये काउन्सिल को कम से कम नौ कमेटियों में विभक्त कर 
दिया गया है--(१) वित्त-समिति, (२) शिक्षा-समिति, (३) निर्धनता-निवारण 
समिति, (४) जन-स्वास्थ्य समिति, (५) ग्रह-निर्माण समिति, (६) कृषि-समिति, (७) 
प्रसूता तथा शिशु-कल्याण समिति ((:॥]6 ७706 ४४०॥७॥'७ (१079॥70066), 
(८) स्थानीय पेन्शन समिति, (६) कर-विधायक समिति (१०) मानसिक विकृति 
वालों की देखभाल करने वाली समिति, और (११) दुकान अ्रधिनियम समिति 
(5॥079 30 (!070)77008) । 
प्रत्येक काउण्टी में छोटी-छोटी पुलिस की इकाइयों के रहने की सम्भावना नहीं 
है, इसलिए क्वार्टर संशन्स व काउण्टी कौंसिल की संयुक्त समिति बनती है, 
जिसे पुलिस की शरक्तियाँ प्राप्त हैं । 
_(३) ग्राम जिले ([३0७79] ॥)[80770(५४)--सन्‌ १५६४ के स्थानीय शासन 
अधिनियम ([/000)] (30५६. &७() के अनुसार प्रशासकीय काउण्टी को दो भागों 


'&६.. थे कान २५०० ह ड००नक १9 उस सकल क०न्‍न्‍काथ "-.. के 2ज अधायशा+ताओ) ज०क ५. भनपाननासवकुब/नमब २७३०. 


में विभकत किया गया--(१) ग्राम जिला (हिपा'७ )807068), और (२) नगर 


हे कल रििलननकलिशनट कल चल नल हल खधनकन अननबम माय. 


जिला ([]00॥ ॥0907008)। ग्राम जिले कई परिशों (2७78]83) को 
मिलाकर बनाए जाते दै। इज़ूलैण्ड और वेल्स में ऐसे कूल मिलाकर ६६३ जिले हैं। 
चूँकि काउण्टी स्वास्थ्य, सफाई, रोशनी ग्रादि का कृुशलतापूर्बंक प्रबन्ध नहीं कर 
सकती, इसलिये उसको आगे विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक ग्राम जिले में एक 
जिले की कौसिल ([)5070६ (' (:00॥0]) होती है । ३०० या प्रधिक जनसंख्या 


१४७० 


इज्धलैण्ड में स्थानीय शासन और प्रशासन 


वाला प्रत्येक पेरिश इस कौंसिल के लिए सदस्य भेजता है। इस कौंसिल का कार्य 
जल, प्रकाश, स्वास्थ्य, सफाई, पगडन्डियों की मरम्मत आदि है । 
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(३) नगर जिले ([7750॥ ॥)80770॥9)-उद्योग के विकास के कारण जहाँ 


5 »+4 +ह ऑल नमन लननन नदी 


कोई भाग घनी आबादी वाला हो गया है वहाँ काउण्टी कौंसिल उसे नगर जिला 
((/70७॥ 4)80706) बना देती है। इनके भी वही काय॑ हैं जो ग्राम जिलों के 
हैं। यदि किसी नगर जिले की जनसंख्या बीस हजार से भ्रधिक हो जाय तो उसे 
प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर नियन्त्रशा का अधिकार भी मिल जाता है। पच्चीस हजार 
की श्राबादी पर वहाँ एक श्रव॑तनिक मजिस्टूट नियुक्त कर दिया जाता है। ये कौंसिलें 
ग्रपना अध्यक्ष च्रुन लेती हैं ओर कार्य की सुविधा के लिये ग्रपवी कमेटी बना लेती हैं । 


इज़्लण्ड और वेल्स में ऐसी ७० कॉसिलें हैं । 


क+ अक्‍रक खत 


से ग्रधिक ग्राबादी होने पर उस क्षेत्र मे एक कौंसिल बना दी जाती है जिसके ५ से 
१५ तक सदस्य होते हैं। ये तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। चुनाव हाथ उठाक़र 


नरक + अमकतनपान ,४६७० ०4७ ४५.३ मन >र>क+०च्मकनी 


होता है। ३०० से कम आबादी वाले पेरिशों का प्रबन्ध करदाताश्रों की एक समिति 
द्वारा होता है। इनका काम जल-प्रबन्ध, बाग-बगीचे लगवाना, पुस्तकालय बनाना 
पगडण्डियों की मरम्मत झादि है। एक साल में कम से कम दो बार इन कौंसिलों की 
बंठक होती हैं । 

-[५) बरो (3070028]7)--जब किसी नगर जिला (7४9०7 4)87740) 
को श्रलग म्पुनिसिपल चार्टर मिल जाता है तब वह बरो कहलाता है। बरो तीन प्रकार 
के हैं-- (१) पालियामेण्टरी बरो, (२) म्यूनिसिपल बरो, भर (३) काउण्टी बरो । 

पालियामेण्टरी बरो--लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन की इकाइयाँ हैं । 
इनका ऐतिहासिक काउण्टियों के समान स्थानीय शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

स्थूनिसिपल बरो--प्रशासकीय काउण्टी का ही एक भाग है परन्तु अभ्रलग चार्टर 
मिल जाने से इसे काउण्टी की सब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं श्र यह काउण्टी के 
नियन्त्रण से बाहर होता है। जब इसकी जनसंख्या ७५,००० से अ्रधिक हो जाती है 
तब यह स्वास्थ्य-मन्त्रालय को श्रर्जी देकर काउण्टी बरो का पद प्राप्त कर लेता है । 

काउण्टी बरो-- जैसा भ्रभी बतलाया है, किसी बरो की श्राबादी ७५,००० से 
ग्रधिक होने पर वह काउण्टी बरो बना दिया जाता है ५ 

म्युनिसिपल बरो और काउण्टी बरो दोनों के समान काये हैं श्रौर समान ही 


शक्तियाँ हैं। इस समय इज्लेण्ड में २०० से भ्रधिक बरो है । 
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लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं, परन्तु उनमें से एक-ति जनता द्वारा चुने जाते हैं, परन्तु उनमें से एक-तिहाई प्रति वर्ष अवकाश ग्रहरा 
करते जाते हैं। कॉंसिल के सदस्य प्रपने में से तथा बाहर से ऐल्डरमैन चुनते हैं। ये छ 
१४१. 








ग्रेंट ब्रिटेन का संविधान 


साल के लिए चुने जाते हैं । इनकी संख्या कॉंसिल के सदस्यों की एक-तिहाई होती है. 
प्रौर इनमें से भ्राधे प्रत्येक तीसरे वर्ष निवृत होते जाते हैं। चुनाव प्रति वर्ष १ नवम्बर 
वी होता है । 
कॉसिल के सदस्य तथा ऐल्डरमैन मिलकर एक मेयर (१(9707) चुनते हैं । 

बह बरो में अत्यन्त प्रतिप्ठित व्यक्ति होता है। वह एक साल के लिए चुना जाता 
है, परन्तु दुबारा भी चुना जा सकता है। वह कौंसिल की बेठकों में सभापति बनता 
है भर बरों के सब जलसों व सम्मेलनों में बुलाया जाता है। उसका पद वेत॒निक 
नहीं होता, परन्तु कई बरों में उसे वेतन दिया जाता है। मेयर की पत्नी मेयरेस 
कहलाती है और उससे समस्त सामाजिक जीवन में भाग लेने की आराशा की जाती 
है । यदि मेयर क्वारा या विधर है तो उसकी रिब्तेदार मेयरेस का काम करती 
है । इसके विपरीत यदि कोई स्त्री ही मेयर बन गई है तो कोई दूसरी स्त्री मेयरेस 
का काय करती है । 

,“घरो कॉसिल के कार्य--बरो कौंसिल वंधायिक . (,0298]9/7४0). था 
कार्यपालिका (]0४0७प06) सम्बन्धी दोनों प्रकार के कार्य करती है । वह अपने 
कमचारी नियुक्त करतो है श्रौर अपने विभिन्न विभागों में सफाई, . जल का प्रबन्ध 
सड़क, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य श्रादि की. देखभाल करती है।_कार्य की सुविधा के 
लिए प्रत्येक बरो में समितियाँ होती हैं ; जैसे वित्त-समिति, शिक्षा-समिति, निर्धनता- 
निवारण समिति, वृद्धावस्था प्रेन्शन समिति, श्रग्नि-रक्षा. समिति, पुलिस सम्बन्धी 
देखभाल समिति, आदि । 

.. कौंसिल का वैधानिक कार्य यह है..कि बह अपने उपनियम (]3909-9छ93) 
बनाती है, परन्तु इनके लिये स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती है । 

. कोषाध्यक्ष, इज्शीनियर, पब्लिक एनेलिस्ट, चीफ कान्स्टेबिल, हैल्थ श्रॉफीसर इसके 
बतनिक कर्मचारी हैं । उनकी सहायता के लिए श्रन्य कर्मचारी भी होते हैं । 

बरो कौंसिल की बेठक॑ टाउन हॉल में मासिक, श्रधे-मासिक तथा साप्ताहिक 

होती हैं । 

स्थानीय शासन पर केन्द्र का नियन्त्रण : 


(के प+ब जम. “फेल >फक हक 
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है । इसलिए स्थानीय संस्थाएँ केन्द्र से नियन्त्रित होती हैं श्रौर केन्द्र के ही द्वारा 
उनकी स्वतन्त्रता की सीमा निरिचत की जाती दै। यह नियन्त्रण ग्राजकल बहुत 
ढ़ गया है । 
एक बात ध्यान में रखने की यह है कि इज्ूलेण्ड में स्थानीय संस्थाश्रों पर 
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केन्द्रीय नियन्त्रण कई विभागों द्वारा लागू किया जाता है, फ्रान्स के समान एक 
विभाग द्वारा नहीं रक्‍्खा जाता । निम्नलिखित स्थानीय संस्थाओं के कार्यो पर, जो 
उनके सामने लिखे हुए हैं, नियन्त्रण रखते हैं:-- 

(१) स्वास्थ्य विभाग--निर्धन-सहायता, जल-व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य । 

(२) ग्रह-विभाग --पुलिस, कारखानों तथा खानों का निरीक्षण । 

(३) शिक्षा-विभाग--प्रा रम्भिक, माध्यमिक तथा टेकनिकल शिक्षा । 

(४) यातायात विभाग--ट्रामवे, सड़कें तथा बन्दरगाह । 

(४) कृषि-विभाग--पशु-चिकित्सा, श्रौषधि तथा खाद्य-पदार्थे श्रादि । 

॥ केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार पर निम्नलिखित तरीकों से नियन्त्रण 
रखती _ है :-- 
/ (१) ऐसे नियम पास करना जिनसे पुराने क्षेत्र समास हों और नए बनें । 
(२) केन्द्रीय कोष से सहायता बन्द करने की धमकी देना, यदि किसी स्थानीय 
सस्था का काम खराब है। 
(३) कार्यक्षेत्र बढ़ाने का अधिकार न देना और तभी देना जब पूर्व काये 
कुशलतापूर्वंक कर लिया गया है.। 
-“(४) इन्सपेक्टरों द्वारा स्थानीय संस्थाश्रों के कार्यों की जाँच करवाना और 
खराब रिपोर्ट होने पर सहायता बन्द कर देना । 

(५) सन्‌ १६२६ से पूर्व विभिन्न कामों के लिए झलग-श्रलग सरकारी मदद 
मिलती थी, परन्तु श्रब यह प्रथा बन्द कर दी गई है और सरकारी मदद तभी मिलती 
है जब सब काम ठीक हो रहा है। 

“(६) प्रत्येक स्थान के लिए स्थानीय संस्था के प्रकार निश्चित करना... कि -किस 
क्षेत्र में कसी संस्था बचे.4 
| लन्दन का शासुन 

प्राचीन काल से ही लन्दन देश के दोष भाग से अलग समभा जाता रहा है। 
सन्‌ १८३५ में भी जब स्थानीय-शासन शासन का प्रमुख आधार बनाया गया तब भी 
लन्दन को छोड़ दिया गया । उसके लिए सन्‌ १८०५५ और १८६६ में झलग विधान 
बनाये गये । लन्दन के लिए झ्रलग ही नियम तथा अधिनियम बनाये जाते हैं । 

स्थानीय-शासन के ग्रभिप्राय से लन्‍्दन को तीन भागों में विभाजित किया गया 
है-- (१) लन्दन शहर, (२ ) लन्दन काउण्टी, और (३) लन्‍्दन मेट्रोपोलिटन पुलिस 
डिस्ट्क्ट । 

(१) लन्दन शहर--यह क्षेत्र वतमान राजधानी का एक छोटा अजद्भ है और 
इसका क्षेत्रफल सिर्फ एक वर्गमील है (पुरे लन्दन का क्षेत्रफल लगभग ७०० वर्गमील 
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है) | इसकी सीमा और सड़कों के नाम पुराने ही चले भ्रा रहे हैं। इसका शासन एक 
मेयर और तीन परिषदों द्वारा होता है। वे परिषदें निम्नलिखित हैं :--- 

(प्र) कोर्ट श्रॉफ ऐल्डरमेंन ((!0प07% ० 2]007770॥)--इसमें एक 
मेयर और २६ ऐल्डरमैन होते हैं। ये जीवन भर के लिये चुने जाते हैं । 
इनका कार्य दलालों को लाइसन्स देना और शहर के अभिलेखों 
(१९००० (७) को सुरक्षित रखना है। 

(ब) कोर्ट श्रॉफ कॉमन कौंसिल ((/0प्रा६ ० (१०097907 (०0घ7०))- 
यह नगर की वास्तविक प्रशासकीय संस्था है। इसमें कोट श्रॉफ 
ऐल्डरमैन के २६ सदस्य तथा २०० श्रन्य कौंसिलर होते हैं जो प्रति वर्ष 
चुने जाते हैं। इसका काम शहर के लिए उप-विधियाँ बनाना, पुलों की 
देखभाल करना और पुलिस, सिविल कोर्ट, फौजदारी श्रदालतों का 
निरीक्षण है । यह अपनी सुविधा के लिए कई समितियाँ बना लेती है। 

(स) कोर्ट श्रॉफ कॉमन हॉल ((!0प्रा#॥ ०ए 607707 प्लञ])-- 
इसमें कोर्ट श्रॉफ ऐल्डरमैन के सदस्य तथा सिटी कम्पनियों के लिवरीमैन 
(7॥9707 97700) होते हैं। यह प्रति वर्ष एक शैरिफ (8॥0/77) 
भ्रौर दो ऐल्डरमैनों को चुनता है जिनमें से कोर्ट श्रॉफ ऐल्डरमैन एक 
लॉड मेयर चुनता है । 

दाहर का मेयर बड़ी शान-शौकत का व्यक्ति होता है। वह उपर्यक्त तीनों परिषदों 
का सभापति होता है और उसे १०,००० पौण्ड वाषिक वेतन मिलता है । 

(२) लन्दन काउण्टी--यह प्रशासकीय काउण्टी है। सन्‌ १५५४ के काउण्टी 
कोंसिल एक्ट के अनुसार वहाँ एक कोंसिल की स्थापना हुई। इस काउण्टी का 
क्षेत्रफल ११७ वर्गमील है । कौंसिल में १२४ सदस्य तथा अ्रपने में से या बाहर से 
चुने हुए २० ऐल्डरमैन होते हैं । कॉंसिलर तीन साल के लिए ओर ऐल्डरमैन ६ साल 
के लिए होते हैं। भ्राधे ऐल्डरमैन तीन वर्ष बाद बदल जाते हैं। सदस्य और ऐल्डरमैन 
मिलकर श्रध्यक्ष चुनते हैं। इस काउण्टी के प्रायः वही कायें हैं जो श्रन्य काउण्टी 
कौंसिलों के होते हैं तथा इसकी भ्रामदनी के साधन भी वही हैं; जैसे सरकारी सहायता, 
कर, किराया व स्कूलों की फीस, स्थानीय टैक्स ग्रादि । 

लन्दन की प्रशासकीय काउण्टी में २८ बरो हैं, जिनमें प्रत्येक में कौँंसिल है श्ौर 
उसमें पूव॑वत्‌ सदस्य, ऐल्डरमैन तथा श्रध्यक्ष हैं। सड़कों की सफाई, स्वास्थ्य, 
पुस्तकालय, ध्मशान, गोदाम, रोशनी, मजदूरों के मकान झ्ादि सम्बन्धी कार्य इसके 
कार्यक्षेत्र में आते हैं । 

(३) लन्दन मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट--लन्दन शहर के चारों झोर 
मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्टिक्ट है, जिसका क्षेत्रफल करीब ७०० वर्गमील है। लन्दन 
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शहर की पुलिस अलग है । पुलिस लनन्‍्दन की समस्त काउण्टियों को देखभाल करती 
है और इसका प्रधान एक पुलिस कमिश्नर है। पुलिस के जवानों की संख्या करोब 
२०,००० है || 
उपसंहार : 

इज्धलैण्ड के स्थानीय शासन पर हृष्टिपात करने से विदित होता है कि यहाँ की 
स्थानीय शासन-व्यवस्था भ्रंत्यन्त प्राचीन हैं, परन्तुं  विकेंसित होते-होते एक नया रूप 
धारण कर गई है। यद्यपि अंग्रेज हमारे देश के मुकाबिले अपने अधिकारों को भली- 
भाँति समभते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, तथापि हमें उनकी स्थानीय 
शासन-व्यवस्था सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित नजर नहीं आ्राती है। हमें इसी बात में 
चक्कर पड़ जाता है कि केन्द्र का उन पर कितना नियन्त्रण है। वास्तव में न तो यह 
नियन्त्रश कठोर है और न लचकदार है बल्कि इन दोनों के बीच में है। लन्‍्दन की 
व्यवस्था भ्रजीब ही है, बहुत कुछ हद तक यह दुनिया में अनोखी है। आ्राधुनिक काल 
में समाजवादियों ने तथा श्रम दल वालों ने स्थानीय शासन-व्यवस्था को सुधारने के 
बहुत से प्रयत्न किए हैं, परन्तु विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है । 
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प्रथम परिच्छेद 


संविधान का इतिहास, उसका श्राधार तथा महत्त्व 
5 संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन-विधान संसार में सबसे महानु विधान माना 
जाता है। इसका कारण यह है कि इसकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ इसमें बहुत कम परि- 
वतन हुए हैं। हम देखते हैं कि पिछले सौ वर्षों में ब्रिटेन के शासन-विधान में श्रननेक 
परिवतंन हुए हैं। सन्‌ १८३२, १८६४, १८८५, १६१८ और १६२८ के सुधार- 
नियमों तथा १६११ के संसदीय अधिनियम द्वारा इज्भुलेण्ड के संविधान का रूप 
ही बिलकुल बदल गया । एक शक्तिशाली राजतन्त्र की निरंकुशता को समाप्त करके 
धीरे-धीरे ब्रिटेन की जनता ने एक प्रजातान्त्रिक वैधानिक राजसत्ता की स्थापना की । 
इज्भलैण्ड के संविधान में पिछुले सौ वर्षो में महान्‌ परिवतंन हुए हैं और इन परिवर्तनों 
का मूलभूत करण इजड्भूल॑ण्ड की तथा बाह्य जगत की बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, 
परन्तु इन परिस्थितियों का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर बहुत कम श्सर 
पड़ा है और वह ज्यों का त्यों चला श्रा रहा है। संसार के विभिन्न देशों में---जमें नी 
इटलो, तुर्की, चीन आदि में-महान्‌ सांविधानिक परिवतंन हुए परन्तु अमेरिका में नहीं 
हुए । अपनी सामाजिक, आथिक तथा राजनैतिक स्थिति में परिवतंन देखते हुए भी 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका ने श्रपने विधान को ज्यों का त्यों अटल रवखा हैं। यही इसकी 
प्रमुख विशेषता है ।* 
शासन विधान का इतिहास : 
प्रमे रिका के संविधान की उत्पत्ति ढूंढ़ते हुए हमें भ्राज से करीब १७४ वर्ष पूर्व 
की घटनाग्रों को देखना होगा, जब कि अ्रटलाण्टिक महासागर के तट पर भ्रंग्रेजों द्वारा 
बसाये गये १३ उपनिवेशों ने श्रपनी मातृभूति इज्जूल॑ण्ड के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा 
ऊंचा करके उससे युद्ध किया और सन्‌ १७७६ में स्वातन्ध्य-युद्ध प्रारम्भ करके 
सन्‌ १७८२३ में स्वतन्त्रता प्राप्त की । 
प्रारम्भ में ( प्रर्थात्‌ स्वातन्त्य-संग्राम से पूर्व ) भ्रमेरिका में केवल १३ उपनि- 
वेश थे, जिन्हें श्रंग्रेजों ने वहाँ जाकर बसाया था।। श्रग्रेजों के अलावा कुछ दूसरी 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


जातियों के लोग भी वहाँ जाकर बस गये थे परन्तु उनकी संख्या भ्रधिक न थी । इन्र 
उपनिवेशों में कुछ सम्राद्‌ के उपनिवेश ((70ए७7 (00०९४) भी थे जिनमें 
इज्ुलंण्ड के राजा की ओर से गवनंर रहता था, जो उसकी शक्ति का प्रतीक था, और 
उसकी सहायता के लिये एक कौंसिल होती थी। इन उपनिवेशों में न्यूयॉक 
न्यू हैम्पशायर, जॉजिया, उत्तरी व दक्षिणी करोलिना तथा न्यूजर्सी शामिल 
थे । कुछ उपनिवेश ऐसे थे जो इज्ूल॑ण्ड के राजा से चार्टर प्राप्त कर लेने के 
बाद स्थापित हुए थे । इनका शासन वहाँ के नागरिक सीधे सम्राट की श्राज्ञा से करते 
थे। इनमें रोडद्वीप तथा कनक्टीकट शामिल थे। तीसरे प्रकार के उपनिवेश वे थे 
जिनमें शासन का काये ऐसे व्यक्तियों के ग्राधीन था जिन्होंने शासन करने का अ्रधिकार 
प्राप्त कर लिया था । ये उपनिवेश प्रोप्राइटरी उपनिवेश ([270977060ए 00]0- 
768) कहलाते थे । 
उपनिवेज्ञों का शासन : 
सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक इन उपनिवेशों में संघ शासन की व्यवस्था हो चुकी 
थी | इतके शासन-संगठन में विभिन्नताएँ कम थीं और समानताएँ अधिक । परन्तु 
सब उपनिवेश प्रायः एक दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र थे और उनमें राष्ट्रीय एकता की 
भावना बिलकुल न थी । वे ब्रिटिश सम्राट्‌ को श्रपना स्वामी मानते थे और ब्रिटिश 
पालियामेण्ट द्वारा निर्मित नियम उन सब में लागू होते थे । 
गवनरों से ऋगड़ा : 
उपनिवेशों की राजनंतिक दशा श्रच्छी नहीं थी। समस्त उपनिवेशों में 
गवनंरों भौर उनकी कौंसिलों तथा प्रजा द्वारा निर्वाचित श्रसेम्बलियों के बीच 
भंगड़ा चलता रहता था। गवर्नरों को ऊपर से जो हुक्म मिलते थे वे बहुधा 
उपनिवेशों के निवासियों के विचारों या हितों के अनुकूल नहीं थे । इसमें सन्देह नहीं 
कि उपनिवेश-निवासी सम्राट्‌ के प्रतिनिधियों को तंग करते थे और उन्हें नाराज 
करते थे, परन्तु साथ ही साथ यह बात भी सत्य है कि जो प्रफसर वहाँ भेजे 
जाते थे वे प्रायः विवेकहीन होते थे। इसका परिणाम यह होता था कि वे श्रमेरिकन 
भावनाओं को कुचल डालना चाहते थे ।' इसका परिणाम यह हुआ्ना कि गवनंर भ्ौर 
उसकी कौंसिल श्रप्रिय हो गई श्रोर धारासभा जो प्रजा द्वारा निर्वाचित थी, भ्रप्रिय 
बन गई । 
स्वतन्त्र होने को शभ्रातुरता : 
सन्‌ १७६३ तक तो उपनिवेशों को फ्रांस श्रौर स्पेन के झाक़षमश का डर बना 
रहा । परन्तु जब सभ्‌ १७६३ में सप्तवाधिक युद्ध समाप्त हो गया और पेरिस की 
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संविधान का इतिहास, उसका ग्राधार तथा महत्व 


सन्धि हो गई तब इन ग्राक्रमणों का भय जाता रहा और उपनिवेश-निवासी अपनी 
स्वतन्त्रता व अश्रपनी संस्थाश्रों की रक्षा के लिये उत्सुक हो उठे | वे अ्रपने भ्रधिकारों 
की रक्षा के लिये प्रातुर हो गये । इधर भ्रेग्रेजी सरकार ने सन्‌ १७६५-७४ के बीच 
पालियामेण्ट द्वारा कई नियम पास करा कर उनके अधिकारों को कुचलने की चेष्टा की 
झ्रौर उनके ऊपर कई प्रकार के नये कर लगाए। उपनिवेश-निवासियों ने एक मत हो 
कर करों को देना श्रस्वीकार किया और नारा लगाया कि “बिना प्रतिनिधित्व के कोई 
कर नहीं” (]२० (85७(07 ज्ञ0प 7०9७/68070800) श्रर्थात्‌ इज्भध- 
लेण्ड की पालियामेण्ट को, जिसमें हमें प्रतिनिधि भेजने का अभ्रधिकार नहीं है, हमारे 
ऊपर कर लगाने का भी अधिकार नहीं है । 
युद्धआघोषणा : 

अन्त में ४ जुलाई सन्‌ १७७६ को इन उपनिवेशों ने एक मत होक र इजूलेण्ड 
के विरुद्ध युद्ध.धोषणा कर दी और अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । इस घोषणा 
के बाद तुरन्त ही उपनिवेश-निवासियों ने एक परिषद्‌ ((एणाए०॥४07) बुलाई 
ओर संघ-शासन की व्यवस्था तैयार की ताकि समस्त उपनिवेश-निवासी संगठित होकर 
युद्ध की श्रोर ध्यान दें। १५ नवम्बर सन्‌ १७७७ को समस्त राज्यों ने उस परिषद्‌ 
द्वारा रचित व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और यद्यपि उस व्यवस्था का पवका 
अनुमोदन (797708007) सन्‌ १७८१ से पूर्व न हो पाया फिर भी उसे सन्‌ 
१७७७ में तुरन्त लागू कर दिया गया जिससे युद्ध में बाधा न पड़े । 


सन्‌ १७७६ की संघीय व्यवस्था : 

सनु १७७६ के संघीय विधान की. प्रस्तावना बहुत महत्वपुर्ण है क्योंकि इसके 
अ्न्तगंत उपनिवेशों ने भ्रपनी उन समस्त श्ाशाश्रों व श्राकांक्षाप्रों की अ्रभिव्यक्ति 
की है जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने भ्रपने को राजन॑तिक दृष्टि से एक सूत्र में बाँधकर 
अपने भविष्य को हृढ़ बनाने का प्रयत्न किया भ्रौर उस भावना को जन्म किया 
जिसने कुछ समय के बाद ही उन्हें राजनंतिक एकता में बाँधकर एक प्रबल राष्ट्र 
होने के लिए श्रवसर प्रदान किया ।* 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


इस व्यवस्था कौ प्रथम धारा के प्रतुसार संघ का नाम “संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ” 
रक्‍खा गया, जो श्रब॒ तक चला श्रा रहा है। इसकी एक घारा के श्रनुसार प्रत्येक 
राज्य की स्वतन्त्रता व सत्ता की रक्षा स्वीकृत की गई और स्पष्ट कर दिया गया 
'कि प्रत्येक राज्य संघ की दक्ति के अतिरिक्त प्रन्‍्य क्षेत्रों में पूर्णो रूप से भ्रपना स्वामी 
है । संघीय शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिये एक काँग्रेस की स्थापना की गई, 
_ जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि थे। इस काँग्रेस में प्रत्येक राज्य के कम से कम 
दो और प्रधिक से अ्रधिक सात प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राज्य को सिर्फ एक ही वोट 
देने का भ्रधिकार था। काँग्रेस को श्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते, सेना, सम्मिलित खर्च के 
लिए कर एवं ऋणा लेना झ्रादि कई अ्रधिकार प्रास थे, परन्तु काँग्रेस को कार्यपालिका 
सम्बन्धी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे । काँग्रेस अपना प्रेसोडेण्ट चुनती थी परन्तु 
प्रेसीडेण्ट को कार्य-संचालन सम्बन्धी अ्रधिकार प्राप्त न थे । या 
इस प्रकार सन्‌ १७७६ ई० में उपनिवेद्यों ने संघ शासन की व्यवस्था की परन्तु 
जेसा कि नीचे लिखा जाता है, इस संघ शासन में बड़ी दुर्बलता थी। काँग्रेस श्रपना 
प्रेसीडेण्ट चुनती अवश्य थी परन्तु प्रेसीडेण्ट की कोई वास्तविक कार्यपालिका शाक्ति 
नथी। काँग्रेस यहुन चाहती थी कि “कोई अ्रन्य प्रकार का राजा प्रेसीडेण्ट का 
वेश धारण कर उन पर शासन करे” ।* 
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संविधान का इतिहास, उसका ग्राधघार तथा महत्व 


संघ-शासन को दुर्बलता : 
इस संघ-व्यवस्था ने उपनिवेशों को कोई वास्तविक एकता प्रदान नहीं की। 
“विधान की जो नियमावली बनाई गई उससे राज्यों को वारतविक रूप में सम्बद्ध 
नहीं किया गया। प्रारम्भ से ही वह बालू की रस्सी के समान थी जो किसी को 
बाँध सकने में ग्रसमर्थ थी।” काँग्रेस को शक्ति अवश्य मिली हुई थी, परन्तु वह 
वास्तविक न थी । बात-बात में उसे राज्यों का मु ह देखना पड़ता था; यहाँ तक कि 
युद्ध-काल में भी काँग्रेस सफलतापूर्वक कार्य न कर सकती थी और सन्‌ १७८३ में 
इज्जुल॑ण्ड से स्वतन्त्रता मिल जाने पर तो उसका ढाँचा और भी ढीला पड़ गया । 
प्राय: सभी राज्य उसके प्रति विमुख हो गये और कभी-कभी तो सप्ताहों तक प्रति- 
निधि काँग्रेस की मीटिगों में शामिल होने के लिए नहीं झ्राते थे भौर चूँकि काँग्र स 
कम से कम € राज्यों की सम्मति के बिना कोई काये नहीं कर सकती थी इसलिए 
उसका काम करीब-करीब ठप हो गया। “काँग्रेस राज्यों से धन माँग सकती थी 
परन्तु उन्हें देने के लिए विवश नहीं कर सकती थी। यह उनसे सेना माँग सकती 
थी परन्त माँग की पूति के लिए उन्हें विवश नहीं कर सकती थी । यह सन्धि कर 
सकती थी परन्तु उनको पूरा करने के लिए इसे राज्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता 
था । यह ऋण ले सकती थी परन्त उसे चुकाने के लिए इसे राज्यों पर ही भरोसा 
करना पूड़ता था। यह एक ऐसी निकाय (004४ए ) थी जिसके पास श्रधिकार 
बहुत थे परन्तु शक्ति बहुत कम थी। काँग्रेस केवल एक परामझों देने वाली संस्था 
मात्र थी ।”* 
काँग्रेस की दुबंलता का प्रभाव यह हुआ कि लोगों की उसके प्रति श्रद्धा बहुत 

कम हो गई। जिन लोगों ने युद्ध-संचालन के लिये काँग्रेस को धन दिया था वे उसकी 
दशा देखकर व्याकुल हो उठे श्र उन्हें स्पष्ट हो गया कि उनका धन डूब गया + 
राज्यों में भ्रशान्ति फेल गई भौर कई जगह विद्रोह भी हुए । इसका परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १७८७ में काँग्रेस ने एक परिषद्‌ बुलाने का प्रस्ताव पास किया 
जिसका “एकमात्र अभिप्राय संघ की नियमावली को संशोधित करके काँग्रेस तथा 
राज्यों की घारासभाश्रों को. नवीन नियमावली से परिचित किया जाय झौर जब 
काँग्रेस तथा राज्यों द्वारा वह मान ली जाय तब उसे लागू कराया जाय, जिससे संघ 
शासन प्रशासकीय कार्यों को सफलतापूर्वक करता रहे झौर संघ भी दृढ़ बना रहे” ९ 
सन्‌ १७८७ का फिलाडेल्फिया सम्मेलन : 

_परिणामस्वरूप . मई सन्‌ १७८७ में फिलाडेल्फिया में महान्‌ . सम्मेलन 
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संयुक्त राज्य ग्रमेरिका का संविधान 


हुआ जिसमें कानून, श्रथंशास्त्र, प्रशासन-कार्य, राजनीति श्रादि के बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
एकत्रित हुए । उनका उदंश्य “एक मजपघूत केन्द्रीय सरकार स्थापित करना था 
जिसके साथ-साथ राज्यों की भी अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता स्थापित रहे । 
कई दिनों के उपरान्त विधान तैयार किया गया श्रौर उसे राज्यों के पास स्वीकृति 
-के लिए भेज दिया गया । 

नवीन विधान का झारम्भ : 

“जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, काँग्रेस को अपने प्रत्येक कार्य के लिए कम से 
कम ६ राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी | जून २१, १७८८ ई० को नये राज्य 
( न्यू हैम्पशायर ) द्वारा जब स्वीकृति दे दी गई तो उसे तुरन्त ही ९ राज्यों में 
लागू कर दिया गया। इस नए विधान, के अन्तगंत काँग्रेस का प्रथम शभ्रधिदेशन 
४ मार्च सनू १७८९ को हुझ्ना 

विधान के मूल सिद्धान्तों का उल्लेख हम दूसरे श्रध्याय में करेंगे। यहाँ पर 
यही कह देना पर्याप्त होगा कि इस विधान में भ्रमेरिका निवासियों ने दो प्रमुख बातों 
का ध्यान रक्‍्खा है--(१) लोकसत्ता, और (२) राज्यों की समानता ।_ इसकी श्रन्य 
विशेपताश्रों के बारे में हम आ्रागे पढ़ेंगे। यह विधान अत्यन्त कठोर है और 
इसमें ग्रब तक केवल २२ ही संशोधन हुए हैं, परन्तु श्रमरीका निवासियों ने इस विधान 
को बड़ी श्रद्धा से अपनाया है और दुनिया के परिवतेंनों के भकोरों ने भी उन्हें उसमें 
परिवतन करने के लिए बाध्य नहीं कर पाया है। 
सन्‌ १७८७ के संविधान का महत्व : 

संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन-विधान का अ्रध्ययन करने के अनेक कारण 
हैं। आ्राधुनिक विश्व में श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनेतिक क्षेत्र में अमेरिका का जो हाथ है 
वह किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका के संविधान ने ही उसे इतना महत्वपूरों 
स्थान दे दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ ((. 'ए. 0.) का नेता बन कर संसार 
में भ्रन्तर्राष्ट्रीयीव की भावना का प्रचार कर रहां है। अपनी संघीय व्यवस्था के 
झाधार पर ही अ्रमेरिका विश्व का सर्वंशक्तिमान राष्ट्र बना बैठा है भौर राजनेतिक 
क्षेत्र में प्रमुख शक्ति गिना जाता है । अपने विधान के कारण ही वह अ्रपनी एकता को 
प्रमेद्य तथा भ्रविच्छिन्न बनाए हुए है और ग्राधुनिक राजनेतिक भंभावातों के सम्मुख 
झटल खड़ा हुआ है । यह एक स्वंमान्य सत्य है कि अभ्रमेरिका का विधान राजनीति 
के ही छात्रों ने लिए नहीं वरन्‌ सब के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ज्ञानप्रद भ्रध्ययन है ।* 
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संविधान का इतिहास, उसका झाधार तथा महत्व 


विधान की श्रपरिवर्तनशीलता 

जसा कि पहले कहा जा चुका है अमेरिका का विधान संसार में सबसे पुराना 
लिखित विधान है। जेम्स बेक ने इसे “सब से पुरानी अपरिवर्तित शासन-व्यवस्था” 
बतलाया है ।* सन्‌ १७८७ का शासन-विधान ही सन्‌ १६५६ का शासन-विधान है ॥ 
संसार में कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जिसने उस उथल-पुथल के युग में परिवतंनों 
का हृढ़तापूृ्वक सामना किया हो भर जिसमें परिवर्तन न हुए हों । केवल संयुक्त राज्य 
१८६४, १८८५, १९१८ और १६९२८ के अ्धिनियमों तथा सन्‌ १६११ के संसदीय 
प्रधिनियम के भ्रनुसार महान्‌ परिवतंन हुए । एक बहुत ही शक्तिशाली निरंकुश 
शासन श्रत्यन्त सुन्दर नियमानुमोदित राजतन्त्र के रूप में बदल गया. फ्रांस में भी 
राज्य-क्रान्ति के पश्चात्‌ गणतन्त्रीय, राजतन्त्रीय तथा साम्राज्यशाही संविधानों की 
बारी-बारी से स्थापना हुई । अ्रभी हाल ही में फ्रान्सीसी विधान फिर बदल गया है। 
ग्रन्य देशों जैसे जमेनी, रूस, चीन, तुर्की ञ्रादि के विधानों में भी परिस्थितियों 
के चक्कूर में पड़ कर समय-समय पर अनेक परिवतेन हुए हैं। परन्तु अमेरिका का 
ही संविधान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें परिवर्तन नहीं घुस पाये हैं और जिसने 
बाह्य परिवर्तनों का सफलतापुर्वक सामना किया है। इसी कारण इस विधान का 
श्रध्ययत एक विशेष महत्व और रोचकता रखता है। 
अमेरिका का विगत एवं श्राधनिक सामाजिक व झ्ाथिक जोवन 

ग्रमेरिका के संविधान की एक श्रत्यन्त चित्तग्राही विशेषता यह है कि 
यह विधान विभिन्न प्रकार की झ्ाथिक व सामाजिक परिस्थितियों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। यह बात हमें पिछले १५० वर्षों के इतिहास 
के भ्रध्ययन -से स्पष्ट हो जाती है। जब सन्‌. १७८७ में. विधान की रचना हुई 
उस समय अमेरिका एक क्रृषि-प्रधान देश था भर व्यावसायिक क्रान्ति जिसने 
गत शताब्दी के अन्तर्गत सामाजिक भश्रौर झाथिक ढाँचे को. ही बदल दिया, उस 
समय आरम्भ हो रही थी | उस समय श्रमेरिका-निवासी रूढ़िवादी थे। वे दुनिया 
से अलग थे और अलग रहना पसन्द करते थे। जनसंख्या श्रधिकतर गाँवों में रहती 
थी भौर भ्रावागमन के साधन बहुत कम थे। अ्रमेरिका सभ्यता के निम्न स्तर पर 
था श्रोर शिक्षा की बहुत कमी थी | आज का अ्रमेरिका उस श्रमेरिका से बिलकुल 
भिन्न है। आज अमेरिका व्यवसाय, सम्यतां और विचारधारा में संसार में अग्रंगंण्यें 
है। राजनेतिक क्षेत्र में सब का श्रगुझा है। उसकी सरकार में किसान-मजदूर 
ही शामिल नहीं हैं वरन्‌ विभिन्न समुदायों के लोग भी सम्मिलित हैं। वहाँ की जनता 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


ध्रब अधिकतर शहरों में श्रालीशान मकानों में रहती है । संक्षेप में, सन्‌ १७८६ 
के औ्रौर भ्रांज के भ्रमेरिका में जमीन भ्रासमान का भ्रस्तर है और यह भी बात सच 
है कि यह भ्रन्तर इन्हीं १५० वर्षों में हुमा है । प्रत्तु फिर भी अमेरिका के संविधान 
में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। सन्‌ १७८६ के भअ्रमेरिका की क्रषि-प्रधान 
सम्यता तथा आधुनिक अमेरिका की व्यवसाय-प्रधान सभ्यता की तुलना जेम्स बेक 
ने प्रत्यन्त सुन्दर ढज़ु से की है ।* 
यहाँ हम मैकडोनल्ड, वेब, ल्यूइस तथा स्टॉस द्वारा लिखित 0प्रांडंंते०७ ९80- 
]728 77) .7)07087 (709ए७९7॥73०7४ के उद्धरण को ज्यों का त्यों प्रस्तुत 
करते हैं । इससे श्रधिक विशद व्याख्या अन्यत्र नहीं मिल सकती | यह अ्रमेरिका के 
राजनंतिक, सामाजिक तथा श्राथिक जीवन की अ्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तथा 
ग्राधुनिक की स्पष्ट तुलना है । “0077 का अर्थ है अठारहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध 
प्रौर 709' से तात्पयं है श्राधुनिक काल-- 


[मल 8 शवों] वार, शो 8 शातों ॥00 5एफ््ा5९ 9070परंधा00, 7भाा|9 
बशाएप्रपादा। बात छठ, ०७ गाए णी धार एगाता'$ शाढ्या वरधांगा$ वा 
000 द्वा९॥ 30 एछठमपांबाणा, एशए प्राकतक्षा धात धराशा।ए व0फ्रदांवो, छाती 
(शा६70005 ॥800॥4। 9/९४।. 
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श्रमेरिका के संविधान को हृढ़ता और उसका अ्रपरिवर्तित रूप ही उसकी 
विशेपता नहीं हैं और केवल उन्हीं के कारण हमारे लिए उसका अ्रध्ययन विशेष 
दिलचस्पी नहीं रखता । एक बात जो विश्येष ध्यान देने की है श्रीर जो प्रधानतया 
भारतीय विद्याथियों के लिए अधिक रुचिकर है, यह है कि संसार के बड़े-बड़े देशों 
से भ्रधिक क्षेत्रफल तथा जाति, जलवायु, जमीन शर ग्राथिक परिस्थितियों की 
विभिन्नता होते हुए भी अ्रमेरिका मौलिक तथा ग्राध्यात्मिक एकता प्राप्त कर सका 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


है ।' यह श्रमेरिका के लिए तो गव॑ की बात है ही परन्तु समस्त संसार के लिए 
भी एक शिक्षाप्रद उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल जो संसार में 
सबसे बड़ी राजनेतिक इकाई है, ३६,८५,३८२ वर्गमील है और इसकी जनसंख्या 
१२३,७०,०८,४२५ है । संघ में ४८५ राज्य सम्मिलित हैं जिनमें प्रत्येक की अपनी- 
भ्रपनी अलग-अलग शासन-व्यवस्था है। भोगोलिक परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं । 
जनसंख्या में भी विभिन्‍न जातियों के लोग शामिल हैं, जंसे प्ग्र ज, फ्रान्सीसी, जमन, 
इटालियन, पोल, यहूदी, हब्शी श्रादि ।. परन्तु सब प्रदेश राज्य-भाषा तथा सरकार 
द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए हैं और अपने को एक ही राष्ट्र के सदस्य समभते हैं । 
इतने बड़े क्षेत्र को जो करीब-करीब यूरोप के बराबर है, मौलिक तथा आध्यात्मिक 
रूप में एक सूत्र में बाँध देना एक बहुत ही विशेष बात है और इसमें अमेरिका- 
निवासियों को गब रखने का वास्तव में श्रधिकार है। 
अमेरिका का संघ-शासन जनतन्त्रीय संघ-व्यवस्था का एक भ्रनृठा उदाहरण है: 
श्रमेरिका का संविधान संसार के सबसे पुराने, विस्तृत तथा सफल संविधानों में 
से एक है जो केन्द्रीय शासन को स्थानीय स्वशासन से बाँधता है ।* एक समय वह 
था जब यह माना जाता था कि जनतनन्‍त्रीय सरकार उन्हीं देशों में सफल हो सकती 
है जिनका क्षेत्रफल कम है श्रोर बड़े-बड़े देशों में केवल राजतन्त्र ही सफल हो सकता 
है | भ्रठारहवीं शताब्दी के अन्त तक लोगों का यह विचार था कि मनुष्यों की जान 
व स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए यह आ्रावश्यक है कि शासन का काय॑ थोड़े से ही लोगों 
के हाथ में रहे । परन्तु संयुक्त राज्य श्रमेरिका ने इस विश्वास को भ्ूठा करके दिखला 
दिया है । उन्नीसवीं शताब्दी में भ्रमेरिका ने यह दिखला दिया कि संघीय शासन 
दुर्बलता का सूचक नहीं है वरन्‌ एक शक्तिशाली राष्ट्रीय प्रशासन का द्योतक है,।* 
उसने यह भी दिखला दिया कि किस प्रकार मनुष्यों को बहुमत शासन स्वीकार करने 
के लिए अपने ऊपर स्वयं प्रतिबन्ध लगाने के हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ४ 
अमेरिका की सरकार ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि एक गणतन्त्रीय शासन- 
व्यवस्था जो संघीय व्यवस्था के श्राधार पर निर्मित है, एक वृहत्‌ जन-समूह की जो 
आधे महाद्वीप में निवास करता है, समस्त आवश्यकताओ्रों की पूति कर सकती है 
ओर प्रशासन की प्रत्येक क्रिया को भली-भाँति हल कर सकती है ।५ मिस्टर ब्रोगन 
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के कथनानुसार “अमेरिकन शासन-व्यवस्था न तो आ्राततायी ( ॥ए7'&70709/ ) 
और न अराजक (&7870008]) हुई; इसके विपरीत इस व्यवस्था ने. लोगों को 
शक्तिशाली और समुद्धशाली बना दिया जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा की है और संसार के इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है ।' 
अमेरिका का संविधान राजनंतिक श्रनुभवों की निरीक्षणशाला है : 

संयुक्त राज्य प्रमेरिका के संविधान के बारे में कहा गया है कि यह परीक्षा, भुल 
तथा भूल-सुधार (79], 677707' ७70 ७०077९०४४०7) के झ्राधार पर विकसित 
हुआ है ।* इसी कारण यह श्रत्यन्त महत्त्वशाली है। यह अधिकतर ग्रह-निर्मित 
व्यवस्था है। इसका निर्माण किसी विशेष विचारधारा को ध्यान में रखते हुए नहीं 
किया गया, जैसा कि तानाशाही राज्यों में होता है; बल्कि यह दीघे अनुभव का 
सन्‍्तान है जो अब वयस्कावस्था को प्राप्त हो च्लञुकी है । 

यहाँ यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि संयुक्त राज्य श्रमेरिका की क्रान्ति एक 
प्रकार से क्रान्ति नहीं कह्दी जा सकती क्योंकि इसने फ्रान्सीसी राज्य-क्रान्ति भ्रथवा 
किया श्रौर न नए प्रकार की राजनंतिक विचारधाराश्रों को ही जन्म दिया। संस्थाएँ 
ज्यों की त्यों रहीं ।* राजसत्ता जो ब्रिटेन के हाथ में थी अरब उपनिवेशों के हाथ में 
भ्रा गई । अमेरिका की क्रान्ति के परिणाम भीषण न थे । इसका कार्य रचनात्मक 
अ्रधिक था और विध्वन्सत्मक- कम्र | हाँ एक कार्य इसने भ्रवश्य तेजी से किया 
ओर वह यह कि इसने शअ्रमेरिका में प्रजातन्त्र की शीघ्र गति के लिए रास्ता साफ 
कर दिया। 
श्रमेरिका की संघीय व्यवस्था एक झ्रादर्श व्यवस्था है : 

शासन-क्रिया अपनी सफलता के लिए जिन बातों पर निभंर है वह उसे अमेरिकन 
संविधान से बहुत कुछ मिलती हैं। वस्तुतः शासन-क्रिया दो बातों पर निर्भर है-- 
प्रथम तो वह सर्वाज्भीण रूप में वैज्ञानिक ढंग से निमित की गई हो और दूसरे वह 
ऐसी हो जो सफलतापूर्वक कार्य-रूप में परिणित की जा सके । अमेरिका की शासन- 
व्यवस्था जो आदर्श संघीय व्यवस्था है, जैसा कि दूसरे परिच्छेद में बतलाया जायेगा, 
इस कसोटी पर खरी उतरी है। संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ने ही सब से पहले संघीय 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


शासन की व्यवस्था की और उस पर श्रमल किया। इसके बाद श्रन्य कई देशों ने 
उसका अनुसरण किया । यद्यपि संघ-व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीन यूनान में हुई और 
मध्यकालीन युग में भी इसको राजनीतिज्ञों ने बहुत कुछ झपनाया परन्तु झ्राधुनिक 
संघीय शासन-प्रणाली अ्रमेरिका की ही देन है । “यदि ग्रेट ब्रिटेन संसदीय शासन की 
जननी कहा जा सकता है, जहाँ से श्रन्य देशों में वह शासन-प्रणाली फंली, तो संयुक्त 
राज्य संघीय शासन के सिद्धान्तों का निर्माता तथा उनको सफलतापूर्वक स्वीकार 
करने वाला माना जा सकता है।” अपने संविधान के निर्माण में उसने न्यायिक 
निरीक्षण ( उप्रध009]) ॥0०७ए४०७ए ) के सिद्धान्त को विकसित किया जिसकी 
_तुलना हम' इज्भुलेण्ड के विधि-शासन (२7० 0 ,09) और फ्रान्स की प्रशासकीय 
विधि ( (॥7780780 ए७ 7.0 0५) से कर सकते हैं । 

उपयुक्त कारणों की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हमारे लिए 
है विशेष महत्त्व और रोचकता रखता है और उसे ध्यानपूर्वंक पढ़ने की झ्रावश्यकता 

। 
एरभएरधार 0ए७४श।0र९ 
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३ द्वितीय परिच्छेद 
सयकत राज्य भ्रमेरिका के विधान की विशेषताएं 


अमेरिका का विधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय संविधान के समन्वय का 
प्रावचर्य जनक स्वरूप है। प्रथम परिच्छेद में कहा जा चुका है कि जिस प्रकार इज्ध 
लेण्ड का विधान संसदीय सरकार का जन्मदाता (जननी) माना जाता है उसी प्रकार 


32 >कक 3 +०००९»५३:3 ०७०3 ज-.2१ ७०७ 


संसार के प्राय: सभी देशों ने संघीय विधान की प्रणाली को अमेरिका से श्रपनाया है। 
यह एक स्वमान्य सत्य है कि इस विधान ने संसार में एक नई परिपाटी को जन्म दिया 
है । जनतन्त्रीय शासन में अमेरिका का संविधान एक श्रनोखा उदाहरण है । श्रत्राहम 
लिन्कन (/078)]877 4/॥000]7) ने जनतन्त्र को जनता का, जनता के लिए, 
व जनता के द्वारा शासन ((४0ए७/7776076$ 0|4)7०0 7०९०0790०, 407 ४06 
90००706, &70 ७9 4)6 7००.७]6) बतलाया है और अमेरिका के विधान ने 
उसके कथन को प्रारम्भ से ही ध्यान में रकखा | तभी तो यह निर्माण होने के बाद 
अटल बना रहा है जबकि यूरोप के कई देशों की राजनंतिक व्यवस्था में काफी उथल- 
पुथल रही । उदाहरणार्थ फ्रान्स । भ्रमेरिका के विधान में संशोधन कम हुए । इसका 
कारण यह नहीं कि संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया वहाँ पर बहुत टेढ़ी है परन्तु प्रमुख 
कारण यह है कि संशोधनों की वहाँ झ्रावरयकता कम पड़ी । तथापि समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार संशोधन श्रवश्य हुए 

जनतन्त्रीय झासन की प्रमुख भ्रावश्यकता यह है कि जनता की श्रावाज व उसके 
निर्णय का भ्रादर किया जाय । श्रमेरिका के विधान ने इस प्रकार की 
गे निमित करना ग्रपना ध्येय रक्‍खा जिनमें इस उद्दश्य की प्रूति हो सके।* 
विधान ने जनता के अ्रधिकारों व कत्तंव्यों की व्याख्या की और जनता को स्वतन्त्र 
विचार के लिए प्रेरणा दी ।* उसने जनता को परिपक्व विचार करने के लिए 


स्फूरति व क्षमता प्रदान की । यदि इस क्षेत्र में विधान में कठोरता है तो साथ ही साथ 
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संयुक्त राज्य भ्रमरिका का संविधान 


उसमें लचक भी है । संयुक्त राज्य प्रमेरिका के विधान की कुछ मुख्य विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं ्फ 

१) संविधान का संघीय रूप--संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान संघीय 
व्यवस्था का संबसे भ्रनूठा व श्रनुपम उदाहरण है। मुनरो के कथनानुसार अमेरिका 
का संविधान संघीय जनतन्त्र का एक अनूठा अनुभव है जिसने ग्ृह-युद्धों के भकोरे 
सफलतापुवंक सहन किये हैं, जो १३ राज्यों से प्रारम्भ होकर ४८ राज्यों में फल गया 
है भौर जिसने जनतन्त्रीय भावना तथा स्वरूप का हृदय से सवंदा स्वागत किया है । 
प्रमेरिका का संविधान संघीय व्यवस्था का एक सर्वोत्तम नमूना पेश करता है। स्विट्‌- 
जरलैण्ड, श्रास्ट्र लिया, कनाडा, रूस, दक्षिणी भ्रफ्रीका ग्रादि देशों के संघीय संविधान 
इस शभादश्श से बहुत नीचे हैं । 

संघ शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ग्रनुसार कई स्वतन्त्र तथा राजसत्तात्मक 
राज्य एक इकाई में बाँघधे जा सकते हैं और साथ ही वे अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा 
व्यक्तित्व भी स्थित रख सकते हैूँ। इसके श्रनुसार श्रनेक स्वाधीन रोज्य श्रपनी 
इच्छानुसार एक संघ बना सकते हैं श्रौर सब मिल कर एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित 
कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय सरकार इस प्रकार की होती है कि इसमें प्रत्येक राज्य के 
भ्रधिकार सुरक्षित रहते हैं और संघ सरकार के अधिकार-क्षेत्र को छोड़ कर प्रन्य 
सब मामलों में प्रत्येक राज्य स्वतन्त्र होता है। संयुक्त राज्य अ्रमेरिका के विभिन्न 
राज्य अपने-पअ्रपने क्षेत्र में पूर्णा रूप से स्वतन्त्र हैं। अभ्रमेरिका श्राधुनिक जगत में एक 
ऐसा प्रदेश है जहाँ संघ व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। जैसा कि हम पहले 
बतला चुके हैं, नवम्बर सन्‌ १७७५ में १३ उपनिवेशों ने मिल कर एक संघ...स्थापित 
किया था। उस संघ की नियमावली बहुत दोषपूर्णा थी और वह एक बालू की रस्सी 
.के समान थी जो उपनिवेशों को एक सूत्र में बाँधने में पूर्णतया भ्रसमर्थ थी। परन्तु 
सन्‌ १७८७ का संविधान वास्तव में संघीय व्यवस्था के श्राधार पर निमित हुआ भ्रौर 
इसके द्वारा वास्तविक संघ शासन की स्थापना हुई । इस विधान के शअ्रनुसार विभिन्न 
राज्यों ने एक केन्द्रीय शासन की स्थापना को श्रौर परस्पर राजी होकर प्रशासन 
के बहुत से कार्य संघ सरकार को दे दिये जिन्हें वे उस समय तक स्वयं करते चले शभ्रा 
रहे थे । 

संघीय शासन-व्यवस्था के अनुसार प्रशासन के कुछ भ्रधिकार संघीय. सरकार को 
दे दिए जाते हैं भ्ौर बचे हुए सब कार्यों की जिम्मेदारी संघ के भ्रन्तगंत राज्यों पर 
अपने-अपने क्षत्र में होती है। दूसरी प्रणाली के अनुसार राज्यों के श्रधिकार निश्चित 
कर दिये जाते हैं श्रोर बचे हुए कार्यों पर केन्द्रीय सरकार का अ्रधिकार होता है। 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के विधान की विशेषताएँ 


दोष शक्तियाँ विभिन्न राज्यों को प्राप्त हैं।। शक्ति-वितरण सम्बन्धी सूची में विधान में 
निम्नलिखित शक्तियों की सूची हैं - 

(श्र) संघीय सरकार की शक्तियाँ जिनका वह प्रयोग कर सकती है । 

(ब) वे शक्तियाँ जो संघ सरकार के अधिकार में नहीं हैं । 

(स) वे शक्तियाँ जो विभिन्न राज्यों से परे हैं । 

संविधान में संघीय सरकार के भ्रधिकारों को निश्चित रूप से निर्धारित कर दिया 
गया है । उनका क्षत्र सीमित है और उनकी पूर्णो रूप से व्याख्या भी हो रही है। 
संघीय सरकार उसी क्षेत्र में अपने झ्रधिकारों का प्रयोग कर सकती है । 

संघीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रास हैं;-- 

(१) संय्र॒ुक्त राज्य की सम्पत्ति के झराधार पर ऋणा लेना । 

(२) विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना । 

(३) शग्रुद्ध व सन्धि की घोषणा करना । 

(४) मुद्रा बनाना, उसका मूल्य स्थिर करना तथा विदेशी मुद्रा का मूल्य स्थिर 

करना । 

(५) डाकघर स्थापित करना । 

(६) सेना इकट्ठी करना तथा उसे शिक्षित करना । 

(७) प्प्रत्यक्ष कर लगाना । 

(८) आवागमन के साधनों की ओर ध्यान देना । 

(६) समुद्री लूटपाट, अन्तर्राष्ट्रीय समभोते, वेज्ञानिक आविष्कार सम्बन्धी 

अनेक नियम बनाना, श्रादि । 

राज्यों की सरकारों की शक्तियाँ व श्रधिकार मौलिक भ्रौर परम्परागत हैं श्ौर 
उनकी अ्रधिकांश में व्याख्या नहीं की गई है। जिन शक्तियों का संविधान में लेखा 
नहीं है वे सब राज्यों की सरकारों को प्रास हैं। जब संविधान की रचना हुई थी तब 
संविधान के निर्माताओं ने संघीय सरकार को वे ही अधिकार दिए जो एक हृढ़ 
केन्द्रीय सरकार बनाने के लिए अत्यन्त ग्रावश्यक थे | उन लोगों ने राज्यों में स्वायत्त 
शासन कायम रखने के हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ निश्चित कर दीं और बची 
_हुई शक्तियाँ राज्यों के लिए छोड़ दीं। इसका परिणाम श्रच्छा तो हुआ परन्तु साथ ही 
साथ कुछ खराब भी हुभ्ना क्योंकि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें सर्वत्र एकरूपता की 
आ्रावश्यकता है जैसे शादी, तलाक शभ्रादि श्रौर ये विषय राज्यों के ऊपर छोड़ देने से 
परिणाम भ्रच्छा नहीं हुआा है । 

यद्यपि राज्यों की शक्तियाँ श्रधिकांशत: निश्चित नहीं की गई हैं फिर भी 
राज्यों की सरकारें मतमानी नहीं कर सकती हैं। कोई भी नियम व अ्रधिनियम जो 


उनकी शक्ति से परे है, या जो संविधान द्वारा उनके ऊपर लाग्रु किये हुए बन्धनों को 
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तोड़ता है, उच्च न्यायालय के द्वारा भ्रवेध घोषित किया जा सकता है। जो शक्तियाँ 
संघ सरकार को प्राप्त नहीं है और जिन्हें राज्यों की सरकारों को भी कार्यान्वित 
करने का श्रधिकार नहीं है, वे जनता के हाथों में हैं । कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनके 
सम्बन्ध में संघीय तथा राज्यों की सरकारों को सम्मिलित अधिकार हैं, जैसे दिवालिया- 
पन निश्चित करना तथा वारिज्य सम्बन्धी कुछ नियम बनाना । भ्राधुनिकः काल में 
संघीय सरकार के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने की प्रवृत्ति हो रही है श्नौर यह कार्य सांविधा- 
निक संशोधनों तथा न्यायिक विनिव्चयों द्वारा हो रहा है । सन्‌ १६१३ में १६ वें 
संशोधन के अनुसार संघीय सरकार को आय-कर लगाने का अ्रधिकार प्राप्त हो _गया 
यद्यपि संघीय सरकार को इससे पूर्व कोई भी प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार नहीं 
था । सर्वोच्च न्यायालय ने भी “निहित अ्रधिकार' ([770फ0]06 720 ए०/७) के 
सिद्धान्त पर श्राचरण करते हुए संघीय सरकार को बहुत से श्रधिकार दे दिये हैं । 
निहित श्रधिकार के सिद्धान्त का आशय यह है कि जब संविधान ने कोई भ्रधिकार 
संघीय शासन को दे दिया तो उस अधिकार को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के 
लिए जितने भ्रन्य भ्रधिकारों की ग्रावश्यकता है वे सब संघ सरकार को प्राप्त होने 
चाहिये। उदाहरण के लिए, संघ सरकार को ऋण लेने का अधिकार संविधान द्वारा 
दिया गया है, अत: संघ सरकार को नोट छापने का, व्यापार व वारिज्य पर नियन्त्रण 
रखने का तथा हवाई जहाज, भाष के जहाज, रेलें श्रादि सब पर अधिकार है । 

उपयु कत कथन से यह बात स्पष्ठ है कि अमेरिका में राज्यों की सरकारें अपने-अपने 
क्षेत्र में पूर्णा रूप से स्वतन्त्र हैं और वे किसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के ऊपर भ्रपने 
क्षेत्राधिकार में निर्भर नहीं हैं ग्रौर न उसके आधीन ही हैं।.. 

यहाँ यह बात कह देना उचित होगा कि यदि हम इस मापदण्ड से देखें तो सन्‌ 
१६३५ को जो शासन-व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए निर्मित की गई और 
जिसके द्वारा भारत में संघ शासन की योजना की गई वह बिल्कुल भी संघीय शासन 
व्यवस्था के आधार पर नहीं थी । भारत का वतंमान संविधान भी वास्तविक संघीय 
संविधान नहीं है। यह बाह्य रूप में तो संघात्मक है परन्तु वास्तव में एकात्मक है। 
विभिन्न राज्यों की शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं, ये उन्हें अधिकार रूप से प्राप्त 
नहीं हैं । इसी प्रकार सोवियत रूस का संविधान भी पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है । 
संघीय सरकार वहाँ चाहे जब शक्ति-विभाजन कर सकती है और संघ के श्रन्त्गंत 
इकाइयों से अधिकार ले-दे सकती है । साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम भी 
बना सकती है जो विभिन्न सोवियटों (80४708) को मानने होगे और उन पर उन्हें 
ग्राचरण करना होगा । 

झ्रवशिष्ट शक्तियाँ ((१6 46९०ंतवैप्र॥/ए 770ए0०78)--जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, संघीय सरकार की शक्तियों को छोड़कर बाकी सब शक्तियाँ राज्यों की 
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सरकारों को प्राप्त हैं। संघीय सरकार को केवल वही शक्तियाँ प्राप्त हें जो संघ की 
इकाइयों ने उसे दे रक्खी हैँ । संघ को केवल वही शव्ितयाँ प्राप्त हैं जो झासन के कार्ये 
को सुचारु रूप से चलाने के लिए पूर्णतया आवश्यक हैं। उनके श्रलावा भ्रन्य विषयों 
में विभिन्न राज्यों को स्वतन्त्रतापृवंक कार्य करने का अधिकार है और वे संघीय सर- 
कार के हस्तक्षेप से परे हैं। राज्यों की शक्तियाँ निश्चित नहीं की गई हैं झौर संघ : 
सरकार की शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं । ्््रः 

(२) श्रमेरिका का संविधान पूर्णतया लिखित है--लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि 
“ग्रमेरिका का विधान सब कुछ काट-छाँट के बाद भी संसार के समस्त विधानों से 
श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी योजना अ्रति सुन्दर है, यह जनता की श्रावश्यकताशों के श्रनु- 
कूल है, यह सरल और संक्षिप्त है, इसकी भाषा शुद्ध है और इसमें सिद्धान्तों की 
निश्चितता के साथ-साथ विस्तृत विवरणों के लिए लचीलापन है ।* इस विधान की 
रचना एक परिषद्‌ द्वारा हुई थी जो इसी कार्य के लिए निश्चित रूप से बुलाई गई 
थी । यद्यपि विधान में कुछ संशोधन हुए हैं परन्तु फिर भी सम्पूर्ण विधान लेख्य के 
रूप में है जो सिर्फ आधे घण्टे में पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसका यह श्रर्थ नहीं 
है कि विधान में श्रलिखित अ्रंश बिलकुल नहीं है । वास्तव में देखा जाय तो इस विधान 
में बहुत-सी परम्पराएँ तथा ग्रभिसमय प्रवेश कर गये हैं जिन्होंने इसमें काफी परि- 
बर्तन कर दिए हैं । 

(३) प्रमेरिका का संविधान श्रपरिव्तंतनशोल है--संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के 
स॒विधान में संशोधन साधारण विधि-निर्माण करने की प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकते हैं, 
जैसे कि इज्ूलेण्ड में हो सकते हैं । विधि-निर्माण करने वाली निकाय में श्रौर विधान 
में संशोधन करने वाली निकाय में बहुत कुछ अन्तर है । इद्भुल॑ण्ड में विधि-निर्माण 
करते की शक्ति तथा विधान में संशोधन करने की शक्ति एक ही निकाय में 
निहित है। गप्रमेरिका में सांविधानिक संशोधनों का एक विशेष तरीका है। प्नन्य | 
प्रकार की विधियाँ ( ,8ए७8 ) तो प्रायः काँग्रेस तथा विभिन्न राज्यों के 
व्यवस्थापक मण्डलों द्वारा बनाई जाती हैं, परन्तु सांविधानिक संशोधन उनके द्वारा 
उस क्रिया से नहीं किये जा सकते। यही कारण है कि पिछले १५० वर्षो से भी 
प्रधिक समय में विधान में सिर्फ २२ ही संशोधन हुए हैं भोर वे भी ग्रह-युद्ध - के 
कारण हुए हैं। 

(४) शक्ति-विभाजन का सिद्धास्त--अमेरिका के संविधान को एक विशेषता यह है 
कि इसने फ्रान्सीसी दाशंनिक मॉनन्‍्टेस्क्यू ( )४07|050प्रां०प ) द्वारा प्रतिपादित 
शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त ( [000006 0| 89709/0॥]0॥ 0 7?0ए९॥४ ) 
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को गअ्रपनाया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अ्रमेरिका 
में सरकार के तीनों भ्रज्भु--व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्‍्याय-विभाग--एक 
दूसरे से स्वतन्त्र हैं भ्रौर एक दूसरे के प्रति बन्धन (0!607) का काम करते हैं। 
संविधान के निर्माताश्रों का श्रटल विश्वास था कि लोकप्रिय शासन भी जनता की 
जान, माल व स्वतन्त्रता के लिये उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है जितना 
राजतन्त्र । ऐतिहासिक घटनाओं के गअ्रध्ययन से उन्‍होंने यह समझ लिया था कि 
निर्बन्ध-शासन अत्याचार व अन्याय का कारण बन सकता है और इसी लिये उन्होंने 
शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को जो ग्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में राजनेतिक क्षेत्रों 
में काफी सम्मान पा चुका था, अपनाया । यह सिद्धान्त भी उस समय स्वतन्त्रता का 
स्तम्भ माना जाता था ।? अमेरिका के निवासियों को यह भय था कि यदि व्यवस्था- 
पिका तथा कार्यपालिका सम्बन्धी शविति एक ही निकाय (00059) के हाथ में भरा गई 
तो मानव स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायगी और इसी प्रकार न्‍्याय-विभाग के उनसे 
मिल जाने पर स्वतन्त्रता को श्रत्यधिक खतरा पैदा हो जायगा ।* 

. संविधान संघ की दी हुई शक्तियों को तीन भागों में बाँटता है--व्यवस्थापिका 
सम्बन्धी, कार्यपालिका सम्बन्धी, तथा न्‍्यायिक । कार्यपरालिका व्यवस्थापिका के कार्य 
में भाग नहीं ले सकती और न व्यवस्थापिका ही कार्यप्रालिका के कायं कर सकती है। 
न्‍्याय-विभाग व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों से ही स्वतन्त्र है। परन्तु यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का अमरीका में पअ्रक्षरशः 
पालन नहीं होता है भौर संविधान के निर्माताभों ने भी यह समभ लिया है कि इस 
सिद्धान्त को अक्षरदश: कार्यरहूप में परिणत नहीं किया जा सकता हालाँकि यह अ्रप- 
वाद ही हो सकता है । 

शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का वास्तविक प्रयोग--उपयु क्‍त विवरण से स्पष्ट 
होता है कि शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का श्रमरीका में पूर्णतया भ्रक्षरश: पालन 
नहीं किया जाता है, और न ऐसा सम्भव ही है। सावेजनिक विधि से ही व्यवस्थापिका 
तथा कार्यपालिका एक दूसरे से बहुत कुछ मिलकर काये करती हैं। संविधान 
के निर्माताश्रों ने भी यह बात नहीं सोची थी कि सरकार के तीनों अंगों को एक 
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दूसरे से बिलकुल पृथक करके रक्‍्खा जाय.। वे इस बात को भली-भाँति जानते थे 
कि किसी हृद तक उनका एक दूसरे पर निर्भर रहना प्त्यन्त ग्रावरयक है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि प्रेसीडेण्ट सीनेट की ही सलाह से बड़ी-बड़ी नियुक्तियाँ करता 
है । सन्धि-वार्ता भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही मिल कर करती हैं । 
प्रेसीडेण्ट को कुछ व्यवस्थापिका सम्बन्धी भ्रधिकार भी प्रास हैं और वह व्यवस्था- 
पिका द्वारा पारित विधेयक्र को पुनविचार के हेतु वापिस भेज सकता है। 
वह ॒ भ्रपनी ओर से व्यवस्थापिका को सन्देश भेज सकता है। एक बहुत बड़े 
राजनेतिक दल का सदस्य होने के नाते वह बहुत कुछ हद तक काँग्रेस के सम्पर्क 
में रहता है और विधि-निर्माण में भ्रपना प्रभाव डाल सकता है। न्याय-विभाग 
भी कुछ ह॒द तक काँग्रेस के श्राधीन है क्‍योंकि काँग्रंस ही न्यायाधीशों की संख्या 
निश्चित करती है, उनका वेतन निश्चित करती है श्ौर न्यायालयों का कार्य-क्षेत्र 
निर्धारित करती है। वास्तव में देखा जाय तो यही प्रतीत होता है कि शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त का अमेरिका में कठोरतापूृवंक पालन नहीं किया जाता है । 

(५) प्रमेरिका में संविधान राज्य की सर्वोच्च सत्ता है--भ्रमेरिका में संविधान 
देश की संबंच्चि तथा मूलभूत विधि है। शेक्सपीग्रर ने कहा था कि “जब दो 
व्यक्ति घोड़े पर बंठते हैं तो उनमें से एक पीछे बेठता है” । अमेरिका में संविधान 
आगे वाला सवार है। यह संघ तथा राज्यों की सरकारों के सब अंगों से ऊँचा है । 
इसकी धाराश्रों में राज्य का ऊँचे से ऊंचा अ्रधिकारी तथा नीचे से नीचा नागरिक 
बँंघे हुए हैं। सर्व प्रकार की विधियाँ उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं 
भ्रौर कोई विधि उनका उल्लद्वन नहीं कर सकती । संविधान श्रत्यन्त सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाता है और कोई भी विधि जो उसका खण्डन करती है स्वयं ही खत्म 
हो जाती है। इज्भुल॑ण्ड में पालियामेण्ट सर्वोच्च शक्ति है परन्तु संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका में संविधान है । विभिन्न व्यवस्थापक-मण्डल तथा सरकारें उसी के श्रधीन 
रहकर काये करती हैं । 

संयकत राज्य झमेरिका का संविधान झोर इज्धलंण्ड की पालियामेण्ट--इड्भु ल॑ण्ड 
में सर्वोच्च राजसत्ता पालियामेण्ट के हाथ में है परन्तु संयुक्त राज्य भ्रमेरिका में विधान 
ही सबसे बड़ी सत्ता है । इज्भलंण्ड में सांविधानिक विकास के इतिहास को देखने से 
ज्ञात होता है कि वहाँ पर राजकीय शक्ति तथा पालियामेण्ट में राजसत्ता को 

अपनाने के लिए झगड़ा होता श्राया है और श्रन्त में इस भगड़े में पालियामेण्ट ने ही 
विजय पाई है । धीरे-धीरे राजा की समस्त शरक्तियाँ पालियामेण्ट के हाथों में भरा 
गई और इस प्रकार जनता के प्रतिनिधियों ने शासन की बागडोर को भ्रपने हांथों 
'लिया। झ्ाज हम देखते हैं कि पालियामेण्ट सबसे बड़ी शक्ति है। वह विधि से भी 
ऊँची है और समयानुकूल चाहे जो कर सकती है। उसकी शक्ति पर कोई बन्धन 
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नहीं है। वह विधान तक को बदल सकती है। उसके कार्यों तथा निश्चयों का कोई 
उल्लड्डन नहीं कर सकता। उसके बनाये हुए नियमों और पारित की हुई विधियों 
_ का न्याय-विभाग भी खण्डन नहीं कर सकता | श्रमेरिका में बात उल्टी है। वहाँ 
प्रतिनिधियों ने विधान बनाया और बहुत सोच-विचार कर उसे एक पवित्र लेख्य के 
रूप में रखा । उनकी हादिक इच्छा थी कि वह विधान पवित्र माना जाय श्रोर 
उसकी धाराग्नों का किसी प्रकार खण्डन न हो। विधान बनाते समय निःसन्देह 
'लोकप्रिय सत्ता उनके हाथों में थी परन्तु उन्होंने एक कदम और श्रागे रख दिया और 
उसके द्वारा यह निश्चित कर दिया कि भविष्य में सत्ता किसी व्यक्ति विशेष या 
व्यक्तियों की किसी निकाय में निहित नहीं रहेगी, वरन्‌ संविधान में ही निहित 
रहेगी । परिणाम स्पष्ट हुआ । आज विधान सर्वमान्य सर्वोच्च शक्ति है और वही 
शक्ति का स्रोत भी है । उसकी विधि का खण्डन नहीं हो सकता और न उसके द्वारा 
-दिये हुए अधिकारों को छीना जा सकता है। संविधान ही विभिन्न राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या करता है श्रौर उन्हें एक सूत्र में बाँधता है। क्‍या 
काँग्रेस और क्या राज्य--सभी के कार्य विधियुक्त तभी माने जा सकते हैं जब वे 
संविधान के श्रनुकूल हों । संविधान की शक्ति की रक्षा करने के लिये न्याय-विभाग 
की स्वतन्त्र कर दिया गया है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में संविधान 
सब से बड़ी शक्ति है, ओर यह उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। 
: _“ (६)- बन्धन व सन्तुलन की पद्धति-अमेरिका के संविधान की एक विशेषता 
यह है कि इसमें बन्धन भर सन्तुलन ((!60]78 70 39]%॥008) की पद्धति 
को अपनाया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि सरकार के तीनों भ्रद्भ एक दूसरे 
से स्वतन्त्र होते हुए (जैसा कि शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट है) भी एक 
दूसरे पर बन्धत व सन्तुलन का कार्य करते हैं। ु है 
जनतन्त्रीय शासन बहुमत का शासन होता है, और इस बहुमत के शासन की 
इसलिए आलोचना की जाती है कि इसमें जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं होता 
और प्रगर होता भी है तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की चलती नहीं है। अ्रतः 
बहुमत दल के आ्राधार पर बनी हुई सरकार शअत्याचार और अन्याय का कारण भी 
बन सकती है क्योंकि वह ऐसे नियम पास कर सकती है जो अल्पसंख्यकों की 
"भावनाओं के बिल्कुल प्रतिकूल हों। शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त द्वारा (यदि इस 
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सिद्धान्त का कठोरतापूर्वक पालन किया जाय) तो यह कार्य और भी मुश्किल हो 
जाता है | जिस सरकार के तीनों अड्भ एक दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र होंगे वह्‌ू सरकार 
ग्रत्याचार और श्रन्याय ही करेगी क्योंकि उसका आधार बहुमत दल होगा श्रौर 
दक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के द्वारा उसके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं होगा । इसलिए 
संविधान के रचयिताओं ने तीनों विभागों को पूर्णांतया एक दूसरे से स्वतन्त्र रखने का 
कोई प्रयास नहीं किया बल्कि उनके कार्यों एवं अधिकार-दक्षेत्रों का इस प्रकार वितरण 
किया कि बे. एक दूसरे प्र बन्धन तथा प्रतिबन्ध का काम करें जिससे कि वे भ्रत्याचार 
और ग्न्याय का कारण न बन जाये । १ 

ये बन्धन दो प्रकार से कार्य में लाये जा सकते हैं--(अ्र) ये प्रतिबन्धों के रूप 
में हो सकते हैं जिन्हें बहुमत दल एकमत होने पर भी नहीं तोड़ सकता और यदि वह 
उन्हें तोड़ता है तो वह कार्य असांविधानिक हो जाता है; (4) इसके अ्रधिकार व 
शक्ति सरकार के विभिन्न अ्रज्धों में इस प्रकार बाँटे जाते हैं कि वे अपने-अपने कार्य- 
क्षेत्र में काये करते हुए एक दूसरे की अ्नियन्त्रित शक्ति पर रोक लजगाबें। पहली 
प्रकार की प्रथा “बन्धन की पद्धति' ओर दूसरी प्रकार की प्रथा 'सन्तुलन की पद्धति' 
कहलाती है । श्रमेरिका के संविधान में इन दोनों पद्धतियों को अपनाया गया है।* 

इस उह बय की पूत्ति के लिए संविधान में संघीय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका 
के अधिकारों की व्याख्या कर दी गई है । वे एक दूसरे के कायं>क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकते। कुछ कार्य ऐसे हें जिनके बारे में व्यवस्थापिका विधि-निर्माण नहीं कर 
सकती और इसी प्रकार कुछ ऐसे हैं जिन्हें कार्य पालिका स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं कर सकती । 
एक का अधिकार दूसरे के लिए प्रतिबन्ध है। उदाहरणार्थ, विधान ने प्रेसीड़ेण्ट को 
काँग्रेस द्वारा पास किये हुए नियमों के प्रति प्रतिषेघात्मक श्रधिकार (५७६० 720४७) 
दिया है; परन्तु काँग्रेस अपने दो-तिहाई बहुमत से उस नियम के प्रति उस श्रधिकार 
को समाप्त कर सकती है ।_ काँग्रेस को भ्रधिकार है कि वह प्रेसीडेण्ट पर अभियोग 
चलाकर उसे पदच्युत कर दे। प्रेसीडेण्ट को यह अधिकार है .कि वह काँग्रेस को 
सन्देश भेजकर किसी नियम को रोके व संशोधन कराये; परन्त काँग्रेस को यह 
अधिकार है कि वह धन-राशि की मंजूरी न देकर शासन के कार्य को रोक दे। इनके 
अलावा सीनेट को कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी श्रधिकार भी प्राप्त हैं। यह संधि- 
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वार्ताओं का उपोदृवलन ( ॥8070&/707॥ ) करती है और बड़ी-बड़ी नियुक्तियों 
पर मंजूरी देती है। सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोचों.पर 
ही बन्धन का काय॑ करता है । यद्यपि न्यायाधीश सीनेट की मंजूरी मिलने पर 
प्रेसीडेण्ट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं परन्तु फिर भी उन्हें यह भ्रधिकार है कि वे 
व्यवस्थापिका तथा कारयंपालिका के कार्यों की वेधानिकता स्पष्ट करें। इन सब बातों 
_से यहू स्पष्ट है कि “शक्ति-विभाजन तथा बन्धन और सन्तलन दोनों सिद्धान्त 
अ्रमेरिका की -राज़नतिक व्यवस्था में सिर से पैर तक घुस गए हैं.।”" 

घन व सन्तुलन के सिद्धान्त की स्थापना करते हुए भी संविधान के रचयिताश्रों 
ने उसे कठोर नहीं बनाया। “उन्होंने शक्ति-विभाजन किया परन्तु साथ ही साथ 
सम्बन्ध भी स्थापित किए ।”* यह उन्होंने ठीक भी किया क्‍योंकि संकटावस्थाओं 
में तीनों श्रगों का सम्मिलित होकर कार्य करना ही राष्ट्र के लिए अधिक हितकर 
होता है। उदाहरणार्थ, प्रथम महायुद्ध के समय जब सन्‌ १६१७-१८ में श्रमेरिका ने 
युद्ध में भाग लिया तब कार्यपालिका ने काँग्रेस की शक्त को पूर्णातया भ्रपने हाथ में 
ले लिया परन्तु जब वह संकटावस्था व्यतीत हो गई तब काँग्रेस ने भ्रपनी शक्ति पुनः 
वापिस ले ली और संघधि-वार्ता में सीनेट ने सिर्फ प्रेसीडेण्ट के कार्यों में मंजूरी ही 
नहीं दी बल्कि पूर्ण रूप से भ्रपनी बुलन्द ग्रावाज उठाई । इसी प्रकार सन्‌ १६३३ में 
प्रेसीडेण्ट फ्रन्कलिन डी० रूज़वेल्ट ने विधायिनी शक्ति ही अपने हाथ में नहीं ली 
बल्कि द्वाइट हाउस से काँग्रेस को यह प्रोग्राम भेज दिया कि “शअ्रमुक विधि पारित 
की जायें” और इस प्रोग्राम का शीघ्रतापू्वक पालन किया गया। लेकिन प्रेसीडेण्ट, 
काँग्रेस तथा न्‍्याय-विभाग का इस प्रकार एक दूसरे के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करना 
कभी-कभी हानिकारक भी हो सकता है और शासन-कार्य खतरे में भी पड़ सकता 
है। उदाहरण के लिए, व्यवस्थापिका ( यदि वह शक्तिशाली है ) ऐसे नियम भी 
बना सकती है कि प्रेसीडेण्ट की शक्ति बिल्कुल कम हो जाय भश्रर्थात्‌ उसे भ्रपनी शक्ति 
का प्रयोग करने के लिए पंग-पग पर रुकावटों का सामना करना पढ़े । इसी प्रकार 
यदि प्रतिनिधि-प्रागार ( [0प50 ० ल्‍80|07'.880709/7 ए७७ ) उसके विरुद्ध है 
तो वह उसके सन्देशों की बिल्कुल भी परवाह न करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
शासन के दो विभागों--व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका--को अलग-ग्रलग कर देने 
में कोई बुद्धिमानी नजर नहीं आती क्योंकि ये दोनों विभाग प्रकृति से ही एक दूसरे 
से मिले हुए हैं। सच पूछा जाय तो यह प्रथा इसलिए सफल हो रही है कि उसका 
झ्राधार बहुमत दल है। जो बहुमत दल कार्यपालिका में है प्रायः वही कांग्रेस 
में है और इसी कारण बहुत-सी कठिनाइयाँ बच जाती हैं और आपस में मतभेद नहीं 
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हो पाता | यदि प्रेसीडेण्ट दूसरे दल का हो और काँग्रेस में किसी दूसरे दल का 
बहुमत हो तो कांग्रंस भर उसके बीच सदेव गम्भीर तनातनी रहे। 
>(४ीं न्याय विभाग की श्रन्य विभागों के ऊपर प्रभुता--अमेरिका के संविधान की 
ऐंक भ्रन्य विशेषता यंह है कि इसके द्वारा न्‍्याय-विभाग को अन्य दोनों विभागों के 
ऊपर माना गया है । न्याय-विभाग के विनिश्चय तथा फंसले प्रन्तिम माने जाते हैं 
आर उनका खण्डन नहीं हो सकता । न्याय-विभाग की महत्ता इतनी अ्रधिक है कि 
जेम्स बब के द्वारा संघीय न्यायालय “संविधान का सन्तुलन-चक्र .80]906-960] 
07 806 007800प7॥07) कहा गया है । पोलेण्ड को छोड़कर यूरोप के किसी 
भी देश में न्याय-विभाग को इतना महत्त्व नहीं दिया गया है । इसके बिना यह सोचा 
भी नहीं जा सकता था कि सरकार के श्रन्य दो भाग साथ-साथ कार्य कर सके। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि काँग्रेस के न्यायिक मामलों में भ्रन्तिम फंसला देने के 
अधिकार को संघ के श्रन्तर्गंत राज्य कभी सहन नहीं कर सकते थे । दूसरी बात यह 
भी है कि न्यायिक काये व्यवस्थापिका कर भी नहीं सकती है। राज्यों की व्यवस्था- 
पिकाओ्रों को भी यह कार्य नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उस हालत में राज्य 
न्यायिक मामलों में भिन्न-भिन्न व्याख्या करते और उसकी वजह से बड़े भमेले उठ 
खड़े होते । यद्यपि संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अपना संरक्षक नहीं बनाता है 
परन्तु फिर भी उसकी महत्ता सब से अधिक निविरोध रूप में स्वीकार की जाती है । 
प्रोफेसर बीअ्र्ड ते विधान का काफी अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 
सन्‌ १७८७ को विधान परिषद्‌ के बहुत से सदस्य इस बात का विश्वास करते थे कि 
विधि की वेधानिकता निश्चित करने का भ्रधिकार शौर कत्तंव्य न्यायालय का है।" 
अलेक्जेण्डर हैमिल्टन ने भी इसी बात की पुष्टि की है।* यह कहने की श्रावश्यकता 
नहीं है कि बिना न्‍्याय-विभाग की प्रभुता के श्रमेरिका का संविधान इतने दिनों 
तक कायम नहीं रह सकता था श्रौर भविष्य में भी बिना इसके कायम नहीं रह 
सकता । विधान की रक्षा के लिए नैतिक बल ही प्रमुख शक्ति है, भ्रौर नये राज्यों 
की सरकारों के संविधान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि विधान की रक्षा 
के लिये नैतिक बल श्रौर सम्मान की अ्रत्यधिक झ्रावश्यकता है । 
_-(<) व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता की रक्षा--भ्रमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ 
भ्रधिकार प्राप्त हैं जिनको उससे छीना नहीं जा सकता। इनमें बोलने की स्वतन्त्रता, 
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प्रेस की स्वतन्त्रता, धर्मानुचरण की स्वतन्त्रता, द्ान्तिपृवेक सभा या समिति करने 
बे उनमें शामिल होने की स्वतन्त्रता तथा अश्रपनी शिकायतें सरकार के पास 
भेजने के श्रधिकार सम्बन्धी स्वतन्त्रता आदि हैं। ये स्वतन्त्रताएँ भारत के विधान 
द्वारा स्वीकृत नागरिक के मूलभूत अभ्रधिकारों ( #त्र/098797609)] 782१)08 ) 
के समान हैं। सन्‌ १७६१ के वेधानिक संशोधन के अनुसार यह निश्चित कर दिया 
गया कि काँग्रेस किसी धर्म की स्थापना सम्बन्धी कोई कानून नहीं बना सकती श्र 
यह व्यक्ति की घामिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । इसी प्रकार उसी 
संशोधन से यह भी निश्चित कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अ्रधिकार है कि 
उस पर कोई ग्रभियोग लगाया जाने पर वह शीघ्र निष्पक्ष जूरी द्वारा सावंजनिक 
न्यायालय में श्रपना मुकदमा चलवाए । इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है जब 
कि समय-समय पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की संविधान द्वारा रक्षा की गई है। बहुत 
से ऐसे कार्य हैं जिन्हें न तो केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है और न राज्यों की 
सरकार ही क्योंकि वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे बिल श्रॉफ 
एटेण्डर ((8]] 0६ $५४0७7000७87) पास करना अथवा उपाधियाँ देना। संयुक्त 
राज्य के विधान ने जन-सेवकों पर अनेक अंकुश लगाकर सीमित सरकार (३॥॥7- 
(00 (४0४०7॥॥॥७॥.) की स्थापना की है । 

(६) विधान में कुछ बातों का उल्लेख नहीं है--भ्रमेरिका का संविधान इसी 
बात के लिये विशेषता नहीं रखता है कि इसमें क्या-क्या है परन्तु इस बात के लिये 
भी विशेषता रखता है कि इसमें क्या-क्या नहीं है।" इसमें कुछ साधारणख-बातों 
का तो विस्तृत वरणणन है, जैसे काँग्रस की बठकों में “हाँ और न” (१४०४७ 7 
ए४७ए४), पक्ष व विरोध मालुम करना, तथा प्र सीडेण्ट को शपथ दिलाने के लिये 

शब्दावली का प्रयोग करना। परन्तु कुछ महत्त्वपूर्णा बातें बिल्कुल छूट गई हैं। 
उदाहरणार्थ, विधान इस बात को बतलाता है कि श्षतिनिधि-आगार प्रपना भ्रध्यक्ष 
स्वयं चुने, परन्तु यह नहीं बतलाता कि उसकी क्‍या शक्ति होगी। इसी प्रकार 
विधान में यह बात भी लिखी हुई है कि किसी विधि के पास होने के लिए दोनों 
सदनों को स्वीकृति श्रावश्यक है, परन्तु यह नहीं बतलाता कि दोनों सदनों में मतभेद 
होने पर उसका फँसला कंसे किया जाय । परन्तु इन सब बातों पर विधान की ऋुप्पी 
उसे दोष का पात्र नहीं बनाती क्‍योंकि संविधान के निर्माता भविष्य में आने वाली 
सामाजिक और अआ्राथिक समस्याप्रों को उस समय नहीं सोच सकते थे । उन्होंने 
विधान को ऐसा बनाया कि वह समयानुकूल परिस्थितियों के हेर-फेर में सफल हो 
सके । यह राजनीति में कोई नवीन धारा नहीं थी परन्त समय के देखते हुए एक 
लवीन कदम था जो उस समय तक किसी ने नहीं उठाया था । 
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प्रमेरिकां श्रौर इशुलेण्ड के संविधानों की तुलना 

. ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों का अध्ययन करते समय 
हमें कई रोचक अ्रसमानताएँ नजर आ्राती हैं, जो निम्नलिखित हैं :-- 

(१) इज्भूलेण्ड का संविधान अ्रधिकांश में अलिखित है श्नौर उसमें रूढ़ियों, परम्प- 
राप्नों, अभिसमयों तथा परिपाटियों का बहुत हाथ है। यद्यपि उसमें लिखित भाग भी 
बहुत है, परन्तु वह बहुत कम महत्त्व रखता है और वह श्रमेरिका के संविधान की 
भाँति व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा गया है । 

(२) इज्भूलेण्ड के विधान का विकास हुआ है और कई शताब्दियों में समया- 
नूकूल परिस्थितियों के साथ-साथ बदलते-बदलते वर्तमान रूप को प्राप्त कर पाया 
है । यह परिवर्तनतशील है झ्ौर इसमें संशोधन हो सकते हैं । इसे बेठ कर कभी लोगों 
ने विधान तेयार करने के इरादे से निर्मित नहीं किया। श्रमेरिका में विधान 
अ्रपरिवर्ततशील है ओर इसे बनाने के लिए जनता ने जान-बूभ कर प्रयत्न किया । 

. (३) इझछ्भलेण्ड के विधान में संशोधन सफलतापूर्वक हो सकते हैं। जिस प्रक्रिया 
से पालियामेण्ट विधि बनाती है उसी प्रक्रिया से वह संशोधन भी कर सकती है | विधि- 
निर्माण-कर्त्री तथा संशोधन-कर्त्री निकाय भ्रलग-अलग नहीं हैं। परन्तु अमेरिका में 
संशोधन बड़ी मुश्किल से हो सकता है और वह भी एक विद्येष प्रक्रिया द्वारा एक 
विशेष निकाय ही कर सकती है। 

(४) इज्भुलंण्ड में पालियामेण्ट ही सर्वोच्च शक्ति है श्लोर वह चाहे जो कर 
सकती है, परन्त अमेरिका में सर्वोच्च शक्ति विधान में निहित है । 

-.. (५) श्रमेरिका में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को भ्रपनाया गया है। सरकार 
के तीनों अंगों के श्रलग-अलग कार्य-क्षेत्र हें शौर वे प्रायः एक दूसरे के काये में 
हस्तक्षेप नहीं करते । व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती 
भर कार्यकारिणी के सदस्य व्यवस्थापिका के सदन में नहीं बैठ सकते । इज्जुलेण्ड 
में ऐसी बात नहीं है। इस श्राधार पर संग्रुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इड्भलेण्ड 
ओर फ्रान्स दोनों देशों के संविधानों से भिन्नता रखता है। इन दोनों देशों में शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त को नहीं भ्रपनाया गया है।। भ्रमेरिका में सर्वोच्च व्यवस्थापिका 
शक्ति काँग्र स ( प्रतिनिधि-पझ्रागार तथा सीनेट ) के हाथ में, सर्वोच्च कार्यपालिका 
शक्ति प्रेसीडेण्ट के हाथ में श्रौर सर्वोच्च न्यायिक शक्ति संघीय न्यायालय के हाथ 
में है। प्रत्येक का कार्य-क्षेत्र अलग-भ्रलग है श्र प्रायः एक दूसरे के कार्यों में बाधा 
नहीं डालता । इज्ुलंण्ड की भाँति कार्यकारिणी अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका 
के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसकी भ्रवधि निश्चित है श्रौर व्यवस्थापिका के विरोधी 
होने पर भी प्रेसीडेण्ट अपनी निश्चित श्रवधि से पूर्व महीं हटाया जा सकता । 


इज़ुलेण्ड में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के हाथों में है श्रोर वह इस सम्बन्ध में है 
सा गा २ हि डरे 
है तकलफ ली है है हल कर रा क। [ «५ >> बूतनत 


संयुक्त राज्य प्रमेरिका का संविधान 


कि कैबिनेट राजा को पालियामेण्ट बुलाने तथा विधघटित करने झादि की सलाह देती 
है परन्तु अ्रमेरिका में व्यवस्थापिका इस प्रकार कार्यपालिका की दासी नहीं है । 
बह स्वयं भ्रपने प्राप मिलती है भ्ौर विघटित होती है । प्रेसीडेण्ट या उसके विभिन्न 
सेक्रेटरी ध्यवस्थापिका पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते | इज्डलेण्ड में प्रधान मन्त्री 
तथा प्रन्य मन्त्री पारलियामेण्ट के ही सदस्य होते हैं परन्तु श्रमेरिका में कायंकारिरणी 
के भ्रधिका रियों को काँग्रेस में बैठने का कोई भ्रधिकार नहीं है । 

प्रमेरिका में न्‍्याय-विभाग भी व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका से पूर्ण स्वतन्त्र है 
झौर उस पर इनका किसी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं पड़ सकता है । यद्यपि 
न्यायाधीशों की नियुक्त प्रेसीडेण्ट सीनेट द्वारा मान्यता देने पर करता है परन्तु फिर 
भी न्यायाधीश अपने पद पर प्रेसीडेण्ट की मर्जी पर ही कायम नहीं रहते हैं । कोई 
भयंकर राजद्रोह का अभियोग सिद्ध न होने तक वे श्रपने पद पर सुरक्षित रहते हैं । 
इज़्लेण्ड या फ्रान्स में इस प्रकार की स्वतन्त्रता न्याय-विभाग को प्राप्त नहीं है । 
ब्रिटिश सांविधानिक संस्थाझ्रों व प्रयान्रों का भ्रमरीका की संस्थाश्रों पर प्रभाव : 

ब्रिटिश संस्थाओं का श्रमेरिका की प्रशासकीय मशीनरी पर बहुत प्रभाव पड़ा 
है। प्रमेरिका के संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर ध्यान देने से प्रतीत होता है 
कि वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को मूल्य दिया है जिसके अंकुर इज्भुलंण्ड के बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण प्रधिनियम (॥[:.0089 (/0/])08 :०0), मैगना कार्टा (+(92879 
(१8703) तथा श्रधिकार पत्र (3]| एा 02))5) में मौजूद थे। इसी प्रकार 
निर्वाचन प्रणाली, व्यवस्थापिका की प्रधानता, सामान्य विधि, स्थानीय शासन, न्याय- 
विभाग की स्वतन्त्रता श्रादि समस्त बातों में अ्रमेरिका इज्भुल॑ण्ड का आभारी है। 
इड्भलेण्ड की कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को प्रमेरिका में दूसरी प्रकार रक्खा गया 
झौर शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को अपनाकर तथा बन्धन व सन्तुलन की पद्धतियों 
को स्वीकार करके अ्रमेरिका निवासियों ने कार्यपालिका की अनियन्त्रित शक्ति को 
रोका। यद्यपि हम देखते हैं कि इज्भुलेण्ड की केबिनेट व्यवस्था अमेरिका में स्थान 
नहीं पा सकी और वहाँ की केबिनेट इज्भुलंण्ड के मुकाबिले श्मत्यन्त तुच्छ रह गई 
परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि शभ्रमेरिका निवासियों ने भिन्न प्रथा को जन्म 
दिया बल्कि इसका कारण वहाँ की व इज्ूल॑ण्ड की सांविधानिक व्यवस्था व 
इतिहास है ।" 
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तीसरा परिच्छेद 
+- राष्ट्रीय संविधान का विकास 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका का संविधान संसार में शासन-क्रिया की एक महान अनु- 
भूति माना जाता है ।" पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि यद्यपि अमेरिका का 
संविधान लिखित है, फिर भी उसमें समयानुकूल परिस्थितियों-वश परिवर्तन होते रहे 
हैं। वास्तव में यह एक अत्यन्त रोचक बात है कि एक ओर तो शअ्रमेरिका-निवासियों 
की सामाजिक और झार्थिक परिस्थितियों में इतने गम्भीर परिवर्तन हुए हैं और दूसरी 
श्रोर भ्रमेरिका की राजनेतिक परिस्थितियों ने अ्रदृष्ठ परिस्थितियों तथा घटनाश्रों का 
सफलतापूर्वक सामना किया है और वे ज्यों की त्यों बनी रही हैं। हाँ यह बात सबवे- 
सान्य है कि यद्यपि अ्रमेरिका के संविधान का रूप नहीं बदला है परन्तु फिर भी 
सन्‌ १७८७ के बाद से इसमें समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं श्रौर यह विकास की 
झोर प्रग्रसर होता रहा है ।* 

प्रत: यह बात सर्देव ध्यान में रखनी है कि अमेरिका के वर्तेमान संविधान 
का ढाँचा बिल्कुल वसा ही नहीं है जैसा कि आरम्भ में निर्माण किया गया था। 
उसमें जंसे-जंसे परिवर्तन व संशोधन हुए हैं और ज्यों-ज्यों आधुनिकता श्राती 
गई है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। हमें यही नहीं समभ लेना चाहिये 
कि पभ्रमेरिका का संविधान एक ऐसा कठोर संविधान है जिसमें श्रठारहवीं 
शताब्दी में लिखे हुए शासन-सिद्धान्तों के अलावा कुछ नहीं है। यह कहना कोई 
भ्रत्युक्ति नहीं होगी कि संविधान के निर्माण के पश्चात्‌ प्रति वर्ष उसकी व्यवस्था 
करने में किसी न किसी नियम व अधिनियम के श्रर्थ में कोई न कोई परिवतंन अवश्य 
हुमा है । 

प्रतएव यह स्पष्ट है कि अमेरिका का संविधान न तो संक्षिमत है, और न सरल है, 
भ्रोर साथ ही साथ न इतना कठोर है कि वह समयानुकूल अपने में परिवर्तन 
न होने दे । 
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राष्ट्रीय संविधान का विकास 


संविधान में परिवर्तत 
प्रमेरिका का वतमान संविधान निम्नलिखित श्रोतों से उत्पन्न हुग्रा है 
- (अर) प्रारम्भिक मूल लेख्य । 
. (ब) २२ संशोधन । 
- [स) संकड़ों स्टंव्यूट जिनके द्वारा संविधान की धाराश्रों की विस्तृत व्व।व्था 
की गई है। | 
“(द) हजारों न्यायिक विनिरचय जिन्होंने उपर्युक्त स्टेंट्यूट तथा संविधान की 
अनेक धाराओं की व्याख्या की है । 

(ये) अ्गणित रीतियाँ, परिपाटियाँ, उदाहरण, रूढ़ियाँ तथा प्रशासकीय सम्म- 
तियाँ जिन्होंने संविधान के साथ-साथ स्वयं भी परम्परा के कारण अपने 
को हृढ़ बना कर संविधान की शक्ति प्राप्त कर ली है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इज्भुलैण्ड के संविध्यन की भाँति झमेरिका के संविधान 

का भी विक्रास हुआ है । परिवर्तत तथा संशोधनों के विषय में यहाँ कुछ कहना प्रनु- 

पयुक्त न होगा । 

» संशोधन की विधि: 
7 संविधान के निर्माताश्रों ने यह बात भली-भाँति समझ ली थी कि भविष्य में 
संविधान में समयानुकूल परिवतंन अवश्य होंगे; भ्रतएव उन्होंने संशोधन का तरीका भी 
सरल बनाया | 3700]8 ४ में संशोधन का निम्नलिखित तरीका दिया हुग॥्ना है 

“जब कभी काँग्रस के दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्य संशोधन श्रावश्यक समभेंगे 

” था विभिन्न राज्यों में से राज्यों की घारासभाएँ संशोधन का प्रस्ताव करेंगीं, तब काँग्रेस 
संशोधनों के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु परिषद्‌ श्रामन्त्रित करेगी श्रौर दोनों ही 
भ्रवस्थाश्रों में वे संशोधन संविधान के अंग बन जायेंगे; यदि विभिन्न राज्यों में तीन- 
चौथाई राज्यों की धारासभाएँ उनका अनुमोदन करती हैं, श्रौर स्वीकार करती हैं, 
या उन राज्यों द्वारा निभित परिषदें उनका हृढ़ीकरण करती हैं। इन दोनों में से 
कोई भी तरीका जो कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया गया होगा, मान्य होगा ।” 

उपयु क्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि संविधान में परिवर्तन या संशोधन दो प्रकार 

से किये जा सकते हैं। उस हालत में दो तरफ से कदम उठाये जा सकते हैं--या तो 
काँग्रेस की तरफ से श्लौर या विभिन्न राज्यों की धारासभाश्रों की तरफ से । यह बात 
सत्य है कि यद्यपि कई बार राज्यों की धारासभाश्रों ने विधान में संशोधन करने के 
लिये कदम उठाने का प्रयत्न किया है परन्तु उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है । 
यह बात संविधान के निर्माताभों ने नहीं सोची थी कि काँग्रेस के आकार में वृद्धि होने 
पर अथवा राज्यों की संख्या बढ़ने पर संविधान में संशोधन करने का तरीका भी 


जटिल बन जायेगा । इसके भ्रतिरिक्त यह शब्दावली---“दोनों सदनों.. के दो-तिहाई 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का संविधान 


सदस्य”-भी दोपपूर्ग है। इसका सही श्र क्या है यह निश्चित नहीं। क्या दो-तिहाई 
सदस्यों का अ्भिप्राय उन सदस्यों से है जो उस अभ्रवसर पर उपस्थित हैं या उससे मतलब 
है कि दोनों सदनों की कुल संख्या के दो-तिहाई हों ? वास्तव में प्रथम श्रथे का भ्रभी 
तक प्रयोग होता श्राया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट (राज्य का सर्वोच्च न्यायालय ) 
ने यह बात निश्चित कर दी है कि कांग्रेस द्वारा विधान के संशोधन के प्रस्ताव के 
लिए प्रेमीडण्ट की सम्मति आवश्यक नहीं है । 

संविधान में संशोधन प्राय: इस प्रकार होता श्राया है: “सीनेट तथा प्रतिनिधि- 
श्रागार द्वारा प्रस्तावित तथा जिसको दोनों सदनों के सदस्य स्वीकृति दे चुके हैं, ऐसा 
संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न राज्यों की धारासभाभओओरों में प्रस्तुत किया जाय और उनमें 
से तीन-चौथाई घारासभाशञ्रों की स्वीकृति पाने पर संविधान का अंग मान लिया जाय । 
इसके लिए काँग्रेस यह भी निश्चित करती है कि संशोधन का प्रस्ताव किस प्रकार 
स्वीकृत कराया जाय--विभिन्न राज्यों की धारासभाश्रों द्वारा या उसके हेतु बुलाई गई 
परिषद्‌ द्वारा । दोनों ही दशाओं में स्वीकृति पाने पर प्रस्ताव संविधान का अंग बन 
जाता है। एक के अतिरिक्त भ्रन्य सभी संशोधनों में काँग्रेस ने राज्यों की धारासभाओं 
द्वारा ही संशोधन-प्रस्ताव को स्वीकार करना ठीक समभा है। यद्यपि इस प्रणाली में 
देर लगती है, परन्तु इसमें धन व्यय नहीं होता है। केवल २१ वाँ संशोधन ही पास 
कराने हेतु काँग्रेस ने परिषद्‌ बलाई थी । 

दृढ़ीकरण सम्बन्धी समय की सीमा-काँग्र स संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते 
वक्त समय की सीमा भी निश्चित कर सकती है कि अश्रमुक अभ्रवधि तक यह पूर्ण हो 
जाय | काँग्रेस ने १८वें, २०वें और २१वें संशोधनों के सम्बन्ध में कालावधि 
निश्चित कर दी थी। प्रत्येक दशा में ७ साल की भ्रवधि निश्चित कर दी गई 
थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस को मान लिया है।" इसके अलावा एक बात 
ध्ोर भी है कि संशोधन का प्रस्ताव राज्य की धारासभा में प्रस्तावित होने पर वह 
धघारासभा लोक-निर्णय (ि0९0-सातेया)) के हेतु जनता के सामने भी उस प्रस्ताव 
को रख सकती है, परन्तु जनता की राय लेने के उपरान्त उक्त राज्य की धारासभा 
प्रन्तिम निर्णय अपने हाथ में ही रखतो है और ऐसा नहीं होता है कि वह जनता 
द्वारा ही प्रन्तिम फैसला करवाले और इस प्रकार अपनी शक्ति को छोड़ बैठे ।९ 

संदोधनों को सोमा-- संविधान में इस बात का निश्चित रूप से उल्लेख है कि 
दो विषयों में संविधान में संशोधन नहीं होंगे । एक तो यह है कि कोई भी राज्य 
भपनी इच्छा के विरुद्ध भ्रपने समान प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित नहीं किया 
जा सकेगा, भौर दूसरे कोई भी राज्य किसी भी विषय पर न तो विरोधी राय देगा 
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और न दो राज्य मिल कर ही कोई बात तय करेंगे; जब तक कि उन राज्यों की 

धारासभाएं उसके सम्बन्ध में स्वीकृति न दे दें । 
उपर्यत्त समस्त बातों से स्पष्ट है कि श्रमेरिका के संविधान में संशोधन की 
विधि ग्त्यन्त टेड़ी और लम्बी है इसीलिए गत १५० वर्षों में केवल २२ संशोधन 
ही हो पाये हैं । यह संख्या वास्तव में बहुत छोटी है क्योंकि प्रथम दस संशोधन तो 
एक साथ प्रस्तावित किये गये थे, और वे सब मिल कर एक ही संशोधन के रूप में हो 
गये । ग्यारहवें और बारहवें संशोधन द्वारा मूल विधान में जो त्रूटियाँ थीं उन्हें 
दूर करने का श्रायोजन किया गया था | इसी कारण इन संशोधनों को 
विधान को पूर्णता प्रदान करने वाले संशोधनों के नाम से पुकारा जाता है। 
ग्यारहवें संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय (8पए7"९७00० (!0०पा/) से व्यक्तिगत 
नागरिक द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध अभियोग चलाने का अभ्रधिकार ले लिया 
गया । बारहवें संशोधन की श्रावश्यकता राज़ुनेतिक दलों के भमेलों के कारण 
पड़ गई श्र इसके द्वारा प्रेसीडेण्ट तथा उपाध्यक्ष (५]०0९-?76800०॥॥) के 
चुनाव के लिये अलग-अलग बैलट की व्यवस्था की गई। इसके बाद ६१ साल 
तक फिर किसी संशोधन की आ्रावश्यकता नहीं हुई। तदुपरान्त तीन संशोधन 
हुए जिनका कारण अमेरिका का ग्रह-मुद्ध था। तेरहवें संशोधन के द्वारा दास 
प्रथा का अ्रन्त कर दिया गया और चौदहवें द्वारा 'नागरिकता' की परिभाषा 
करके विभिन्न राज्यों को यह श्रधिकार दे दिया गया कि वे विद्रोह तथा अन्य भीषण 
प्रपराध के अ्रभियोग में भ्रपने राज्यान्तगंत निवासी या निवासियों को नागरिकता से 
वंचित रख सकते हैं अन्यथा नहीं । पन्द्रहवें संशोधन द्वारा जाति, वर्णों तथा दासत्व के 
प्राधार पर किसी को नागरिकता से वंचित न रखने की व्यवस्था की गई। इसके 
बाद फिर कई वर्षों तक कोई संशोधन नहीं हुआ । कई बार काँग्रेस में संशोधन 
के प्रस्ताव रक्‍्खे गए परन्तु उन्हें दो-तिहाई वोट प्रास नहीं हुए | इस बीच जनता 
में कर-सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में तथा सीनेट के सदस्यों के प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित होने के सम्बन्ध में काफी जोश पैदा हुआ । इसका परिणाम यह हुश्ना कि 
सन्‌ १६९१३ से १९३३ तक बीस वर्ष में कुल छः संशोधन हुए । सोलह॒वें संशोधन द्वारा 
काँग्रेस को आय के ऊपर कर लगाने का श्रधिकार प्राप्त हुम्ना परन्तु 
यह अ्रधिकार राज्यों को नहीं दिया गया। सत्रहवें संशोधन द्वारा यह निश्चित 
कर दिया गया कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से हो । 
अठारहवें संशोधन ने_ राष्ट्रीय निषेध (७0073) ल्‍270979007) को जन्म 
दिया; यद्यपि यह बहुत दिनों तक न चल सका । उन्नीसवें संशोधन द्वारा स्त्रियों 
को मतदान का भ्रधिकार प्राप्त हुमा । बीसवें संशोधन द्वारा भ्रध्यक्ष के पद-ग्रहण 
की तिथि बदल दी गई झौर कांगेस के 'लेम डक' (,9776 (४०%) श्रधिवेशन 
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को समाप्त कर दिया गया तथा इक्कीसवें संशोधन द्वारा श्रठारहवें संशोधन की 
केवल पुनरावृत्ति हुई । सन्‌ १६४७ के २२वें संशोधन द्वारा प्रेसीडेण्ट के दुबारा चुनाव 
के सम्बन्ध में यह निश्चित कर दिया गया कि प्रेमीडेण्ट पुनः चुनाव लड़ सकता है 
परन्तु उसका कुल कार्य-काल १० वर्ष से श्रधिक न होना चाहिए। भविष्य में यह 
प्रथा रहेगी या नहीं, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता । 
इन संशोधनों का अध्ययन करने से विदित होता है कि यद्यपि गत शताब्दी 
में भ्रमेरिका में श्रनेक परिवर्तन हुए हैं परन्तु वे वास्तव में मुलभूत नहीं हैं। मुश्किल 
से ही कोई ऐसे संशोवन इनमें मिलेंगे जिन्होंने संघ सरकार की शक्ति को मजबूत 
बनाया हो । वास्तव में श्रघिकृतर ऐमे ही हैं जिन्होंने श्रमेरिका के राजनंतिक जीवन 
की विशेषताश्रों को लेशमात्र भी स्पर्श नहीं किया है । 
उनमें भ्रधिकतर तो निषेधात्मक हैं। वे राष्ट्रीय तथा विभिन्न राज्यों की 

सरकारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाते हैं । इससे हम यह निष्कर्प निकाल सकते 
हैं कि अमेरिका के संविधान के विस्तार तथा परिवतंन को समभने के लिये हमें 
इन संशोधनों के भ्रलावा श्रन्यत्र भी हृष्टिपात करना पड़ेगा। वास्तव में देखा 
जाय तो शभ्रमेरिका के संविधान के विकास तथा उसके विस्तार में संशोधनों का 
इतना महत्त्व नहीं है जितना कि स्टैस्यूटों की व्याख्याप्रों, न्यायिक विनिश्चयों 
तथा रीति-रिवाजों और परिपाटियों का है । 

ह्टैद्यूटों की व्यास्या (5086060।'५ ]8000060॥8) : 

. स्टैल्यूटों की व्याख्याशों में जितना संविधान के विकास में वास्तविक रूप में 
हाथ बेंटाया है उतना २२ संशोधनों ने नहीं। इसका एकमात्र कारण यह है कि 
संविधान के निर्माताग्रों ने तो केवल कड़ी रूपरेखा के रूप में संविधान का निर्माण 
किया | उस रूपरेखा को विस्तृत करना और विस्तारपूर्वक उसकी व्याख्या करना 
सरकार के लिए छोड़ दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि गत वर्षो में इन व्याख्याओओं 
ने प्रत्यन्त वृहत्‌ रूप धारण कर लिया और विधान को कुछ का कछ बना दिया ।* 
श्रतः भ्राजकल की शासन-प्रणाली को पूर्ण रूप से समभने के लिये केवल मूल 
विधान को पढ़ लेना ही काफी नहीं होगा । उन कतिपय पृष्ठों में जो हम जानना 
चाहेंगे वह नहीं मिलेगा । अ्रसली बात तो स्टेख्यूटों की पुस्तकों और प्रशासकीय 
नियमावलियों के बड़े-बड़े पोथों में मिलेगी ।* 
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उदाहरणार्थे, प्रथम धारा के दूसरे और तीसरे भागों में काँग्रेस के दोनों आगारों 
के सद्भुठन की व्याख्या का उल्लेख. है, परन्तु उनके सदस्यों के चुनाव, तिथि, स्थान 
सम्बन्धी बातों का वहाँ कोई उल्लेख नहीं है। यह सब राज्यों की धारासभाशओ्रों के 
विचारार्थ तथा उन्हीं के निणयार्थ छोड़ दिया गया है। इसके अ्रलावा विधान के 
द्वारा न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को तथा काँग्रेस द्वारा समयानुसार स्थापित 
श्रन्य छोटे-छोटे न्यायालयों को प्रदान की गई है । अभ्रब एक स्टेम्यूट जो 
राष्ट्रीय न्याय-विभाग में छोटे-छोटे संघीय न्यायालय स्थापित कर उन्हें उसका शअ्रंग 
निश्चित करता है, विधान का ही अभ्रंग बन जाता है और साथ ही साथ वह 
विधान को विकसित भी करता है । इसी प्रकार यह भी देखने में आता है कि विधि- 
निर्माण-प्रणाली की विस्तृत व्याख्या विधान में नहीं की गई बल्कि यह भी स्टख्यटों 
द्वारा ही पूर्णा रूप से निश्चित की गई है। इसके अलावा विधान काँग्रेस की समितियों 
के बारे में एक शब्द भी नहीं कहता कि किसके द्वारा और किस प्रकार ये नियुक्त 
होंगी । आधुनिक विधि-निर्माण-प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न बातों, जसे समय-श्रवधि 
(0॥6-77788), क्लोजर (0]0807'७), फिलीबस्टर्स (॥]॥008॥80/8) भ्रादि 
के सम्बन्ध में भी संविधान मौन है। यही नहीं बल्कि सन्‌ १७८७ का संविधान तो 
प्रशासकीय विभागों के सद्भुठन, उनकी संख्या, कार्य झ्रादि के बारे में भी बिल्कुल 
चुप है यद्यपि वह इनकी स्थिति को स्वीकार करता है । 

विधान में यह स्पष्टतः लिखित है कि “समस्त व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति 
काँग्रेस में निहित है ।” इस शब्दावली का महत्त्व अत्यधिक है और वह इसलिये 
कि इतनी शक्ति प्राप्त होने पर भी “काँग्रेस ने कभी इसका प्रयोग प्रत्यक्षतः नहीं 
किया बल्कि सवंदा उसने सरकारी अफसरों तथा प्रशासकीय बोर्डो को यह शक्ति 
प्रदान की है कि वे अपने श्रादेशों द्वारा स्टैल्यू टों की कमी को पूरा करें । * 
न्पायिक व्यास्याएं (.प्रत08] ॥09"970080078) : 

मिस्टर जस्टिस होम्स ([7७, उंप3७006 ॥0]॥708) ने एक बार श्रमेरिका 
के संविधान के बारे में कहा था कि “वास्तव में यहाँ पर न्यायाधीश ही कानून बनाते 
हैं श्रोर उन्हें ही बनाने चाहिये” ( 3ंप्रव268 बै० शाप ग्राप& 088]908 ) | 
उनका कहने का तात्पर्य यह था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय तथा 
व्याख्याएँ संविधान में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वास्तव में इन निर्णायों श्रौर 
व्याख्याय्रों का अ्रमेरिका के सांविधानिक विकास में इतना महत्त्व है कि संयुक्त राज्य 
अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने वालों ने यहां तक कहा है कि “सर्वोच्च 
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न्यायालय भ्रविरल गति से चलने वाली एक सांविधानिक परिपद्‌ ((/070770078 
()00800प 079) (20॥9ए07007)) है” | सर्वोच्च न्यायालय ने अ्रमेरिका के 
संविधान में इतनी महत्त्वपूर्गा बातों को प्रविष्ट कर दिया है कि वे आ्ासानी से दृष्टि-पथ 
में नहीं श्रातीं। काँग्रेस को संविधान द्वारा लिखित रूप में दी गई शक्तियों के श्रलावा 
जितनी भी प्रन्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं वे सब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई हैं । यह 
वास्तव में अमेरिका की शासन-पद्धति के विकास में हाथ बंटाने वाली प्रमुख मशीन 
है प्रौर इसका राष्ट्र की सामाजिक तथा झ्राथिक उन्नति में विशेष हाथ है ।" 

सर्वोच्च न्यायालय ने यह सब कुछ मूल लेखों की स्वतन्त्र रूप में व्याख्या करके 
तथा उस व्याख्या को अ्रपनी दब्दावली में प्रशुकत करके किया है। उदाहरणार्थ, 
संविधान में लिखा है कि “काँग्रेस को वारिज्य-व्यवसाय का नियन्त्रण करने का 
श्रधिकार है” । परन्तु वाणिज्य ( (!0॥]70700 ) का क्या प्र्थ है ? सर्वोच्च 
न्यायालय ने सिर्फ इसी एक शब्द पर लगभग सौ निर्णायात्मक ब्याख्याएँ दी हैं श्रौर 
उनके द्वारा काँग्रेस को रेल, तार, टेलीफून, रेडियो, भाप के जहाज, वायुयान भ्रादि 
तक पर अपने वारिज्य के भ्रधिकार को प्रयोग में लाने का भ्रधिकार दिया है; यहाँ 
तक कि मामूली व्यावसाशिक मण्डल भी जो कई राज्यों में व्यवसाय करते हैं, 
उनके द्वारा नियन्त्रित होते हैं ।* अत: यह स्पष्ट है कि यदि कोई राज्य-विज्ञान का 
विद्यार्थी काँग्रेस की वास्तविक शक्ति को जानना चाहता है तो उसके लिये केवल 
संविधान की उन अ्रठारह धाराओं का पढ़ना ही काफी नहीं होगा जिनसे काँग्रेस 
की शक्ति नियत की गई है, वरन्‌ उसे उन धाराश्रों रूपी वृक्ष की विज्ञाल शाखाशओ्रों 
तथा छोटी-छोटी डालियों को ध्यानपूर्वक देखना होगा जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने 
प्रस्फुटित किया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय “संविधान में कोई नूतन बात प्रविष्ट 
नहीं करता है परन्तु यह उसमें नृतन बातें दिखाता अवश्य है”, और ये बाते दूसरे 
व्यक्ति को झ्रासानी से नहीं दिखाई देती हैं । । 
उसे इतना विस्तृत रूप दिया है बल्कि शासन के विभिन्न विभागों के ग्रध्यक्षों तथा 
प्रस्य प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा भी संविधान की धाराओं के श्राधार पर स्वतन्त्र 
निर्णाय किये जाते हैं। यद्यपि उनके निर्णाय न्याय-विभाग द्वारा स्वीकृत होने पर ही 
मान्य होते हैं परन्तु बहुधा वे न्याय-विभाग द्वारा स्वीकृत कर ही लिये जाते 
हैं। अगर किसी पदाधिकारी ने कोई नियम चालू ऋर दिया और बहुत दिनों तक 
उसका कोई विरोध नहीं हुम्ना तो उसे कानून मान लिया जाता है। झाधुनिक काल 
में तो इस प्रकार के निर्गायों की संख्या बहुत बढ़ गई है । 
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रोति-रिवाज श्रथवा परिपाटी ([788208 07 (प90079) : 
टेट्यूटों के समान रीति-रिवाज़ तथा परिपाटियों ने भी भ्रमेरिका के सांविधानिक 
विकास में सहयोग दिया है । बीग्रर्ड ((36७7'0) जो अमेरिका के संविधान के एक 
विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि “हमारी राजनंतिक व्यवस्था में संशोधनों तथा स्टैदयूटों ने 
इतना हाथ नहीं बटाया है जितना कि परिपाटियों ने बटाया है जिनके द्वारा राज- 
नेतिक दल शासन की मशीन को चला रहे हैं ।/" मुनरो भी इस कथन की पुष्टि 
करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिये जो बात आादत बन जाती है वही बात 
राज्य के लिये परिपाटी का रूप धारण कर लेती है।* ये परिपाटियाँ लिखित 
संविधान के ऊपर स्थित एक पिरामिड के समान हैं श्र अमेरिका में राजनंतिक 
परिपाटियाँ इतनी अधिक संख्या में हैँ कि उनका आधार न तो कानुन में दिखाई 
पड़ता है श्रौर न न्यायिक विनिश्चयों में बल्कि वे तो दीर्घंकाल से प्रचलित होने के 
कारण स्वयं ही हृढ़ता को प्राप्त हो गई हैं ।* 
जिन परिपाटियों ने अ्रमेरिका के सांविधानिक विकास में इतना अधिक योग दिया 
है उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक है । सब से महत्त्वपूर्ण परिपाटी का 
सम्बन्ध प्र॑ेसीडेण्ट के चुनाव से है।इस सम्बन्ध में हमें संविधान में लिखी हुई 
व्यवस्था में बहुत अन्तर नजर ग्राता है। संविधान में लिखा है कि प्र सीडेण्ट के चुनाव 
के लिये मतदाता विभिन्न राज्यों में एकत्रित होंगे श्रौर मतदान से पूर्व पूरी परिस्थिति 
से अपने को परिचित करा लंगे। उसमें इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं लिखा 
है कि प्र सीडेण्ट के पद के उम्मीदवार पहले से चुन लिये जायें और वे मतदाताशञ्रीं को 
भ्रपनी ओर खींचने के लिये वायदे करते फिरें। यह सब देन दलीय संगठन की 
है । विभिन्‍न दल वाले ही अपने-भ्रपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और वे मतदाताश्रों 
को स्वतन्त्रतापू्वक निर्णय करने का भ्रवसर ही नहीं देते हैं । प्रायः शासन के तीनों 
विभागों में--व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्याय-विभाग--इस प्रकार की 
परिपाटियाँ नजर आती हैं जो अमेरिका की विभिन्न संस्थाश्रों को एकता तथा प्रयोग- 
शीलता प्रदान करती हैं ।* इसी प्रकार संविधान में लिखा है कि प्रतिनिधि-आागार 
का स्पीकर झ्रागार के सदस्यों द्वारा चुना जाय, परन्तु वह वास्तव में बहुमत-दल 
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श्र 


संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


के द्वारा उसके प्रमुख नेताओं में से मनोनीत होता है। स्पीकर, को जो इतनी अधिक 
शक्ित प्राप्त है उसका आधार भी दीर्घकालीन परिपाटी हो है । 
यह भी एक परिपाटी ही है कि अमेरिका में एक व्यक्ति तीन बार लगातार 
प्रेसीडेण्ट नहीं चुना जा सकता | इसी प्रकार यह भी एक परिपाटी ही बन गई 
है कि सीनेट के सदस्य उच्च पदों के लिये प्रेसीडेण्ट के पास भ्रफसरों के नाम भेजते 
हैं और प्रेमीडेण्ट उन्हें स्वीकार कर लेता है। वंसे संविधान के निर्देशानुसार प्रेसीडेण्ट 
उच्च पदों पर अधिकारी नियुक्त करें श्रौर सीनेट द्वारा उन नियुक्तियों की स्वीकृति 
प्राप्त करें। काँग्रेस की दिनचर्या के विषय में भी अनेक परिपांटियाँ प्रचलित हैं । 
प्रेतीडेण्ट के चुनाव के सम्बन्ध में भी दीघकाल से प्रचलित कई परिपाटियाँ हैं । 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अ्रमेरिका में परिपाटियों और अ्रभिसमयों का 
सांविधानिक विकास में काफी हाथ है यद्यपि इस सम्बन्ध में हम उसका इज्ूलेण्ड से 
मुकाबिला नहीं कर सकते, जहाँ परिपाटियाँ तथा अभ्रभिसमय और भी भ्रधिक महत्व- 
पगों हाथ रखते हैं । 
ग्रत: यह बात स्पष्ट है कि यद्यपि संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का संविधान पूर्णतया 
लिखित है परन्तु फिर भी उसमें सांविधानिक परिपाटियों तथा भ्रभिसमयों द्वारा अनेक 
परिवर्तत कर दिये गए हैं । इस प्रकार की परिपाटियाँ प्रत्येक संविधान में 
नजर प्ावेंगीं श्रीर इसी लिये यह कहा जाता है कि कोई संविधान पूर्णतया लिखित 
नहीं हो सकता । कितना ही कठोर श्रोर अश्रपरिवर्तनशील कोई संविधान क्‍यों न हो 
कालान्तर में उसे समयानुकूल परिवर्तनों को अपने में समाविष्ट होने ही देना पड़ता है 
श्रौर उसे नई-नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बनाना पड़ता है। कोई भी 
भविष्य की घटनाझ्रों को नहीं सोच, सकता । वे तो समय-समय पर उपस्थित होकर 
ही सामाजिक संस्थाग्रों, नियमावलियों, विचारधाराञ्ों और उहूं थयों में परिवतंन 
कराती रहती हैं । यही बात हमें प्रमेरिका के विधान में भी नजर ग्राती है। उसमें 
परिपाटियों, रूढ़ियों तथा अ्भिसमयों द्वारा जितने भी परिवतंन हुए हैं वे सब उसे 
समय के श्रनुकूल बनाने के लिए ही हुए हैं और उस रूप में भ्रपने को परिवर्तित 
करते हुए अ्रमेरिका के संविधान ने अपनी पूर्ण कठोरता को उठाकर रख दिया है। 
अ्रमेरिका के संविधान की उत्पादन-शक्ति 
7 अमेरिका के संविधान के सम्बन्ध में प्रेसीडेप्ट बुड्रो विस्सन (ए०००१/०४ 
७]50०४) ने कहा था कि यह ब्रिटिश संविधान की भाँति एक जीवित तथा 
उत्पादक व्यवस्था है ([ 5 ४८४४"७०] ए ]053 ॥980 40 ॥3408)), 8 ]ए- 
[09 शा एएए॥पे ४५४0॥॥) । ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जा चुका 
है कि यह अत्यन्त परिवतेनशील है, इसके विकास में परिपाटियों, रूढ़ियों तथा 


टणड 


राष्ट्रीय संविधान का विकास 


गभिसमयों का बहुत हाथ रहा है, यह सर्वदा जीवित है और इसमें हमेशा परिवर्तन 
होते आए हैं भ्रौर होते रहेंगे । परन्तु अमेरिका के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं 
कि वहाँ का संविधान परिवतंनशील नहीं है। बल्कि इसकी कठोरता की श्रालोचना 
करते हुए बहुत से विद्वावों ने एक प्रोर ब्रिटिश संविधान की प्रशंसा की है तो दूसरी 
ओर अमेरिका ने संविधान की कट्ु आलोचना की है। वे लोग ब्रिटिश संविधान को 
तो “सदा परिवतेनशील जीवित वस्तु” (७ए४९+-०॥७॥९४॥४९ शायपे ॥ज्ञा९ 
07949780) कह कर उसकी प्रशंसा करते हैं और संयुक्त राज्य श्रमेरिका के 
संविधान के विषय में कहते हैं कि यह तो “नष्ट हुई आशाओं, विगत आदर्शों, प्राचीन 
भयों तथा प्राचीन काल की आथिक औ्रौर सामाजिक व्यवस्थाश्रों का समूह” (]॥ 48 
9 0॥700077076 0० 0०फ्रफ़कका वंतेह्कञाड, 060 ॥0768, 00 
शिक्व8, छ00४0 ७6०0॥0 छापे 800७] 4908) । परन्तु वास्तव 
में बात ऐसी नहीं है। अमेरिका का संविधान पूर्णतया अश्रपरिवर्तनशील नहीं है। 
दूसरे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रमेरिका के संविधान में संशोधन भी हुए हैं 
और रूढ़ियों, परिपाटियों, न्यायिक विनिश्चयों, स्टंट्यूटों श्रादि का भी इसमें बहुत 
बड़ा हाथ रहा है ।* यह कह देना सरासर भूल होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 
संविधान पूर्णतया कठोर तथा भ्रपरिवर्ततशील है । सन्‌ १७८७ के विधान-निर्माताश्रों 
ने ते। केवल एक रूपरेखा ही तैयार की थी, उस रूपरेखा को विस्तारपूर्वक. लिखना 
और समयानुकूल परिवर्तित करना या मोड़ना पिछले १५० वर्षों में ही हमरा 
है । श्राज हमें भ्रमेरिका के संविधान को समभने के लिए केवल २० पृष्ठों को ही 
पंढ़ेंने से जानकारी प्राप्त नहीं होगी वरन्‌ उन तमाम नियमावलियों, स्टैल्य टों, न्यायिक 
निर्णायों श्रादि के संकलित पोथों को देखना पड़ेगा जिन्होंने शासन की मशीन के एक- 
एक पुज में अपनी छाप डाल रक्खी है और डाल रहे हैं। यदि अमेरिका का संविधान 
पूर्ण रूप से कठोर बना रहता तो यह अमेरिका की जनता के श्रनुकल कभी भी 
नहीं हो सकता था क्योंकि गत १५० वर्षों में वहाँ का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन 
श्रत्यधिक बदल गया है । यह श्रमेरिका के संविधान से लिए अत्यन्त गौरव की बात है कि 
इसमें भी ब्रिटेन की भाँति अनेक परिवतंन तथा संशोधन होते रहे हैं । इसी लिये प्रेसीडेण्ट 
विल्सन ने भ्रमेरिका के संविधान की ब्निटेन के संविधान से जो तुलना की, वह बहुत 
कुछ ग्रंशों तक सत्य है हालाँकि ब्रिटेन के संविधान में जो परिवतंनशीलता है बह 
अमेरिका के संविधान से नहीं है। परन्तु इस बात का मूल कारण दोनों देक्षों का 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


इतिहास है । जैसा कि इजड्ध्लण्ड के सांविधानिक विकास के सम्बन्ध में कहा जा चुका 
है, वहाँ का संविधान सँकड़ों वर्षों में शनै:-शने: परिवर्तित होता हुआ आधुनिक रूप को 
प्राप्त कर पाया है। उसका कोई एक श्रोत नहीं है, परन्तु कई श्रोत हैं। उसके विकास 
में चारों, प्रभिसमयों, रूढ़ियों, परिपाटियों, विशेषाज्ञाओ्रों, उदाहरणों भ्रादि ने भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण हाथ बंटाया है, श्रौर उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ पर 
कानून बनाने वाली तथा विधान में संशोधन करने वाली संस्था में तथा प्रणाली में 
कोई भ्रन्तर नहीं है । इसीलिये वहाँ संविधान भ्रत्यधिक परिवतंनशील है| वहाँ पर 
चाहे जब बिना किसी विरोधी प्रक्रिया का सहारा लिए ही संशोधन हो सकते हैं । 
भ्रमेरिका के संविधान के बारे में हम उपयुक्त बातों को स्थान नहीं दे सकते । 
. जिन परिस्थितियों में भ्रमेरिका में सांविधानिक विकास हुआ है वे इज्भूलैण्ड से पूर्णतया 
भिन्न हैं; श्लौर सबसे पहली बात तो यही है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने 
की प्रक्रिया ही बड़ी टेढ़ी है जिसके कारण वहां अधिक संशोधन नहीं हो पाए हैं । 
हाँ, भ्रमेरिका के निवासियों ने एक दूसरी प्रणाली को अ्रवद्षय बड़े पैमाने पर अपनाया 
है भ्ौर वह है न्याय-विभाग द्वारा संविधान की व्याख्या | ये व्याख्याएँ सन्‌ १७८७ के 
बाद से ही होती आरा रही हैं और श्रव भी चल रहो हैं । कई बार सर्वोच्च न्यायालय 
ने श्रपने निर्णायों तथा व्याख्या्रों द्वारा संविधान को विस्तृत रूप दिया है। मुनरो तो 
यहाँ तक कहते हैं कि “प्रत्येक सोमवार के सुबह जब सर्वाच्च न्यायालय अपने फैसले 
देता है तो उनमें कुछ न कुछ संविधान सम्बन्धी परिवर्तन भ्रवश्य दिहित होता है ।' 
न्यायिक व्याख्याश्रों ने वास्तव में अमेरिका के संविधान में बहुत कुछ परिवतंन 
किए हैं यद्यपि औपचारिक रूप में संशोधन द्वारा परिवर्तन करना वहाँ इतना सहज 
नहीं है । | ४ ७७. ४ 
ए।रा५४:7२७7५ (0७0४:४0प४ पा 
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चौथा परिच्छेंद 
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्र सीडेण्ट (राष्ट्पति) 

ब्राइस ([37ए ०७) ने ठीक ही कहा था कि संसार में कोई पद इतना पेचीदा 
ओर मनोवंज्ञानिक दृष्टि से श्रपरिचित नहीं है जितना अमेरिका के राष्ट्रपति का । 
उसके कार्यों व शक्तियों का निरीक्षण करने से प्रतीत होता है कि श्रपने कुछ 
अधिकारों में वह इद्भुल॑ण्ड के क्राउन से समानता रखता है और कुछ में इज्भल॑ण्ड के 
प्रधान मन्त्री से । अ्रतएव हम में यह उत्सुकता ही नहीं बल्कि एक लोलुपता भी 
उत्पन्न हो जाती है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को उसी दृष्टि से. देखें जिससे कि 
इज्जलैण्ड के क्राउन व प्रधान मनन्‍्त्री को देखते हैं ।१ परन्तु यथार्थंतः बात यह है कि 
इनकी पारस्परिक समानताएँ अधिक गम्भीर नहीं हैं और यदि सूक्ष्म दृष्टि से समीक्षा 
की जाय तो प्रतीत होगा कि उनकी समानताएँ इतनी अधिक नहीं हैं जितनी उनकी 
शअ्रसमानताएं हैं ।* भ्रमरिका के राष्ट्रपति के पद की स्थिति व उसके अधिकार एवं 
शक्ति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस बात को सवंदा ध्यान में रखना है 
कि यह एक श्रमेरिका की संस्था है, कि यह श्रमरीका के वातावरणा में कार्य करता है, 
कि इसके ऊपर अमेरिका के इतिहास का प्रभाव पड़ा है श्लौर इसकी समीक्षा अमेरिका- 
निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही मापदण्ड मान कर की जा सकती है । 
अ्रमेरिका के राष्ट्रपति के पद की स्थिति ओर उसके अधिकार व दक्तियों की निष्पक्ष 
व्याख्या व जाँच हम अमेरिका की संस्कृति, इतिहास, भूगोल व परम्परा को छोड़ कर 
नहीं कर सकते । उसके लिये वह अत्यावश्यक है कि हम उसे अमेरिका के वातावरण 
को ही पृष्ठभूमि मानकर देखें श्रोर उसकी स्थिति, उसके अधिकारों व उसकी शाक्‍्तयों 
की पहले निष्पक्ष विवेचना करें और बाद में श्रन्य संस्थाश्रों के साथ तुलना करें । 
कोई भी स्वच्छुन्द विचार जो इसे ध्यान में न रख कर उसकी विवेचना करेगा, 
नि:सन्देह भ्रमोत्पादक होगा । 

यहाँ एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक होगा और वह यह कि अमेरिका-निवा- 
सियों द्वारा प्र॑सीडेन्सी स्वीकार करने का कारण क्या था ? वास्तव में स्वतन्त्रता- 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


संग्राम ने उन्हें यह सिखा दिया था कि एक समुद्ध राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि 
उसका नेता एक हो । एक नेता होने पर ही वह सेना का सेनापति हो सकता है तथा 
देश में विभिन्न राज्यों के बीच ठीक सम्बन्ध स्थापित रख सकता है। संविधान के 
निर्माताओं का यह ग्रटल विद्वास था कि संघीय सरकार की सफलता अ्रध्यक्षात्मक 
प्रगाली द्वारा ही निश्चित की जा सकती है। हाँ, उसकी शक्ति, अवधि व अधिकार 
क्‍या हों -यह बात झ्रासानी से तय नहीं हुई । परन्तु अ्रध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार 
की स्वीकृति श्रासानी से हो गई । 

जैसा कि पिछले एक परिच्छेद में कहा जा चुका है, श्रमेरिका-नित्रासी शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त को मानते थे। इसलिये अमेरिका के संविधान-निर्माताओं ने राष्ट्र- 
पति को व्यवस्थापिका की अधीनता से अलग कर दिया भ्रर्थात्‌ वह न तो उसके द्वारा 
नियुक्त ही हो श्रीर न उसकी इच्छा-पर्यन्त ही अपने पद पर स्थित रहे । हम देखते हैं 
कि सेद्धान्तिक दृष्टि से इज्भूलंण्ड में राजा प्रधान मनन्‍्त्री की नियुक्ति करता है यद्यपि वह 
लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के आधार पर चुना जाता है। फ्रान्स में भी 
ऐसा ही होता है । परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में काँग्रेस को राष्टूपति के चुनाव में 
हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती ।! केवल उस समय उसके हस्तक्षेप 
वी श्रावश्यकता पड़ती है जब राष्ट्रपति के निवर्चिन में किसी भी उम्मीदवार को पूरों 
बहुमत प्राप्त न हो । परन्तु ऐसे श्रवसर बहुत कम म्ाते हैं । 
“राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसका कार्य-काल : 

संपक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चार वर्ष के लिये निर्वाचित किया जाता है, 
यह बात विधान ने स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी है। लेकिन यह दूसरी व तीसरी 
बार भी चुना जा सकता है। वंधानिक हृष्टि से उसके पुनः निर्वाचित किये जाने पर 
कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है । परन्तु वहाँ यह एक परम्परा-सी बन गई है कि एक 
व्यक्ति राष्ट्रपति-पद के लिए दो बार से भ्रधिक न छुना जाय । वाशिज्धुटन 
(१४७४॥॥॥४ ९४०7) और जैफरघन (०।|०।४७)) दोनों को तीसरी बार चनने 
का मौका झाया परन्तु दोतों ने स्पष्ट मता कर दिया। इस परम्परा को केवल 
फ्रन्‍्कलिन रूजवेल्ट (#या॥|॥ 000580ए०)+) ने ही तोड़ा जब कि वह 
तीसरी व चौथी बार चुना गया क्योंकि द्वितीय महायरुद्ध के कारण कुछ ऐसी ही 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं। समय-समय पर यह प्रश्त वहाँ उठता रहा है कि 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का प्रेसीडेण्ट (राष्ट्रपति) 


राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न को निश्चित कर दिया जाय । सन्‌ १६४७ के 
२२वें संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया कि प्रेसीडेण्ट पुन; निर्वाचित भी 
किया जा सकता है परन्तु उसका कुल कार्य-काल १० वे से श्रधिक न हो। मालूम 
ऐसा पड़ता है कि इस सम्बन्ध में कोई परिवतेन होने नहीं जा रहा है और श्रतीत 
की परम्परा ही जारी रहेगी । 
राष्ट्रपति बनने की योग्यताएँ 


कस अऑकेध 


राष्ट्रपति बनने के लिये कुछ योग्वताओ्रों की आवश्यकता है। वे संविधान के 
५ वें परिच्छेद के प्रथम खण्ड की द्वितीय घारा (79 8, 8९00067 4 छाए 
औ7706 ]]) में दी हुई हैं। उनमें लिखा है कि “कोई भी व्यक्ति जिसे संयुक्त 
ज्य की प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त नहीं है श्रथवा जो विधान के ला होने के समय 
संयुक्त राज्य का नागरिक नहीं है, राष्ट्रपति नहीं हो सकता है॥ कोई भी व्यक्ति 
जिसकी अवस्था ३५ वर्ष की नहीं है और १४ साब से संयुक्त राज्य अमेरिका में 
नहीं रह रहा है, राष्ट्परति बनने की योग्यता नहीं रखता ।” इसके अलावा एक बात 
यह है कि राजनतिक दल वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्॒पति-पद के लिए खड़ा 
नहीं करते हैं जिसको भ्रत्यधिक संख्या में लोग न जानते हों दौर जिसे काफी संख्या 
में बोट न प्राप्त हो सके । अत: राष्ट्रपति बनने के लिए “ बी व्यक्ति योग्यता रखता 
है जिसने सावंजनिक जीवन में काफी काम किया है--वह चाहे काँग्रेस में रह कर 
किया हो, चाहे वह किसी राज्य का गवनंर रहा हो, चाहे किसी बड़े शहर का 
मेयर रहा हो, या केबिनेट का सदस्य रहा हो, या कोई राजदूत, न्यायाधीश या 
प्रसिद्ध लेखक रहा हो ।”* 


ण्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली के निर्वाचन की बा 


माणु के 


निर्वाचन केसे हो । इस प्रश्न पर काफी मतभेद भी रहा । बहुत से राज्यों के प्रति- 
निधियों का यह मत था कि काँग्रेस को ही राष्ट्रपति चुनने का अधिकार दे दिया 
जाय, और यह व्यवस्था कुछ समय के लिए स्वीकार भी कर ली गई। परन्तु शीष्र 
ही विधान-परिषद्‌ के सदस्यों के मस्तिष्क में यह बात ञझ्ाई कि ऐसी व्यवस्था होने से 
प्रतिबन्ध और सन्तुलन का सिद्धान्त पूरणतः नष्ट हो जायगा | कुछ लोगों का यह 
विचार था कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के श्रनुसार निर्वाचित किया जाय 


की अल कनन>» था 3 
34 "3७०+>पक+-ा ७४8०५ अवलक३ हो-+- *-००७ 


परन्तु इसका विरोध बहुमत ने किया क्योंकि वे लोग समभते थे कि “ऐसा होने पर 


बहुसंख्यक दल का नेता ही राष्ट्रपति बन जायेगा और उसकी ववबतृता तथा प्रन्य 
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संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का संविधान 


प्रकार की ऐसी ही शक्ति उसे उस पद पर पहुँचा देगी," वास्तविक राजनेतिक झनुभव 
व योग्यता कुछ भी फायदा न पहुँचा सकेगी और न इस प्रकार योग्य व्यक्ति ही चुना 
जा सकेगा । इन बातों का परिणाम यह हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था 
श्रपनाई गई । जो व्यवस्था विधान में लिखी हुई है वह यह है कि “प्रत्येक राज्य 
अपनी व्यवस्थायिका के ग्रादेशानुमार कुछ “निर्वाचक' चुने और उन निर्वाचिकों व की 
संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि-सभा के प्रतिनिधियों _(700]0/08978- 


(५०8) के बराबर होती थी । समय भ्राने पर यह निर्वाचिक्‌ भ्रपने-अपने राज्य मे 


एक स्थान पर इकद हों श्रौर लिखित रूप में अपने वोट दो व्यक्तियों को दे, जिनः जिनमें 
से कम से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की भ्रोर से वे नियुक्त 
_हुए हैं। उसके बाद उनके वाटों को सन्दूक्‌ में सील लगा कर सीनेट के प्रेसीडेण्ट 
के पास भेज दिया जाय जो काँग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उनको गिने 


आर ऑल शा 


श्रौर परिणाम की घोषणा करे । जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हों 


(339 धन कवनकन #फ- “कक के जन ,०,ररन्‍्क3 कक कम <अ 


वही राष्ट्रपति बने; बच्चें वहू सब व्यक्तियों में से पूर्णा बहुमत से निर्वाचित हो । 


४३३५०... 37 ++क2+...४९। अषाकज कै: % -म. 


उससे कम वोट पाने वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उप-राष्ट्रपति बने । 
प्रारम्भ में इस प्रकार का भय था कि शायद पूर्ण बहुमत (श्रर्थात्‌ कुल वोटों की 
संख्या का आधे से ज्यादा) किसी को प्राप्त न हो। श्रतः विधान में यह बात भी 
लिख दी गई कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रति- 
निधि-सभा अधिक वोट पाने वालों में से एक को चुन ले । परन्तु यह भी वोट-प्रथा से 
ही हो श्रौर इस प्रकार से चुनने में प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का 
सब का मिला कर एक ही वोट गिना जाये । इस प्रकार के चुनाव के समय गणापूर्ति 
((प07770 ) करने के लिये राज्यों में कम से कम दो-तिहाई राज्यों के प्रतिनिधियों 
को उपस्थिति अनिवाय है। पुरानी पद्धति के भ्रनुसार राष्ट्रपति ४ मार्च तक अपना 
पद ग्रहण नहीं करता था श्रर्थात्‌ अपने चुनाव के ४ महीने तक वह अपना पद नहीं 
सम्हालता था । यह प्रथा ठीक नहीं थी और इसकी वजह से कभी-कभी गड़बड़ी भी 
होती थी क्योंकि नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति और पूव॑-राष्ट्रपति (जो प्राय: दो विपक्षी 
दलों के होते थे) शासन-कार्य में कुछ गड़बड़ कर सकते थे । इसलिये २० वें संशोधन 
के अनुसार यह निश्चित कर दिया गया कि नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति २० जनवरी 
के दोपहर को भ्रपना पद सम्हाले। यदि संयोगवश उस समय तक राष्ट्रपति का चुनाव 
नहीं हो पाया हो भ्रथत्रा कोई राष्ट्रपति अपने को पद के योग्य नहीं बना पाया है तो 
प-राष्ट्रपति कार्य-भार को सम्हाल लेगा और तब तक काम करता रहेगा जब तक 
निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रपति-पद की शर्ते प्री करके उससे कार्य-भार न ले ले। यदि 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेसीडेण्ट (राष्ट्रपति) 


राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति दोनों में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि कार्य-भार ले सकें 
तो उसकी व्यवस्था काँग्रेस करे । राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर या उसकी मत्यु 
होने पर या अन्य किसी कारणा से भ्रपने पद से हटने पर उप-राष्ट्पति कार्य-भार 
सम्हालेगा । 
यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राज्य की वेधानिक व्यवस्था 
में राष्ट्रपति की निर्वाचन सम्बन्धी समस्याश्रों ने जितनी उथल-पुथल की है उतनी 
किसी अन्य समस्या ने नहीं की है। विधान-निर्माताश्रों का विचार था कि राष्ट्रपति 
के निर्वाचन की पद्धति ऐसी हो जिसमें दलबन्दी, या जन-उत्तेजना, या अ्रचतन्य 
सामूहिक मस्तिष्क (पा०0॥]0970006९त 700 शाथाशा+9) का कोई हाथ 
न हो । परन्तु वह ऐसी कोई भी प्रणाली न निकाल सके और न शायद निकाली 
ही जा सके । जन-साधारण की कल्पना व उसकी भावनाझों को उत्तेजित करने 
वाली चीजों में ग्राज राष्ट्रपति का चुनाव भी एक है |" इसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग 
लेता है।* 
संविधान के निर्माताग्रों की प्रबल इच्छा थी कि संयुवत राज्य अमेरिका का 
राष्टपति अश्रपनी योग्यता के आधार पर हो चुना जाय और निर्वाचन में जनता 
निःयक्षता, न्याय तथा स्व॒तन्त्र विचार-शक्ति से काम ले। परन्तु यह इच्छा पूरी नहीं 
हो पाई है । राष्ट्रपति के चुनाव में दलबन्दी पूणंतया काम करती है और कोई भी 
व्यक्ति दलबन्दी को त्याग कर राष्ट्रपति होने की आशा नहीं रख सकता । दलबन्दी 
ष्ट्रीय मशीन के अच्दर.तक घुस गई है, व्यक्तिगत योग्यता श्रब कोई श्र नहीं 
रखती है । राष्ट्रपति दलबन्दी के आधार पर ही चुना जाता है और उसे बजाय 
अपनी योग्यता का गवं होने के श्र उसे प्रदर्शित करने के जनता की इच्छा को प्रकट 
करना पड़ता है। कहने का तात्पयं यह है कि राष्ट्रपति को जनता श्रपनी भोर नहीं 
खींचती है, भ्रपितु राष्ट्रपति को जनता को अपनी ओर खींचना पड़ता है। उसकी 
शक़्ति इसमें नहीं लगती कि वह भ्रपनी योग्यता से जनता का पूर्ण हित करे परन्तु 
उसकी सारी शक्ति श्रधिक से श्रधिक जनता को श्रपने ग्रुट में मिला रखने में लगी 


औक्‍5+ बनी टन 


रहती है। संविधान के निर्माताश्रों ने यहु कभी नहीं सोचा था कि दलबन्दी इस प्रकार 


शासन की मशीन में प्रविष्ट हो जायगी। उन्होंने कभी भी यह रुयाल नहीं किया था 


वजन |. प«>नआ ता नकडी “मॉल कना रमन “2 चथ्का हा. 


कि राष्ट्रपति का चनाव जनता की इच्छा पर निभर नहीं रहेगा, कि राष्ट्रपति 


-++ ०७५3230>वकक्क»वर कमर 


निर्वाचक कॉलिज द्वारा नहीं चुना जायगा बल्कि शक्तिशाली राजनंतिक दल द्वारा 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


चुना जायगा । इसमें यह भी सम्भव हो सकता है कि राष्टपति कभी-कभी ग्रल्पमतों 
के भ्राधार पर भी चना जा सके क्‍योंकि यदि किसी दल की किसी राज्य में थोड़े 
बहमत से भी विजय हो जाती है तो भी उस दल को उस राज्य के कुल वोट मिल 
जाते हैं जो उस राज्य को प्राप्त हुए हैं और इस हालत में प्रत्येक राज्य में या अधिक 
से अधिक राज्यों में थोड़े-योड़े बहुमत से विजय प्राप्त करने पर भी किसी दल को 
उन राज्यों के सब वोट मिल जाते हैं । 
इसीलिए लास्की ने अपनी पुस्तक “दी ग्रमेरिकन प्रेसीडेन्सी (]॥6 :५677- 
08) [?70४00०॥0७ए) में लिखा है कि “यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 
राष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने वालों में योग्यता और ग्रुण का आधार देखने की 
सम्भावना तो कम ही रहेगी” । योग्यता और व्यक्तिवाद ग्रुण तो अलग उठा कर रख 
दिये जाते हैं । जो ज्यादा महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं उनमें सर्वप्रथम यह है कि राष्ट्रपति 
पद के लिए पहले व्यक्ति ही मिल जाय । प्रायः यह देखने में आता है कि जो व्यक्ति 
एक साल प्रिय रहता है वह दूसरी साल लोगों की नजरों में गिर जाता है। ग्रत: 
एऐंसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुहिकल पड़ जाता है जो काफी समय तक जनता का प्रिय 
| बना रहे । बहुधा लोकप्रियता (जैसी आज हम समभते हैं) व योग्यता साथ-साथ नहीं 
मिलती क्‍योंकि वास्तव में जो योग्य व्यवित हैं उन्हें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की 
आकांक्षा ही नहीं होती । श्राधुनिक युग में तो वह जल्दी ही लोकप्रिय बन जाता है 


माल उड़ाये और अपने साथियों को भी खूब माल दे । अ्रतः राष्टपति के पद के लिए 


कभी-कमी व्यक्ति पाना भी एक समस्या बन जाती है। इसका पभिप्राय यह नहीं कि 
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व्यक्तियों की कमी दे परन्तु श्राशय यह है कि यदि व्यक्ति है तो दल उसके साथ 
नहीं है, भ्ौर दल है तो उसमें व्यक्ति नहीं है । 
| दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में अत्यन्त रोचक प्रतीत होती है वह यह है कि जिस 
व्यक्ति को दीघंकाल तक राजनेतिक क्षेत्र का भ्रनुभव रहा है उस व्यक्ति के लिए वह 
प्रनुभव एक गुण होने के बजाय उसकी सबंप्रियता में एक रोड़ा अ्टकाने वाला पत्थर 
है । दीघेकाल तक राजनंतिक क्षेत्र में रहने से उसके बहुत से दुश्मन हो जाते हैं श्रौर 
. वे उसे बदनाम कर देते हैं ।१ लोग व्यक्ति के दीघ अनुभव का लाभ नहीं उठाना चाहते 
' बल्कि उसके दीघ अनुमब को खत्म करना चाहते हैं । 
राजनेतिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अ्रमेरिका में यह उचित समभा जाता है कि 
राष्ट्रपति के पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार हों वे संयुक्त राज्य के प्रमुख राज्यों 
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संयुक्त राज्य प्रमेरिका का प्र सीडेण्ट (राष्ट्रपति) 


के निवासी हों । इसका भ्रभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समस्त जनता के 
वोटों के आंधार पर नहीं वरन्‌ जनता द्वारा चुने हुए निर्वाचकों के बहुमत के 
ग्राधार पर होता है । 

अमेरिका में यह कहने का रिवाज-सा पड़ गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए 
प्राय; तीन प्रकार के उम्मीदवार होते हैं“ (१) लॉजीकल उम्मीदवार (]0श09 
०७70708॥68 ), (२) सर्वप्रिय पुत्र ([89ए0प7"00 8009), और (३) भ्रन्धकार 
में छिपे हुए या काले घोड़े ( 687]: !078९8 ) | जो राष्ट्रपति किसी भी समय 
राष्ट्र के राष्टपति-पद पर काम कर चुका है या उस पद पर आसीन है श्रौर यदि वह 
पुनरनिवाचिन के लिए प्रयत्न करता है तो वह प्रथम श्रेणी में आता है। दूसरी श्रेणी 
(यानी (9ए0प४॥0० 8078 ) में वे उम्मीदवार हैं जिनको राज्यों ने अपने-प्रपने 
यहाँ से खड़ा किया है श्रौर जो अपने-अपने राज्यों में बहुत प्रिय हैं परन्तु अपने 
राज्यों के बाहर जिनकी कोई पूछ नहीं है । तीसरी श्रेणी (यानी ७7" ॥07'.8९8) 
में वे लोग आते हैं जिनके अ्रचानक ही राष्ट्रपति पद के लिए नाम प्रस्तुत किये जाते हैं; 
जबकि कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है ( यह ऊपर बताया 
जा चुका है कि पूर्ण बहुमत न होने पर काँग्रेम उन व्यक्तियों में से जिनके अधिक 
गोट हैं कुछ छाँटती है श्रौर फिर कम से कम दो-तिहाई राज्यों के प्रतिनिधियों की 
उपस्थिति में अपने वोटों से राष्ट्रपति चुनती है; हालाँकि ऐसे भ्रवसर कम गाते हैं ) 

इस बात के कहने में कोई भी अत्युक्ति नहीं है कि यह श्रावश्यक नहीं है कि 
योग्य तथा श्रनुभवी व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनाए जायें। राष्ट्रपति के निर्वाचन के 
समय जो बात अधिक महत्त्वपूर्ण समझी जाती है वह श्रपने-अपने दल की विजय 
हैन कि सब दलों के व्यक्तियों में से सबसे भ्रधिक योग्य व्यक्ति का चुना जाना। 
परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि शभ्रमेरिका में श्रधिकतर योग्य तथा 
अनुभवी व्यक्ति ही चुने गए हैं। कभी-कभी ऐसा अवश्य हुम्ना है कि श्रयोग्य व्यक्ति 
भी चुने गए हों। शभ्रमेरिका में राष्ट्रति का पद कभी कसा रहा है और कभी 
कैसा । इसकी स्थिति तथा इसका महत्त्व व्यक्ति तथा परिस्थितियों के श्राधार 
हि दलता रहा है ।' 

ति का पद : 

प्रो० हैरोल्ड लास्की का कथन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़े बहुत अंश 
तक राजा है, वह थोड़े बहुत अंश तक प्रधान मन्त्री है। जितना अ्रधिक ध्यानपूर्वक 
इस पद की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उतनी ही भ्रधिक अनोखी इस 
पद की स्थिति नजर श्राती है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि श्रमेरिका के राष्ट्रपति का रु 
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| पद संसार में सबसे ऊँचा पद है जिसे व्यक्ति अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता 
| है। प्राग (022 ) भ्रौर रे ( १8ए )भी कहते हैं कि यूरोप के तानाशाहों को 
' छोड़कर श्रमेरिका के राष्ट्रपति के मुकाबले संसार में किसी के पास शक्ति नहीं 
है श्रौर यह भी तब है जब विधान ने उसके ऊपर काफी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । 
“उसकी शबित व अ्धिकारीं एवं स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि 
एक राज्य का सर्वेर्वा है तथा स्वयं अपना ही प्रधान मन्त्री है। उसकी स्थिति 

. वास्तव में भ्रनोखी है । 


“शाष्टपति के भ्रधिकार व दाक्ति 
- श्रमारका का राष्टपति वास्तव में वहाँ के राष्ट का पति है। वह यथार्थ में 
राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है। उसके पास इतनी शक्ति है जितनी 
संसार के किसी भी निर्वाचित भ्रधिकारी के पास नहीं है। इसीलिए तो यह 
कहा जाता है कि वास्तव में वह राज्य ही नहीं करता बल्कि शासन भी करता 
है । उसवी शक्ति को तीन भागों में बाँठा जा सकता है--(१) कार्यपालिका शक्ति 
(२) व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति, तथा (३) न्यायिक शक्ति । 

>कार्यपालिका सम्बन्धी दक्ति व श्रधिकार--+अमेरिका का राष्टपति कार्यपालिका 
का सर्वोच्च अ्रधिकारी है। वह राष्टीय प्रशासकीय विभाग का सर्वोच्च भ्रधिकारी 
है भझौर उसका यह कत्तंव्य हे वह यह देखे कि सारे देश में विधान व कानुन का 
नियमपूुर्वक पालन होता है +“संग्रुवत राज्य के समस्त बड़े-बड़े पदाधिकारी जिनकी 
संख्या करीब ६,५०,००० है, उसी के द्वारा या नियुक्ति की हुई किसी अधिकृत 
समिति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यद्यपि विधान के अन्तगंत यह बात निहित 
है कि उसकी समस्त नियुक्तियों की स्वीकृति सीनेट दंगी परन्तु वास्तव में सीनेट 
कभी भी उसकी नियुक्तियों को श्रस्वीकार नहीं करती है (शाप्ट्पति स्थल-सेना व 
जल-सेना का सेनापति है'| कोई भी सिविल श्रफसर जो उसके द्वारा सीनेट की 
मंजूरी से नियुक्त किया गया था उसके द्वारा पदच्युत भी किया जा सकृता है। 

इसमें उसे सीनेट की मंजूरी की भी श्रावश्यकता नहीं है । 
राष्ट्रपति ही राजदुृतों को नियक्त करता है, वही दूसरे दंशों के राजदूतों के 
प्रमाण-पत्र लेता है भर” वही ग्रुद्ध व सन्धि की घोषणा करता है छिराष्ट्रपति 


करे ७७ शरन्‍्कके ७७०३० % 2२००: 


संयुक्त राज्य की वंदेशिक नीति का प्रमुख संचालक है हालाँकि इस सम्बन्ध में 


(नरक और. 2५६० कक ५५9 2 अन्‍रंब्अबनाओ के कतार #टार अजकीन-ट 


यहू बात ध्यान योग्य है कि वह बिना काँग्रेस की स्वीकृति के युद्ध-घोषणा 
नहीं कर सकता । यद्यपि राष्ट्रपति बिना सीनेट के दो-तिहाई बहुमत के सन्धि-वार्ता 


भी नहीं कर सकता परन्तु वह बिना सीनेट की स्वीकृति के कुछ हद तक विदेश्ञों 
से समभोते कर सकता है युद्ध-काल में तो राष्ट्रपति की शक्ति बहुत बढ़ जाती है 


जी डिआज- अवक च्म 


१६४ 


संयुक्त राज्य प्रमेरिका का प्रेसीडेण्ट (राष्ट्रपति) 


और वह प्रपने ऊपर समस्त जिम्मेदारियाँ लेकर सारी शक्ति भ्रपना लेता है। राष्ट्र- 
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पति को यह भ्रधिकार है कि वह संकटकालीन भ्रवस्था में सारे राष्ट्रीय जीवन का 
विधाता बन जाय | प्र॑रस)डेण्ट विल्सन ने ऐसा किया भी था । राष्टपति को क्षमा 
प्रदान करने का भी अधिकार है परन्तु वह उन अपराधियों को क्षमा प्रदान नहीं कर 
सकता जिन पर सीनेट द्वारा भ्रभियोग चलाया गया है । 
५ <_..अ्यवस्थापिका सम्बन्धी श्रधिकार-- यह सुन कर पश्राइचर्य होता है कि कायें- 
पालिका का सर्वोच्च भ्रधिकारी विधि-निर्माण में भी हाथ रकखे । वैसे तो संविधान 
के निर्माताश्रों ने शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को अपना कर यह प्रयत्न किया था कि 
कार्यपालिका व व्यवस्थापिका ग्रलग-अलग रहें श्ौर कार्यपालिका के श्रधिकारी का 
विधि-निर्माण में कोई हाथ न रहे, परन्तु बात ऐसी नहीं है और हमें यह देखकर 
विस्मय होता है कि श्रमेरिका के राष्ट्रपति का विधि-निर्माण में भी बहुत बड़ा 
हाथ है। 

शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के आधार पर संयुक्त राज्य में शासन के तीनों 
भाग--व्यवस्था पिका, कार्यपालिका तथा न्‍्यायपालिका--अलग-गअलग हैं श्रौर एक दसरे 


नयी -कममनमम्क-क+ न “अत पकन» तधणे भाप पक भाजा 


से स्वतन्त्र हैं। भ्रतः वेधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका सम्बन्धी कोई 


स> बन ७ 


अधिकार नहीं होना चाहिए | सैद्धान्तिक रूप में यह बहुत कुछ सत्य भी है क्योंकि 
राष्ट्रति न तो व्यवस्थापिका का सदस्य है और न वह उसका झामन्त्रण, विलयन या 
विघटन कर सकता है, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि वह विधि 


निर्माण में अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान रखता है #राष्ट्रपति को यह अधिकार हैं कि वह 
काँग्रेस के दोनों सदनों को अपने सन्देश भेजे । सन्देश लिखित रूप में भेजे जा सकते हैं 


आर वन्‍कल। '“्मबन्ेदकैवज-+ "ुकन >०च, 


,वअक।. अभअन्‍मम राम 


भ्रौर मौखिक रूप में भी पहुँचाए जा सकते हैं कभी-कभी राष्ट्रपति कांग्रेस से कोई 
नया कानून बनाने के लिए प्रार्थना भी कर सकता है ताकि उसके कारें में बाधा न 


पिननस बकरा ५3 अमन जलाना. वह (५ आ 3333-33. >> केक “फारे-क-+ #. आर९-ब+३+कबय ४० 3३० ९, 


पड़े भर उसका प्रशासन-कार्य सुचारु रूप से चलता रहे (बहुघा यह देखा जाता है कि 


कक +#3+०००-०क+कम्यकाक, 


व्यवस्थापिका कोई कानून पास कर देती है परन्तु वह पूर्णा रूप से यह नहीं सोच पाती 
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है कि उसके पालन करवाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वे किस 
प्रकार दूर की जा सकेगी । यह कार्य कार्यपालिका के भ्रधिकारियों का है। वे ही 
उन कठिनाइयों को भली प्रकार सम सकते हैं श्रौर उनका हल भी निकाल सकते 
हहैं। श्नतः राष्ट्रपति ऐसी अ्रवस्था में काँग्रेस के पास श्रपने विचार भेजता है श्रौर उससे 


दि अमक 
वन्‍िननननकि जननी ही मनन +ओ। नमक “क७- ० ज०3.# अनार जि 


उनका समर्थन करने की प्राथना करता है। प्रायः काँग्रस भी उसका भ्रनुमोदन ही 


करती है 


) न ति को काँग्रस द्वारा पारित अ्रधिनियमों के सम्बन्ध में निषेधात्मक 


अधिकार (४०४० ए0ए०7) भी दै। कोई भी अ्रधिनियम या विधेयक तब तक 


पारित हुप्ना नहीं माना जा सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर भ्पने हस्ताक्षर न कर 
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दे । यदि किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति नहीं देता है. तो वह विधेयक उसी 
सदन को पुनविचार के हेतु लौटा दिया जाता है जिसमें वह प्रस्तावित हुआ था। 
परन्तु यदि कॉँग्रेस के दो-तिहाई बहुमत से वह विधेयक पुनः पास हो गया तो राष्ट्रपति 
को भी उसे प्रवश्य मानना पड़ेगा। इमलिए राष्ट्रपति का निपेधात्मक अधिकार सीमित 
है। परन्तु यदि विधेयक के पास करने के दस दिन के श्रन्दर काँग्रेस का विधटन 
(9प|0०प५घ0७॥॥) हो गया तो फिर वह उसके ऊपर विचार नहीं कर सकती है 
प्रोर राष्ट्रपति का निपेधात्मक अधिकार ही लागू रहता है। 
«” #यायपालिका सम्बन्धी प्रधिकार - राष्ट्रपति को न्यायपालिका सम्बन्धी भ्रधिकार 
भी प्राप्त हैं ।विह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है परल्तु 
वहू उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी 
उसे सीनेट की ग्रनुमति लेनी पड़ती है ॥ राष्ट्रपति कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी श्रादेश 
भी प्रचलित कर सकता है श्नौर उन प्रादेशों का भी वही महत्व है जो न्‍्यायजश्षेत्र में 
कानून का है । राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा 
सकता है । 

राष्ट्रपति का संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ा महत्व है । राष्ट्रीय जीवन की वह 
धुरी है। सम्पूर्णा राष्ट्र की प्रखिं उसी पर लगी रहती हैं । वही उसका भाग्य-विधाता व 
रक्षक है। वास्तव में वह एक राजा है यद्यपि वह राजवंश का नहीं है।' चार साल 


, पक उसको शक्ति राजा की शक्ति से किसी भी प्रकार से कम नहीं है । 


_./. राष्ट्रपति के श्पने दल का नेता होने की हैसियत से भ्रधिकार--राष्ट्र का सर्वे- 
सर्वा होने को हैसियत से राष्ट्रपति के प्रनेक अ्रधिकार हैं और उनका हम संक्षेप में 
ऊपर उल्लेख भी कर जुके हैं, परन्तु इनके भ्रतिरिक्त उसके और भी अधिकार हैं जो 
उसे एक राजनेतिक दल का नेता होने की हैसियत से मिले हुए हैं। ये अधिकार 
सांविधानिक नहीं हैं परन्तु इनका आधार परम्परा व दलबन्दी व्यवस्था का संगठन ही 


है। राष्ट्रीय नीति तथा जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर उसका प्रभाव 


न हो । प्रे सीडेण्ट टाफ्ट (१9७[0) ने एक बार कहा था कि “राष्ट्रपति एक दल का 
नेता है श्रौर उसके लिए यह सम्भव नहीं है कि वह किसी समय अपने दल की नीति. 
को छोड़ दे, चाहे वह कार्यपालिका सम्बन्धी हो भ्रथवा विधि-निर्माण सम्बन्धी ।” 


(० प्रत्येक राजन॑तिक दल के कुछ आ्रादश्श होते हैं, उसका कुछ कार्यक्रम व प्रोग्राम होता 


है। उस दल के नेता का राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने पर यह कत्तंव्य हो जाता है। 


कि वहू उसके उू शयों को पूरा करे झ्ौर अपने दल द्वारा निर्धारित की हुई नीति का 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का प्र सीडेण्ट (राष्ट्रपति) 


हैँ 


अ्रनुसरण ही न करे बल्कि काँग्रेस के दोनों सदनों में उसी का पक्ष ले। काँग्रेस के 
भीतर भ्ोर बाहर जहाँ कहीं भी उसके दल-सम्बन्धी नीति पर कोई प्रइन खड़ा होगा 
वहीं पर राष्ट्रपति अपने दल का नेता होने की हैसियत से उसका प्रमुख वक्‍ता 
(959076877%/) माना जायगा.3. 

.. राष्ट्रपति के विशेषाधिकार-- उपयु कक्‍त अ्रधिकारों के अ्रतिरिक्‍त संग्ुक्त राज्य 
ग्रमेरिका के राष्ट्रपति के कुछ श्रन्य विद्येषाधिकार भी हैं [' )इज्धूलैण्ड के राजा की 
भाँति अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब तक अपने उच्च पद पर है तब तक बहु कानून 
के ऊपर है। उसको. गिरफ्तार नहीं किया जा. सकता और न न्यायालय में उसके 
ऊपर मुकदमा ही चलाया जा सकता है..ढ। हाँ सीनेट में ग्रवश्य उसके ऊपर राजद्रोह, 
रिश्वत या अन्य ऐसे किसी महान्‌ अपराध में अभियोग चलाया जा सकता है। अभि- 
योग चलाया जाता है प्रतिनिधि-अ्रागार द्वारा और चलता है सीनेट में । 


राष्ट्रपति की शक्तियों का श्रोत 2 
.. राष्ट्रपति को अपनी शक्तियाँ व भ्रधिकार कई श्रोतों से प्राप्त हैं | उसकी प्रमुख 
शक्तियों का भ्राधार व श्रोत्‌ तो संविधान ही है। संविधान ही. उसे उच्च प॒दा- 


धिकारी नियुक्त करने का, काँग्र स के अधिनियमों के प्रति निषेधात्मक अधिकार प्रयोग 
करने का, सीनेट की मंजूरी पर युद्ध-घोपणा व सन्धि-वार्ता करने का, अपराधियों को 
क्षमा प्रदान करने का, स्थल-सेना व जल-सेना का सेनापतित्व ग्रहण करने का 
काँग्रेस के विशिष्ट अधिवेशन बुलाने का, विभिन्न विभागों के अ्रधिकारियों को भ्रादेश 
देने का, संविधान की रक्षा करने व कानूनों का. पालन करवाने का अ्रधिकार 
देता है । 

राष्ट्रपति की शवितयों का दूसरा श्रोत निहित शवित का सिद्धान्त ([0.)06॥40 
07 ॥7777700 20 ए907'8) है। उसे यह अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा 
पारित कानूनों को विस्तार दे व उनमें जो कुछ यत्र-तत्र कमी रह गई हो उसकी 
पूति करे। वास्तव में काँग्रेस तो किसी भी विषय पर एक रूपरेखा ही बना सकती है। 
राष्ट्रपति को ही यह श्रधिकार है कि वह उस रूपरेखा की विस्तृत व्याख्या करे और 
उसकी कमी की पूर्ति करे । 
2; राष्ट्रपति को बहुत से भ्रधिकार स्टेल्यूटों द्वारा दिये गये हैं। जब भी कांग्रेस कोई 
नया विभाग खोलती है, या कोई कमीशन नियुक्त करती है, या कोई नया पद स्थापित 
करती है तभी वह राष्ट्रपति के भ्रधिकारों में कछ न कछ वृद्धि कर देती है। यह वृद्धि 
प्रपने आप ही हो जाती है क्योंकि यह स्वाभाविक है कि यदि कोई भी नया विभाग 
खुला या कोई भी नया पद स्थापित किया गया तो राष्ट्रपति का कार्य-क्षेत्र_बढ़ ही 
जायेगा । उदाहरणार्थ, व्यापार-नियम पास करके काँग्रेस ने राष्ट्रपति को यह अधि- 
कार दे दिया है कि वह कमीशन द्वारा निर्धारित दर के प्रति भ्रपनी स्वीकृति अ्रथवा 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


भ्रस्वीकृति दे सकता है । इस प्रकार राष्ट्रपति का विदेशी व्यापार में बहुत कुछ हाथ 
हो गया है । 

(७) राष्ट्रपति ने न्‍्यायिक विनिश्चयों से भी कछ शवित प्राप्त की है । जहाँ कहीं 
भी कई बात संविधान में नहीं मिलती वहाँ उसकी व्याख्या न्‍्याय-विभाग ही 
करता है श्रौर वह बहुत से ऐसे मामलों को स्पष्ट करता है जिन पर संविधान 
ब्रित्कल मौन है | उदाहरणार्थ, संविधान ने राष्ट्रपति को यह अ्रधिकार द्वे रखा 
है कि वह अ्रपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है; परन्तु उसमें यह कहीं नहीं 
लिखा है कि क्‍या वह अ्रभियोग सिद्ध होने से पहले भी क्षमा प्रदान कर सकता है ! 
न्याय-विभाग ने अपने निर्णायानुसार यह निश्चित कर दिया है कि वह ऐसा कर 
सकता है 

५ ग्रन्त में, हम यह भी देखते हैं कि राष्टपति को कछ शक्ति परम्परा व व्यवहार 
के श्राधार पर भी प्राप्त है। उदाहरणाथ्थ, राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है भौर 
काँग्रस के अन्दर तथा बाहुर उस दल से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों पर उससे 
परामश लिया जाता है । वह अपने दल के हेतु अध्यक्ष चुनता है श्रौर उस अध्यक्ष के 
द्वारा दल की समस्त कार्यवाही पर नियन्त्रण रखता है। परन्तु व्यवहार ने कहीं-कहीं 
उसकी शब्ति की सीमा भी निश्चित कर दी है । उदाहरण के लिए, संविधान में यह 
लिखा है कि राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से समस्त उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति 
करे परन्तु व्यवहार में बात यह है कि राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करने से पूर्व सीनेट के 
सदस्यों से एक-एक करके परामर्श करता है और साथ ही अ्रपने दल के प्रमुख नेताग्रों 
से भी परामश करता है । 


ग्रमेरिका का राष्ट्रपति क्‍या है ! 
वत्रास्तव में श्रमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित राज्य का सर्वोच्च 


प्रधिकारी है परन्तु उसकी शक्तियों की सीमा भी है। श्रमेरिका में जो उसकी 
स्थिति है वह संसार में और किसी उस प्रकार के पद पर स्थित व्यक्ति की नहीं 
है । उसे जनता निर्वाचित करती है प्रतः जितना उसका जनता के ऊपर प्रभाव रहता 
है और जितना उसे जनता का नेतृत्व प्राप्त है उतना किसी को नहीं है। भारत 
व फ्रान्स में राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित न होकर संसद के सम्मिलित प्रधिवेशन में 
निर्वाचित होते हैं श्रौर जनता का उनके निर्वाचन में प्रत्यक्ष हाथ नहीं होता, श्रतः वह 
राष्ट्रपति में विशेष दिलचस्पी नहीं रखती । परन्तु अ्रमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा 
निर्वाचित होता है श्र इसलिये जनता की उसमें और उसकी जनता में विशेष दिलचस्पी 
होती है। दूसरी बात यह भी है कि यद्यपि जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में स्वतन्त्र 
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विचार से काम नहीं लेती है श्रधिक्तर लोग दलबन्दी के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर 
भी इतना अवश्य है कि अधिकांशत: योग्य व्यक्ति ही चुना जाता है। इसीलिए जनता 
को अपने राष्ट्रपति में विश्वास होता है, वह उसे प्रिय होता है, वह उसकी भश्राज्ञा 
का पालन करती है प्रौर उसे अपना नेता मानती है। वास्तव में जितने सम्मान और 
गौरव का पद अमेरिका के राष्ट्रपति का है उतना अन्य किसी देश के सर्वोच्च अधिकारी 
का नहीं है । 

साथ ही साथ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वह तानाशाह नहीं है । 
उसके पास बहुत शक्ति है और अधिकार हैं परन्तु सब की सीमा है। वह उसका 
उल्लंघन नहीं कर सकता | संयुक्त राष्ट्रीय शासन का ढाँचा संघात्मक है भ्रौर केन्द्र 
तथा घटक राज्यों के बीच विषय बंटे हुए हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के विषय में 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता । उसकी शक्ति पर शक्ति-विभाजन सिद्धान्त की सीमा लगी 
हुई है भ्रतट: यह भी उसके ऊपर नियन्त्रण है श्नौर वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं 
कर सकता और न व्यवस्थापिका या न्यायपालिका के कार्य-क्षत्र में अनाधिकृत रूप से 
प्रवेश कर सकता है। अमेरिका के विधान में प्रतिबन्ध और सन्तुलन के सिद्धान्त 
को भी खूब अपनाया गया है । राष्ट्रपति की शक्ति बहुत है परन्तु उस पर प्रतिबन्ध 
भी लगे हुए हैं । साथ ही साथ राष्ट्रपति के पीछे उसका दल इस प्रकार नहीं लगा 
हुआ है जिस प्रकार इज़ूलंण्ड में प्रधान मन्त्री के पीछे उसका दल । इज्जूल॑ण्ड में तो 
दलीय प्रणाली विकट है। वहाँ चाहे प्रधान मन्त्री गलत करे या सही उसका दल उस 
की पीठ ही ठोकता है। परन्तु अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ राष्ट्पति की इस 
प्रकार पीठ ठोकने वाला कोई नहों है, श्रतः राष्ट्रपति को हमेशा सावधान श्रौर 
चौकन्ना रहना पड़ता है। 

परन्तु फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बहुत शक्ति है । संकटकालीन ग्रव- 
स्थाग्नरों मैं तो उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, और वह एक प्रकार का तानाशाह 
बन जाता है। वतंमान काल में राष्ट्रपति के अधिकार श्रत्यधिक बढ़ गए हैं भ्रौर दिन 
प्रति दिन बढ़ते ही जा रहे हैं ।' 

>प्रमेरिका का राष्ट्रपति श्रोर इड्ुलेण्ड का प्रधान सन्‍त्री 


० जन्‍क-क “वफ हा 


इज्लण्ड और अमेरिका के संविधान में जमीन-भ्रासमान का अन्तर है। यदि . 


इज्भलेण्ड के प्रधान मन्त्री और भ्रमेरिका के राष्ट्रपति के प्रधिकारों व शक्तियों में 


लीनिजल आन लि 5 नल न अिजऔम++ +++++++ न 5 
कल 3 3कन>-+--न० ०, 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


श्रन्तर हो तो कोई श्राइचर्य की बात नहीं है। दोनों में निम्नलिखित असमानताएँ पाई 
_ जाती हैं :-- 

(१ ) इड्धलेण्ड में प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का नेता होता है। वह लोकसभा 
का सदस्य होता है और श्रपने कार्यों के लिए पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी है । 
हुज्भुलण्ड में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को नहीं माना गया है, परन्तु अ्रमेरिका 
में उस सिद्धान्त को माना गया है। राष्ट्रपति न तो व्यवस्थापिका के किसी सदन 
का सदस्य होता है झ्रौर न बह उसके प्रति उत्तरदायी है। वह जनता द्वारा 
निवचित किया जाता है न कि किसी दल का नेता होने के नाते राष्ट्रपति बनाया 


जाता है 
(२) प्रधान मन्‍्त्री का कार्य-काल निश्चित नहीं है । वैसे तो पालियामेण्ट की 


प्रवधि ५ साल की है लेकिन वह पहले भी भंग हो सकती है और यदि भंग न भी 
हो तो मन्त्रिमण्डल पहले खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल ४ साल है । 
बह उससे पहले नहीं हटाया जा सकता श्रौर चार साल के बाद दुबारा भी चुना जा 
सकता है । 

(३) ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्त्री की पालियामेण्ट के प्रति बहुत जिम्मेदारी है श्र उस 
की स्थिति अत्यन्त नाजुक है। उसे जेब में ही त्यागपत्र रकखे रहना पड़ता है । भ्रमेरिक 
के राष्ट्रपति का इस प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है भ्रतः वह अपने क्षेत्र में 
प्रधिक गेर-जिम्मेदार है । 

४) विधि-निर्माण में प्रधान मन्त्री का बहुत हाथ है। वास्तव में देखा जाय तो 
मन्त्रिमण्डल ही इज्भुलेण्ड में व्यवस्थापिका का काय्य करता है और वही कार्यपालिका 
का परन्तु राष्ट्रपति का प्रमेरिका में इतना हाथ नहीं है। इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ 
» बहुत सीमित हैं। राष्ट्रपति भ्पनी श्रोर से विधि-निर्माण में कोई कदम नहीं उठाता 
परन्तु प्रधान मन्‍्त्री तो सब कुछ करता है। प्रत्येक विधेयक पालियामेण्ट में जाने से 
पूर्व प्रधान मन्‍्त्री के घर जाता है। कहने का तात्पयं यह है कि पहले सब मन्त्री 
इकट्ठे बैठ कर उस विधेयक पर मशविरा करते हैं, उसकी रिपोर्ट तेयार करते 
हैं श्रौर तब वह पालियामेण्ट में पेश होता है। प्रधान मन्त्री और उसके साथियों को 
यह भी जिम्मेदारी होती है कि वे उसे पास करायें । अमेरिका के राष्ट्रपति के ऐसे 
कोई कार्य नहीं हैं । 

2 (५ ) बजट वगरह के बनाने में भी राष्ट्रपति का कोई ऐसा हाथ नहीं है जैसा 
कि इज्ूल॑ण्ड में प्रधान मन्त्री का है। प्रधान मन्‍्त्री चान्सलर श्रॉफ दी एक्सचेकर के 
द्वारा ग्राय-व्यय सम्बन्धी सारा कार्य अपने हाथ में रखता है। राष्टपति को इस क्षेत्र 
में विशेष ग्रधिकार नहीं है । 

(६) शासन-कार्य में राष्ट्रपति की जिम्मेदारियाँ अ्रधिक हैं और इसका कारण 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का प्रेसीडेण्ट (राष्ट्रपति) 


यह है कि वह राष्ट का सर्वोच्च अधिकारी है और “वह संसार में वास्तव में एक बड़ा 
शासक है” (झ्रॉग) । संकटकालीन अवस्था में उसकी जिम्मेदारियाँ ग्रत्यधिक बढ़ 
जाती हैं । मन्त्रिमण्डल तो बदल भी जाएँ (और विषम परिस्थिति होने पर यदि वे 
अ्रयोग्य सिद्ध हुए झौर पालियामेण्ट ने श्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया तो वे 
अवश्य बदल जायेंगे) परन्तु राष्ट्रपति की शक्ति और भी अ्रधिक बढ़ जायगी । परन्तु 
इतनी बात अवश्य है कि शान्ति के समय तो प्रधान मन्त्री की ही शक्ति शभ्रधिक होती 
है और रैम्ज म्योर के अनुसार तो उसकी इतनी शक्ति होती है जितनी भअ्रमेरिका 
के राष्ट्रपति की भी नहीं होती ॥' 

(७) अमेरिका के राष्ट्पति को शासन के समस्त उच्चाधिकारियों को नियुक्त 
करने का अधिकार है। इज्डलैण्ड में प्रधान मन्त्री को ऐसा अधिकार नहीं है श्रौर 
उप्ते मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को चुनने में भी बहुत-सी बातें सोचनी पड़ती हैं । 

आधुनिक काल में अमेरिका के राष्ट्रपति और इज्जूलेण्ड के प्रधान मन्त्री दोनों 
का ही कार्य-क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अपने-प्रपने क्षेत्र में अपने-अपने विधान की 
सीमाओं व व्यवहारों की पद्धति में बंघे हुए दोनों ही अत्यधिक शक्ति रखते हैं । 
उनकी अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग संविधान के ढाँचे हैं, भ्रलग-अ्रलग 
प्रणालियाँ हैं । एक राज्य एकात्मक है तो दूसरा संघात्मक है; एक में राजा है तो 
दूसरे में प्रेसीडेण्ट । यदि दोनों में हम विभिन्‍नताएँ पाएँ तो कोई विस्मय की बात 
नहीं ।* ० गा 
राष्ट्रति तथा काँग्रेस : / ...ः 

अमेरिका का राष्ट्रपति एक मामले में तो इज्भुलंण्ड के प्रधान मन्त्री का मुकाबिला 
नहीं कर सकृता-दइज्भलंण्ड का प्रधान मन्‍्त्री पालियामेण्ट का स्वामी है परन्तु 
श्रमेरिका के राष्ट्रपति का काँग्रेस के ऊपर कोई जोर नहीं है । प्रधान मन्त्री पालिया- 
मेण्ट को धमकी भी दे सकता है परन्तु राष्ट्रपति अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकता । 
पोक ([१00;) और रूजवेल्ट (॥8॥0050४8]0) भी इस बात को मान गये कि 
वे काँग्रेस से अपनी नीति का जबरदस्ती अतुमोदत नहीं करवा सकते, चाहे भले ही 
काँग्रेस में उनके दल का बहुमत था। राप्टपति काँग्रस को भंग भी नहीं करा सकता 
श्रौर सिवाय सड्भूटकालीन परिस्थितियों के सामान्य अवस्थाश्रों में राष्ट्रपति का न 


जे अन्‍मम- 2० +े “जन + “»न्‍जनमम जन ननी, 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


तो काँग्रेस पर कोई प्रभाव रहता है और न वह उसके कार्य-क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप . 
करता है। विधि-निर्माण का काये काँग्रेस का है, और राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता । 

परन्तु यह कहना कि राष्ट्रपति का विधि-निर्माण में कोई हाथ नहीं है, सरासर 
भूल है | यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ज्ञात हो जायेगा कि राष्ट्रपति व्यावहारिक रूप 
से इस मामले में बहुत हाथ रखता है | इसीलिये तो यह कहना कि राष्ट्रपति _का 
विधि-निर्माणा में कोई हाथ नहीं है “सिद्धान्त को बतलाना है, व्यवहार को नहीं ।१ 
इस बात को हम ऊपर बतला चुके हैं कि राष्ट्रपति किस प्रकार काँग्रेस को अपने 
ग्देश भेजता है, किस प्रकार वह निषेधात्मक अधिकार का प्रयोग करता है और 
किस प्रकार वह कभी-कभी स्वयं ऐसे आदेशों को प्रचलित करता है जो किसी कानुन 
के अ्रन्तर्गत नहीं आते हैं परन्तु उनके पालन करवाने के लिए आवश्यक होते _ हैं । 
यद्यपि उसको इस क्षेत्र में इतना अधिकार प्राप्त नहीं है जितना इज्भुल॑ण्ड में प्रधान 
मन्त्री को है परन्तु फिर भी वह विधि-निर्माण में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हाथ रखता है । 

राष्ट्रपति काँग्रस को देश की समस्त बातों से सूचित करता है और तत्सम्बन्धा 
सलाह देता है । काँग्रस भी उसके परामर्श से ही कार्य करती है । यद्यपि अमेरिका 
में शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त माना गया है परन्तु वह अक्षरशः लागू नहीं किया 
गया है । दोनों शासन के विभागों का कार्य-क्षेत्र अलग-अलग है परन्तु दोनों एक दूसरे 
के सहयोग से कार्य करते हैं। समय-समय पर राष्ट्रपति काँग्र स को सन्देश भेजता है 
(आजकल तो ये सुन्देश बहुत संख्या में भेजे जाते हैं) और काँग्रेस उन पर विचार 
करती है। प्रसिद्ध “मुनरो सिद्धानन” (0[0॥॥/'० 7200070॥0) भी सन्देश के रूप 
में उत्पन्न हुआ था। अ्राधुनिक काल में यह स्पष्ट नजर आ्राता है कि ज॑से-ज॑से राज- 
नेतिक व आशिक क्षेत्र की समस्याएँ बढ़ती जा रही है वंसे-वंसे राष्ट्रपति का प्रभुत्त्व 
भी बढ़ता जा रहा है। काँग्रेस भी समय की विकटता से भली-भाँति परिचित है 
और वह प्राय: राष्ट्रपति के साथ संघर्ष में नहीं श्राती है। इसीलिए तो 'सीनेट की 
उदारता' (80907५94 00प्रा५689) शभ्राज एक बहुत आम बात हो गई है। 
सीनेट राष्ट्रपति की बात को स्वीकार कर अपनी उदारता का परिचय देती है। 
उपसंहार : ह 

राष्ट्रपति का पद, जेसा कि श्रमेरिका में है, वास्तव में एक झनुठी स्थिति रखता 
है श्रोर वह अ्रमेरिका के सांस्थिक जीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व ग्रहण करता है। 
कोई भी व्यक्ति, जो अमेरिका के संविधान का अध्ययन करता है, इस बात को नहीं 


4 पक इच्तए वीर 0 रिजांवछा। विद्वछ]् गए वैद्यापे के (लडाडता 0 45 “(७ (8६ ]ल्‍047050- 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का प्र सीडेण्ट (राष्ट्रपति) 


भूल सकता कि विधान के निर्माताओं ने राष्ट्रपति के पद को बनाने में श्रपनी बुद्धि 
का ही परिचय नहीं दिया है बल्कि अमेरिका के चरित्र, उसकी संस्थाओं श्रौर उसकी 
परम्पराश्रों की कभलक का भी आभास दे दिया है। कितने विस्मथ श्र रोचकता 
की बात है कि राष्ट्रपति काँग्रेस को हुक्म दे सकता है, उससे बहस कर सकता है, 
उसकी आरजू व मिन्नत भी कर सकता है, उसे मजबूर भी कर सकता है; परन्तु है 
उससे बिल्कुल अ्रलग । एक अजीब बात यह है कि उसका काँग्रंस में कोई स्थान नहीं 
है, वह काँग्रेस में अपनी पार्टी का नेता भी नहीं है और यदि उसे अपने दल का 
काँग्रेस में सहयोग लेना है तो वह उस दल को अपनी ओर खींचेगा, दल उसकी 
झोर उसे ग्रपना नेता समभ कर नहीं भागेगा ।" इसीलिए तो यह कहा जाता है 
कि राष्ट्रपति के पद का महत्व व उसकी शक्ति व्यक्ति विशेष के समय में परिस्थि- 
तियों के वशीभूत व व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के आधार पर बदलती रही है ।* 

ऐसा भी समय आया है जब काँग्रेस ने राष्ट्रपतियों की हर मामले में हाँ में हाँ मिलाई 
है जैसा कि जेक्सन, लिड्धून, विल्सन व रूजवेज्ट के समय में हुआ ; श्रौर ऐसा भी 
हुआ है कि काँग्रेस ने विधि-निर्माण किया है और राष्ट्रपति ने चुप्पी साध ली है 
जसा कि सन्‌ १८५३६ से १८६१ तक तथा १८६५ से १८८६ तक हुग्ना । कहने का 
तात्पयं यह है कि शवित को हथियाना और उसका प्रयोग करना दोनों बातें भिन्न हैं 
और इसी में व्यक्ति की स्वयं की शक्ति का भी परिचय मिल जाता है। हु 

आधुनिक युग में अ्रमेरिका में शक्तिशाली राष्ट्रपतियों की अधिक भरमार रही 
और इसका एकमात्र कारण यही है कि वर्तमान युग में अमेरिका में पूंजीवादी जनतंत्र 
ने वही समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं जो उसने पश्चिमी योरुप में खड़ी कर दी हैं। 
आधुनिक समय में यह भी नजर झा रहा है कि एक ही व्यक्ति के दुबारा चुने जाने 
की सम्भावना भी कम रहती है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि प्रथम तो 
उनकी एक बार के कार्य-काल में ही सारी शक्ति क्षीण हो जाती है श्रौर दूसरे उस 
अ्रवधि में उसे तमाम राजनैतिक बुराइयों का केन्द्र बनना पड़ता है, आलोचनाश्रों का 
शिकार बनना पड़ता है, और विपक्षी दल के द्वारा की गई बदनामी की बोछारे 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का संविधान 


सहनी पड़ती हैं। परन्तु अमेरिका अपने में से योग्यतम व्यक्ति ही छाँटता है और 
यह पक्षपात की बात नहीं है कि अ्रमेरिका-निवासी इन मामलों में बुद्धि भर न्याय 
का परिचय देते हैं । 

ग्राज के युग में प्रमेरिका की शकित प्रमुख शक्तियों में गिनी जाती है। अमेरिका 
का रौब श्राज सम्पूर्गा विश्व मानता है, उसको सब इजत की नजर से देखते हैं । 
ऐसे राष्ट्‌ का राष्ट्रपति कितनी बड़ी हस्ती होगी, इसको हम स्वयं विचार सकते हैं । 
प्राज राष्ट्रपति का पद केवल एक पद ही नहीं रहा है वरन्‌ एक संस्था बन गया है |” 
“श्राज विश्व में किसी पद की इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी राष्ट्रपति के पद की । 
इस पद को प्राप्त करने वाले को उन सब का विश्वासपात्र बन कर रहना पड़ता है 
जिन्होंने उसे चुना है । शक्ति वास्तव में एक खतरनाक वस्तु है श्लौर इसका दुरुपयोग 
करने की भी मानव को बड़ी लोलुपता होती है और खतरे का विश्वास के साथ 
सामना करने पर ही मनुप्य उस शक्ति की कीमत चुका सकता है जो उसे प्राप्त 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का प्र सीडेण्ट (राष्ट्रपति) 
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पांचवाँ परिच्छेद 
कैबिनेट श्रौर उसका शासन-विधान में स्थान 


केबिनेट तथा उसके सदस्यों के चुनाव का संद्धान्तिक श्राघार : 
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार अमेरिका में संघ सरकार का 
सर्वोच्च श्रधिकारी राष्ट्रपति है। संविधान में केबिनेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं 
है । इसी कारण. अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति "एक ( 978]6 ) में ही 
निहित कही जाती है। परन्तु केबिनेट की उत्पत्ति भी प्रारम्भ में ही बहुत दिन 
पहले हो गई थी | इसका सांविधानिक झाधार भी है और वह यह है, जंसा कि 
संविधान की एक धारा में लिखा हुआ है, कि राष्ट्रपति प्रशासन के विभिन्न भागों 
के मुख्य अधिकारियों से अपने-अपने विभाग सम्बन्धी मामलों में परामझणं करे।" 
इस धारा के अनुसार सन्‌ १७६१ में ही यह प्रथा घुरू हो गई कि राष्ट्रपति 
टट विभागों के प्रमुख अधिकारियों से परामश लेने के लिए कॉन्फ्र नस करने 
लगा । सबसे पहले प्रसीडेण्ट वाशिज्भुटन ने शासन के चार विभागों के श्रध्यक्षों 
( कोषाध्यक्ष, युद्धओसचिव, पोस्टमास्टर जनरल तथा एटोर्नी जनरल ) से केवल 
लिखित परामरश ही नहीं माँगा वरन्‌ उनसे मौखिक रूप में भी समय-समय पर 
रामश किया | इस प्रकार शासन-विभाग के श्रध्यक्षों से परामश करने की प्रथा 
चल गई और केबिनेट प्रणाली का जन्म हुझा । भ्रत: अ्रमेरिका की केबिनेट प्रणाली 
का वास्तविक आधार व्यवहार तथा पद्धति ही है, संविधान नहीं है। श्राजकल 
अमेरिका की केबिनेट में समस्त विभागों के श्रध्यक्ष सम्मिलित हैं। वे सब राष्ट्र- 
पति के द्वारा सीनेट की स्वीकृति से निग्रुकत किए जाते हैं और सीनेट प्रायः स्वीकृति 
दे ही देती है । नया राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद ही अपनी केबिनेट के सदस्यों के 
नाम घोषित कर देता है और वे लोग तब तक उस पद पर काम करते हैं जब तक 
राष्ट्रपति अभ्रपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति चाहे जब उन्हें पदच्युत भी कर 
सकता है। भ्रपनी केबिनेट के सदस्यों को चुनने में राष्ट्रपति को इद्धुलैण्ड के 
प्रधान मन्त्री की श्रपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता है। यद्यपि वह इस सम्बन्ध में अभपने 
दल का रुूयाल रखता है ओर यथासम्भव अपने दल के व्यक्तियों को चुनता है, 
परन्तु फिर भी यदि वह चाहे तो श्रन्य व्यक्तियों को भी चुन सकता है। उसके 
लिए यह श्रावश्यक नहीं कि वह अपने दल के प्रमुख नेताओझ्नों को ही चुने, बल्कि 
वह ऐसे लोगों को भी छुन सकता है जो उसके अ्रधिक समीप रहे हैं, या जो अपनी 
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केबिनेट और उसका शासन-विधान में स्थान 


विद्वता के लिए प्रसिद्ध हैं, या जिन्होंने काफी समय तक सार्वजनिक जीवन में 
कार्य किया है। वह ऐसे व्यवितयों को भी चुन सकता है जो किसी दल के सदस्य 
नहीं हैं बल्कि उसके मित्र हैं और जिन्होंने चुनाव में उसकी काफी सहायता 
की है तथा जिनके ऊपर वह भरोसा कर सकता है । परन्तु उसे यह ध्यान श्रवश्य 
रखना पड़ता है कि जो लोग उसने चुने हैं वे विभिन्न भौगोलिक क्षत्रों के हैं श्रौर 
जिनमें लोगों का विश्वास है तथा जो अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओ्रों को समभते 
हैं व जिनका अपने-अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव है। चुने हुए व्यक्ति राष्ट्रपति के 
प्रति श्रपने कार्यों के लिये उत्तरदायी होते हैं । वह चाहे जब उन्हें परथक भी कर 
सकता है, वसे ऐसा बहुत कम हुआ है । 

यह बात स्पष्ट है कि केबिनेंट का कोई सदस्य राष्टपति से विमुख नहीं हो 
सकता और यदि वह ऐसा करता है तो उसके लिए सिवाय त्यागपत्र देने के दूसरा 
कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि केबिनेट के सदस्यों व 
राष्ट्रति के बीच कोई बहस या मतभेद हो ही ने श्रौर वे लोग हमेशा राष्टपति की 
हाँ में हाँ मिलाते रहें। केबिनेट के सदस्य भ्रपनी बैठक में खूब बहस कर सकते ) 
हैं परन्तु जब राष्टपति ने कोई बात निश्चयात्मक रूप से कह दी तब सब को _ उसे 
स्वीकार करना ही होगा । कम से कम सावंजनिक मामलों में तो कोई विरोधात्मक-| 
आवाज सुनी ही नहीं जा सकती | आन्तरिक मतभेद भले ही हो परन्तु बाहर से तो 
केबिनेट को हमेशा यही दिखाना पड़ता है कि वह एक है और उसमें कोई मत- 
भेद नहीं है ।*,केबिनेट के किसी सदस्य के त्यागपत्र का राष्ट्रपति की स्थिति पर 
कोई श्रसर नहीं पड़ता है और यह सवंविदित है कि प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्य-काल 
में कोई न कोई सदस्य अवश्य ही त्यागपत्र देंगे। इड्भुलंण्ड में या फ्रान्स में जब कोई 
केबिनेट का सदस्य त्यागपत्र देता है तो प्रधान मन्‍्त्री कांसिर चक्‍कर खा जाता 
है ।(तिनु १८५१ में पामस्टंन को पदच्युत करके तत्कालीन प्रधान मन्त्री लॉ 
जॉन रसेल अधिक दिनों तक प्रधान मन्त्री नहीं रहें) लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति 
को कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी केबिनेट 
का सदस्य, जिसे बह प्रदच्यत करता है, इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह राष्ट- 
पति की स्थिति को खतरे में डाल दे अ्रमेरिका की केबिनेट तो राष्ट्रपति की 
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२ यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि श्रमेरिका में केबिनेट के सदस्य 
काँग्रेस के किसी सदन के सदस्य नहीं होते श्रौर न उनकी केबिनेट से बाह 
कोई भ्रावाज_ ही हैं | परन्त्‌ इज्भलेण्ड में वे पालियामेण्ट के सदस्य होते 
झोौर उनके पीछे साथी भौ होते हैं। केबिनेट से भ्रलग होने पर वे प्रधान 
मन्‍्त्री की नीति की झ्ालोचना करके उसके हर कारय॑ में रोड़ा श्रटका सकते हैं। 
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एक प्रकार की दासी है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसकी शक्ति को बढ़ा सकता है 
ग्रौर चाहे तो घटा सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका की केबिनेट 
की स्थिति राष्ट्रपति के ऊपर है, वह चाहे जैसी उसे बना सकता है। ' 
वास्तव में जिन लोगों को यूरोप की केबिनेटों का पूर्णा ज्ञान है उनके लिए 
श्रमेरिका की केविनेट एक विचित्र-सी वस्तु है, हालाँकि केबिनेट का जो भ्रथ समझा 
जाता है भ्रौर जिस प्रकार वह यूरोप की प्रतिनिधि-सरकारों में काम कर रही है, 
उस हृष्टि से श्रमेरिका की केविनेट वास्तविक केबिनेट के समीप मुश्किल से ही पहुँच 
पाती है ।* 
मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व (90779) ॥808]00॥9009) : 
केविनेट राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली एक निकाय (0009) है। यह ऐसे 
सदस्यों की निकाय नहीं है जिनके साथ उसे काम करना पड़ता हो श्रौर जिनके ऊुपर 
ही वह निर्भर रहता हो । बसे तो प्रति सप्ताह केबिनेट की बैठक होती हैं मोर उन 
/ विषयों पर विचार-विनिमय_ होता है जिन्हें राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है, लेकिन_इस 
! प्रकार की बंठकों में जो निर्णय होते हैं उनमें कोई सामूहिक जिम्मेदारी का प्रदन 
| नहीं होता और न बड़े-बड़े विपय केबिनेट की बैठकों में रक्खे ही जाते हैं । फ्र कलिन 
रूज़वेल्ट ने अपने कोर्ट प्लान ((!0प7+ ?]8॥) को बिना केबिनेट के सदस्यों की 
जानकारी के ही त॑यार कर दिया था। यदि केबिनेट के सब सदस्य एक हो जायें 
तो भी वे राष्ट्रपति की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते हैं। किसी भी विभाग 
में, यदि राष्ट्रपति चाहे तो, अपनी ही चला सकता है। उसकी ही बात सब को 
मान्य होती है और वही अन्तिम निर्णायक होता है। केबिनेद का यदि कोई भी 
सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध जाता है तो वह अ्रपने को ही खतरे में डालता है। ब्राइन 
(3/'90॥) जैसा प्रसिद्ध राजनंतिक दल का नेता भी अपने को त्याग-पत्र देने के 
बाद न सम्हाल सका ।” अमेरिका की केबिनेट के सदस्य वास्तव में प्रेसीडेण्ट को कृपा 
के पात्र हैं। 
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श्ण्प 


केबिनेट और उसका शासन-विधान में स्थान 


इज लेण्ड या फ्रान्स में प्रधान मन्‍्त्री को केबिनेट के सदस्य चुनते समय जिन बातों 
को ध्यान में रखना पड़ता है उन बातों को अमेरिका में राष्ट्रति को नहीं रखना 
होता । इज्धलेण्ड या प्रान्स में तो केबिनेट की एकता का ध्यान रक्‍्खा जाता है परन्तु 
अमेरिका में इसका कोई महत्व नहीं द्ै.। वहाँ राष्ट्रपति को कोई टीम नहीं बनानी है 
जैसी इजुल॑ण्ड में या फ्रान्स में प्रधान मन्‍्त्री को बनानी होती है भ्रमेरिका में यह ग्राव- 
इयक नहीं है कि राष्ट्रपति केबिनेट के सदस्य चुनने के समय सब से भली-भाँति परिचित 
ही हो या केबिनेट के सदस्य एक दूसरे से भली-भाँति परिचित हों । यह बात तो इज्- 
लेण्ड में ही है जहाँ सब मन्त्री एक ग्रुट के होते हैं, सब एक दूसरे से भली-भाँति परिचित 
होते हैं और सब से पालियामेण्ट खूब परिचित होती है । 
“कैंबिनेट के सदस्यों की नियुक्तित : 

शासन के विभिन्न विभागों के भ्रध्यक्षों को चुनने में राष्ट्रपति के ऊपर कोई सांवि- 
धानिक प्रतिबन्ध नहीं है । वह चाहे जिसे चुन सकता है, परन्तु यदि वह सीनेट या 
प्रतिनिधि-आगार के किसी सदस्य को चुनता है तो उस सदस्य को काँग्रेस की सदस्यता 
से त्यागपत्र दे देना पड़ता है । केबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति की स्वीकृति सीनेट देती 
है । यहाँ पर यहू बात कह देना उपयुक्त होगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए 
केबिनेट के सदस्यों की सीनेट स्वीकृति दे ही देती है। ये लोग राष्ट्रपति के ही सहायक 
ब उसके ही व्यक्ति होते हैं श्रौर सीनेट द्वारा उन्हें प्रस्वीक्ष करना शासन के लिए 
जबद्द॑स्त रोड़ा बन जावेगा ।* यह एक प्रथा सी बन गई है यद्यपि भ्राधुनिक काल 
में ही एक बार इस प्रथा के विरुद्ध भी काय्य हो गया है । यद्यपि यह स्वीकृति केवल 
नाममात्र को ही है, तथापि राष्ट्रपति को अपनी केबिनेट के सदस्यों को चुनने में कुछ 
विचा र-शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है हे पहली बात तो यह है कि वह अ्रपने दल में 
से ही केबिनेट के सदस्य चुनता है ( प्रेसीडेण्ट वाशिड्भटन ने जरूर दूसरे दलों से सदस्य 
चुने थे और उसने जेफसंन (00/07/807) को राज्य-सचिव (86070(७/'ए ०0 
50806) तथा ग्रलेक्जेण्डर हैमिल्टन (॥]०5४७॥06" ्ि०»॥7]0070) को कोपषा- 
घ्यक्ष (50076697'ए 07 [7698पर'ए) बनाया था। दोनों ही भ्रपने-प्रपने पद के 
लिए श्रत्यन्त योग्य व्यक्ति थे । लेकिन उन दोनों के राजनंतिक सिद्धान्त बिल्कुल विप- 
रीत थे और कभी-कभी वाशिज्भरुटन को बड़ी परेशानी का मुकाबिला करना पड़ता था 
प्रतः यह एक प्रथा सी बन गई कि केबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के _दल के. स्‍स्ज क्‍ 
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जिससे उनमें झ्रापस में मतभेद न हो । श्राजकल यही प्रथा प्रचलित है; कभी-कभी 
भले ही कोई नियुक्ति इसके विरुद्ध हो जाय । 
९) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, केविनेट के सदस्यों को चुनते समय राष्ट्रपति 
को भोगोलिक परिस्थितियों का भी विचार रखना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में 
कोई भी राष्ट्रपति श्रपनी केबिनेट में एक ही क्षेत्र के सदस्य नहीं रबखेगा; हालाँकि 
इस विपय में कोई कड़ा नियम नहीं है| यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि केबिनेट 
जनता की प्रतिनिधि नहीं है भ्रौर यदि राष्टपति विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
उसमें रखता है तो वह इसलिये नहीं कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि उसमें हों बल्कि 
इसलिए रखता है कि वद्द जानता है कि राजनंतिक दृष्टिकोण से यह उसी के हित में 

! इसके अलावा राष्टपति श्रपने कुछ मित्रों को भी केबिनेट में लाने की कोशिश 
करता है। पिछले ५० वर्षों में प्रत्येक केबिनेट में कम से कम एक सदस्य ग्रवश्य ऐसा 
रहा है जिसकी राष्टपति से गहरी मित्रता रही है। केबिनेट के सदस्यों में दो बातों का ' 
होना आवश्यक है - एक तो वे राष्ट्रपति के विश्वासपात्र हों और ठीक परामर्श दें, 
तथा दूसरे उस विभाग के, जो उन्हें सौंपा जाय, विशेषज्ञ हों । परन्तु झाधुनिक काल 
में यह देखा गया है कि केबिनेट के सदस्यों का परामर्श देने का काम अधिक महत्व 
नहीं रखता है । बहुत से ऐसे व्यक्ति, जो केबिनेट के सदस्य नहीं हैं, राष्ट्रपति पर इस 
क्षेत्र में, श्र्थात्‌ परामश देने के क्षेत्र में, केबिनेट के सदस्यों की श्रपेक्षा अधिक प्रभाव 
रखते हैं । 

उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य भ्मेरिका की केबिनेट एक ऐसी 

निकाय है जिसमें विभिन्न विचारों के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं और उनकी नियुक्ति के 
सम्बन्ध में मित्रता, दलबन्दी, भौगोलिक स्थिति श्रादि कई बातें काम करती हैं । 


“कैबिनेट के सदस्पों की संख्या :. 
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बठ सकते । वे तो राष्ट्रपति के प्राणी (27/08॥प्'08) हैं श्रौर _मन्त्री न कहलाकर 
सेक्रटरी कहलाते हैं । वे लोग विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनकी संख्या इस 
समय दस है। वे इस प्रकार हैं 

(१) सेक्रटरी ग्रॉफ स्टेट (5007/0097'ए ० ४॥8(6) 

--(२) कोष का सेक्र टरी (8007७७&7ए 0० ]५7९४७४प7ए ) 

(३) युद्ध का सचिव (500/'0087'ए ० ४४४7) 

(४) नौनसेना सचिव (8007/"०९(97"9 07 १७ए४ए) 
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केबिनेट और उसका शासन-विधान में स्थान 


(५) पोस्ट मास्टर जनरल ([209#-0/8800' (४0॥07'8] ) 
+६) एटोर्नी जनरज (॥007700ए (५७॥०/४)) 

(७) श्रम सचिव (8९076७7"ए 07 7,800707]) 

(८) वाशिज्य सचिव (8007'९७&7'ए 07 (१/077770700) 

_>(8) कृषि सचिव (5607667"ए 0 027४07४प7०) 

(१०) आन्‍्तरिक सचिव (80072087'ए 07 006 ॥700४07) 

ये विभाग काँग्र स के भ्रधिनियमों द्वारा बनाए गये हैं, वे प्रारम्भ से ही नहीं हैं । 
युद्ध-काल में या अन्य प्रकार के संकट-काल में राष्ट्रपति की शक्ति इन पर बहुत हो 
जाती है। शान्ति के समय ये विभाग अपना-प्रपना कार्य करते रहते हैं और राष्ट्रपति 
की उन पर सामान्य निगरानी रहती है। सचिव लोग श्रर्थात्‌ सेक्नटरी राष्ट्रपति के 
निरदेशानुसार ही कार्य करते हैं। प्रत्येक सेक्र टरी यानी विभागीय गअ्रध्यक्ष को १५००० 
डॉलर वाषिक वेतन मिलता है। 
केबिनेट के कार्य 
केबिनेट के कार्यों का निरीक्षण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसक 

का प्रधानतया परामश देने का है और वह परामर्श उसके सदस्य अपने विभिन्न 
विभागीय मामलों में व्यक्तिगत रूप में देते हेँ। यह कार्य केबिनेट के सदस्य परम्परा 
के आधार पर करते हैं। साधारणत: राष्ट्रपति प्रत्येक शुक्रवार के दिन जब काँग्रेस की 
बेठक हो रही होती है केबिनेट के सब सदस्यों को बुलाता है। केबिनेट के सदस्य उन 
बातों पर विचार करते हैं जो राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। इन बेठकों का कोई सांवि- 
धानिक आधार नहीं है। ये बैठकें प्रनौपचारिक रूप में होती हैं। सदस्यगण एक मेज 
के चारों ओर बंठ जाते हैं । कभी-कभी राष्ट्रपति पहले से ही भ्रपना निर्णय बना लेता | 
है और सदस्यों को केवल उसकी सूचना मात्र दे देता है, या उसकी विस्तृत योजना उन 


की सहायता से तैयार करता है। केबिनेट के किसी सदस्य को यह नहीं समभना होता है 
कि उसके विभाग सम्बन्धी विषय पर उससे परामर्श लिया ही जायगा भौर यदि लिया | 
भी गया तो वह मात ही लिया जायगा । कभी-कभी तो उसे यही सोच लेना पड़ता है 
कि उसको वहाँ पर उसी प्रकार सूचित किया जाता है जिस प्रकार किसी साधारण 
व्यक्ति को तत्सम्बन्धी कोई सूचना दी जाये । 
कैबिनेट की बंठकें 

साप्ताहिक बंठकों के श्रलावा केबिनेट की विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह भ्रावश्यक नहीं है कि _केबिनेट के किसी सदस्य 
का निर्णय स्वीकार द्वी कर लिया जाय । राष्ट्रपति सर्वेसर्वा है। उसकी चलधी है। 
यदि केबिनेट के सदस्य मिलकर उसका विरोध भो करें तो कुछ फल नहीं निकल 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


सकता (एक वार राष्ट्रपति भ्रब्राहम लिन्कन (0 07'80)97) 7/7700]7) ने अ्रपनी 
केबिनेट के सात सदस्यों के समक्ष एक प्रस्ताव रकखा जिसका सब ने विरोध किया । 
इश पर लिन्कन ने बान्तिपूर्वक कहा कि “6 ए046 ३38 7 ॥068 &00प॑ 
] 8०७, ॥] ७ए७7'0 000 8908 85 (६.2 इसमे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
राष्ट्रपति अ्रपनी केबिनेट के सदस्यों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक बात व राय को चाहे 
जब टुकरा सकता है )केबिनेट की बंठक राष्ट्रपति की हाँ में हाँ मिलाने को होती हैं । 
हाँ, योग्य राष्ट्रपति उचित सलाह को न टुकरावेगे | परन्तु यह बन्धन नेतिक है राज- 
नेतिक नहीं 
केबिनेट की बठकों की कार्यवाही ग्रुप्त रखी जाती है श्र वह राष्ट्रपति की 
भ्राज्ञा के बिना प्रकाशित नहीं की जा सकती । राष्ट्रपति उसे अपना निर्णय बताकर 
प्रकाशित करता है न कि केबिनेट का निर्गंय बताकर । केबिनेट की बंठकों का प्रमुख 
उद्देश्य विभिन्न विभागों के पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना है और अगर उनमें आपस 
में कोई मतभेद हो तो उसे दूर करना है।" योग्य और अनुभवी व्यवितियों की 
केबिनेट निस्रन्देह दु्बल राष्ट्रपति को बहुत मदद पहुँचा सकती है; परन्त्‌ शक्तिशाली 
ष्ट्रपति के लिए भी उसकी सहायता अवांछनीय नहीं है । 
केबिनेट के सदस्यों की सामूहिक कार्यवाही के अतिरिक्त उनकी व्यक्तिगत कार्य- 
वाही अत्यन्त महत्वपूर्ग है । वँसे तो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने कार्य के लिए 
हर समय राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है परन्त्‌ व्यावह्ारिकत:ः उसे अपने विभाग में 
काफी स्वतन्त्रता है | प्रत्येक विभाग में एक प्रधान और अनेक उप-प्रधान होते हैं । 
प्रत्येक विभाग कई ब्यूरो ([0॥'0७8प५) में विभाजित होता है और ब्यूरो कमिइनरों 
के अधीन होते हैं । इन ब्यूरो तथा उनके छोटे-छोटे विभागों पर श्रत्यधिक काम होता 
है । प्रत्येक विभाग के श्रध्यक्ष का यह काम है कि वह अपने विभाग के समस्त उप- 
विभागों के कार्य का एकीकरण करके उसको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे । 
केबिनेट के सदस्य तथा काँग्र स 
संविधान के भ्रनुसार केबिनेट के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं रह सकते । यह 
बात परम्परा में भी आ गई है और इसने उस समय से अत्यधिक जोर पकड़ लिया है 
जब से कि जेफसन को हैमिल्टन का डर लग गया । भ्रब केबिनेट का कोई भी सदस्य 
काँग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता ( शायद वह वहाँ रहने पर 
राष्ट्रपति के विरुद्ध लोगों को भड़कावे ) । वे काँग्रेस को सूचना या कोई खबर, जो 
काँग्रस माँगे, भेज सकते हैं। यदि काँग्रेस की कोई समिति उनको किसी सम्बन्ध में 


के 2डक-++ >०8कज 
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बुलावे तो वे उसके समक्ष अपने द्वारा प्रस्तावित नीति के सम्बन्ध में बोल सकते हैं; 

परन्तु उसका किसी भी अंश में वह काये नहीं है जो इज्जलंण्ड के केबिनेट के सदस्यों 

का है। वे न तो कांग्रम की बैठकों में किसी प्रघन पर बोल सकते हैं, न किसी बात 

का पक्ष ले सकते हैं, भझौर न सरकार की नीति का समर्थन ही कर सकते हैं । 
“दडूलेण्ड और अ्रमेरिका की केबिनेटों को तुलना अप 

ब्रिटिश और अमेरिकन केबिनेटों की तुलना करते हुए हम उनमें निम्नलिखित 

भेद पाते हैं:--- 
«“ (६३) ब्रिटिश केबिनेट संसदीय (?80'8॥॥0)087') है श्रर्थात्‌ ब्रिटेन में 
केबिनेट के सदस्य पालियामेण्ट में से चुने जाते हैं और वे पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी 
होते हैं; परन्त अमेरिका की केबिनेट अध्यक्षात्मक है श्रर्थात्‌ अ्रमेरिका का राष्टर्पाति 
उसके सदस्यों को चुनता है और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं । संसदीय उत्तर- 
दायित्व को अमेरिका की केबिनेट ने नहीं अपनाया है | इसका प्रमुख कारण यही है 
कि अमेरिका में केबिनेट के सदस्य काँग्रेस में से नहीं चुने जाते भर न कांग्रेस का 
उनके ऊपर किसी प्रकार का दायित्व थोपा जाता है। 

(२) इड्भल॑ण्ड में भ्रगर कोई केबिनेट का सदरय बनाया जाता है और यदि वह 
संसद के किसी भवन का सदस्य नहीं होता है तो उसे केबिनेट का सदस्य बनगे के ६ 
महोने के अन्दर किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से पालियामेण्ट की सदस्यता प्राप्त कर लेनी 
होती है श्रौर प्रधान मन्त्री इस प्रकार की स्थिति बनाता है कि वह सदस्य किसी 
निर्वाचन-क्षेत्र से चुन लिया जाय । इसके विपरीत श्रमेरिका में केबिनेट के सदस्य 
काँग्रेस के किसी सदन के सदस्य नहीं होते श्र यदि होते भी हैं तो केबिनेट में जाने 
हक सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है । 

) अमेरिका की केबिनेट राष्ट्रपति को केवल एक परामर्श देने वाली निकाय 
है | उसके साथ मिलकर उसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं।) इसलिए अमेरिका 
को कार्यपालिका एक ($47240) कही जाती है । कार्यपालिका का सर्वेरसवा एक है 
श्रोर वह हे राष्ट्रपति । केबिनेट के सदस्य उसके बराबर के नहीं हैं । परन्त इज्भलेण्ड 
में केबिनेट के सदस्य प्रधान मन्त्री के बरावर के हैं और प्रधान मन्त्री बराबर वालों में 
प्रथम (77780 ७77078 ०९५०७) 8) है हालाँकि वस्तुत: प्रधान मनन्‍्त्री के केबिनेट 
के सदस्यों से कहीं ज्यादा अधिकार हैं । भ्रत: अ्रमेरिका की के बिनेद्र के सदस्यों के पास 


उतनी शक्ति व भ्रधिकार नहीं हैं जितने इज्धुलंण्ड की केबिनेट के सदस्यों के पास हैं ।? 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का संविधान 


शी 


४ (४) इज्धलैण्ड की केबिनेट के सदस्यों को छुनने में प्रधान मन्‍्त्री को बहुत बातों 
का ध्यान रखना पड़ता है, परन्तु अमेरिका में राष्ट्रपति को ऐसा कुछ नहीं करना 
पड़ता । 

«- (५) राष्ट्रपति का केबिनेट के सदस्यों के प्रति जो सम्बन्ध है वह इज्भुल॑ण्ड में नहीं 
है। राष्ट्रपति चाहे जब केबिनेंट के किसी भी सदस्य को पदच्युत कर सकता है | वह 
अपनी इच्छानुसार किसी से परामशे लिए बिना ही चाहे जो कार्य कर सकता है, केबि- 
नेट के बाहर के व्यक्ति का परामर्श मान सकता है श्रौर केबिनेट के सदस्य की राय को 
टकरा सकता है। अन्राहम लिदड्भून तो बहुधा ऐसा ही करता था उसने “दास उद्धार 
नियम” ( ॥07]870])98007 373]]! ) पर अपनी केबिनेट के किसी भी सदस्य 
से परामश नहीं किया था । एण्ड्रयू जेक्सन ने दो वर्ष तक केबिनेट की बैठक ही नहीं 
बुलाई परन्तु इज्जूल॑ण्ड का प्रधान मनन्‍्त्री ऐसा नहीं कर सकता है । वह अपने सहयोगी 
वर्ग के परामर्श को ठुकरा नहीं सकता है और न उन्हें नाराज करने की सोचता है । 
हालाँकि प्रधान मन्‍्त्री से मतभेद होने पर मन्त्री को स्तीफा ही देना पड़ता है परन्तु 
किसी मन्‍्त्री का इस प्रकार नाराज हो जाना प्रधान मन्त्री की स्थिति को बड़ा नाजुक 
बना देता है, भ्रौ्यृजैसा कि हम पहले बता चुके हैं, लॉर्ड जॉन रसैल पामस्टंन_को 
सन्‌ १८५१ में पदच्युत करके भ्रधिक दिनों तक प्रधान मन्त्री नहीं रह पाये)। ब्रिटेन में 
प्रधान मन्‍्त्री कभी भ्रपनी केबिनेट का पुर्णे स्वामी नहीं होता है, परन्तु श्रमेरिका में 
राष्ट्रपति हमेशा श्रपनी कंबिनेट का स्वामी होता है । 

(६) इज़लण्ड में केबिनेट के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है श्रौर सामुहिक 
जिम्मेदारी भी । पालियामेण्ट में सबने को एक दूसरे का समर्थन करना पड़ता है और 
यदि कहीं भ्रविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया या केबिनेट की किसी बिल पर हार हो 
गई तो या तो पालियामेण्ट भंग की जाती है या केबिनेट के सदस्य त्यागपत्र दे देते हैं। 
अमेरिका में इस प्रकार की कोई सामूहिक जिम्मेदारी नहीं द्वै।केबिनेट के सदस्य 
व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। वही उनका भाग्य-विधाता है। 
उसकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कोई केबिनेट से ग्लग नहीं कर सकता । 

<- (3) इज्भल॑ण्ड में केबिनेट के सदस्य प्रधान मन्त्री द्वारा चुने जाते हैं परन्तु उनकी 
नियुक्ति राजा करता है। लेकिन राजा तो नाममात्र का मालिक है, वास्तविक शक्ति 
केबिनेट के हाथ में होती है। राजा उसके हाथ की कठपुतली है। अमेरिका की 
केबिनेट डूसी के इशारे पर चलती है। 

(८) इज्ध लण्ड की केबिनेट के सदस्य एक ही राजनेतिक दल के व्यक्ति होते हैं 
भ्रोर अपने दल के प्रमुख नेता होते हैं। भ्रमेरिका में केबिनेट के सदस्यों का एक ही 


दल का होना आवश्यक नहीं झौर न यही आवश्यक है कि बे दल के नेताओं में से 
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केबिनेट और उसका शासन-विधान में स्थान॑ 


ही हों। राजनतिक क्षेत्र में इद्धुलैण्ड में केबिनेट के सदस्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाथ 
रखते हैं । प्रमेरिका में यह जरूरी नहीं है । 

-“($) श्रमेरिका में केबिनेट के सदस्यों की शक्ति इस बात पर नहीं लगी रहुती 
कि वे काँग्रेस की नब्ज को पकड़े रहें श्र उसका रुख देखते रहें । उन्हें श्रपने काम 
से काम है श्र राष्ट्रपति के आदेशों पर चलना है । इज्ूलेण्ड में केबिनेट के सदस्यों 
को हर समय पालियामेण्ट की नब्ज पकड़े रहना पड़ता है। दलबन्दी का चक्‍कर हर 
समय उनको चक्‍कर खिलाता रहता है। उन्हें प्रत्येक समय यह ध्यान रखना पड़ता 
है कि कहीं पालियाभेण्ट के भीतर भ्रथवा बाहर उनके दल की शवित क्षीण न हो 
जाय । अश्रतः वे विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों में फंसे रहते हैं; परन्तु 'प्रमेरिका 
में यह बात नहीं है । 

(१०) इज्ुलेण्ड और फ्रान्स में केबिनेट की सदस्यता प्राप्त कर लेना पालियामेण्ट 
के प्रत्येक सदस्य का उद बय रहता है । उसे प्राप्त करना उनके लिए राजनंतिक 
जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ी प्राप्त कर लेना है; तेकिन अमेरिका में बह बात नहीं 
है। केबिनेट के बहुत से सदस्य उससे हट कर राजनीति से बिल्कुल पृथक हो जाते हैं, 
यह भी अक्सर देखने में झ्राता है, और कम से कम ग्ृह-युद्ध के बाद तो ऐसा ही 
हुआ है कि लोग काँग्रेस की सदस्यता को इतना पसन्द नहीं करते हैं जितनी केबिनेट 
की सदस्यता को और वह॒ इस ख्याल से नहीं कि वे राजनंतिक जीवन में बने रहें 
बल्कि इस ख्याल से कि वे उसके बाद राजनीति से पृथक हो जायें ।" 
उपसंहार : 

उपयंक्‍त कथन से यह स्पष्ठ है कि अ्रमेरिका की केबिनेट राष्ट्रपति के इशारे पर 
चलती है श्रौर काम करती है।* उसमे चाहे कितने ही योग्य व्यक्ति बयों न हों वे 
अभ्पनी योग्यता से राष्ट्रपति को नहीं दबा सकते हैं। राष्टपति की जिम्मेदारियाँ 
बहुत हैं । उसके पास जितने काम हैं उतने एक व्यक्ति के लिए जरूरत से ज्यादा हैं । 
इतने पर भी कोई भी व्यक्ति उसकी जिम्मेदारियों को न तो बाँट सकता है श्रौर न 
उससे उन्हें ले सकता है | लेकिन राष्ट्पति इतना होने पर भी तानाशाह नहीं है । 
उसकी स्थिति और उसके काँग्रस के प्रति सम्बन्ध उसकी केबिनेट को केवल एक 
शक्तिशाली निकाय बनाते हैं, उसके अ्रस्तित्व को समाप्त नहीं करते हैं । 
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» छुठा परिच्छेद 


७...“ संयदत राज्य अमेरिका की काँग्र स 


विधायनी निकायों के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नाम हैं । इद्धलण्ड और 
फ्रान्स में व्यवस्थापिका पालियामेण्ट कहलाती है, जमंनी में रीश्ताग ([१070॥ 8092 ) 
कहलाती है और अमेरिका में कांग्रेस कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान 
ने विधायिनी शक्ति काँग्रेस को दे दी है। प्रो० ब्रोगन (3/0207) अमेरिका की 
काँग्रेस को “ब्रिटिश पालियामेण्ट की सब से महत्वपूर्ण, सब से प्राचीन, और सब से 
रोचक सन्‍्तान” कहते हैं । कांग्रेस के दो सदत हैं--(१) सीनेट (50790) श्रौर 
(२) प्रतिनिधि-प्रागार ([[0प80 ० ९0०७४०४०॥।७॥४७४),_ श्र दोनों का 
संयुक्त नाम काँग्रेस है। कॉग्रेस का आधुनिक काल में कार्य बहुत बढ़ गया है और 
भ्रब वह केवल एक विधायिनी शवित ही नहीं रही है। सन्‌ १६४५ में १0007'28- 
799007॥ (४07770066 द्वाराजो काँग्रेस का पुनसज्भठन किया गया और 
जिसमें राजनीति के बड़े-बड़े धुरन्धरों ने योग दिया उससे ज्ञात होता है कि 
काँग्रस का काम श्रत्यन्त कठिन एवं जटिल है ।* कुछ ही वर्ष पहले यह प्रतीत हुग्ा 
था कि काँग्रस में प्रति वर्ष विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखने वाले करीब २५,००० 
विधेयक प्रवेश करते हैं । 

वंधानिक कार्यवाही के अ्लावा काँग्रेस का और भी कार्य है। उसे यह भी देखना 
पड़ता है कि किस प्रकार के विधेयक बनाए जायें और क्‍या वे पास होने पर जनता 
द्वारा मान्य होते हैं प्रथवा नहीं ? उसे यह भी देखना पड़ता है कि कानून बनने के बाद 
उसका कार्यपालिका द्वारा ठीक पालन कराया जाता है प्रथवा नहीं । काँग्रेस वास्तव 
में एक एंसा यन्त्र है जिसके द्वारा जनता राष्ट्र की नीति को निर्धारित करती है, उसका 
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पालन करवाती है, और उसका निरीक्षण करती है।* काँग्रेस के पास न्यायपालिका 


बम >>» > 


विपय की जाँच करते समय सूचना देने से इन्कार कर दे, दण्ड दे सकती है। यह 
किसी भी सिविल अफसर के ऊपर अभियोग चला सकती है श्र उसे पदच्युत कर 
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सकती है । यह युद्ध-घोपणा कर सकती है। कांग्रेस का कार्य-भार बहुत अ्रधिक है भ्ौर 
यही कारण है कि सन्‌ १६४४ में राजनीति-विशा रदों ने अपने द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 
-7700072 078 &70) 0 (!00272८88'--में इस बात को स्पष्ट स्वीकार 
किया कि इसका काम बहुत अधिक है ।* 

प्रशन यह पैदा होता है कि काँग्रंस ने झ्रपना कार्य-भार हल्का करने की क्यों नहीं 
सोची ? शायद इसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि वह भ्रालस्य और 
परम्परा की दासी है । दूसरा, जो कुछ मनोव॑ज्ञानिक है, यह भी हो सकता है कि 
शायद वह अ्रपनी शक्ति को राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को न देना चाहती हो। भस्तु, 
कारण कुछ भी हो परन्तु इतना भ्रवश्य कहा जा सकता है कि यदि काँग्रस कुशलता- 
पृवेक कार्य करना चाहती है तो उसे अपनी शक्ति का लोभ न करके उसे बाँट देना 
चाहिये । उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत विधेयक ([2709/.6 ॥)]]8) काँग्रेस का 
बहुत समय नष्ट करते हैं । इनके लिए कांग्रेस यह कर सकती है कि इनके सम्बन्ध में 
'अल्प-सामयिक आदेश (]'709]80॥9] (0/(७॥'3) जारी कर दे, जेसा कि 
ब्रिटिश लोकसभा करती है | इन ग्रादेशों से यह अ्रभिप्राय है कि कभी-कभी यह आाव- 
इयक हो जाता है कि किसी नियम को शीघ्र लागू करवाया जाय परन्तु समय इतना 
नहीं होता है कि वह संसद में पेश किया जाय और फिर वहाँ बहस व्गरह के लिए 
इन्तजार देखा जाय । यदि ऐसा किया जाता है तो शासन के काम में गड़बड़ होने की 
सम्भावना रहती है । श्रतः कोई केबिनेट का सदस्य या और कोई व्यक्ति, जिसे उस 
प्रकार का अ्रधिकार प्रात है, यह श्रादेश दे देता है कि फिलहाल इस पर पालन किया 
जाय शौर पक्की मंजूरी संसद में पास होने पर मिल जायेगी । यह आदेश कुछ ही 
समय के लिए होता है श्रौर तब तक संसद को उस पर विचार कर लेना होता है। 
ग्रगर वह विचार नहीं करती है तो वह स्वतः कानून बन जाता है । 
काँग्रेस के सामान्य भ्रधिकार : 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, काँग्रस के कार्य बहुत हैं परन्तु इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यदि वास्तव में देखा जाय 
तो अमेरिका के शासन के तीनों अंगों में किसी के पास भी श्रसीभित अ्रधिकार नहीं हैं 
भौर तीनों की मिलाकर भी असीमित शक्ति नहीं है । काँग्रेस के अधिकारों को विधान 
ने ही नियन्त्रित कर रकक्‍्खा है । संविधान ने काँग्रस को शक्ति दी है, काँग्रेस ने उससे 
ली नहीं है । इसका श्रर्थ यह है कि काँग्रंस के पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं है बल्कि 


१ रिपोर्ट का पूरा नाम यह था: पफ७ ि0-076ू87880807 ०0 (0727668 0 ६)6 
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जिस प्रकार संघ सरकार में दूसरों को शक्ति दी गई है उसी प्रकार काँग्रेस को भी दी 
गई है । काँग्रस की वास्तविक शक्ति विधायिनी है । इस शक्ति की कहाँ तक सीमा 
है यह भी विधान में स्पष्ठ कर दिया गया है। विधान ने इसे 'जन-साधारण की रक्षा 
तथा हित' के सम्बन्ध में जो विधायिनी शक्ति दी है उस पर भी सीमा है। काँग्रेस 
के कार्यो व अ्रधिकारों का विवेचन करते हुए मुनरो ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 
सांविधानिक हृष्णि से काँग्रेस के सम्बन्ध में तीन बातें स्पष्ठ नजर ग्राती हैं | प्रथम, 
काँग्रेस के पास विधान द्वारा दी गई शक्ति के अलावा और कोई विधायिनी शक्ति 
नहीं है । दूसरे, अपने सीमित क्षेत्र में इसका अ्रधिकार सर्वोच्च है और उसका कोई 
विरोध नहीं कर सकता । तीसरे, काँग्रेस द्वारा बनाए हुए कानून को कोई भी राज्य 
अ्रस्वीकार नहीं कर सकता और न कोई राज्य संघ सरकार से पृथक ही हो सकता 
है । एक बात ध्यान देने की यह है कि काँग्रेस की शक्ति की विधान में सीमा होने 
का यह भअर्थ नहीं है कि इसकी शक्ति बढ़ नहीं सकती । जेसा कि मार्शल ने कहा है, 
“काँग्रस के भ्रधिकार संशोधनों द्वारा बढ़ाये भी जा सकते हैं और इसका उदाहरण 
सोलह॒वाँ संशोधन है” जिसके अनुसार काँग्रेस की शवित में कुछ वृद्धि हुई। कई श्रन्य 
ग्रवसरों पर भी ऐसा हुग्ना है । 
“क्ोंग्रेस के कार्यों का वर्गोकररण : :)६ 

कांग्रेस के कार्यो का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। एक प्रकार 
का वर्गीकिरण तो उन कार्यों को बाह्य दृष्टि से देख कर किया जा सकता है श्रर्थात्‌ 
वे कार्य निश्चयात्मक रूप (9ए ०५])7/088 ६4078) से काँग्रेस को दे दिये गए हैं 
या निहित रूप में (9 ]!00900) । दूसरे प्रकार के वर्गीकरण का झ्राधार 
यह है कि उनको देखा जाय कि वे निदंशात्मक हैं भ्रथवा अनिर्देशात्मक (])07'08- 
88५४0 07' 770709007'ए ) । तीसरे प्रकार के वर्गीकरणा में यह कह सकते हैं कि 
काँग्रंस के कार्यों की समीक्षा करके यह निश्चित किया जाय कि कौन-कौन से कार्य 
सिर्फ वह कर सकती है और कौन-कोन से सम्मिलित रूप में राज्यों की व्यवस्थःपिका 
के साथ कर सकती है (050]प्रश ए७ 804 0070प्रा707$ [070%7078), और 
चौथे प्रकार का वर्गीकरण जो सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण है, कार्यों को प्रकति 
()8607'८) के आधार पर किया जा सकता है। 

(श्र) निश्चित तथा निहित अधिकार ( 77४97088 क0त॑ ॥7)०व 
200४07'8)-- क्या काँग्रेस को वे सब अधिकार जो विधान ने निश्चयात्मक रूप में 
दिए हैं, पूर्णतया प्राप्त हैं? उदाहरण के लिए, काँग्रस को विधान ने ऋण लेने 
का अ्रधिकार दे दिया है। क्या इस निश्चित अ्रधिकार के साथ कांग्रेस को नि 
श्रधिकार भी प्राप्त है कि वह ऋण लेने वाले अधिकार का प्रयोग करने के लिये 
बोड वरगरद दे सके था बेंक स्थापित कर सके 2 इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने 
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जो निर्गय दिया उसके सम्बन्ध में लोगों में काफी मतसेद रहा। प्रधान न्‍्यायाधोश 
मार्शल ने कहा था कि “संविधान को काँग्रेस को यह अधिकार दे देना चाहिये कि 
वह विधान द्वारा प्रदान किये गये अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए अन्य श्रावश्यक 
सुविधाएँ जिनसे उन अधिकारों का प्रयोग, जनता के लिए लाभदायक हो, स्वतः ही 
प्राप्त कर ले ।”* अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संघ सरकार के अधिक 
महत्त्वशाली “निहित! (॥)])]20) अ्रधिकार हैं । 
« (ब) निर्देशात्मक तथा प्रनिर्देशात्मक श्रधिकार ( ४थिाप980079 ७70 
2070]983 ४8 2008 )--संविधान ने काँग्रेस को जो अ्रधिकार दिए हैं वे 
ग्रधिकतर अ्निर्देशात्मक हैं प्रथात्‌ कांग्रेस चाहे तो उन्हें प्रयोग में ला सकती है भौर 
चाहे तो नहीं। उदाहरगा के लिए, काँग्रस को ऋण लेने का अधिकार है* परन्तु 
है आवश्यक नहीं है कि वह ऋणा ले ही। परन्तु कुछ अ्रविकार वास्तव में निर्दे- 
शात्मक हैं। उदाहरगार्थ, संविधान में यह लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय को 
भ्रपील सम्बन्धी अधिकार हैं ओर काँग्रेस के नियमों के अन्तर्गत आने पर ही किसी 
मामले की अपील हो सकती है । यदि काँग्रेस इस भ्रधिकार का प्रयोग करे तो न्याय 
का मामला भमेले में पड़ जाय वर्योंकि हर जगह काँग्रेस अपनी टाँग अड़ाती रहे 
परन्तु यह कांग्रेस की इच्छा पर है कि वह अपनी विचार-शक्ति का प्रयोग करके 
कोई ऐसा काम न करे जिससे शासन के अन्य विभागों की व्यवस्था में गड़बड़ हो। 
-““(स) एकीय तथा सम्मिलित श्रधिकार ([056] पढां 7७ 80 व (!07०प्र-#छ७ा+ 
सकती है, जैसे संविधान द्वारा काँग्रेस को ही युद्ध-घोषणा करने व ऋण लेने का 
प्रधिकार दिया गया है। राज्य को व्यवस्थापिकाएँ इस अधिकार से वंचित हैं । 
सम्मिलित अधिकार वे अधिकार हैं जिनका काँग्रेस तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ 
दोनों ही प्रयोग कर सकती हैं । ये दोनों प्रकार के अभ्रधिकार निश्चयात्मक रूप में 
लिख दिये गए हैं। उदाहरण के लिये, श्रठारहवें संशोधन को कांग्रेस तथा राज्य की 
व्यवस्थापिकाशों दोनों को स्वीकार करना पड़ा और उसमें दोनों को सम्मिलित 
भ्रधिकार दिए गए। संविधान में करीब १८ धाराएँ ऐसी हैं जिनसे काँग्रेस के ही 
एकीय अधिका रों की गणना की गई है परन्तु अधिकारों की संख्या तो अरठारह से 
श्रधिक है वयोंकि किसी-किसी धारा में एक से अधिक अधिकार भी लिखे हुए हैं । 
काँग्रस सांविधानिक हृष्टि से तो विधायिनी शक्ति है, परन्त व्यावहारिक दृष्टि 
से प्रशायकीय शक्ति भी है। यह कानून बनाती ही नहीं है बल्कि उनका निरीक्षण 
भी करती है और देखती है कि उन पर अमल कराया जाता है या नहीं। काँग्र स 
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के प्रधिकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों से सम्बन्ध रखते 
हैं। वस्तुत: श्रमेरिका में राष्ट्रपति राष्ट्रीय सरकार की घुरी नहीं है वरन्‌ काँग्रेस 
है।* आ्राधुनिक काल में काँग्रेस की शवित बढ़ती ही जा रही है । 
>कांग्र स एक द्वि-सभात्मक निकाय है (2 ॥3072'क) 3009) : 
ऊपर बताया जा चुका है कि अ्रमेरिका की काँग्रेस के दो सदन हैं--(१) सीनेट 
(50798/6), और (२) प्रतिनिधि-आगार (0086 0 िए७7"08श॥[४- 
09768) । सीनेट ओर प्रतिनिधि-आझ्राधार दोनों ही सदनों को रचना प्रत्यक्ष निर्वाचन 
प्रणाली के झ्राधार पर होती है। द्वि-सभात्मक व्यवस्थापिका बनाने का प्रथम प्रमुख 
कारणा यह है कि अ्रमेरिका निवासियों का सम्बन्ध अ्रेश्ेजी व्यवस्था से था श्र दूसरे 
भ्रपनी प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक समभा 
गया कि दो सदन ही बनाए जाएँ। तीसरे, दो भवनों के बनाने में यह सुविधा समभी 
गई कि छोटे और बड़े दोनों प्रकार के राज्यों का इस प्रकार एक दूसरे के प्रति 
अ्सनन्‍्तोष मिट जायगा क्योंकि कम से कम एक सदन में तो उनके बराबर २ प्रतिनिधि 
होंगे ( सीनेट में प्रत्येक राज्य के दो-दो प्रतिनिधि हैं ) | प्रतिनिधि-प्रागार में तो जन- 
संख्या के आधार पर ही प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की जाती है । 
एक-सभात्मक व्यवरयापिका से राज्यों के श्रसन्‍्तोप को कभी दूर नहीं किया जा 
सकता था । एक बात और भी है--संविधान के निर्माताग्रों को यह भली-भाँति 
मालूम था कि निम्न सदन के आवेगों को रोकने के लिए एक दूसरे सदन की भी 
आवश्यकता है, श्लौर इस कारण उन्होंने सीनेट की व्यवस्था की जिसका काम 
निम्न सदन की बौखलाती हुई गर्मी को ठण्डा करना था। द्वि-सभात्मक व्यवस्थापिका 
वास्तव में एक प्त्यन्त उपयोगी व्यवस्था है, हालाँकि इसके विरोधियों का कहना है 
कि यह व्यवस्था काम को बढ़ा देती है भशौर उसमें कुशलता नहीं श्राने देती ।* कुछ 
लोग वास्तव में यह समझते हैं कि द्वि-सभात्मक प्रणाली द्वारा जिम्मेदारी बाँटने की 
श्रपेक्षा एक-सभात्मक प्रणाली ही ठीक है जो अश्रधिक जिम्मेदारी से कार्य करती है । 
परन्तु यदि सब बातों पर ध्यान दिया जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि 
द्वि-सभात्मक प्रणाली ही श्रधिक उपयोगी है ।* द्वि-सभात्मक प्रणाली ने राजनंतिक 
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व्यवस्था को शक्ति प्रदान की है और जनमत के ऊपर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया है। जहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट का सम्बन्ध है, कोई नहीं कह 
सकता कि इसे खत्म कर दिया जाय । प्रो० लिन्डसे रोजर (॥/70633ए 70020/) 
के शब्दों में “सीनेट भ्राधुनिक राजनैतिक व्यवस्था का एक अ्रत्यन्त महत्वपुरों 
ग्राविष्कार है।” 
| लाॉड ब्राइस का काँग्रेस के बारे में कथन है कि “यह कोई उतावली या फिसादी 
निकाय नहीं है जिसे बनाते समय संविधान के निर्माताओ्रों को कोई भय प्रतीत हुआा 
हो । श्रावेगों के तुफान यहाँ बहुत कम ग्राते हैं । श्रशान्ति के हृश्य तो बिल्कुल लुप्त हो 
चुके हैं" “यह अरब तो जनता की इच्छा के अनुकूल चलने के लिए इच्छुक ही नहीं 
वरन्‌ जरूरत से ज्यादा उत्सुक है ।' 
।.सीनेट (50730) : 
सीनेट अ्रमेरिका की काँग्रेस की दूसरी सभा है । इसमें राज्यों के प्रतिनिधि बैठते 
हैं । छोटे-बड़े प्रत्येक राज्य से दो-दो प्रतिनिधि आते हैं । समस्त राज्यों को इसमें समान 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किमी राज्य का यह अधिकार छीना नहीं जा सकता। 
कोई भी सांविधानिक संशोधन इस श्रधिकार से किसी राज्य को वंचित नहीं कर 
सकता । संविधान के निर्माताश्रों का उद्देश्य सीनेट को संघ शासन के ढाँचे की रीढ़ 
की हड्डी बनाना था । उनका आशय था कि इसके द्वारा राज्यों को संध सरकार के 
सचालन में प्रमुख हाथ मिल जायेगा, और इसी कारण उन्होंने सीनेट को भ्रत्यधिक 
श्रधिकारों से सुशोभित किया; जैसे राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियों को स्वीकृति 
देना, संधि-प्रस्तावों की मन्जूरी देना श्रादि। प्रतिनिधि-आगार को ये अ्रधिकार प्राप्त 
नहीं हैं +- 
राज्य में सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन की गप्रप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 
द्वारा व्यवस्था की गई। उसके अनुसार यह तय किया ग्रया कि राज्यों_में 
उनकी व्यवस्थापिकाश्रों के सदस्य ग्रनुभवी तथा विद्वान लोगों को ही चुनें । इसका 
एकमात्र कारण यह था कि वैसे तो बड़े-बड़े वक्‍ता अपनी वक्‍तृता-शक्ति से लोगों 
पर जादू करके राज्यों की व्यवस्थापिकाशरों में भले ही श्रा जाय परन्तु वे व्यवस्थापिका 
द्वारा जो लोग चने जायगे वे वास्तव में योग्य होंगे, कोरे भाषण देने वाले नहीं होंगे । 
सीनेट व्यवस्था का एक यह भी उद्दश्य था कि वह दो तरफ प्रतिबन्ध रकक्‍खे । 
* प्रथम, यदि राष्ट्रपति तानाशाह बनने की कोशिश करे तो उसे रोके (राष्ट्रपति वास्तव 
में बिना सीनेट की भ्रनुमति के बहुत काम नहीं कर सकता है) और यदि प्रतिनिधि- 
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प्रागार कोई उतावलेपन का कायं कर डाले तो उस पर गम्भीर विचार करे भर 
उसके उद्बेंग को रोके ।* दूसरे, सीनेट के सदस्यों को राज्यों की व्यवस्थापिकाओं 
द्वारा निर्वाचित कराने की व्यवस्था द्वारा उन राज्यों की व्यवस्थापिकाञों को भी 
हढ़ता प्रदान करे। 

परन्तु इस व्यवस्था के कारण एक बुराई भी पैदा हो गई। कभी-कभी राज्यों 
की व्यवस्थापिकाओं में प्रापस में श्रान्तरिक मतभेद के कारण सीनेट के सदस्यों 
का निर्वाचन नहीं हुआ्ला श्रौर सीनेट में कुछ सीटें खाली ही रह गई । बोटों को 
खरीदने को बीमारी भी चल गई झ्रौर इस प्रकार निष्पक्षता तथा ईमानदारी 
जिसको स्थान मिलना चाहिए. था, जाती .रही | ग्रत लोगों का यह विचार हुप्ना 
कि सीनेट के सदस्य भी जनता द्वारा ही चुने जायें। इसके लिये लोगों में जोश भी 
बढ़ा । इस जोश का एक कारण यह भी था कि वास्तव में व्यवस्थापिका के सदस्य 
खुले भ्रधिवेशन में सीनेट के सदस्य नहीं चनते थे बल्कि गत रूप से ग्रुटबन्दी के ग्राधार 


३७७ 4. २ २१६० +५४/०+ ॥» छा 


पर तय कर लेते थे कि किसे भेजा जाय । उन्नोसवी शताब्दी के उत्तराड़ तक यह 


पुराना तरीका बहुत बदनाम हो गया" और लोग इस पक्ष में हो गए कि प्रत्यक्ष 


निर्वाचन-पद्धति द्वारा ही सीनेट के सदस्य चने जायें। 

इसी कारण काँग्रेस ने सन्‌ १६१२ में एक संशोधन प्रस्तावित किया जिसका 
उद्द श्य सीनेट के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाना था। यह 
संशोधन सन्‌ १६१३ में पास हुग्ना। इस संशोधन के कारण कांग्रेस में सीनेट _ की 
महत्ता भ्रत्यधिक बढ़ गई क्योंकि इसके अनुसार सीनेट भी उसी प्रकार जनता की 
प्रतिनिधि बन गई जिस प्रकार प्रतिविधि-आगार था । 
_.सीनट की श्रवधि तथा संगठन--यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भअ्रमेरिका 
को काँग्रेस एक राष्ट्र की पालियामेण्ट नहीं है बल्कि कई राज्यों के संघ की प्रशासन- 
कर्त्री है। सीनेट का सदस्य ६ साल के लिए चुना जाता है जब कि प्रतिनिधि-भागार 


न] 


का सिर्फ दो साल के लिए ही चुना जाता है। सीनेट के समस्त सदस्यों की कार्यावधि 


एक सोथ ही समा नहीं हो जाती है, बल्कि कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई 
प्रति दुसरे वर्ष भ्रवकाश ग्रहण करते जाते हैँ श्रौर उनके स्थानों की नए निर्वाचित 


सदस्यों द्वारा पूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार सीनेट एक अ्र्ध-स्थायी निकाय है। 
सीनेट के सदस्यों की प्रतिनिधि-पागार के सदस्यों की अपेक्षा पुननि्वाचन की अ्रधिक 
ग्र जाइश रहती है। ऐसे-ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जब कि सीनेट में एक ही सदस्य 
२३० वष तक लगातार रहा है। 
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सीनेट की बैठकें राजधानी में श्रपने नियम के मुताबिक होती रहती हैं। राष्ट्र 
पति भी कभी-कभी इसकी विशेष बँठकें बुला सकता है चाहे भले ही उस समय 
प्रतिनिधि-अरगार की बैठक न भी हो रही हो क्योंकि सीनेट को _ प्रतिनिधि-झागार से 
ग्रधिक कार्य हैं श्रौर कुछ ऐमे है जिन्हें मीनेट तो कर सकती दै परन्तु प्रतिनिधि- 
आगार नहीं। 

ग्रमेरिका की संघीय सीनेट एक शक्तिवालों राजनंतिक संस्था है--लॉड ब्राइस 
के कथनानुसार अ्रमेरिका की सीनेट संयुक्त राज्य की समस्त राजनंतिक संस्थाश्रों से 
भ्रधिक शक्तिशाली है। इसने उन सब उद श्यों और आ्रादर्शों की पूर्णंखू्पेण पूर्ति की 
है जो संविधान के निर्माताओं ने इपके निर्माण के समय इसके हेतु छोड़ दिए थे। 
“सीनेट ने शासन के बीच एक गरम्भीरता का केन्द्र स्थापित करके संविधान के 
निर्माताओं द्वारा इसके बनाने के उहइ्य की पूति कर दी है । इसने एक झ्ोर तो 
प्रतिनिधि-आगार के जनतन्त्र में सहज उतावलेपन को रोकने की कोशिश की है 
भ्ौर दूसरी और राष्टपति की राजतन्त्रीय भावनाओ्रों को रोकने की कोशिश की है, 
झ्रौर इस प्रकार इसने दोनों श्रोर प्रतिबन्ध लगाया है। दोनों के मध्य में श्राने 
को वजह से सीनेट दोनों ही की प्रतिद्वन्द्दी या विरोधी हो गई है । अब काँग्रेस बिना 
सीनेट के कुछ नहीं कर सकती है। इसका विरोध होने पर राष्ट्रपति भी कुछ 
नहीं कर सकता । ये सब सीनेट के नकारात्मक काय॑ हैं परन्त इसके सकारात्मक काये 
भी भनेक हैं ग्रौर उनकी वजह से इसे काफी सफलता प्राप्त हुई है और इसने आदर 
पाया है ।* 

प्रतिनिधि-प्रागार की श्रपेक्षा छोटा आकार होने के कारणा सीनेट में दलबन्दी 
नहीं घुस पाई है। यह अपने छोटे आकार के कारण सवंदा एक झ्रादर्श, सच्ची 
विचारशील तथा विवेकपूर्णं निकाय रही है, श्रौर है। स्थायी संस्था होने की वजह से 
भी इसमें अपने गौरव को उन्नत रखने का भाव हमेशा से रहा है और यह सबंदा 
प्रपने महत्व को ऊँचा रखने का ही प्रयास करती रही है । 

सीनेट में हमेशा जनता के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति ही प्रवेश पाते रहे हैं श्रौर प्रतिनिधि- 

भ्रागार के प्रतिनिधियों का स्वंदा यह प्रयास रहा है कि उन्हें किसी प्रकार सीनेट में 

स्थान मिल जाय । सीनेट भी श्रपनी स्थिति को हमेशा सम्हाले रही है भौर श्रपनी 
इस इज्जत की जो उसके प्रति दूसरों की नजरों में हैँ, हमेशा रक्षा करती रही हैँ । 
सीनेट की बंठकों में हमेशा गम्भीरता तथा शान्ति नजर झ्ाती है । उनमें भ्रावेश तथा 
जल्दबाजी बहुत कम नजर शआआराती है । वहाँ सदस्यों को भाषणा देने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
है और कोई भी सदस्य चाहे जितनी देर तक बोल सकता है | इस कारण सीनेट का 
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महत्व और भी भ्रधिक है। सीनेट के सब सदस्य राष्ट्र की नीति से भली भाँति परि- 
चित होते हैं भर उस पर स्वतन्त्रतापूर्व॑क भ्रपने विचार व्यवत कर सकते हैं। “यदि 


सीनेट राष्ट्रपति के मनमानेपन को रोकती है तो वह शासन को भी ढंग पर लाती है 
विधि-निर्माण भी उचित रूप से करती है श्रौर न्यायपालिका को भी उचित नमूना 
पेश करती है ।” (अमीरचन्द, 
सीनेट की शक्ति 
सभाओ्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली कही गईं है। संसार में जितने भी द्वितीय 
श्रागार हैं सब की गभ्राधुनिक धुग में शक्ति कम हो गई है। एक समय था जब 
इज्ूलैण्ड में लॉड्सभा को अ्र॒त्यधिक शक्ति प्राप्त थी परन्त सन्‌ १९११ के संसदीय 
ग्रधिनियम के पास होने के बाद उसकी शक्ति क्षीण हो गई । इसी प्रकार फ्रान्स 
की सीनेट की भी किसी समय . डिप्टी चेम्बर (निम्न सदन) से कहीं अधिक शक्ति 
थी परन्तु अब वह शक्ति जाती रही है और उसकी छायामात्र ही शेष रह गई है । 
लेकिन _अ्रमेरिका में यह. ब्रात नहीं हो पाई है। चूंकि वहाँ सीनेट सदस्यों की 
कार्यपालिका शक्ति भी है इसलिए उसकी वेधानिक शक्ति बहुत है।" श्रमेरिक 
की सीनेट अ्रपनी शक्ति की रक्षा ही नहीं कर सकी है बल्कि वास्तव में उसकी 
शक्ति प्रतिनिधि-भ्रागार की शक्ति की श्रपेक्षा है भी बहुत अधिक । रा 
_चसोीनेट को कार्यपालिका शक्ति--सीनेट के पास व्यवस्थापिका, कार्यपालिका 
तथा न्यायपालिका सम्बन्धी तीनों प्रकार की शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका सम्बन्धी जो 
दक्ति सीनेट के पास दै वह संसार में किसी भी द्वितीय सदन के पास नहीं है । यदि 
कनाडा, फ्रान्स तथा ब्रिटेन के द्वितीय सदन समाप्त कर दिए जाएँ तो शासन-व्यव॒स्था 
में कोई खास गड़बड़ नहीं होगी परच्तु यदि अ्रमेरिका की सीनेट समाप्त कर दी जाय 


तो शासन का सब ना प्र ठप हो जायगा। ऐसा इसलिए है कि सीनेट शासन-काय में 
बहुत हु बटाती है। यह राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त निग्रुक्तियों की मन्‍्प़ूरी देती 


मी 


है और-थुद्ध-घोषणा एवं सन्धि करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को पूरा सहयोग 


जब... उ जकमक 


देती है । राष्ट्रपति शासन की महत्त्वपूर्ण धाराश्नों की प्रग्मति के बारे में सीनेट को 
बराबर सूचित करता है। बिना सीनेट की स्वीकृति के राष्ट्रीय नीति में कोई भी 


.33०७०+ -९३-१३४क+कलजजे कट 


महत्त्वपूणं कदम नहीं उठाया जा सकता राष्ट्रपति मनमानी बि ल्कुल नहीं कर 


सकता है ।* उदाहरण के लिए, प्र सीडेण्ट विल्सन की इच्छा थी कि भ्रमेरिका लीग 


4 पग0: ०09, ०६५, 9, 288. 
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संयुक्त राज्य प्रमेरिका का संविधान 


श्रॉफ नेशन्स_(],092776 0[ )79॥078) का सदस्य बन जाय परन्तु सीनेट की 
इच्छा न होने पर वह न बन सका 
सीनेट की विधायिनों शक्ति--सीनेट की विधायिनी शक्ति प्रतिनिधि-भ्रागार के 
ही बराबर है । कोई भी विधेयक तब॒ तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं जा 
सकता जब तक सीनेट उसे पास न कर दे। यद्यपि धन-विधेयक प्रतिनिधि-आगार में 
ही पहले प्रस्तुत किये जाते हैं परन्तु सीनेट उनमें संशोधन कर सकती है और उनमें 
परिवर्तन भी कर सकती है प/यदि किसी विधेयक पर दोनों भवनों में कुछ मतभेद 
होता है तो दोनों की एक सम्मिलित समिति द्वारा वह दूर किया जाता है परन्तु 
उसमें भी सीनेट का ही मुख्य हाथ होता है+? सीनेट चाहे तो राष्ट्रपति के सन्देशों 
को भी टुकरा सकती है। इसीलिए तो लास्की ने इसे बहुत बड़ी विधायिनी-शक्ति 
बतलाया है । प्रो० लिन्डसे रोज़र (].]098ए १00507') ने कहा है कि अ्रमेरिका 
की सीनेट में राष्ट्र के सोलन ( 500॥ ) हैं जिन्हें भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता है 
श्रौर जनता पर जितना उनका प्रभाव है उतना प्रतिनिधि-आगार का नहीं है ।”” 
_... सोनेट की न्यायपालिका ग़क्ति-2संविधान ने सीनेट को भ्रभियोग चलाने की 
शत प्रदान की है। सीनेट राष्ट्पति, उप-राष्टपति तथा अन्य सिविल अभ्रफसरों पर 
ग्रभियोग चलाए जाने पर न्यायालय के रूप में बंठती है। ऐसे अवसरों पर सर्वोच्च 
न्यायालय का न्यायाधीश उसका सभापतित्व ग्रहण करता है और निर्णय दो-तिहाई 
वोटों से प्राप्त किया जाता है । 
उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि सीनेट वास्तव में एक अश्रत्यन्त 

धक्तिशाली संस्था है। यह कहा जाता है कि “बहुत से ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्रपति 
प्रौर सीनेट बिना प्रतिनिधि-आगार के कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रतिनिधि- 
प्रागार तथा सीनेट बिना राष्ट्रपति के कर सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति भौर प्रतिनिधि- 
ग्रागार मिल कर बिता सीनेट के बहुत कम काये कर सकते हैं ।” इस कथन से 
सीनेट की शक्ति का पूरा पता लग जाता है। वास्तव में अ्रमेरिका की सीनेट का 
मुकाबिला संसार का कोई द्वितीय भवन नहीं कर सकता । भ्रपनी विवेकशौलतां, 
स्थायित्व, चातुर्य. तथा कार्यपालिका, एवं विधायिनी शक्ति के कारण भ्राज सीनैंट 
प्रमेरिका की आँख का तारा बनी हुई है शभ्रोर संसार के द्वितीय भवनों की ईर्ष्या 
का कारण ही नहीं बनी है वरन्‌ उनमें वसा बनने की हसरत पैदा कर रही है । 





अन्‍ज>डनकम हे... डकार "५ & कमाना अत 


छाल: छाव फ्राशा०लो: ; 7४०७ औैरजंठछए पै0०ए४०फायलाओफ 20007, ७9. 253, 

2 "९९ 628480ए76 &886770]09 ए88060 80 ग्रापटी) 0776; 8६]7 [09७67 ॥8970 78 06 
]0670॥708 80 [707४(७९६ छाए ७70. 40 4088 7॥0 768[00790480ए9 ६0 ६४४6 685५०७०४५४०... 
॥ 6 48 & ००व५४ रावा।एी ३8 0७४67 ४0 छा 0 घा0४ छव]0870767 8७907069776708 ७76 
] पृष्रल्छा॥0॥, छावे ४6४ ॥0 एजाद्षा)8 006 04 6 0प्राहक्राता! & 87९0६€8868 07 ()6 
बीिव0ए७) ए0000) 8$800॥3,.. 40 488 44॥6 गाएछा86 70674 एा फछंए& &0)6 $0 


(07/9#एच९थें 056 #९४८४ 496 


२२६ 


संयुक्त राज्य उग्रमेरिका की काँग्रेस 


प्रतिनिधि-प्रागार ([707086 0 77077'९8006807 769) : 

“प्रतिनिधि-प्रागार लघु रूप में श्रमेरिकन राष्ट्र है। यह श्रमेरिकन जीवन की 
सुन्दर जड़ाऊ तस्वीर है जिसमें वहाँ के सामाजिक, राजनंतिक, धामिक, तथा स्वाभा- 
विक विभिन्नतांग्रों, चरित्र की दुबंलताशओ्ों, प्रवेगों तथा मध्यमावस्थाओं का पूरा 
चित्रण है । इसके सदस्यों का विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के श्राधार पर चुने जाने 
के कारण इसमें भ्रमेरिका के जीवन की विभिन्नतात्रों का सम्मिश्रण है । 

यह पूर्ण रूप में अ्रमेरिकन प्रवृत्तियों को प्रदशित करती है। यह कभी-कभी 
वर्षों तक अपने स्पीकर की दासी बनी रहेगी श्लौर सीनेट व राष्ट्रपति की आदेशा- 
नुकारिणी भी बनी रहेगी, परन्तु यह यकायक उम्र रूप भी धारण कर सकती 
है । यह प्रस्तावों को सम्पूर्ण सदन की समिति की हैसियत में समाप्त भी कर सकती 
है, इसके सदस्य इतने आवेश में श्रा सकते हैं कि वे अपना-अपना स्थान छोड़कर 
सदन से चले जायें, श्रौर यह ठुकराए हुए प्रस्तावों की तुरन्त मंजूरी भी दे सकती 
है। यह कभी तो सिविल सर्विस का विरोध कर सकती है श्रौर तुरन्त ही कोई 
रेवेन्यू बिल पास कर सकती है जिसके द्वारा सिविल सविस कमीशन की शवित को 
बढ़ा भी दिया जाय ।”" 

प्रतिनिधि-आगार के सदस्यों की संख्या ४३५ है। ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष 
रूप से चुने जाते हैं। निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार है। प्रतिनिधि- 

गार की सदस्यता के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति की उन्न कम से कम २५ साल 
होनी चाहिए । वह सात साल से संयुक्त राज्य में रह रहा हो श्रौर उस जिले का 
निवासी हो जिससे वह्‌ खड़ा हुआ है। प्रतिनिधि-आ्रागार का श्रध्यक्ष स्पीकर कह- 


प्रतिनिधि-भ्रागार में कार्य की पूर्ण व्यवस्था से लिए समितियाँ होती हैं जिनकी 


लजिकिज ले जनक“ 
उकनकाम कलम 


संख्या. ६४ है। सन्‌ १६१०-११ से पू्व॑ स्पीकर ही इन समितियों के सदस्यों 
को नियुक्त करता था परन्तु भ्रब श्रागार ही नियुक्त करता है। समितियों के सदस्यों 
को वास्तव में राजनंतिक दल पहले से ही चुन लेते हैं, आगार में तो केवल झौप- 


&.. कल +॥6 सपे-नकमकभानरन सकते से 3० ७३०० 43 फन लक, 


चारिक कार्यवाही होती है। महत्त्वपूरा समितियां में तो केवल वही व्यवित रक्‍खे जाते 
हैं जिनको राजन॑तिक क्षेत्र का भ्रनुभव है । 


34% 607॥#/8776/६०४ ४0 ६86 ०9/ 996 
0676960 (6 670॥7987ए टंप्रंश०आ छ0वे 46 988 ६86 87९९७) 70०७ ० फैशा ४ 
०7०]96+ 0 ७ाा7007, शंठी 89एछ ७786 ७&00 ६0 76880.,. 4 48 90०077७]08 (000 77080 
ए08] 20862 पफुणय ५४96 468790[87 छावे 8&77007 जछ)00 00 9768607॥॥ ए०प्रात 
80 6888ए7 967009.,  40 80776079068 ९07७8 7070792"8. कृ0 & 76770०ए9 
ए87०८०मांक् 070000%४; 88 & 70278807ए6 9७880700]9ए ]0 #7877800705 0 86004078- 
87 जछग67४ 967ए७0698 8४079 700४ 870त 07७7797 ०६808 मीं०0४४6 04 ७97'680॥] 
8.0768.7' (482४ ४ 49॥6"४060 720000/542८॥/) 
] 27&8६४६००8०४ ; 7४6 5पव07०७7४ 00०४०7घ०ा70756 


२२७ 


संयुक्त राज्य प्रमेरिका का संविधान 


प्रतिनिधि-प्रागार की शक्ति भी काफी है। इसके पास भी व्यवस्थापिका 
सम्बन्धी अधिकारों के अलावा कुछ कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी 
प्रधिकार हैं। परन्त प्रतिनिधि-आ्रागार में विचार-विनिमय अधिक नहीं हो पाता 
है झऔर इसलिए उसके निगांय भ्रध्िकांशत: विवेकपूर्णा नहीं होते हैं। श्रमेरिका में 
प्रतिनिधि-आगार को उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना सीनेट को दिया 
जाता है ।" दूसरे देशों में लोग निम्न सभा के सदस्य बनने को इच्छुक रहते हैं 
परन्तु श्रमेरिका में उच्च सभा प्र्थात्‌ सीनेट की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक 
होते हैं । 
' प्रतिनिधि-श्रागार तथा सीनेट कषततडी। अय-५ ५६ 

. प्रतिनिधि-प्रायार का जनमत संगठित करने में इतना भ्रधिक महत्त्व नहीं 

है जितना सीनेट का है श्रौर लोगों का यह खझुयाल हो गया है कि प्रतिनिधि-आगार 
में गम्भीर एवं शान्त विचारशीलता की अपेक्षा आवेश तथा उद्बंग अधिक स्थान पाते 
हैं। इसीलिए लोगों की उसके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी सीनेट के प्रति है। 
दूसरे, प्रतिनिधि-प्रायार का ग्राकार इतना बड़ा है और राजनेतिक दलों की चाल- 
बाजियाँ वहाँ इतना काम करती रहती हैं कि उसका नियन्त्रम करना श्र उस पर 
ठीक अनुशासन रखना अत्यन्त कठिन हो गया है। राष्ट्रपति के तथा सीनेट के 
अधिकारों में वृद्धि हो जाने के कारण प्रतिनिधि-आगार का महत्त्व और भी कम 
हो गया है । 

हम ऊपर बतला चुके हैं कि सीनेट ने किस प्रकार धीरे-धीरे श्रपनी शक्ति 
को हृढ़ किया है श्रौर क्‍यों वह एक बहुत महत्त्वपूर्ण संस्था बनी हुई है । यह सब 
लोगों का विश्वास है कि अमेरिका की जनता में से चुने हुए विवेकशील _व्यक्ति 
ही सीनेट में मौजूद हैं श्रौर वह यह भी समभते हैं कि प्रतिनिधि-भागार में बहुत 
से नौसिखिए तथा श्रनुभवहीन व्यक्ति भरे हुए हैं। दूसरे, सीनेट एक _भ्रध॑-स्थायी 
संस्था होने के नाते अ्रमेरिका के राजनेतिक जीवन पर जितना प्रभाव डाल सकती 
है उतना प्रतिनिधि-आगार नहीं, क्योंकि इसका का्यं-काल ही कुल २ साल है। 
तीसर्रे, इस सम्बन्ध में यह कह देना भी ग्रनुपयुक्त न _ होगा कि सीनेट का झाकार 
छोटा होने के कारण ( क्योंकि उसमें कुल ६६ सदस्य हैं ) उसमें श्रधिक गम्भीरता- 
पूर्वक विचार-विनिमय हो सकता है झऔर अधिक शान्ति व अनुशासन रह सकता है 
बजाय प्रतिनिधि-प्रागार के जिसके सदस्यों की संख्या ४३५ है भौर जिसमें बहुत 
से “नीम हकी म/ मौजूद रहते हैं । 
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संयुक्त राज्य अमेरिका की काँग्रेस 


सीनेट और प्रतिनिधि-आगार की तुलना के सम्बन्ध में एक बात और भी विशेष 
ध्यान देने योग्य है । पहले जब सीनेट के सदस्य राज्य की व्यवस्थापिकाओओरों द्वारा चुने 
जाते थे तब दलबन्दी बहुत काम करती थी और व्यवस्थापिकाएं दलबन्दी के ग्राधार 
पर ही सीनेट के लिए प्रतिनिधि चुनती थीं। परन्त भ्रब सीनेट के सदस्य भी जनता 
द्वारा ही चुने जाते हैं। श्रतः उम्मीदवारों की असली योग्यता ही काम आाती है । 
प्रतिनिधि-आगार के सदस्यों का प्रत्यक्ष जनमत के आधार पर चुनाव होने पर भी 
उसमें दलबन्दी ही श्रधिक काम करती है, वहाँ योग्यता अ्रधिक काम नहीं करती । 
सीनेट का प्रत्यक्ष ननमत आधार होने के कारण इसे राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधित्व 
प्रात्त है और यह राष्ट्र के लिए वक्‍ता का काम कर सकती है तथा राष्ट्रीय शक्ति के 
ऊपर अपने संकल्प पर श्रड़ी रह सकती है | अप्रत्यक्ष निर्वाचित द्वितीय सभाएँ कभी 
भी कोई हढ़ कदम नहीं उठा सकतीं । इज्भुलैण्ड की लॉडंसभा तथा फ्रान्स की सीनेट का 
हाल पढ़ने पर भली प्रकार विदित हो जाता है कि किस प्रकार इन्हें अभ्रपने निम्न 
सदनों के सम्मुख भुकना पड़ता है। यह दूसरी बात है कि दोनों का मतभेद होने पर 
उसको दोनों की सम्मिलित समित्ति द्वारा दूर कर दिया जाय । 

(५: सीनेट को अनेक विश्ञेपाधिकार प्राप्त हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है; 
जुसे, राष्ट्पति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति देना, युद्ध -घोपणा व सन्धि- 
प्रस्तावों का अनुमोदन करना, आदि । इस विशेषाधिकारों के कारण सीनेट की कार्द- 
पालिका शक्ति बहुत बढ़ गई है_। प्रतिनिधि-प्रागार की इस प्रकार की कोई शक्ति 
नहीं है, और जंसा कि पहले कहा जा चुका है, राष्टपति सीनेट के योग से बहुत से 
काम कर सकता है परन्त प्रतिनिधि-भ्रागार तथा राष्ट्रपति दोनों मिलकर बिना सीनेट 
के सहयोग के बहुत कम काम कर सकते हैं। वास्तव में राष्ट्रपति के योग से सीनट 
प्रतिनिधि-आगार पर प्रपना प्रभुत्व भी रख सकती है और उसके निर्णायों को ठुकरा 
भी सकती है । 

सीनेट और प्रतिनिधि-श्रागार की तुलना के सम्बन्ध में एक बात श्रौर उल्लेखनीय 
है। सीनेट में सदस्यों के ऊपर इतने प्रतिबन्ध नहीं हैं जितने प्रतिनिधि-श्रागार में । 
सीनेट में सदस्य चाहे जब तक बोल सकते हैं ओर वे विधेयक को काफी समय तक 
रोक सकते हैं । परन्तु प्रतिनिधि-श्रागार में यह बात नहीं है सीनेट की कार्य-प्रणाली 
प्रतिनिधि-आगा[र की कार्य-प्रगाली की अपेक्षा अधिक सरल है। केबिनेट प्रणाली के 
झनुपस्थिति के कारण धायद इसकी शक्ति अधिक बढ़ गई हैँ । उसे इस क्षेत्र मे 
शायद इतने प्रधिकार प्राप्त वहीं होते, यदि- ग्रमेरिका- में भी इड्भलेण्ड. जैसी केबिचेट- 
व्यवस्था होती । 
प्रस्त में हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका की सोनेट और प्रतिनिधि-भ्रागार 
दोनों की तुलना करते समय हमें यह स्पष्ट मालुम पड़ता है कि कार्य-क्षेत्र, अधिकार 
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संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का संविधान 


शक्ति व राजनेतिक भर सामाजिक जीवन में सीनेट का प्रभाव प्रतिनिधि-भागार से 
!: कहीं अभ्रधिक है । इसके निम्नलिखित कारण हैं--(१) प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति से उसका 


या. आफ ३क ३१० पोज है 


निर्माण होता है, (२) उसका झाकार छोटा है, (६) उसमें भ्रधिक अनुभवी व विवेक- 

, शौल व्यक्ति दूँ, (डे) उसके प्रति लोगों की श्रद्धा श्रधिक है, (५) वहू एक भ्र्ध-स्थायी 

.. सदन है, (६) उसुके कार्यपालिका सम्बन्धी श्रधिकार श्रधिक्‌ हैं, (७) उसकी प्रक्रिया 
सरल है, तथा (०) उसमें सदस्यों को भ्रधिक स्वतन्त्रता है । 

। संयक्त राज्य भ्रमेरिका के प्रतिनिधि-प्रागार के स्पीकर, तथा. इजड्भलेण्ड की लोकसभा 


जा 


के स्पीकर की-बुलना 

(: संयुक्त राज्य श्रमेरिका में प्रतिनिधि-आगार का स्पीकर किसी राजनंतिक दल 
का व्यक्ति होता है, वह दलीय श्राधार पर ही चुना जाता है और चुने जाने के बाद 

अ्पने दल का साथ नहीं छोड़ता है । इड्भल॑ण्ड में लोकसभा का स्पीकर चुने जाने 

के बाद वह अपने को किसी दल की सहानुभूति का पात्र नहीं रखता और दलीय 
भावना बिल्कुल त्याग देता है। अ्रमेरिका में स्पीकर बहुमत दल का सदस्य होता है 
भौर चुने जाने के बाद भी वह अपने दल का साथ नहीं छोड़ता है, श्रतः उससे हम 
निष्पक्षता की आशा नहीं कर सकते हैं, जैसी कि इज्जुलंण्ड में लोकसभा के स्पीकर से 
करते हैं । 
[२ एक बात और भी है कि इज्ूलंण्ड में स्पीकर लोकसभा द्वारा सर्वंसम्मति से चुना 
जाता है और वह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक उसकी इच्छा होती है । 
उसके निर्वाचन-क्षेत्र में उसका विरोध भी नहीं किया जाता; परन्तु अमेरिका में ऐसा 
नहीं है | वहाँ स्पीकर बहुमत दल का होने के नाते तभी तक स्पीकर के पद पर 
रहता है जब तक उसके दल का प्रतिनिधि-ग्रागार में बहुमत होता है। इज्जलैण्ड में 
बहुमत दल का नेता प्रधान मन्त्री होता है परन्तु अमेरिका में यह कार्य स्पीकर को 
करना पड़ता है । 

(»' प्रतिनिधि-प्रागार का स्पीकर सदन के वाद-विवादों में पूर्ण भाग लेता है । इद्धलण्ड 
में बह निष्पक्ष रहता है, परन्तु अमेरिका में निष्पक्ष नहीं रहता । वह अपने दल का 
पक्ष लेता है, भाषण देता है, झौर परिस्थितिवश ग्रुप्त मतदान के समय वह 
वोट भी देता. है । पु 
(५ श्रमेरिका में स्पीकर एक दल का व्यक्ति होता है झौर निष्पक्ष नहीं रह सकता 
प्रतः उसे इतने अधिकार नहीं हैं जितने इड्भल॑ण्ड में लोकसभा के स्पीकर को प्राप्त 
हैं। लोकसभा का स्पीकर प्रस्तावित संशोधन में से केवल महत्त्वपूर्ण संशोधनों पर ही 
बोट ले सकता है। अ्रमेरिका में स्पीकर को इतने अभ्रधिकार नहीं हैं । 

(९ लेण्ड में स्पीकर किसी भी सदस्य को उसका 'नाम” लेकर मुझ्त्तिल कर 
सकता है । प्रतिनिधि-आ्रागार के स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका कौ कांग्रेस 


उपर्युक्त समस्त बातों से यह स्पष्ट है कि इद्भुलैण्ड की लोकसभा तथा अमेरिका के 
प्रतिनिधि-प्रागार के स्पीकरों के अधिकारों व शक्तियों में बहुत अन्तर है, श्रौर जितने 
प्रधिकार इज्ूलेण्ड में रपीकर को प्राप्त हैं उतने अमेरिका में नहीं-हैं । परन्तु दोनों में 
कछ समानता भी है। इजड्भलंण्ड के स्पीकर की तरह श्रमेरिका में भी स्पीकर 
प्रतिनिधि-आगार का सभापति होता है,“ वह बैठकों में श्रध्यक्ष का पद ग्रहण करता 
है।-सभा में अनुशासन रखता है, विवादास्पद मामलों को तय करता है भौर सदन के 
कायक्रम को बनाता है तथा उसको सीमा निर्धारित करता है ।(कुछ समय पुष 
अर्थात्‌ सन्‌ १६१०-११ से पूर्व वह आगार की विभिन्न समितियों के सदस्यों को भी 
नियुक्त करता था, परन्तु यह अधिकार अब उसके पास नहीं है ) लेकिन फिर भी यह 
मानना पड़ता है कि उसका अरब भी प्रतिनिधि-आगार में बहुत बड़ा महत्त्व है। 
फाइनर ( 70॥७7 ) के शब्दों में स्पीकर के पूद्‌ का मद्दत््व राष्ट्रपति के पद के बाद 
दूसरे नम्बर पर दही झ्ाता है । यद्यणि नेतृत्व भ्रब एक व्यक्ति में न रहकर 'कमीशन में 
नहित हो गया है फिर भी स्पीकर उस कमीशन या सिण्डीकेट (४ए॥00७(0) क 
प्रमुख व्यक्ति है । उसके पास वास्तव में शक्ति बहुत है और यह शक्ति उसे श्रपने 
पद के कारण मिली होती है । इज्भलंण्ड में स्पीकर के पास इतनी शक्ति नहीं होती 
जितना उसका प्रभाव होता है। अ्रमेरिका में स्पीकर का इतना प्रभाव नहीं होता 
जितनी उसकी वास्तविक शक्ति होती है । 
“काँग्र स में विधि-निर्माण प्रक्रिया ([,0ए-॥0 72 स्‍?700०पेपा०) : 
व्यवस्थापिकाशरों द्वारा जो कानून बनाये जाते हैं उनका जानना सब के लिए नितानन्‍्त 
भ्रावश्यक है। भ्रपने देश की विधि-निर्माण-प्रक्रिया के साथ-साथ दूसरे देशों की प्रणाली 
का ज्ञान भी आवश्यक है जिससे यह पता चल जाय कि विधि-निर्माण के क्या-क्या 
तरीके हो सकते हैं । प्रमेरिका में विधि-निर्माणु-प्रक्रिया कोई अलग या अनोखी प्रक्रिया 
नहीं है बल्कि लगभग उसी प्रकार की है जंसी इज्भुलैण्ड या भारत में है। 
विधेयक (॥37]]) कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
(विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद से लेकर उसके पारित होने तक की पूरी प्रक्रिया का 
संक्षेप पृष्ठ ३२३२-३३ के फुटनोट में देखिए)। केवल धन-विधेयक ही प्रतिनिधि-श्रागार में 
पहुले पेश किए जाते हैं । “विधेयक प्रस्तावित विधि के कानून के उस रूप को कहते हैं 
जो उसके व्यवस्थापिका में प्रस्तुत होने के बाद से उसके पारित होने तक रहता है ।' 
प्रत्येक विधेवक प्रायः टाइप करके पेश किया जाता है। विधेयक के तीन भाग 
होते हैं--शीपंक, उसको पास की जाने की अ्रनुमति देने वाली धारा तथा उस विधेयक 


० ०-3 + २कककाथ- "कक 


का सार। विधेयक को राष्ट्रपति या उसकी केबिनेट के सदस्य पेश नहीं कर सकते 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


क्योंकि वे कांग्रेस के सदस्य नहीं होते श्लौर न उसकी बेठकों में कोई भाग ले सकते 
हैं। उसे पास कराना भी उनका काम नहीं है। भ्रत: विधेयक व्यवस्थापिका के किसी 
एक सदस्य या भ्रधिक सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुत होने के 
बाद उसका शीष॑क वरगरह पढ़ा जाता है। उसके बाद वह उससे सम्बन्ध रखने वाली 
समिति में भेज दिया जाता है। समिति उस विधेयक की खूब छान-बीन करती है । 

उसके सम्बन्ध में लोगों को बुलाती है भ्ौर उनसे प्रश्न व्गेरह करके उस विधेयक 
की पूर्ण समीक्षा करती है। यदि समिति उस विधेयक की जाँच वगेरह करके सदन 
में कोई रिपोर्ट नहीं भेजती है तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है । यदि कमेटी 
उसकी रिपोर्ट मेजती है तो उस विधेयक को सदन में दूसरी बार पढ़ा जाता है। इस 
समय उस बिल के सम्बन्ध में सदन में खूब वाद-विवाद होता है, उसके पक्षपाती बड़े- 
बड़े भापण देकर उसका समर्थन करते हैं तथा विरोधी विरोध करते हैं। इसी समय 
संशोधन वर्गरह भी किये जाते हैं । यदि द्वितीय पठन में विधेयक पास हो जाता है तो 
तीरारी बार फिर पढ़ा जाता है। इसके बाद वह काँग्रेस के दूसरे सदन में भेज दिया 
जाता है जहाँ पर फिर उसे सीनेट की ही भाँति कई स्टेजों से गुजरना पड़ता है। 
उसमें भी जब वह पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने हेतु भेज 
दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी मंजूरी की 
सूचना उस सदन को भेज देता है जहाँ प्रथम बार वह विधेयक पेश हुआ था और 
साथ ही सेक्र टरी श्रॉफ स्टेट को उसे प्रकाशित करने का आदेश भी दे देता 

यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में काँग्रेस के दोनों सदनों में मतभेद हो तो दोनों 
सदनों की एक सम्मिलित समिति बनाई जाती है और इस प्रकार मतभेद दर किया 
जाता है। 

राष्ट्रति को भी किसी विधेयक को स्वीकार न करने का निपेधात्मक 
भ्रधिकार (४०४0 72090) ! है । लेकिन जैसा कि पहले एक परिच्छेद में कह 
चुक्के है, यह निपेधात्मक अधिकार विधेयक को कानून का रूप धारणा करने में कुछ 
समय के लिए ही रोक सकता है हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि काँग्रेस द्वारा दो-तिहाई 
बहुमत से उसके दो बार पास होने पर राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ता है।* 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका की काँग्रेस 


_.दर्खलेण्ड झौर भ्रमेरिका की विधि-निर्माण-क्रियान्रों को तुलना : 
-(£) पहली बात तो यही है कि इज्भुल॑ण्ड में विधेयक केबिनेट के सदस्यों 


द्वारा ही पेश किये जाते हैं ( व्यक्तिगत विधेयक भी पेश होते हैं परन्तु वे इतना 


कक क न 


तेयार करते हैं श्रौर उन्हीं के ऊपर उसे पास कराने की जिम्मेदारी होती 


है | इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कार्यपलिका विधेयक बनाती है, पे 
करती है, श्र उन्हें...पाय्.कराती है। भ्रमेरिका में कार्यपालिका--राष्ट्रपति भर 
उसकी केबिनेट --इस मामले में कोई अधिकार नहीं रखती भौर न उसकी कोई जिम्मे- 


दारी होती है। 

(२) इज्ूलंण्ड में दो प्रकार के विधेयक होते हैं--सा्वंजनिक विधेयक तथा 
असावेजनिक विधेयक । सार्वजनिक विधेयक भी दो. प्रकार के दह्वोते हँँ--सरकारी 
विधेयक तथा गैर-सरकारी या व्यग्रितगत विधेयक । समस्त सरकारी विधेयकों के प्रति 
उनके प्रस्तुत करने से लेकर पारित कराने तक मन्त्रियों की जिम्मेदारी होती है 
जिनका उन से सम्बन्ध है। अमेरिका में केबिनेट के सदस्यों की इस . प्रकार की कोई 
जिम्मेदारी नहीं होती । 

(३) इज्भुलंण्ड में विधेयक द्वितीय पठन के बाद उपयुक्त समिति में भेजा जाता 
है परन्तु अमेरिका में प्रथम पठन के बाद ही भेज दिया जाता है । 
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“(४) इज्भलेण्ड में समितियों को रिपोर्ट भेजनी ही पड़ती है परन्तु भ्रमेरिका में 
जैसा कि ऊपर कहा जा चका है, यह्‌ भी सम्भव है कि समिति रिपोर्ट न भेजे और 
विधेयक्र को वहीं समाप्त कर दे ।* (अमेरिका में समितियों को इज्ुलेण्ड की भ्रपेक्षा 
ग्रधिक अधिकार प्राप्त हैं ।; 

(४) इज्जुल॑ण्ड में पॉलियामेण्ट के द्वारा पारित विधेयकों को राजा स्वीकार कर 
ही लेता है श्रोर उसे ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि इज्भूलंण्ड में राजा का नाममात्र 
का अधिकार है, वास्तविक शक्ति तो पालियामेण्ट में ही निहित है, परन्तु अमेरिका 
का राष्ट्रपति अपने निषेधात्मक भ्रधिकार का प्रयोग करके थोड़े समय तक उसे 
रोक भी सकता है । 
काँप्रस की समितियाँ ((/0॥॥0000 5५ए800॥॥) : 

प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिकाग्नों के काम को सरल और सुविधाजनक बनाने 
के लिए उनमें समितियाँ होती हैं। व्यवस्थापिकाओोों के आकार बड़े होने के कारण 
उनके लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रत्येक विधेयक पर पूर्ण रूप से 
छानबीन कर और फिर उस पर विचार करें। श्रत: उन्होंने अपनी-अभ्रपनी 
समितियाँ बना रक्‍्खी हैं जो विधेयकों की सृक्ष्मातिसुक्म छानबीन करके व्य- 
वस्थापिका के सदनों में रिपोर्ट भेजती हैं जहाँ उन पर विचार होता है। इन 
समितियों के सदस्य साधारण योग्यता के सदस्य नहीं होते वरन्‌ बड़े चतुर तथा 
विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं। इसीलिये तो वे विधेयकों पर और भी गम्भीर 
विचार कर सकते हैं । 

संयुक्त राज्य अमेरिका की काँग्रेस की भी समितियाँ हैं। श्रमेरिका की समि- 
तियों का इड्भुल॑ण्ड की समितियों की श्रपेक्षा श्रधिक महत्त्व है और उन पर काम भी 
बहुत है ।* इसके दो कारण हैं--प्रथम तो प्रमेरिका में कार्य-भार श्रधिक है और 
दूसरे इज्भलेण्ड में विधेयकों को पास कराने की जिम्मेदारी केबिनेट की होती है, 
समिति की नहीं । मन्त्री विधेयक तैयार करते हैं भर वे ही बहुत कुछ समितियों का 
काम करते हैं परन्तु अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। वहाँ केबिनेट के सदस्यों 
को इस बात से कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए समितियों का काम बहुत बढ़ 


जाता है। 
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प्रतिनिधि-पआगार में ६४ स्थायी समितियाँ हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 
(१) कमेटी झ्रांफ वेज एण्ड मीन्स ( (/077700 ० ज््वए४ कप 
08॥8 ) 
- (२) पएप्रोप्रिएशन कमेटी ( ]]0"007798007 (!/07970006 ) 
. (३) झरूल्स कमेटी ( (१0॥]7॥0000 ० प्रो 08 ) 
« (४) बेकिंग और करेंसी ( 3079 शातवे (0प्राएणा0ए (४0॥7|- 


+॥66) 
(५) देशी राज्यों से सम्बन्ध व व्यापार ([7007-508॥0 ॥गवे ॥९07०ं ६४7 
+077707'00) 


(६) नदी व बन्दरगाह ( छि[४७7'8 980प ॥97'00075 ) 
(७) संनिक मामले (॥]687५ ै09॥॥8) 
(०) जलसेना सम्बन्धी विएय ()४७४ए७) /५[[७॥॥8) 
. (६) सावंजनिक जायदाद व जमीन (॥?प/]40 ॥,७7048) 
... पहुले समितियों के सदस्य प्रतिनिधि-प्रागार के स्पीकर द्वारा चुने जाते थे परन्तु 
ग्रब आगार ही उन्हें चुनता है। विधेयक प्रथम वाचग के बाद ही तत्सम्बन्धी समिति 


में भेज दिया जाता है।;हम बतला चुके हैं कि समिति का विधेयक के सम्बन्ध ' 


में क्या काम होता है तथा उसकी कितनी शक्ति होती है (देखो पृष्ठ २३४)।. 
समिति में यदि विधेयक खत्म हो जाता है तो उसका अन्त ही हो जाता है, यदि 


प्रतिनिधि-आगार के आधे से अधिक सदस्य अपने हस्ताक्षरों द्वारा उसे वापिस न 
मँंगाये । 


स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या ग्रधिकतर १२ रहती है बसे आवश्यकता- : 


नुमार घटाई-बढ़ाई भी जा सकती है । प्रत्येक समिति का एक प्रध्यक्ष होता है जिसे / 
समिति स्वयं चुनती है। अध्यक्ष श्रधिकतर ऐसे ही व्यक्ति चुने जाते हैं जो प्रन्य ... 


सदस्यों की अपेक्षा भ्रधिक कुशल एवं अनुभवी हों। समितियों के निर्माण में भी 


दलबन्दी काम करती 
स्थायी समितियों के अलावा तीन भ्रन्य प्रकार की समितियाँ भी होती हैं-- 
(६) सिलेक्ट कमेटी (४]०७४ 00770॥7000९), (२) कॉन्फ नस कमेटी ((/070'- 
07700 (/007)0000), और (३) सम्पूर्णो सदन की कमेटी ((१०00॥क्‍/[00 
04)0 एछ)]06 0786) । 

[) सिलक्ट कमेटी वह समिति है जो किसी विशेष काये के लिए नियुक्त कौ 
जाती है और उस कार्य के बाद ही समाप्त कर दी जाती है।3/क न्‍फ्रन्‍्स कमेटी 
वह समिति है जो दूसरी सभा की किसी कॉन्फ्र स्स कमेटी से मिलकर दोनों 
सदनों के मतभेद को दूर करती है4:सम्पुर्ण सदन की कमेटी _ तब होती है जब 
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प्रतिनिधि-आगार धन-विधेयकों ( आाय-व्यय सम्बन्धी ) पर विचार करने के लिए 
बेठता है । 
इद्धलंण्ड श्र भ्रमेरिका की समितियों की तुलना 

जिस प्रकार हम इज़ूलेण्ड श्रोर भ्रमेरिका की शासन-व्यवस्थाओं में श्रन्य क्षेत्रों में 
भेद पाते हैं उसी तरह दोनों की समितियों के कार्य-क्षेत्र, संगठन तथा अधिकारों में 
भी भेद है । हम बतला चुके हैं कि इज्जलंण्ड में समितियों को इतने अधिकार व 
शक्ति प्राप्त नहीं हैं जितने अमेरिका में हैं । इज्भुल॑ण्ड में समितियों के ऊपर कार्य-भार 
भी उतना नहीं है जितना अमेरिका में है । 

इज्भुलंण्ड की समितियों के बारे में हम विस्तृत रूप में बतला चुके हैं । उनके 
तथा उल्लिखित अमेरिका की समितियों के निरीक्षण से यह स्पष्ट विदित हो जायेगा 
कि दोनों में आकार, संख्या, संगठन, कार्यक्रम, नियुकित आ्रादि सम्बन्धी सभी मामलों 
में भिन्नता है। अपने कार्यक्रम में भी अ्रमेरिका की स्थायी समितियों में तथा इज्भुलेण्ड 
वी लोकसभा की स्थायी समितियों में काफी भिन्नता है। श्रमेरिका में जनसंख्या 
ज्यादा है परन्तु उनमें सदस्य कम हैं । 

जेसा कि ऊपर कह चुके हैं, श्रमेरिका की समितियों की शक्ति बहुत है । वे एक 
प्रकार से विधायिनी शक्ति के यन्त्र में तेल का काम करती हैं। यदि समितियाँ अपना 
काम ठोक न करे तो व्यवस्थापिका का काम एकदम रुक जाय । इसी कारण शअमे- 
रिका में प्रतिनिधि-आगार की विधायिनी शवित का बटवारा हो गया है। अभ्रागार के 
पास कुल शवित नहीं है बल्कि ज्यादा शक्ति समितियों के पास है। समितियों के 
सामने प्रतिनिश्िि-श्रागार का महत्त्व कम रह गया है। साथ ही उसका काम भी ढीला 
पड़ गया है और सदस्यों की गैरजिम्मेदारी भी बढ़ गई है। प्रतिनिधि-श्रागार के 
वाद-विवादों में कोई आनन्द नहीं आ्राता । प्रायः “वे विचारहीन होते हैं, उनमें 
जोशीलापन नहीं होता और इसीलिए उनका परिणामों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता 
है। इज्लेण्ड की समितियों के तथा लोकसभा के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा 
सकती ॥। 
“/लॉबोइड्ड (.000%0)!2) : 

अमेरिका में काँग्रेस में केविनेट का स्थान न होने के कारण एक दूसरी संस्था का 
जन्म हो गया है जो इज्ूलंण्ड में नहीं है। उसका नाम लॉबीइड्र (॥,0॥)0 9॥5) 
है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इज्धु लेण्ड में विधेयकों को पास कराने 4) णिम्मे 
दारी केबिनेट के सदस्यों पर रहती है परन्तु भ्रमेरिका में यह बात नहीं है । वहाँ तो 
काँग्रेस के सदस्य ही उसमें विशेष दिलचस्पी लेते हैं। परिणाम यह होता है कि बहुत 
से सदस्य झ्रापस में मिल जाते हैं और मिलकर अपनी रुचि वाले विधेयकों को-पाश़ 
कराने के लिये श्रन्य सदस्यों पर जोर डालते हैं। वे उन विधेयकों का विरोध भी करते 
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हैं जिनको वें पास नहीं होने देना चाहते। उन सदस्यों की इस प्रकार की कार्यवाही 
जिसके द्वारा वे किसी विधेयक का समर्थन करते हैं और उसे पास कराना, चाहते हैं 
तथा किसी का विरोध करते हैँ जिससे वह पास न हो जाये, लॉबीइज़ (॥,0009ए॥78 
कहलाती है । इस प्रकार की कार्यवाहियों में व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधियों का विशेष 
हाथ होता है क्योंकि व्यवसाय सम्बन्धी एक विधेयक पास होने पर सम्पूर्ण व्यवसायी- 
वर्ग का फायदा नहीं कर सकता, यदि वह एक वर्ग का फायदा करेगा तो दूसरे का 
नुकसान । श्रतः व्यवसायी वर्गों के प्रतिनिधि इन चक्‍करों में बहुत रहते हैं । काँग्रेस में 
करीब १५० प्रकार के व्यवसायी-वर्गों के प्रतिनिधि ऐसे हैं जो लॉबीइज्ज करते रहते 
हैं । इस कार्य के लिए दक्ष एवं कुशल व्यक्ति ही रहते हैं । लॉबीइज्ज करने वाले प्रत्येक 
विधेयक के ऊपर गद्ध-हप्टि रखते हैं और विभिन्न उपायों से-भाषण, समाचार-पत्रों, 
तार, टेलीफोन, कभी-कभी रिश्वत तक देकर--अपने हितों की रक्षा करते हैं और 
विधेयकों को पास कराते हैं ग्रथवा उनको खत्म कराते हैं। इस प्रकार की लॉबीज 
(],00907098) राज्यों कौ व्यवस्थापिकाप्ों में भी हैं और वहाँ वे विधि-निर्मारा में 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । 
“फिलोबस्टरिड्र- (7 7]0780677 8) ; 

फिलीबस्टरिज्ञ (#५]७प४४०7४४४2) एक दूसरी प्रथा है जिसकी व्याख्या ब्राव- 
इयक है । कभी-कभी यह होता है कि जब अल्पसंख्यक दल वाले यह देखते हैं लिः 
उनके हितों को कोई विधेयक क्षति पहुँचा सकता है तो वे उसका विरोध करने की 
सोचते हैं। परन्तु बहुमत न होने के कारण उनका विरोध अश्रधिक महत्त्व नहीं रख 
पाता । श्रतः वे भाषण दे-देकर विधेयक के पास होने में देर लगा देते हैं । सीनेट में 
भाषण की स्वतन्त्रता है। कोई सदस्य चाहे जो कुछ चाहे जितनी देर तक बोल सकता 
है । इसलिए वे लोग इस अ्रधिकार का दुरुपयोग करते हैं भ्रोर उल्टा-सीधा भाषण 
देते रहते हैं जिससे काम टल जाय । यह प्रथा फिलीबस्टरिज्ध (#7)0प8007 8) 
कहलाती है (पैसा एक उदाहरण बड़ा रोचक है| सन्‌ १६०३ में सीनेट का सदस्य 
जिसका नाम टिलमेन (]१]॥9)) था, बायरन (39707) की चाइल्ड हैरोल्ड' 
((४४0 प्न॥70!व4) नामक पुस्तक की एक प्रति लेकर खड़ा हो गया ओर बोला 
कि भ्रमुक विधेयक में से जिसे वह नहीं चाहता था, उसके कुछ अहितकारी भाग 
निकाल दिए जाएं, श्रन्यथा वह उक्त किताब में से कविताएँ पढ़ता ही रहेगा । अन्त में 
उसकी ही विजय हुई 

सीनेट ने इससे सबक हासिल किया और इस प्रकार फिलीबस्टरिज्भ द्वारा विधेयक 
को हार खाने से बचाने के लिए सन्‌ १६१७ में एक नियम बनाया कि यदि १६ सदस्य 
हस्ताक्षर करके प्रस्ताव करें कि अ्रमुक विवाद समाप्त हो जाय और यदि दो-तिहाई 
सदस्य उसका समर्थन करें तो विवाद समाप्त कर दिया जायेगा। सीनेट में भ्रब भी 
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भाषण के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है। सदस्य चाहे जितनी देर तक बोल सकता है परन्तु 
तब से फिलीवस्टरिड्भ का प्रयोग कम हो गया है ॥' 
/कग्रंस तथा कार्यपालिका: 4. 3... ह + 
हम पहले बतला चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्ति-विभाजन 
के सिद्धान्त को अ्रपनाया गया है और इसीलिए विधान के निर्माताओं ने व्यवस्थापिका 
तथा कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग-अलग रवखा । हम यह भी कह जुके हैं कि 
किस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका में इज्जलैण्ड जंसी केबिनेट-व्यवस्था 
नहीं है और न वहाँ कार्यपालिका का कोई सदस्य ही काँग्रेस का सदस्य हो सकता है। 
राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति-निर्वाचकों (0७]00॥08) द्वारा चुना जाता 
है श्रौर वह श्रपनी केबिनेट के सदस्यों को नियुक्त करता है । न तो राष्ट्रपति और न 
उसकी केबिनेट के सदस्य ही काँग्रेस की कार्यवाही में भाग लेते हैं श्रौर न वे उसके 
प्रति अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं । 

परन्तु इसका परिणाम प्रच्छा नहीं हो सकता । व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका 
एक ही शरीर- शासन --क श्रद्भ हैं। उनका अलग-भ्रलग कार्य अ्रवध्य है परन्तु 
उनका सामूहिक कार्य भी है श्रौर यदि नहीं भी है तो भी यह मानना ही होगा कि 
एक का काम दूसरे के बिना सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। यही कारण है. कि 
कभी-कभी राष्ट्रपति झौर काँग्रेस में काफी तनातनी हो जाती है । यद्यपि यह 
बात सत्य है कि राष्ट्रपति प्रमुख राजनैतिक दल में से ही चुना जाता है श्रौर काँग्रेस 
में भी उसके ही दल का प्राय: बहुमत होता है परन्तु फिर भी दो विभिन्न क्षोत्रों में 
तथा दो भ्रलग-अलग हैसियतों में काम करने से उनमें मतभेद पेदा हो सकता है श्रौर 
इस मतभेद का परिणाम यहू भी हो सकता है कि उनमें आपस में एक दूसरे को 
दबाने की भावना पैदा हो जाय | जैसा कि लास्‍्की ने कहा है, काँग्रेस उसका श्रादर 
भले ही करे, वह उससे भले ही डरे, और उसका कभी-कभी समर्थन भी भले ही करे; 
परन्तु वह हमेशा ऐसे झ्रवसरों को ढूंढा करती है जब कि उसका उससे मतभेद हो 
जाय शोर उसे जितना श्रानन्द उस मतभेद के समय होता है उतना शायद कभी भी 
नहीं होता । ऐसा इसलिए होता है कि उस समय वह समभती है कि उसकी प्रतिष्ठा, 
बढ़ गई है।* 


प्‌ृफ्७6 छाए 0० प्रगांगरालव त००७० 7) ४96 807906 १88 90७7 &978९व 99 
(िएप806709 8९७९8 7079 गा ६०0 ४6, फछ७ छल689576 ज्पो6 8609४0०प 79 
947, ॥88 ॥0६ 09667 66९६ए७ 406 एप्प छा ठात॑ $0 ६४86 6००४8 05 8978007'8 
50 छाए छाल 0 वही), रेंद्वापंठप8 छा07विगाछापतह 0090. 008प्र78 +प्रो6, था 
पेलडा्रपत्व ६0 छाते 6 एकुछ&टॉ९2७ ० विफ्रपाठ्जंत €ै, 7९6 7070०वप्रट€वे व॥ ६0० 
848:0 (07६7089 8007 ७67 क्‍0 छ88 ९०॥रएथा९वे ॥79 ]949, 460 ॥989 96 तेठपं+००.!” 

(4/4240छवाव, #९०9, ९४078 6 6##दश्वढ० $ ०. ०४४., 20. 2४४) 
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संयुक्त राज्य अ्रमेरिका की काँग्र स 


जब यह बात है तो राष्ट्रपति भी काँग्रेस पर भपना प्रभाव जमाने की नई-नई 
तरकीबें सोचता रहता है और उसमें यह भी है कि वह काँग्रेस को काबु में रखने के 
लिए कुछ लोगों को अपनी श्रोर मिला ले। ऐसा करने के लिए वह उनके मित्रों 
दोस्तों, रिश्तेदारों श्रादि को ऊँची-ऊँची जगह दे देता है । 

दक्ति-विभाजन का सिद्धान्त एक प्रकार से और भी हानिकारक सिद्ध हुआा है। 
राष्ट्रपति श्रपनी केबिनेट में जिन सदस्यों को नियुक्त करता है वे काँग्रेस के सदस्य नहीं 
होते हैं भरत: उन्हें राजनेतिक भ्रनुभव बहुत कम होता है भ्ौर जब किसी सम्बन्ध में वे 
काँग्रेस के समक्ष किसी बात को बतलाने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनकी श्रनभिज्ञता 
उनकी स्थिति को संकोचमय बना देती है । 

उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शविति-विभाजन का सिद्धान्त 
वास्तव में कोई बहुत उपयोगी सिद्धान्त नहीं है। यह किसी समय पर किसी देश में 
कुछ समय के लिए लाग्र हो सकता है परन्तु हमेशा के लिए इसे अपनाना श्रत्यन्त 
घातक सिद्ध होगा । अमेरिका में भी इसे पूर्ण रूप में नहीं श्रपनाया गया है. भौर हम 
देखते हैं कि वहाँ व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे के क्षेत्र में एक दूसरे से 
स्वतन्त्र रहने पर भी एक दूसरे से काफी सम्बन्धित हैं श्लौर एक दूसरे को काफी 
प्रभावित करती हैं । हम बतला चुके हैं कि राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधि- 
कार भी प्राप्त हैं। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो राष्ट्पति को काँग्रेस के कार्य में हस्त- 
क्षेप करने का कोई भ्रधिकार नहीं है परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति 
विधि-निर्माण में किसी न किसी प्रकार अ्रपना काफी प्रभाव डालता है और यह बात 
तो उसके अधिकार में है ही कि वह मौखिक तथा लिखित रूप में काँग्रेस को सन्देश 
भेज सकता है । विधि-निर्माण-क्षेत्र में उसे निषेधात्मक ग्रधिकार भी प्राप्त है । 

काँग्रेस भी राष्ट्रपति के कामों में काफी योग देती है। सीनेंट उसके द्वारा की 
गई समस्त नियुक्तियों की मंजूरी देती है व युद्ध-घोषणा एवं सन्धि-वीर्ता या विदेशी 
व्यापार सम्बन्धी नीति में राष्ट्रपति को स्वीकृति देती है।इन सब कार्यों में यदि 
सीनेट बात-बात पर रोड़ा श्रटकाये तो काम चलना मुश्किल हो जाय परन्तु सीनेट 
प्रपनी उदारता (8शा40779] ०0प्र/2८89) का परिचय देकर मेल-मिलाप के 
साथ काय॑ करती है| कहने का तात्पयं यह है कि कार्यकारिणी में, जिसका प्रधान 
राष्ट्रपति है, भौर व्यवस्थापिका में संद्धान्तिक दृष्टि से भी काफी योग है। भ्रतः शक्ति- ! 
विभाजन का सिद्धान्त श्रमेरिका की व्यवस्थापिका तथा कार्यंपालिका को एक दूसरे से [$ः 
विमुख नहीं करता वरन्‌ उन्हें एक दूसरे से श्रलग-प्रलग रखते हुए भी मिलकर चलने | 
को प्ररित करता है । 

प्रमेरिका में भी भ्रन्य जनतन्त्रीय देशों की भाँति दलबन्दी है। भनेक प्रकार की 
चालबाजियों का प्रयोग कर ये दल श्रपनी-अपनी विजय के चक्कर में फंसे रहते हैं । 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


दलबन्दी वैसे तो जनतन्त्र में आवश्यक है ही (हालाँकि भ्रधिक दल होना खतरनाक है 
जैसा कि फ्रान्स में साबित हुग्ना है" ) परन्तु भ्रमेरिका में इसने एक श्रौर फायदा 
पहुँचाया है और वह यह है कि इसने बहुत कुछ श्रंश तक काँग्रेस और कार्यपालिका 
वो मिलकर कार्य करने का मौका प्रदान किया है। प्रायः राष्ट्रपति भी उसी दल 
का नेता होता है जिस दल का बहुमत होता है और वही दल काँग्रेस में भी भ्रधिक 
सीटें प्राप्त करता है। दोनों जगह एक दल के हो जाने की वजह से शासन-काय॑ में 
रोड़े नहीं अटकते श्र शासन-धारा सुगम तरीके से बहती है । कई बार ऐसा हुश्रा 
है कि राष्ट्रपति ने काँग्रेस को श्रपने दल की शक्ति के आधार पर ही काबू में कर 
लिया है। अनेक बार रूजवेल्ट ने अपने भाषणों तथा सन्देशों द्वारा जनमत को शभ्रपने 
काब में लाकर तथा कांग्रेस के अन्तर्गत ग्रपने दल का सहारा लेकर काँग्रेस को अपने 
सिद्धान्तों व श्रादेशों को स्वीकार करने को बाध्य किया था ।* 
' एक भ्रन्य प्रकार से भी काँग्रेस और कार्यपालिका के सम्बन्ध स्थापित हुए नजर 

. श्राते हैं । बहुत से कार्यपालिका के विभागों के सदस्यों को विभिन्न भ्रवसरों पर श्रपने- 
अपने विभागों से सम्बन्धित विधेयकों के सम्बन्ध में साक्षी के रूप में काँग्रेस की समि- 
तियों के समक्ष बुलाया जाता है और इस प्रकार व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक 
दूसरे के सम्पर्क में श्राती हैं । 

/ , उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि हालाँकि श्रमेरिका के विधान में शक्ति-विभाजन 

.' का सिद्धान्त ग्रपनाया गया है फिर भी कई प्रकार से, चाहे वह सांविधानिक्‌ हो भ्रथवा 

; भ्रसांविधानिक, व्यवस्थापिका तथा का्यंपालिका एक दूसरे से काफी सम्बन्धित हैं भौर 

| मिलकर कार्य करती हैं । 

# उपसंहार : 

>“नदछुले पृष्ठों में हमने भ्रमेरिका की काँग्रेस, उसका संगठन, उसकी शक्ति व 
ग्रधिकार एवं कार्ये-पद्धति पर विचार किया है। इस सम्बन्ध में हमने कुछ विशिष्ट 
बातें देखीं जो भ्रन्य देशों की व्यवस्थापिकाओों में हमें नजर नहीं झ्रातीं । काँग्रेस 
भ्रमे रिका की व्यवस्थापिका ही नहीं बल्कि प्रमेरिकन जीवन की प्रतिनिधि भी है। 
उसके अभ्रधिकारों व उसकी प्रक्नियाश्रों में हमें संविधान की झनुकूलता ही नजर नहीं 
झञाती बल्कि भ्रमेरिका-निवासियों के चरित्र, उनकी प्रकृति, उनकी मनोवृत्ति व उनके 
स्वभाव झ्रादि की कलक भी दिखलाई पड़ती है। काँग्रेस का संगठन भी श्रन्रुठा है 


१ फ्रान्स में दलों की भ्नधिकता होने के कारण कोई भी दल शभ्रधिक समय तक 
शक्तिशाली नहीं रहता । भ्रतः कोई भी मन्त्रिमण्डल बहुत दिनों तक नहीं 
रहता । वहाँ मन्त्रिमण्डल बहुत शीघ्र बदलते रहते हैं | फ्रान्स की केबिनेट की 
ग्रोसत श्रायु ६ माह है । 

4 छ08व. न्‍&याता०७3 (0ए०7770680 &णते 70:008, 9. 23, 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका कौ काँग्रेस 


ग्रोर उसके अधिकार तो विशेष हैं ही । संसार की किसी भी द्वितीय सभा के. इतने 
ग्रधिकार नहीं जितने भ्रमेरिका की सीनेट के हैं। इसमें भी अ्रमेरिका-निवासियों ने 
भपनी बुद्धि-चातुर्य का आ्रादर्श प्रस्तुत किया है। उनकी काँग्रेस प्राज़ प्रतिनिधि-आगार 


की अपेक्षा सीनेट के प्राधार पर संसार में सब की आँखों में समाई हुई है । 
एागएएरआार 0एफशाठऱ ! | 
|, छताए९ 8 97030 ०४06 ० 6 ॥थभी00 ० 7०650॥ 40॥, ९0॥8ए-. 
बंता, कराते ठ8ब$40 9 [76 #वगालां्क्षा 5९॥46, ([%-< न्‍ 
(8876, 7937; 7939, 7942, 7944) 
2. वाव5 56 [शा 6 कऋह्तलातं इ$शाकां० व85 9270ए९6त 00 96९ [6 705 
5000658 ० 2 ७90॥64) वाहाप[ग्रा$ का एऐं, 8, 0, 700 ४0प 887९6 ? 
(7५९ 7695075, (46४०, 7939, 7947) 
3, ब्रा] धा6 5९००१ टाकाएश'ड 6 &॥767000 $९॥9०९ 45 9९77905 (९ 
#।णा288, क्षाव 6 (एच्रा46द्वा) $2090९ [6 ९ए८३४८४.' क्‍050प55. 
(4पद्राव्र0ढ ते, 7943; 72/0647०, 7०07; 36€/६, 79326, 7939, 7947) 
4. 65296 6 ठ6ाएथगश!श[$शाणा णी 6 जि०0प्ड७८ 0 २९७ा९७४९॥७४४९५. 
श0०प्र एल हएश 3 था0त॑०2 [0 ०000085$6 9९/ए९९॥ 3 56९8 ॥ [॥6 0प५८ 
० रि०एा25टााए९$ 0 076 ॥ 6 $807980८०, १तीश८प्ुणा जश्ञीं। ए०प्रा 
९०066 थ॥ ? 07ए6 7॥6885075 60 5प97007६ ४०प्रा' ९०006 
5. (काएगारट बाव ०3४ हाल एछठ0ज़ढला$ड कात 6 प्राटा०णा$ ए 06 
598467 ० (6 प्र0प5९ ०णी 7२९०/८5९४४४९5 (७, &, 3.) णएणतत)। ॥058 
0 06 $79046₹ 07(॥6 ल06प्र५९ ०0 (णाएप0ा5. (4&/6, 7942) 
6. 22९52796 (76 79700685$ 07 िज्रनावांतााए सी 6 (ए'गाए'-९४४, प्रणणत्न दा 
38 | तदारिकिशा। #7णा ६॥8 ० &5॥02470 ? 
(46/6०, 7940; 72॥/४7०0, 7949) 
7, (3) 9685९०१96 ॥॥6 ए०7(ा॥९ ए 6 ए०ा॥॥76०० 5980॥ | [6 628$- 
]कपा6 ० ४6 0700 588865, 
(0) एणाफबार 6 एग्ाधा।66९ $एशण९ा शिवा 6885 ॥7॥ 6 दिशा 
0786 0० (07707$ जश्ञां| 4 ० (6 075९ ०ए 7२९०७।९४९८१४- 
(५6$, (468/०, 7939, 7942, 7950) 
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सातवाँ परिच्छेद 
_>“राजनतिक दल 


स्वतन्त्र राजनैतिक दलों द्वारा निर्मित सरकार का ही नाम जनतनन्‍्त्रीय सरकार 
है । कहीं भी बिना राजनंतिक दलों के जनतन्त्रीय सरकार नहीं हो सकी है। यही 
बात संयुक्त राज्य अमेरिका के विपय में भी सत्य है। विधान के निर्मातात्रों का तो 
हैं विश्वास नहीं था कि अमेरिका में किसी भी प्रकार की दलगत सरकार बनेगी । 
इसके विपरीत उन लोगों का, जैसा कि मेडीसन (१[८१|४०0॥)) ने कहा था, विश्वास 
था कि वे एक ऐसी सरकार बनाने जा रहे थे जिसमें दलबन्दी नहीं हो पावेगी और 
जो कलह से रहित होगी परन्तु विधि ने दूसरी प्रकार ही रचना रची और उनके सब 
विश्वास झूठे पड़ गए ।* 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका में दो दल हैं--(१) रिपब्लिकन (फे०७9प))]0७7 ), 
ध्रौर (२) डेमोक्रट ([)07007'9/) । जब से संविधान की रचना हुई है तभी से 
श्रमेरिका में दो दल चले आ रहे हैं, यद्यपि उनके नाम बदलते रहे हैं। सन्‌ १७८७ 
में ही देश में दो दल हो गए थे। एक का नेता एडमण्ड रन्‍्डोल्फ (07प्रापे 
409000] .0॥ ) था और दूसरे का विलियम पैटंसन ( ४]|[8॥ 28/6780॥) । 
ये दोनों दल आगे चल कर और भी मजबूत बन गये जब कि वाशिंगटन के जमाने 
में अलेक्‍्जण्डर हैमिल्टन (8]05॥त0#॥ ]00॥]007)) ने टॉमस जेफसंन 
()07ञ0४ उ०रीिए४0॥) के विरोध में ग्रपना मोर्चा बनाया । सन्‌ १८०० ई० 
में उनके राजनैतिक दृष्टिकोगों में स्पष्ठ विभिन्नता नजर झाने लगी। जेफसंन के 
ग्रनुयायी इस बात का समर्थन करते थे कि घटक राज्यों को यह अधिकार प्रास हो कि 
वे संघ के नियमों को न मानें यदि वे उन्हें पसन्द न कर, और हैमिल्टन के समर्थक इस 
बात पर जोर देते थे कि संघ की शक्ति दृढ़ रहे और उसके सभी कानून घटक राज्यों 
को मान्य हों । जैफसंन के समथ्थंकों में दक्षिण के किसान तथा छोटे-छोटे व्यापारी थे 
गऔर हैमिल्टन के समर्थक बड़े-बड़े सेठ, साहुकार भ्रादि थे। जेफसेन के दल का नाम 
जनतन्त्रीय. रिफ्लिकन दल ([2070679860 रिएफ्ृफ)॥र0थ७70 एशाफफए) या 
डेमोक्रट ([207]007/80 पड़ गया और हैमिल्टन के अनुयायी 'फंडरलिस्ट' 
(70त0९॥४]508) कहलाये । 
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राजन तिक दल 


कालान्तर में दोनों दलों में श्रान्तरिक मतभेद पेदा हो गया । पहले तो फैडरलिस्ट 
दल में फूट पड़ी और वह दल सन्‌ १८२५ तक समाप्त हो गया। इसके बाद 
डेमोक्रेटः. दल में फूट पड़ गई और वह काफी समय तक चलती रही। 
भ्रन्त में परिणाम यह हुआ कि डेमोक्रेट दल काफी ग्रशक्त हो गया और भ्रन्त में 
जब उन दोनों भागों में एक नेशनल रिपब्लिकन दल का जन्म हुम्ना तब उनका 
मतभेद कम हुआ । दूसरा दल डेमोक्नट कहलाया 

श्रमेरिका के राजनेतिक दलों में प्रेसीडेण्ट का चुनाव महत्त्व रखता है। प्रेसीडेण्ट 
जेक्सन ने चुनाव के बाद विरोधी दल के कर्मचारियों को एक-एक करके अलग कर 
दिया और भ्रपने दल के लोगों की नियुक्तियाँ कीं। उसी समय से अ्रष्टाचार का 
बोलबाला हुआ । सन्‌ १८६४१ तक डेमोक़ेट दल काफी शक्तिशाली रहा । इसके वाद 
दासता के प्रइन पर दोनों दल करीब-करीब खत्म हो गये और एक नई रिपब्लिकन 
पार्टी बनी जिसमें दासता के विपक्षी लोग थे। यह पार्टी सन्‌ १८८४ तक चलती रही 
ग्रौर तब जाकर एक डेमोक् ट प्रेसीडेण्ट चुना गया । इसके बाद सन्‌ १६२० में फिर 
रिपब्लिकनों के हाथ में शक्ति श्राई और वह सन्‌ १६३२ तक चलती रही । इस प्रकार 
ये दोनों दल--रिपब्लिकन और डेमोक़ ट--श्राजकल अमेरिका की राजनीति के 
रंगमंच के खिलड़ी हैं । ०१“ 

.अभेरिका के राजनंतिक दलों की विशेषताएं : 

(१) दलों की वंधानिक स्वीकृति--कहीं भी दलीय व्यवस्था राज्य-व्यवस्था से 
इतनी बंधी हुई नहीं है जितनी अमेरिका में है । दलीय व्यवस्था ही राजनीति में पूर्ण 
हाथ रखती है और राज्य के प्रत्येक काम को चलाती है। पिछली शताब्दी में भ्रमेरिका 
में राजन॑तिक दलों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं । वे श्रब ट्रेंड यूनियनों 
को भाँति ऐसे संघ नहीं रहे हैं जिनमें स्वेच्छा से प्रवेश किया जा सके या स्वेच्छा से 
जिन्हें छोड़ा जा सके । भ्रब तो उन्हें यह भी भ्रधिकार नहीं रहा है कि वे स्वतत्रन्ता- 
पूवक यह भी नि३चय करें कि कौन-कौन नेता चुने जायेंगे, कौन राष्ट्रपति के पद के 
लिए खड़ा किया जायेगा और कौन दल में रहेगा भी । उन पर भी भ्रव सावंजनिक 
नियन्त्रण हो गया है ।'* 

(२) . दोनों राजनंतिक दलों में कोई महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक भद नहीं है-- 
भारतवर्ष तथा भ्रन्य देशों में दलबन्दी से यह ग्रभिप्राय निकाला जाता है कि विभिन्न 
राजनतिक दलों के अलग-प्रलग सिद्धान्त होते हैं, श्रलग-अझ्लग कार्य-प्रणाली और 
प्रोग्राम होता है, तथा अलग २ उन उहंध्यों की पूति के लिए लड़ते हैँ। परन 
प्रमेरिका में यह बात नहीं है । वहाँ राजनैतिक दलों में एक दूसरे के सिद्धान्तों में भेद 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


नहीं है । ब्रोगन (37029॥) के कथनानुसार श्रमेरिका के राजनैतिक दल तो वहाँ 
की समस्त राजनेंतिक विचारधाराशओं को अपने में संग्रहीत करते हें और एक दल के 
खत्म हो जाने पर उसकी विचारधारा दूसरे दल में अवश्य स्थान पा जाती है ॥ 
कहने का तात्पयं यह है कि दोनों दलों के राजनैतिक विचारों व सिद्धान्तों में ऐसी 
भिन्नता नहीं है ज॑सी अन्य देशों के दलों में पाई जाती है । 

हरमैन फाइनर ( सछाणाक्षा 7 त67'' ) भी इस बात को कहते हैं कि 

(अमेरिका के राजनंतिक दलों में वह विभिन्नता नहीं है जैसी इज्भुलेण्ड में श्रम दल 
'(॥,000पा' 79%) तथा रूढ़िवादी दल (('0॥867ए00ए० ?&745) में 
पाई जाती है परन्तु भ्रमेरिका में तो दोनों दल एक ही दल के दो श्रंग कहे जा सकते 
'हैं श्रौर उस दल को रिपब्लिकन-कम-डेमोक्र टिक ( +ि९०७प60७॥-6प्रा॥- 
)207700/900) दल कहा जा सकता है ।* इसका मतलब यही निकलता है कि 
दोनों दलों में जो हजारों सदस्य हैं वे सब राजनतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से अधिक 
भिन्नता नहीं रखते हें । उनकी ग्राशाएँ, उत्कण्ठाएँ एक ही प्रकार की हैं; परन्तु दोनों 
दल अपना अलग-अलग संगठन किए हुए हैं और उनमें सेद्धान्तिक विभिन्नता न होते 
हुए भी अपने-अपने स्वार्थ की विभिन्नता तो है ही । दोनों ही शासन-सत्ता को हथियाने 
की इच्छा रखते हैं । वे भले ही राष्ट्र के हित के लिए मिलकर प्रयत्न न करें परन्तु 
इतना अवद्य है कि सरकार में उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए वे सर्देव प्रयत्नशील 
रहते हैं ।* 

(३) बर्गोय मतभेद--अभ्रमेरिका के दलों में संद्धान्तिक मतभेद नहीं है परन्तु 
वर्ग-भेद है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उनमें वर्गे-भेद होने के कारण 
संद्वान्तिक मतभेद नहीं है । इज्धुलंण्ड में दलों में पारस्परिक मतभेद सिद्धान्त के भ्राधार 
पर है । भारत और फ्रान्स में भी कुछ हद तक जाति और धर्म के श्राधार पर भी 
दल बन गए हैं परन्तु श्रमेरिका में इन दोनों का कोई महत्त्व नहीं है। उनका आधार 
बर्ग है श्लौर वर्ग का आधार आथिक व्यवस्था है। इसीलिए बी ग्रड (309॥'6) ने कहा 

_ है कि “अमेरिका के दलों के संगठन का आधार राजनैतिक सिद्धान्त नहीं है बल्कि 
उनमें प्राथिक हित और व्यक्ति विशेष है । 
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राजनैतिक दल 


दलों का प्रोग्राम व उनकी नीति : 

ग्रमेरिका में दलों में संद्धान्तिक मतभेद न होने के कारण उनके प्रोग्राम व उनकी 
नीति में भी विशेष विभिन्नता नहीं है। समय-समय पर परिस्थितियों के ग्रनुसार वे 
ग्पने रबेये बदलते रहते हैं । सिद्धान्त में पारस्परिक मतभेद न होने का यही कारण है 
कि वे बातें जिनके कारण यूरोप में दलबन्दियाँ होती हैं, श्रमेरिका के संविधान ने खत्म 
कर दी हैं। अमेरिका में दलों की लड़ाई सिर्फ शासन-सत्ता को हथियाने की है । वे। 
सिद्धान्त में तो भेद रखते ही नहीं, केवल शासन-सत्ता को हाथ में लेने का प्रयत्न 
करते रहते हैं | हालाँकि हाल ही में वहाँ समाजवादी तथा कम्युनिस्ट दल भी उत्पन्न 
हो गये हैं परन्तु इनके समर्थकों की संख्या बहुत कम है। 
दलों का संगठन : 

अमेरिका में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, और ये परिस्थितियाँ विधान द्वारा तथा 
सामाजिक संगठन द्वारा उत्पन्न कर दो गई हैं, और इनमें देश-भक्ति या नीति कोई 
महत्त्व नहीं रखती है, जिनके कारण योग्य नागरिक राजनंतिक जीवन में प्रवेश 
करना पसन्द नहीं करते हालाँकि यदि वे परिस्थितियाँ न होतीं तो शायद वे ऐसा 
पप्तन्द करते ।* अमेरिका में अधिकतर निवासी भ्रब भी यह समभते हैं कि राजनीति 
एक बखेंड़ा है और इसमें पड़ना ठीक नहीं है। वे यह भी समभते हैं कि राजनीतिज्ञ 
सच्चे नहीं होते और इसलिए राजनीति तथा राजनीतिज्ञों से श्लग रहना ही ठीक 
है ।* उनका यह भी ख्याल है कि चूंकि प्रायः राजनीतिज्ञ सच्चे नहीं होते भरत: 
उन्हें चुनने वाले भी सत्पुरुष नहीं होते ।? यही कारण है कि अ्रमेरिका में राजनीति 
में लोगों की उतनी तीव्र रुचि नहीं है जितनी इज्भुलंण्ड व फ्रान्स में है श्र यही 
कारण है कि इन देशों की सी दलबन्दी भी अमेरिका में नहीं है। यद्यपि दलों 
में जो सदस्य हैं वे ग्रत्यन्त उत्कण्ठा एवं जोश के साथ कार्य करते हैं परन 
जो नागरिक दलों से बाहर हैं उनकी राजनीति व राजनीतिज्ञों में रुचि नहीं है 
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संयुक्त राज्य अमें रिका का संविधान 


गौर वे राजनंतिक जीवन के भमेलों में नहीं पड़ना चाहते। इस प्रकार बहुत 
से योग्य नागरिकों की सेवा से राजनीति बंचित रह जाती है। 

अमेरिका में दलों का संगठन अ्रत्यन्त कठोर है और इसके कठोर होने का 
एकमात्र कारगा यह है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे चुनाव होते हैं - ज॑ंसे, राष्ट्रपति का, 
काँग्रेस का, राज्यों के गवरनंरों का, न्यायाधीशों का--जिनके लिये कोई भी व्यक्ति 
श्राशा नहीं कर सकता यदि वह किसी दल द्वारा निर्वाचित नहीं हो । इसी लालच 
में लोग दलों में चुमते हैं श्र इसीलिए बहुत से लोग उनसे अलग भी रहते हैं कि 
कहीं ऐसा न हो कि भमेले में तो फंस जाये और प्राम्ति कुछ भी न हो । 

दलों का संगठन और हृढ़ीकरण राष्ट्रीय परिपदों, राज्यों की परिषदों, जिले 
और गाँवों की परिषदों द्वारा किया जाता है । ये परिपदे अमेरिका के जीवन में इतनी 
जड़ जमा गई हैं कि राजनंतिक क्षेत्र में जितना काम उन्होंने किया है उतना किसी 
अन्य संस्था ने नहीं ।! 
अप्टाचार और दलोय व्यवस्था का कुप्रयोग : 

अ्रमेरिका में दलीय प्रणाली ने भ्रप्टाचार का बोलबाला कर दिया है और जो 
कोई दल राजसत्ता को हथिया लेता है वही अपने दल वालों को पदों पर भरना शुरू 
बार देता है । इस प्रथा का प्रारम्भ जेक्सन के समय से हुआ और इसने शासन की 

ढृ नींव को खोखला करने में काफी योग दिया है। वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की 

बात है कि अमेरिका-निवासी जो इतने व्यवहा र-कुशल है, इस भ्रष्टाचार के चबकर में 
फंस जायें और इसकी वजह से श्रपने देश के योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह 
जाय | यह तो स्पप्ट ही है कि जहाँ इस प्रकार का बोलबाला है वहाँ योग्यता की 
पूछ नहीं हो सकती बल्कि दल के सदस्य, रिश्तेदार, उनके पिट्ट आदि लोगों को उच्च 
पद मिलते हैं चाहे वे निकम्मे हा हों। इस अ्रप्टाचार के कारण समस्त सरकारी 
पदों पर झ्रधिकतर निकम्मे लोग भरे रहते है । जो लोग कही भी सफल नहीं होते हैं 
वे दलों का सहारा लेते हैं ताकि उनके साथ रह कर कोई सरकारी पद प्राप्त कर लें। 
आपुनिक काल में जनता में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति भ्रत्यन्त घृणा उत्पन्न 
हो गई है और हालाँकि बहुत से सरकारी पदों के लिए श्रत्र प्रतियोगिता 
परीक्षाएं होने लगी हैं परन्तु फिर भी अभी पक्षपात, स्वार्थ आदि वहाँ घर किंए 
हुए 7 

इस भ्रप्टाचार के कारण अमेरिका में राजनीति भी एक पेशे का रूप धारण कर 
गई है और इन पेशेखोर राजनीतिज्ञों ने एक प्रकार की लूटमार मचा रबखी 
“चुनाव के युद्ध में उच्च पद विजय-सूचक चिन्ह है और विजेता युद्ध के पहले श्रौर 
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राजनैतिक दल 


युद्ध के बाद में लूट का माल अपने साथियों में बाँटता है। इनमें बड़े-बड़े पद उन्हें 
दिए जाते हैं जिन्होंने युद्ध में काफी चतुराई दिखाई है। जिन्होंने कम योग्यता का 
परिचय दिया है उन्हें छोटे-छोटे पद दिये जाते हैं । इस भ्रष्टाचार के कारण राजनीति 
का रूप अत्यन्त विकृत हो गया है ।! इसके कारण ही दलों के नेता राष्टीय परिषदों 
श्रोर संघों को सद्भंठित किए हुए हैं और इसके कारण शासन का स्तर बहुत नीचा 
हो गया है । लोग इसी की वजह से अपने असली ककत्तंव्य को भूल बैठे हैं और स्वार्थ 
तथा बेईमानी के शिकार बन गए हैं। 

राजनंतिक दलों के कार्य : 

५१) राजनंतिक दल चुनाव के अ्रवसरों पर जनता की राय एकत्रित करते हैं 
झ्ौर तय करते हैं कि उसका रवेया किस तरफ हो। वे जनता को राजुनैतिक बिषयों 
से परिचित करते हैं, अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं, और लोगों को विश्वास 
दिलाते हैं कि शासन की सत्ता उनके हाथ में आने पर वे सामाजिक, राजनंतिक तथा 
ग्राथिक व्यवस्था को ठीक कर देंगे । 

“ (२) राजनंतिक दल चुनावों में अपने-अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं श्रोर उनको 
निर्वाचित कराने के लिए प्रयत्न करते हैं । 

(३) राजनंतिक दल भविष्य के राजनीतिज्ञों को भी तेयार करते हैं । 

(४) राजनेतिक दल शासन की नीति का समीकरण करते हैं और समस्त विरोधी 
तथा विवादग्रस्तं विषयों को सुलभाते रहते हैं । यदि व्यवस्थापिका में, किसी भी दल 
का बहुमत न हो तो शासन की नीति का निर्धारण नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एक 
दूसरे का विरोध होता रहेगा और कोई भी अ्रन्तिम निर्णाय नहीं हो सकेगा । परन्तु 
एक राजनैतिक दल के लोग एक ही सूत्र में बंधे रहने के कारण एक दूसरे का समर्थन 
करते हैं और इसलिए निर्णोयात्मक निश्चय पर पहुँचने में दर नहीं होती । इसी प्रकार 
कार्यपालिका के कार्य-क्षेत्र में भी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी और हमेशा अधिकारियों 
में मतभेद रहेगा। “अपनी-अपनी बाँसुरी और शअ्रपना-अपना राग” वाली कहावत 
चरितार्थ होगी । 

““(५) राजनंतिक दल केन्द्रीय राज्यों की, शहरों की तथा गाँवों की शासन की 
इकाइयों का समीकरण करते हैं । 

अ्रमेरिका में दलीय व्यवस्था उपयु क्त कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में 
ग्रधिक सफल नहीं रही है बल्कि श्रमेरिका में राजनंतिक दलों का इन कार्यों में 
झग्रसफल होना वहाँ की एक विद्योप वात रही है । 

.. हम ऊपर कह चके हैं कि अमेरिका में दलीय सज्भठन ग्रत्यन्त कठोर है। परन्तु 
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संगुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


यह दलबन्दी आ्राकस्मिक नहीं है । इसे बनने में भ्नेके वर्ष लग गये हैं श्रौर इसने लोगों 
को काफी सीमा तक इस बात के लिये प्रेरित किया है कि वे श्रमेरिका में जनतन्त्र 
को सफल बनावें ।" दलों ने वास्तव में अपने-ग्रपने सिद्धान्त बनाकर तथा विभिन्न 
पदों के लिए अपने-अपने उम्मीदवार चुनकर आर सामूहिक उत्तरदायित्व का नमूना 
पेश करके अमेरिका में एक अत्यन्त कठोर आ्राधार बना लिया है । 
द्वि-दल प्रणाली (/५9०-72907'ए 57808॥) : 
अमेरिका की दलीय प्रणाली की यह विशेषता है कि इसका आधार सांविधानिक 
न होने पर भी यह शासन की मशीन में बँध गई है ।* अमेरिका के इतिहास में यह 
बात कई बार देखने में श्राई है कि द्वि-दल प्रगाली के विरोध में एक तीसरा दल 
पैदा हुम्ना है लेक्निन बार-बार उसे इन दोनों दलों के मुकाबिले हार ही खानी पड़ी है । 
वहाँ पर राष्ट्रीय चुनावों का रूप प्रायः सरल रहा है। पहले तो फंडरल और 
रिपब्लिकन दलों में संघ चला और सन्‌ १८५६ के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रट 
दलों में चला । कई बार श्रौर दल भी पैदा हुए परन्तु निर्वाचनों में उन्हें बहुत कम 
समर्थन प्राप्त हुझा । कभी-कभी तो ४५ प्रतिशत से भी कम रहा। इसीलिए यह कहा 
जाता है कि श्रमेरिका में द्वि-दल प्रणाली ही काम करती है । प्रारम्भ में द्वि-दल प्रणाली 
टुद्भ लण्ड से आरम्भ हुई श्रौर उसके ही सम्पर्क से अमेरिका में स्थान पा गई । 
श्रमेरिका में द्वि-दल प्रणाली क्‍यों है? इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार नहीं 
दिया जा सकता और इसका कोई एक कारण हो भी नहीं सकता है । प्रोफेसर 
हालकोम्ब (9] 007॥06) के श्नुसार अमेरिका की शासन-प्रणाली में कुछ ऐसी 
विशेषताएँ हैं जिनके कारण वहाँ बहु-दल प्रणाली नहीं हो सकती है। पहली बात तो | 
'यही है कि श्रन्य देशों में दलबन्दी के हेतु जाति, वर्ग, धर्म तथा सामाजिक और ; 
'ब्राथिक समस्याएं योग देती हैं परन्तु श्रमेरिका में इन बातों के लिए स्थान नहीं है । ' 
'संघीय व्यवस्था में ये बातें अनुपस्थित हैं। दूसरी बात यह है कि यदि राष्ट्रपति के 
चुनाव के सम्बन्ध में दो से श्रधिक दल भाग लें तो राष्ट्रपति का चुनाव हीन हो 
मयोंकि उसे पूर्णा बहुमत मिलना ही मुश्किल पड़ जाय ।* 
प्रोफेसर आ्राथर मैकमहोन ( /7%पा' (३०आ7०७।0४ ) का कथन है कि 
द्वि-दल प्रणाली का आधार उसी समय बन गया था जब कि संविधान की रचना हुई 
झ्रोर इस आधार को बाद में शासन-प्रणाली ने श्रौर भी दृढ़ कर दिया। उसका मत 
है कि “राज्य की का्यंपालिका के पदाधिकारियों के चुनाव तथा राष्ट्रपति के चुनाव 
का व्यवस्था ही द्वि-दल प्रणाली के निर्माण में प्रेरणा देते हैं ।” इसके अलावा शासन 
| ऑपा।0 ; ०9, 0॥., ७. 82. 
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के क्षेत्र को यदि छोड़ भी दिया जाय तो देश की वेधानिक तथा झाथिक व्यवस्था भी 
ऐसी ही है कि वहाँ दो ही दल हो सकते हैं और वे दल श्रन्य छोटे-छोटे दलों को 
अपने में ही मिला लेते हैं न कि उन्हें अपना प्रतिद्वन्द्दी बनावें ।* 

| द्वि-दल प्रणालो वास्तव में एक भ्रच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें निर्वाचकों को 

/ पदाधिकारी को चुनते समय प्रधिक चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता बल्कि उनके सामने 
/ दो ही रास्ते होते हैं जिनमें से एक आसानी से चुना जा सकता है । मुनरो के कथना- 
* नुसार द्वि-दल प्रणाली, बहु-दल प्रणाली की श्रपेक्षा, जो यूरोप के बहुत से देशों में 
तानाशाही की स्थापना से पूर्व प्रचलित थी, बहुत अ्रच्छी प्रणाली है ।* 

रका तथा इड्भूलण्ड की दलीय व्यवस्था को तुलना 

इज्भल॑ण्ड और अमेरिका की दलीय व्यवस्था में काफी अन्तर है जंसा कि उनके 
शासन संविधान व शासन-व्यवस्था में है । 

-(१) सबसे पहली बात तो यही है कि इज्जलण्ड में बहुमत दल के हाथ में ही 
विधायिनी शक्ति होती है श्लौर चू कि उसी की केबिनेट बनती है इसलिये उसी के हाथ 
में कायंपालिका शक्ति भी होती है। परन्तु अमेरिका में व्यवस्थापिका तथा कार्य- 
पालिका एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं इसलिये वहाँ दोनों जगह दल की तानाथञाही नहीं चल 
सकती है । राष्ट्रपति स्वतन्त्र रूप में काये करता है | अ्रत: अमेरिका में दलीय उत्तर- 
दायित्व कोई महत्त्व नहीं रखता है। राजनंतिक दलों का सैद्धान्तिक रूप में तो शासन 
के कार्य में काफी महत्त्व है परन्तु व्यावहारिक रूप में कम ही है। 

(२) श्रमेरिका में दलों का संगठन अभ्रधिक कठोर परन्तु अत्यन्त सुव्यवस्थित 
है और उसका कालनून द्वारा नियन्त्रण होता है। संसार के अन्य किसी भी देश में 
कानून ने दलीय व्यवस्था पर नियन्त्रण प्राप्त नहीं कर पाया है । 

(३) इड्भलेण्ड में राजनेतिक दलों में संद्धान्तिक मतभेद श्रधिक है। जब जनता 
किसी दल को चुनती है तो वह उसे उसके रिद्धान्तों श्रौर नीति के भ्राधार पर 
चुनती है और यह प्रदर्शित करती है कि वह अम्ुक सिद्धान्त व नीति के द्वारा शासित 
होना चाहती है। प्रन्तु अमेरिका में दलों में संद्धान्तिक मतभेद नहीं है । 

(४) अमेरिका में यह नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार खत्म हो गई 
श्रौर दूसरी प्रारम्भ हुई जैसा कि इज्भलेण्ड में कहा जाता है कि श्रम दल की सरकार 
खत्म हुई और रूढ़िवादी दल की शुरू हुई (या इसके विपरीत हुई) । भ्रमेरिका में. 
सरकार किसी दल की तहीं होती | सरकार एक ही राजनेतिक सिद्धान्त पर चलती : 
है #फ दल बदलते रहते हैं और जिसका भी मौका लग जाता है वही सरकार को 
अपने हाथ में ले लेता है । 


[. कग्रायाठटांए उ0व4 20700 ; ०009. ०६., [?. 240, 
४2 क्पा'0 ; ०00. 0॥0., [?, 432, 


८६ 


रू बजाने मीन 


संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में राजन॑तिक दल शासन के शुष्क 


ढांचे को रक्त प्रदान करते हैं श्ौर उसमें जान डालते हैं । 
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रे ग्राठवाँ परिच्छेद 


__.स॑य्ुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका 

संसार के किसी भी देश में न्यायपालिका का सार्वजनिक नीति के निर्धारण में 
इतना हाथ नहीं है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका में । श्रमेरिका में न्यायालयों का 
काम केवल न्याय करना ही नहीं है वरन्‌ कानून का प्रतिपालन भी है। विधि की 
व्याख्या करके वे विधि-निर्माण में भी हाथ रखते हैं । परन्तु यह बात ध्यान में रखनी 
है कि न्यायपालिका द्वारा विधि की व्याख्या किया जाना तथा उसके द्वारा उसकी 
समीक्षा किया जाना--ये दोनों बातें भिन्न हैं | व्याख्या करने में तो न्यायालय विधि 
का वास्तविक अ्रर्थ बतलाते हैं परन्तु समीक्षा करने में वे यह बतलाते है कि अमुक 
विधि वध है या अवध । 

प्रोफेसर चाल्स हेन्स ((!॥७7]6४8 ॥99५॥08) जिन्होंने अमेरिका की न्यायिक 
व्यवस्था की महत्त्वपूर्गा व्याख्या की है, कहते हैं कि “संविधान की रक्षा तथा विधि 
ग्रौर राजनंतिक सिद्धान्तों का समर्थन करना--यह कार्य न्यायालयों का है, और 
न्यायाधीशों द्वारा कॉमन लॉ के अनुसार कानून बनाया जाना--यह आधार न्यायालयों 
की सर्वोच्चता का आधार है ।”* 

अमेरिका जैसे संघात्मक राज्य में न्यायालयों के वास्तव में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य हो सकते हैं । वे सरकार तथा जनता दोनों पर अनुशासन रखते हैं। संघात्मक 
राज्य में एक केन्द्रीय सरकार होती है श्रौर घटक राज्यों की अलग-अलग सरकार 
होती हैं श्रौर यह बात निश्चित है कि दोनों में भंगड़े होंगे ही । केवल शक्तिशाली 
न्यायपालिका ही उन्हें तय कर सकती है । इसीलिए संविधान के निर्माता्रों ने एक 
हृंढ़ न्यायपालिका की व्यवस्था की जिससे संघीय न्यायालयों के साथ-साथ संघ का 
एक सर्वोच्च न्यायालय भी हो । उनकी बुद्धिमानी का परिचय संयुक्त राज्य अमेरिक 
के न्यायालय देते चले आ रहे हैं। सांविधानिक मामलों के निर्णाय करने में भ्रमरिक 
के सर्वोच्च न्यायालय ने जो तत्परता दिखाई है और जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है वह 
राज्य-विज्ञान के लिए एक महत्त्वपूर्णा देन है । 
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संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का संविधान 


संविधान के निर्माताश्रों में इस बात पर गम्भीर मतभेद था कि संघ में एक 
मर्वोच्च न्यायालय के अलावा और भी न्यायालय हों या न हों, श्रौर अ्रगर हों भी तो 
बे न्यायालय किस ढंग पर संगठित किये जाये । श्रन्त में उन्होंने यह निश्चय किया 
कि “संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय में तथा ऐसे न्यायालयों 
में निहित होगी जो समय-समय पर स्थापित किये जायें ।” 
संघीय न्याय-क्ष त्र : 

इससे पहले कि हम न्यायिक व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करें हमें संघीय न्याया- 
लयों और अन्य छोटे न्यायालयों के परस्पर सम्बन्ध को समभ लेना हो उपयुक्त 
होगा । संघीय न्यायालयों को कुछ विशेष बातों पर न्याय करने का अधिकार है और 
उनका कार्य-क्षेत्र संविधान में दिया हुआ है । उनको छोड़कर शेष मामलों में श्रन्य 
न्यायालयों को निर्णय देने का अधिकार है। संघीय न्यायालयों का न्यायिक विषय- 
क्षेत्र संविधान में इस प्रकार दिया हुआ है:-- 

“संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति के अ्रधिकार-क्षेत्र में विधि और न्याय के 
ग्राधार पर सभी सांविधानिक मामले आवेगे । उसमें संयुक्त राज्य द्वारा की हुई 
सन्धियाँ या की जाने वाली सन्धियाँ भी ञ्रा जावेंगी । राजदूतों, मन्त्रियों तथा कौंसलों 
((,0]8]8) से सम्बन्धित विषय भी झावेंगे । जल-सेना तथा विवाह से सम्बन्धित 
विपय, दो या अन्य राज्यों के आपसी झगड़े, एक राज्य तथा दूसरे राज्य के नागरिकों 
के बीच झगड़े, किसी राज्य के नागरिकों द्वारा दूसरे राज्यों में जममीन-जायदाद के ऊपर 
हक जमाने से उत्पन्न भंगड़े, एक राज्य और उसके नागरिकों के बीच में उठ खड़े हुए 
भगड़े-- सभी उनके क्षेत्र में आावेगे |" 

यह बात स्मरणीय है कि संघीय न्यायालयों के सामने न्यायिक मामले 
ही भ्रा सकते हैं; कार्यपालिका तथा विधान-मण्डल सम्बन्धी मामले नहीं झआ सकते । 
समय-समय पर काँग्रेस ही यह तय करती है कि संघीय न्यायालयों की विवादग्रस्त 
विपयों पर कितनी शवित है। ये न्यायालय पूर्णो रूप से प्रत्येक विषय के ऊपर 
स्वच्छुन्द फंसला नहीं दे सकते हैं और सिवाय उन मामलों के जिनमें संयुक्त राज्य ही 
स्वयं वादी है, या जिनमें राज्य फंसे हुए हैं, संघीय न्यायालयों और राज्य के भ्रन्य 
न्यायालयों के अधिकार बराबर हैं। 
संघोय न्यायालयों का संगठन : 

संविधान में सिफे एक ही न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और उसमें यह 
इंगित कर दिया गया था कि श्रन्य न्यायालय समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर 
काँग्रेस स्थापित कर सकती है। अ्रतः संयुक्त राज्य अमेरिका की आधुनिक न्यायिक 
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संयुक्त राज्य अ्रमेरिका की न्यायपालिका 


व्यवस्था के श्राधार काँग्रेस द्वारा समय-समय पर पारित किये हुए न्यायिक प्रधिनियम 
हैं जिनमें सबसे प्रथम सन्‌ १७८९ का न्यायिक ग्रधिनियम (जंातींलांत्ा"ए शैठा 
० 789) था। ग्राज अमेरिका में तीन प्रकार के. न्यायालय हैं। सबसे नीचे 
जिले के न्यायालय ()80700 (079) हैं। उनके बाद सकिट न्यायालय 
(3 चए९००७ (70078) भ्राते हैं और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय (90]07000 
0प्रा५) है । 
जिले के न्यायालय--न्याय के हेतु सारा देश न्याय के हिसाब से जिलों. में बँटा 
हुआ है और प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य में इस प्रकार 
कम से कम एक न्यायालय है| झ्रधिक जनसंख्या वाले राज्यों में दो या तीन या चार 
भी ऐसे न्यायालय हैं । प्रत्येक न्यायालय में प्रायः एक ही न्यायाधीश होता है परन्तु 
कहीं-कहीं कार्य-भार भ्रधिक होने के कारण दो या तीन श्रथवा चार न्यायाधीश भी 
हो सकते हैं । इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से की जाती है । 
भ्राज अमेरिका में इस प्रकार के करीब €० न्यायालय हैं जिनमें लगभग १६६ 
न्यायाधीश हैं । 

. इन न्यायालयों को मौलिक मामलों में दीवानी तथा फौजदारी के क्षेत्र में अधि- 
कार हैं। अपील सम्बन्धी अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं हैं। पोस्ट सम्बन्धी, लगान सम्बन्धी 
कानुन-भंग सम्बन्धी, दिवालियापन सम्बन्धी आदि मामले इनमें जाते हैं । इनकी 
भ्रपीलें सकिट न्यायालयों में होती हैं । 

>सकिंट न्‍्यायालय--सारा देश इन न्यायालयों की दृष्टि से दस भागों में बंटा हुग्रा 
है और प्रत्येक भाग में एक-एक सकिट न्यायालय है। इन न्यायालयों में प्राय: तीन- 
तीन न्यायाधीश होते हैं यद्यपि कुछ में तीन से भ्रधिक भी हैं। इन न्यायालयों को 
श्रदालतें न्यायिक विभागों में स्थान-स्थान पर होती हैं। ये शायद इसीलिए सकिट 
न्यायालय कहलाते हैं कि ये एक स्थान पर नहीं होते बल्कि भ्रदालतें धुमती रहती हैं । 
इन्हें जिला न्यायालयों की अपीलें सुननी होती हैं । इनमें कोई मोलिक (07727)0) ) 
मामले नहीं श्राते । ये न्यायालय सन्‌ १६२२ के काँग्रेस के एक अधिनियम द्वारा 
सर्वोच्च न्यायालय के श्राधीन कर दिये गये हैं श्रौर .उम्तका प्रधान न्यायाधीश इनके 
कार्यों किक ० तिगरानी करता है । 

४ न्यायालय (57]07076 (!0प्रा() -सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका 
का सबसे उच्च न्यीयालिय हैं । संविधान में सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय के लिए ही 
व्यवस्था थी। शभ्रन्य न्यायालयों के सम्बन्ध में तो उसमें यही लिखा गया था कि 

उनकी स्थिति वेसी ही होगी जेसी समय-समय पर काँग्रेस करे । 
सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था का शिखर है। इसे संविधान के द्वारा ही 
शक्ति प्रदान की गई है भौर इसलिये यह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के नियन्त्रण 
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से परे है । इसमें € न्यायाधीश होते हैं जिनमें एक प्रधान न्यायाधीश होता है । प्रधान 
न्यायाधीश को २५,००० डॉलर तथा अप्रन्य न्यायाधीयों को २०,००० डॉलर प्रति 
वर्ष वेतन मिलता है । 

इन न्यायाधीणों को सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अधिकतर 
वे लोग ही इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं जो कानुन-पंडित ग्रथवा न्‍्याय-विशेषज्ञ 
होते हैं । जनता भी यही पसन्द करती है कि इस पद पर योग्य व्यक्ति ही रक्‍खे 
जायें । न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सीनेट भी ग्रुप्त मन्त्रणा करके गम्भीर 
विचार करती है । न्यायाधीश बनने के वाद व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण रूप से 
निष्पक्ष हो जाता है । | 

सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक॑ मामले भी आ सकते हैं और अपील सम्बन्धी भी । 
मौलिक मामले राजदतों, मन्त्रियों या राज्यों से सम्बन्धित विषयों पर झा सकते हैं 
हालाँकि इनमें बहुत से मामलों में विशेष न्यायालय (|५४७पा॥०७]) स्थापित किये 
जा सकते हैं और बजाय सर्वोच्च न्यायालय के उनकी उनमें सुनवाई हो सकती है । 
श्रत: सर्वोच्च न्यायालय का अधिकतर कार्य तो अपीलों को ही सुनना है। यह भ्रन्य 
सद्डीय न्यायालयों की अपीलें सुनता है । 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ईमानदारी से कार्य करते रहने पर ७० वर्ष तक 
की झ्रायु तक कार्य कर सकते हैं | उन्हें सिर्फ दुराचार या अन्याय का श्रभियोग 
चलाकर ही पदच्युत किया जा सकता है। 

सर्वोच्च न्यायालय केवल एक न्यायालय ही नहीं है बल्कि एक “अविरल गति से 
चलने वाली सांविधानिक परिपद्‌” भी है । यह समय-समय पर संविधान की व्याख्या 
करता है और व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के कार्यो को वध या अ्रवंध घोषित 
करता है । न्यायिक विनिश्चयों तथा निणंयों की समीक्षा व उनका अवलोकन इसका 
विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कानून जो काँग्रेस ने पास 
किया या जो किसी राज्य की व्यवस्थापिका ने पास किया है, सर्वोच्च न्यायालय के 
द्वारा वध या अवध घोषित किया जा सकता है। इस न्यायालय को यह अधिकार 
है कि वह काँग्रेस व राज्य व्यवस्थापिकाओ्रों द्वारा पारित कानूनों का निरीक्षण करे 
 शौर यदि कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसे भ्वंध घोषित कर सकता है। 
इससे सम्बन्धित अ्रन्य जितने भी मामले होंगे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ही मोलिक रूप 
में सुनेगा । यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी स्टंट्यू ट को गैरकानूनी घोषित कर दिया 
तो वह बसा हो रहेगा और छोटे न्यायालय भी उस पर उसी प्रकार अभ्रमल करेंगे । 

सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति सन्‌ १८०३ में प्राप्त हुई जब वहाँ के प्रधान 
न्यायाधीश मार्शल थे । सन्‌ १८६८ के १४ वे संशोधन के बाद इस शक्ति का खूब 
प्रयोग हुआ भ्रोर अब तक यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में ही निहित है ॥ 
२४५४ 


संयुक्त राज्य प्रमेरिका की न्यायपालिका 


लेकिन इस प्रकार कानून के झवलोकन करने का पअ्रधिकार केवल सर्वोच्च 
न्यायालय को ही नहीं है। इसके अलावा जो ६० संघीय न्यायालय तथा सर्किट 
न्यायालय ((ध0पां। (१0प्रा/ ) हैं उन्हें भी इस प्रकार का भ्रधिकार है। लेकिन 
ग्रपील होने पर भ्रन्तिम निर्णाय सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। राज्यों के 
न्यायालयों को भी अपने-अपने यहाँ की व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून पर 
इस प्रकार के भ्रधिकार हैं लेकिन जहाँ संघ के विषयों का या सांविधानिक विषयों का 
मामला होता है वहाँ सर्वोच्च न्यायालय को ही यह अधिकार प्राप्त है । 

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका की प्रत्येक 
बात में टाँग अड़ाया करे । सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्‍्यायोलय तभी व्यवस्थापिका 
के कार्य को श्रवेध घोषित कर सकते हैं जब कोई भगड़ा उठ खड़ा हुग्ना है और 
किसी ने उसके सम्बन्ध में न्यायालय की शरण ली है। यह स्थिति तभी उपस्थित 
होती है जब कोई व्यत्रित या व्यक्तियों का वर्ग किसी प्रकार व्यवस्थापिका के किसी 
कानून से प्रपीड़त होकर न्यायालय की शरण लेता है। बिना इस परिस्थिति के 
उपस्थित हुए कोई न्यायालय व्यवस्थापिका के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं 
करता है । 

इस प्रकार के न्यायिक अवलोकनों का परिणाम यह होता है कि न्यायपालिका 
श्रमेरिका में केवल न्याय के क्षेत्र में ही नहीं रहती वरन्‌ राजनेतिक क्षेत्र में भी उतर 
पड़ती है । एक लेखक तो यहाँ तक कहता है कि “सर्वोच्च न्यायालय ही राजनीति” 
है। परन्तु इसमें सत्यता नहीं है। मिस्टर जस्टिस होम्स ([0]7]09) जो अमेरिका 
की न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखते थे, कहते हैं कि “जब कभी कोई भगड़ा 
खड़ा होता है जिसमें कुछ लोग पक्ष में हैं श्रौर कुछ विपक्ष में तो वह भगड़ा दो 
सामाजिक दलों के भंगड़े का रूप धारण कर लेता है और वे दोनों दल एक दूसरे 
को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ।/” तब सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी राज- 
नेतिक गम्भी रता को समभता है श्रौर उसके प्रति श्रपना निरणंय देता है । अ्रमेरिका में 
सामाजिक तथा झ्राथिक जीवन-क्षेत्र में भारी संघर्ष है श्रौर इस प्रकार के भेगड़े प्राय: 


होते रहते हैं । 
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५ सर्वोच्च न्यायालय का महत्व--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सर्वोच्च 
न्यायालय अमेरिका में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह संविधान का रक्षक 
है श्लौर साथ ही साथ नागरिकों के मूल अधिकारों का भी रक्षक है। हैस्कित 
(पा) के शब्दों में “यह एक सन्तुलन-चक्र है जो शासन की मशीन में लगा 
हुआ है । यह राष्ट्रपति की स्वेच्छाचारिता के ऊपर प्रतिबन्ध है श्र व्यवस्थापिका 
को भी मनमानी करने से रोकता है। इसने शासन के विकास में बहुत हाथ बंटाया 
है । निहित श्रधिक्ार (]0]][00 ॥20707'8) के द्वारा इसने श्रपनो शक्ति का 
काफी बढ़ा लिया है और इसने अमेरिका के संविधान को परिस्थितियों के अनुकूल 
बनाया है। एक कृपक देश के न्यायालय के रूप में उत्पन्न होकर प्रब यह एक बड़े 
भारी व्यावसायिक देश का न्यायालय हो गया है और आ्राथिक संघर्षों के मध्य इसने 
अपने को उनका निबटारा करने में श्रपूत रूप में सफलीभूत बनाया है। फाइनर 
([7॥07') के शब्दों में “सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के विधान में वास्तव में भ्रपना 
एक विशेष स्थान रखता है और एक प्रकार से यह सीमेंट का काम करता है जिसने 
संघीय ढाँचे को पूर्ण रूप से मजबूत बना दिया है ।” इसके बारे में यह भी कहा जाता 
है कि जिस प्रकार सोर्य-व्यवस्था ( 00]87 59807 ) के बिना यूयं की कुछ 
स्थिति नहीं है उसी प्रकार बिना सर्वोच्च न्यायालय के अ्रमेरिका के संविधान की. | 
भी कोई स्थिति नहीं है ।* के 
प्रमेरिका की नन्‍्याय-व्यवस्था की श्रालोचना : 

भ्रमेरिका की न्यायिक व्यवस्था में कुछ संशोधन की भ्रावश्यकता है। श्राधुनिक 
काल में न्यायालयों के ऊपर आर्थिक तथा राजनतिक संघर्षों की वजह से इतना काये- 
भार पड़ गया है कि वह उनसे सम्हाले नहीं सम्हलतता । इसीलिए प्रोफेसर विलोग्बी 
( १४]]0प7४)।09) कहते हैं कि ज॑से शासन के भ्रन्य कार्यों में कुशलता कम मिलती 
है उसो प्रकार न्याय-दक्षेत्र में भी कार्य पूर्ण कुशलता से नहीं हो पाता है। विलियम 
हावर्ड टाफ्ट (७]।]॥७॥॥ |099/'0 ]७/0) जो राष्ट्रपति रहे थे भौर बाद में 
मुख्य न्यायाधीश भी बने, कहते हैं कि “यदि किसी क्षेत्र में हम अपने झाद्श से नीचे 
गिरे हैं तो केवल सावंजनिक अधिकारों की रक्षा करने श्रौर न्याय प्रदान करने में, 
यद्यपि हमारी म्यूनिसिपल गवनंमेण्ट भी ग्रादर्श से नीचे है ।” 

हाल ही में संयुक्त राज्य में न्यायालयों के ढाँचों को दृढ़ बनाने के लिए एक 
प्रान्दोलन भी चला है और इसीलिए सन्‌ १६३६ में काँग्रेस ने प्रशासकीय वर्ग में से 
कुछ भ्रधिकारी इस कार्य के लिये नियक्त किये कि वे न्यायालयों को कार्य-कुशल होने 
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संयुक्त राज्य झमेरिका की न्यायपालिका 


के लिये मदद दें। इनका कार्य न्यायालयों का सद्भुगडन, उनकी आझाथिक व्यवस्था, 
न्यायालयों की जानकारी के लिये विविध सूचनाएँ एकत्रित करना तथा श्रन्य प्रकार के 
श्रॉकड़े इक॒ट्ठ करना श्रादि है। 
_>अहूर्चपड € श्रोर श्रमेरिका को न्यायिक व्यवस्था की तुलना 
४ “एल” दृदलैंण्ड में न्यायालयों को संसद द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित 
करने का अ्रधिकार नहीं है, परन्तु अमेरिका में है । 
(१) इज्भुल॑ंण्ड में संसद की प्रभुता है, परन्तु अमेरिका में न्यायपालिका कांग्रेस 

की प्रभुता पर एक प्रतिबन्ध है । द 
| इजुलण्ड और फ्रान्स में न्यायालयों के पास कोई 'सर्वोच्च' कानून नहीं है जो संसद 

(कै कानून का खण्डन करे । यद्यपि फ्रानस्स का संविधान भी लिखित है, फिर भी विधान 

| की व्याख्या की शक्ति न्यायालयों को केवल सीमित रूप में ही दी गई है । 

/ (६) श्रमेरिका में न्‍्यायालयं। का कानूनों का अवलोकन व उनकी समीक्षा करने 
का अधिकार अत्यन्त प्रबल है। इज्लेण्ड में यह नहों है क्योंकि वहाँ संसद की प्रभ्नुता 

और उसके ऊपर कोई बड़ी शबित नहीं है + 

/“इज्ुलेण्ड में न्यायाधीश किसी भी हालत में संसद द्वारा पारित कानूनों का | 
खण्डन नहीं कर सकते । यदि कोई नियम स्टैस्यूट की किताब पर लिखा हुमा है तो 
उन्हें उसे मानना ही पड़ता है । परन्तु अमेरिका में न्यायाधीश यह भी पूछ सकते है 
कि अमुक कानून को स्टेस्यूट की पुस्तक में लिखा जाने का अधिकार है या नहीं ।” 

० (मेरिअट) 

_()। इजुलैण्ड में समस्त कानूनों की एक रामान शवित है और सब समात रूप 
में मान्य हैं । परन्तु श्रमेरिका में चार प्रकार के कानून हैं :-- 

कैम) संविधान । 

“[ब) संघीय स्टेस्यूट। 
« (स) राज्यों के स्टेस्थूट। 
 (द) राज्यों का विधान । 

इन चारों में सबसे अधिक महत्त्व संविधान का है । 

«>५) डाइसी के ग्रनुसार इच्जुलैण्ड और अमेरिका की न्यायिक व्ययस्थाश्रों में 
एक और भेद है। इज्भुलण्ड में जब कोई बात ग्रवेध[निक कट्टी जाती है तब उसक 
यह आशय निकाला जाता है कि यहु देश की परम्परा व रिवराज के विरुद्ध है, परन 
जब अमेरिका में कही जाती है तब उरस्का यह अ्रर्थ निकाला जाता है कि वह 
संविधान के विरुद्ध है । यह भेद इसलिए ; कि अमेरिका का विधान लिखित है और 
इजूलेण्ड का अलिखित । 
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... (६) अमेरिका में यह भी कहा जाता है कि झसली राज्य करने वाले राजनीतिज्ञ 

नहीं भ्रपितु वकील हैं, क्योंकि वे ही संविधान की व्याख्या करते हैं ।४. ५ . * «' 

यद्यपि अमेरिका की न्यायिके व्यवस्था की विभिन्न प्रकार से आलोचना की गई 
है तथापि यह सर्वमान्य है कि न्यायपालिका ने जितना महत्त्वपूर्ण स्थान इस 
देश में प्राप्त कर लिया है उतना संसार के किसी अन्य देश में वहाँ की न्यायपालिका 
को प्राप्त नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार अमेरिका में संविधान की रक्षा 
करके संसार में एक अद्भुत नमूना पेश किया है वह वास्तव में अत्यन्त प्रशंसनीय है 
शभौर “इसीलिये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था अ्रद्वितीय सफलता प्राप्त 
करती रही है ।” (डाइसी) 

एघा४७२७॥]४ (७४७४70'५७ 

], 905090 6 ०088॥5300॥ क्षात0 प्रा]0000705$ ० 6 507976776 ("'0प्ञा ० 

(0. $. 8. शव छा 00०05 व 94फ था (6 ०8 ० ॥6 #ा०ांत्वा 

]00]0४।क $५5४७॥॥ ? 


(86/6, 79.॥6, 7949, 7990; १68६/४४/, 7937; 48 4/॥#9, 7939; 4॥., 79./4; 
2?फ7००, 7938, 7947) 


2. "जाए 7प्रयलक्षाक 45$ ॥6 एलयाशा। शाएं ॥35 ग560 ॥7 [6 ०0९79! 

$प0(७॥९.१ ('0गञराशा], (474., 7944) 

3. (0णाफ़बाए जात एगरावडा 6 ९०णराए0ल्‍0॥, 90एट८$ 3॥6 706 ० 
#06व मपगाएंधा॥ ॥ (6 एं, 8. 8. 270 $9।207]870, 

(2४-६0, 7203; 2606, 7960, 7952) 


२५५ 


नवाँ परिच्छेद 

संयुक्त राज्य अ्रमेरिका में घटक राज्यों की शासन-प्ररणाली 
प्रमेरिका में राज्यों का स्थान 

संयुक्त राज्य शअ्रमेरिका में राज्यों के पास शासन के वे विषय हैं जो केन्द्रीय 
सरकार को नहीं दिए गए हैं| ये वे विषय हैं जो संविधान के दसवें संशोधन के द्वारा 
राज्यों के लिये छोड़ दिये गए हैं । केन्द्रीय सरकार को अनेक अधिकार निहित शक्ति 
के रूप में दिए गए हैं जिसका परिणाम यह हुग्ना है कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति 
भ्रधिक दृढ़ हो गई है और राष्ट्रीय प्रशासन में राज्यों का इतना महत्त्वपूर्ण रथान नहीं 
रहा है। लेकिन यद्यपि संशोधन के द्वारा राज्यों की शक्ति उतनी नहीं रही है 
जितनी संविधान के निर्माताओ्रों ने उन्हें दी थी, परन्तु फिर भी जितनी उनकी 
आ्राधुनिक काल में महत्ता है उतनी अतीत में नहीं रही है। इसका कारण यह है कि 
आधुनिक काल में शासन का कार्य बहुत बढ़ गया ह और क्‍या राज्य तथा क्‍या 
केन्द्र, सभी का कार्य-क्षेत्र राष्ट्रीय पैमाने पर अत्यधिक बढ़ गया है।* 

प्रारम्भ में सनू १७८७ में केवल १३ राज्य थे, जिनको मिलाकर संयुक्त राज्य 
ग्रमेरिका बनाया गया था । ये वही उपनिवेश थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता का बहिष्कार 
करके अमेरिका के स्वत॒न्त्रता-संग्राम में भाग लिया था। लेकिन बाद में नए उपनिवेश्ञों 
को स्थापना हुई श्रोर कुछ क्षेत्र जीत कर राज्य बनाये गए तथा संयुक्त राज्य में 
शामिल कर लिये गए तथा कुछ अपने श्राप शामिल हो गए । इस प्रकार धीरे-धीरे 
उनकी संख्या बढ़ती गई। भझ्राज कुछ मिलाकर ४८ राज्य हैं । उनका अलग-भश्रलग 
विधान है । उस विधान के द्वारा वे स्वतन्त्र हैं तथा उनके विधान भी स्वतन्त्र हैं, 
यद्यपि उन विधानों का रूप लिखित है और उनमें बहुत कुछ सिद्धान्त इद्धलंण्ड के 
शासन-विधान से लिये गये हैं । 
“राज्यों के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें : 

संयुक्त राज्य अश्रमेरिका के राज्य जनसंख्या, क्षेत्ररल तथा भौगोलिक श्रौर 
प्राथिक परिस्थितियों में एक दूसरे से काफी भिन्नता रखते हैं । प्रत्येक राज्य का भ्रपना- 
ग्रपना अलग-अलग विधान है। प्रत्येक ॥ज्य को अपने विधान में भ्रपनी इच्छा के 
अनुसार संशोधन करने का अधिकार है; बशत वह संशोधन किसी भी प्रकार 
केन्द्रीय शासन-विधान के प्रतिकूल नहीं है। प्रत्येक राज्य का संविधान केन्द्रीय 
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संयुक्त राज्य प्रमेरिका का संविधान 


संविधान से स्वतन्त्र है श्रौर राज्यों की जनता ही उसकी निर्माता व रक्षक है । 
इस प्रकार श्रमेरिका के राज्यों में ४८ विधान हैं और यदि कोई वहाँ की शासन- 
व्यवस्था को पूर्णो रूप से समभना चाहता है तो उसे उन सब का अध्ययन करना 
होगा । कई वर्ष पूर्व एक फ्रास्सीसी दविद्वान्‌ ने अ्रमेरिका की शासन-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में भाषण देते हुए कहा था कि “भ्रमेरिका की शासन-व्यवस्था को समभने 
के लिए एक विद्यार्थी को ४८ संविधानों का अध्ययन करना होगा, जिनमें झ्रापस 
में किन्‍्हीं भी दो में समानता नहीं है।” परन्त यद्यपि इनके ढाँचे और वास्तविक 
शासन में व्यवहार में काफी अन्तर है फिर भी संद्धान्तिक रूप में उन सब में काफी 
समानता है; श्रौर उनकी सेद्धान्तिक समानता के कारण ही हम उनके मूल सिद्धान्तों 
को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि “उनमें हम इजुलंण्ड 
की प्राचीन संस्थाओ्रों तथा चार्टर द्वारा प्रदान कॉरपोरेशनों की नकल पाते हैं और 
इज्धलण्ड की पालियामेण्ट तथा भ्रग्रेज जाति की शासन-प्रबुद्धि ने उन पर इतना प्रभाव 
डाला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे १८ वीं शताब्दी के इद्धुलेण्ड की शासन- 
व्यवस्था से काफी समानता रखते हैं ।” 

इन राज्यों के शासन की समानता पर थोड़ा हृष्टिपात करने की आअ्रावश्यकता 
है । पहली बात तो यह है कि प्रत्येक राज्य का राष्ट्रीय संविधान में समान भ्रधिकार 
है। प्रत्येक राज्य की स्वयं को सरकार है। प्रत्येक राज्य में प्रायः सार्वजनिक 
मताधिकार द्वारा ही संस्थाग्रों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक राज्य में 
नागरिक को समान अधिकार हैं भ्रोर वे कानून की दृष्टि में बराबर है। प्रत्येक 
राज्य में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को भी माना गया है। प्रत्येक राज्य का 
संविधान जनता का है और जनता की हो इच्छा पर आश्रित है। जनता ही प्रत्येक 
राज्य में सर्वोच्च अधिकारी भ्र्थात्‌ गवनेर को चुनती है और जनता ही के हाथ में 
जनतन्त्र के तीन भस्त्र--लोक-निर्णय ( 00707वपैपा॥3 ), निबंग्ध-उपक्रम 
( क्‍70960४५०७ ) और प्रत्याहरण ( 0०08)] ) हैं। विधान में संशोधन भी 
जनता ही करती है। प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचित गवनंर, शासन के कई श्रन्य 
अधिकारी, एक द्वि-सभात्मक व्यवस्थापक मण्डल, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका श्रौर 
अन्य स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं जेसे काउण्टी, नगर टाउनशिप, ग्राम झ्रादि होते हैं । 
वे सब इस बात पर सहमत हैं कि स्थानीय झ्रावश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय संस्थाओं 
द्वारा ही को जानी चाहिए। इन सब बातों के अलावा सब राज्यों में यह भी देखने 
मग्जाता है कि वहाँ राजनेतिक दल भी एक-से है। राप्टीय तथा राज्यों की 
राजनीति में वही दल काम करते हैं, उनके एक-से ही नाम हैं तथा उनका एक-सा 
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ही संगठन है । यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि भ्रमेरिका की सम्पूर्ण शासन- 
व्यवस्था की घुरी राज्य ही है । बिना राज्यों के राष्ट्रीय सरकार काम ही नहीं कर 
सकती है । बिना उनके न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ही सम्भव है श्रौर न काँग्र स 
का ही निर्माण हो सकता है। राज्य ही मतदाताओं की सूची तेयार करते हैं और 
काँग्रेस के चुनाव के लिए चुनाव-जिले बनाते हैं । बिना उनके प्रयास के काँग्र स का 
चुनाव ही मुश्किल पड़ जाता । 

उपर्यक्त बातों से यह स्पष्ट है कि राज्यों की सरकारों में एक दूसरे में 
अत्यधिक समानता है; यद्यपि दूसरे देशों के लोग इस बात पर ही अधिक जोर 
देते हैं कि उनमें भिन्नता बहुत है। हम यह नहीं कहते कि उनमें भिन्नता कम 
है परन्तु वह महत्त्वपूर्ण विषयों में नहीं है। अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों में तो 
समानता का ही आधिक्य है। वास्तव में राज्यों की शासन-व्यवस्था में इतनी 
असमानता नहीं है जितनी एक दूरारे की परम्पराओं व रीति-रिवाजों में है तथा 
जितनी उनके दृष्टिकोणों में हँ एवं जितनी उन व्यक्तियों में है जिन्हें वे अपने-अपने 
यहाँ चुनते हैं। लेकिन जब हम अमेरिका की प्रादेशिक विभिन्नता पर गौर करते हैं 
तो हम असमानताश्रों से उतने श्राकषित नहीं होते जितने समानताओ्रों से होते हैं ।" 
राज्यों का भविष्य : 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका में राज्यों की वर्तमान स्थिति श्रत्यन्त श्रालोचनापूर्णं है 
क्योंकि वे शासन-काय्ये में इतनी कुशलतापुर्वक सहयोग नहीं दे पा रहे हैं जितना वे 
दे सकते हैं । राज्यों की शासन-व्यवस्था की कमजोरियों तथा राष्ट्रीय शासन की मज- 
बती को देखकर श्रमेरिका में कुछ श्रालोचक इन राज्यों के सम्बन्ध में यह तक रुयाल 
करते हैं कि शायद भविष्य में ये लुप्त हो जायें। प्रो० डव्ल्यु० वाई० इलियट 
(५. ४. ॥000) ने झ्रपनी “सांविधानिक सुधार की आवश्यकवा” (]%0० 
९९१ 407 (07)7807प079] 00777) नामक पुस्तक में राष्ट्रीय शासन 
की मजबूती तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा शासन-सत्ता का केन्द्रीयकरण श्रौर राज्यों की 
सीमित शक्ति व उनकी दुर्बलता पर संकेत किया है और उन्होंने इस बात पर जोर 
दिया है कि बड़े-बड़े राज्यों को कुछ विधायनी तथा प्रशासकीय शक्तियाँ श्रौर भी दी 
जानी चाहिये । परन्तु यह सम्भव नहीं है कि इस प्रकार से राज्यों के भ्रधिकारों की 
वृद्धि की जाय । ऐसी हालत में मध्यम मार्ग ही भ्रपताना उचित होगा और ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करना ही ठीक होगा जिसमें केन्द्रीय शासन के क्षेत्राधिकार को बिना 
स्पर्श किये ही राज्य झपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्ति का 
स्वतन्त्रतापुवंक सदुपयोग करें और इनमें तथा अ्रपनी भ्राधिक योजनाश्रों, काउण्टी व 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


म्यूनिसपैलिटी की सरकारों में किसी भी प्रकार केन्द्र से अ्रनुचित रूप में प्रभावित 
नहों।' 


राज्यों की व्यवस्थापिका : 


राज्यों की शासन-व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग उनकी व्यवस्थापिका है। 
ग्रेटी सभा प्रतिनिधि-आगार ([0786 ० ि०.)९७७०७॥।७(४ए९४) कहलाती है 
श्रौर बड़ी सभा सीनेट (50780) कहलाती है ॥ केवल एक राज्य में जिसका नाम 
निम्रास्का ()९००/४४७) है, एक-सभात्मक व्येवस्थापिका है। इस राज्य ने 
सन्‌ १६३४ में एक संशोधन द्वारा एक-सभात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की जिसमें 
४३ सदस्य थे । राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ राज्यों के शासन में प्रमुख हाथ रखती हैं । 
वे विधि-निर्माण करती हैं, धन के व्यय पर नियन्त्रण रखती हैं तथा प्रशासकीय 
धिक्रारी-वर्ग पर भी नियन्त्रण रखती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि व्यवस्थापिकाश्रों की 
दविति पर नियन्त्रण काफी है और लोक-निरगांय (0607/07 वै परा]) तथा निर्बन्ध- 
उपक्रम ([॥690ए०) की प्रणाली ने उनकी शक्ति पर काफी सीमा भी लगा दी 
है श्रौर यह भी निस्सन्देह सच है कि अधिकारी-वर्ग की स्वतन्त्रता के कारण व्यवस्था- 
पिकाओ्रों की शक्ति कुछ कम भी हो गई है परन्तु फिर भी व्यवस्थापिकाएँ ही राज्य 
की सबसे प्रभावशाली प्रशासिका हैँं। राज्यों की व्यवस्थापिकाशों में भी अधिक 
विभिन्नताएँ हैं परन्तु उनकी मौलिक स्थिति में समानता ही है । उनके नाम भी भ्रलग- 
प्लग हैं परन्तु १६ राज्यों में उन्हें एक ही नाम से--जनरल असेम्बली ((+०॥07'9] 
2 38070]9ए )--पुका रा जाता हैं । 
राज्यों की दोनों सभाभझ्रों के सदस्य वहाँ के नागरिकों द्वारा निर्वाचित किये जाते 
हैं । नागरिकों को दोनों सभाग्रों के लिये मतदान का अधिकार है। दोनों सभाश्रों के 
निर्वाचन-क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हैं (यदि ऐसा न हो तो फिर दो सभाएँ रखने का प्रयो 


जन ही क्‍या रहा) । सीनेट में काउण्टियों द्वारा निर्वाचित सदस्य आाते हैं। प्रतिनिधि- 


भागार में चुनाव के लिये विभाजित किये हुए जिलों में से प्रत्येक से एक-एक प्रति- 


. निधि झभाता हैं। यह विभाजन जनसंख्या के ग्राधार पर होता है । इसी लिये यहु कहा 


जाता है कि सीनेट के निर्वाचन का भ्राधार भोगोलिक हू लेकि कि सीनेट के निर्वाचन का श्राधार भौगोलिक हूँ लेकिन प्रतिनिधि-झागार के 


निर्वाचन का श्राधार जनसंख्या हूँ । सीनेट में भ्रधिकतर शहरों के लोग होते हैं । इसका 
कारण यह है कि संयुक्त राज्यों में व्यवसायों में श्रत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण 
शहरों की संख्या बढ़ गई है लेकिन प्रतिनिधि-प्रागार में श्रधिकतर ग्रामीण जनता ही 
है। चूंकि प्रतिनिधि-पभ्रागार सीनेट से प्रधिक बड़ा है इसलिये भ्रधिक प्रिय है । 
व्यवस्थापिकाप्नों को भ्रवधि --व्यवस्थापिका सभाओ्रों का कार्य-काल समस्त राज़्यों 


कह नथ 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका में घटक राज्यों की शासन-प्रणाली 


में एक समान नहीं है। भ्रधिकतर राज्यों में सीनेट का कार्य-काल प्रतिनिधि-आ्रगार से 


कल लकल 


भ्रधिक है । प्रायः सीनेट में तो सदस्यों का कार्य-काल समाप्त हो जाने पर पुनरावृति 
ही होती है, उन्हीं में कुछ हेर-फेर कर दिया जाता है; परन्तु प्रतिनिधि-प्रागार का 
कार्य-काल समाप्त द्वोने पर. पुत्र: चुनाव होता है । बहुत से राज्यों में सीनेट के सदस्यों 
की आयु के सम्बन्ध में भी यह निश्चित कर दिया है कि उनकी श्रायु प्रतिनिधि-आ्रगार 
के सदस्यों की झायु से भ्रधिक हो । प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका भ्रपना कायेक्रपत 
तथा _प्रपनी प्रक्रिया प्रलग-प्रलय बनाती है, हालाँकि उनकी प्रक्रियाएं काँग्रेस. .की 
प्रक्रिया से अधिक भिन्नता नहीं रखतीं । 
_.अपवस्थापिकाप्ों की कार्य-प्रणाली--समस्त राज्यों की व्यवस्थापिकाओ्रों में 
सदस्यों को वेतन व भत्ते आदि सामान ही मिलते हैं और उन्हें करीब-करीब समान 
ही श्रधिकार हैं। प्रत्येक सदन में ग्रध्यक्ष होता है श्रौर उसके अलावा श्रन्य कमंचारी 
होते हैं जो उसक्री कायंवाही के लिये जिम्मेदार होते हैं। विधेयक किसी भी सदन 
में पेश किया जा सकता है परन्तु धन-विधेयक्र केवल छोटी सभा श्रर्थात्‌ प्रतिनिधि- 
आगार में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन सीनेट उसमें संशोधन कर सकती 
है। प्रत्येक विधेयक के पास होने में तीन स्टेजें आती हैं। एक सभा में पास होने 
पर विधेयक दूसरी सभा में भेज दिया जाता है। यदि दोनों सभाएँ उसे पास कृ 
देती हैं तो उस पर गवनंर के हस्ताक्षर हो जाते हैं भौर वह कानून बन जाता है। 
यदि किसी विधेयक के विषय में दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है नो वह विधेयक 
खत्म हो जाता है। गवनंर भी किसी विधेयक को जिसे दोनों सदनों ने पास कर 
दिया है, पुनविचार के द्वेतु लौटा सकता है; परन्तु यदि उसे फिर दोनों सदनों ने 
निर्धारित बहुमत (जो प्रत्येक राज्य में भ्रलग-अलग है ) से पास कर दिया तो 
वह स्वयं ही कानून बन जाता है। उस समय गवनेर का विरोध कुछ महत्त्व नहीं 
रखता । यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि व्यवस्थापिकाश्रों का बहुत-सा कार्य 
समितियों द्वारा किया जाता हैं भौर प्रत्येक सदन में कई समितियाँ होती हैं ।" 
स्थायी समितियों के भ्लावा कई विशेष समितियाँ भी होती हैं जो समय-समय 
पर भावश्यकतानुसार बनाई जाती हूं। संयुक्त राज्य श्रमेरिका के सभी राज्यों में इस 
समिति-व्यवस्था के फायदों के साथ नुकसान भी नजर आअाते हैं। इनकी संख्या और 
इनके सदस्यों को सख्या इतनी श्रधिक हूँ कि इनमे के सदस्यों को संख्या इतनी अ्रधिक हैं कि इनेंमे विर्षेयका पर गम्भारे विचार नहों 
हो पाता हूं 
सांविधानिक संशोधन : (० * 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के समस्त राज्यों के शासन-विधान का प्राघार केन्द्रीय 
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संयुक्त राज्य प्रमेरिका का संविधान 


थासन की भाँति शविति-विभाजन का सिद्धान्त है। लेकिन उनके संविधान में संशोधनों 
के सम्बन्ध में केवल व्यवस्थापिकाएँ ही बहुमत द्वारा कदम उठाती हैं । संशोधन के 


कहीं-कहीं उपस्थित सदस्यों व गणापूर्ति की संख्या के | वोटों की आवश्यकता होती है 
तो कहीं कुछ की । कहीं इन दोनों के बीच की कोई संख्या निश्चित होती हैँ । लेकिन 
गीधघन लोक-निर्णंय (१0९7०॥प५ प्र॥) द्वारा ही पास किए जा सकते हैं । परन्तु 

कोई भी राज्य अपने विधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता जो केन्द्रीय 
दासन-विधान के प्रतिकूल हो क्योंकि केन्द्रीय शासन-विधान सर्वेसर्वा है भौर वह 
सम्पूर्ण राप्ट्र की सर्वोच्च विधि है । 
राज्यों की व्यवस्थापिकाश्रों की शक्ति : 

संयुक्त राज्य अमेरिका में केन्द्रीय सरकार की द्ववितियाँ निर्धारित कर दी गई 
हैं । राज्यों के पास श्रवशिष्ट शक्तियाँ (68 तप 07ए 20४0678) हैं परन्तु आधु- 
निक काल में भ्नन्तर्राप्ट्रीययीाव का अधिक जोर हीने के कारण राज्य अश्रधिकतर संघ 
सरकार का ही मुह ताकते हैं। वारिज्य तथा व्यवसाय की समस्याएँ बढ़ जाने के 
कारण अधिकांश में राज्य केन्द्रीय सरकार के ऊपर ही निर्भर हैं । 
प्रत्यक्ष विधि-निर्माणण तथा प्रत्याहरण ([)706 ॥.,088)]98007 89 78009]]): 

लोकप्रिय शासन का अभिप्राय यह है कि मनुप्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की. 
जाय झौर लोकप्रिय माँगों को पूरा किया जाय | जनता यह चाहती है कि उसके 
कानून समय के अनुकूल हों और लम्बे-लम्बे वाद-विवाद, व्यवस्थापिका की ढीली. चाल 
प्रतिबन्ध-सन्तुलन की नीति, दलीय प्रभाव, श्रावश्यकता से अधिक सावधानी -श्राद्ि 
बाते विधि-निर्माण में रुकावट न डालें व देरी न करें । इसी लिये तो इनके प्रभाव को 
रोकने के लिये तथा. समयानुकूल शीघ्रातिशीघ्र विधि-निर्माण के द्वेतु प्रत्यक्ष रूप में 
विधि-निर्माण की व्यवस्था की गई है जो लोकमत ( ॥३0०:७४तैपर ) तथा 
निबंन्ध-उपक्रम (700(9०) द्वारा होती है। ये जनतन्त्र के दो शक्तिशाली शस्त्र 
हैं जिनके द्वारा जनता प्रत्यक्ष रूप में स्वयं कानुन बना सकती है। इसमें राज्य की 
जनता किसी भी विधि या संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को लोगों के हस्ताक्षर 
करा कर पेश कर सकती है भौर फिर उस पर मतदान होता है। यदि राज्य की 
जनता अपने वोटों से उसे स्वीकार कर लेती है तो वह कानून बन जाता है। झ्राधुनिक 
काल में भ्रमेरिका में राज्यों में ५ प्रतिशत से लेकर १५ प्रतिशव तक जनता अपने 
हस्ताक्षरों सहित निबंन्ध-उपक्रम के द्वारा प्रस्ताव पेश कर सकती है और इसी प्रकार 
५ प्रतिशत से १० या १५ प्रतिशत तक जनता लोकमत के लिये भी प्रस्ताव कर 
सकती है । निर्बन्ध-उपक्रम झोर लोकमत में भ्रन्तर यह है कि प्रथम के अनुसार तो... 
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ता अस्ताव पेश करती है और उस पर जनमत लिया जाता है लेकिन दूसरे के 
अनपार व्यवस्थापिका किसी कानून को कार्य-रूप में लाने से पूर्व उस पर जनमेतें 
लेती है। एक जनता की शोर से उत्पन्न द्वोता है, दुसरा व्यवस्थापिका की ओर से । 
लोकमत के लिए भी मतदाताओं को हस्ताक्षर सहित एक अ्रर्जी देनी पड़ती हैं कि 
प्रशुक विधि पर लोकमत ले लिया जाय, भ्रन्यथा व्यवस्थापिका स्वयं भ्रपने श्राप ऐसा 
कोई कदम नहीं उठाती । लोकमत दो प्रकार का होता है। सांविधानिक संशोधनों 
के हेतु जो लोकमत लिया जाता है वह वंधानिक लोकमत कहलाता है और जो भ्न्य 
कानूनों पर लिया जाता है वह स्टैल्यूटरी लोकमत ( #ाप्रा0"ए िएएफआ- 
तप ) कहलाता है । 

क “लोकमत तथा निरबंन्ध-उपक्रम को स्वोकार करने के कारण-लॉडड ब्राइस ने 


नि मी न 


उपयुक्त दोनों विधियों--लोकमत ( हि००/लापेंप्रा) ) और नि्बंन्ध-उपक्रम 
(708 ५७) को स्वीकार करने के निम्नलिखित कारण बतलाए हैं:--- 

(१) व्यवस्थापिका पर श्रविध्वास श्रौर जनता द्वारा यह समझ लेनू] कि वह 
उनकी सच्ची प्रतिनिधि नहीं है भौर समयानुकूल उनके . हितार्थ विधि-निर्माण नहीं 
कर सकती है । 

<(२) जनता का यह सन्देह कि व्यवस्थापिका में धनिक लोगों तथा 
कॉरपोरेशनों का अ्रधिक प्रभाव हो सकता है और उनके ही पक्ष में कानून बन 
सकते हैं.। 

“(३ ) जनता की कानून बनाने की शक्ति को अपने हाथ में रखने की इच्छा 
जिससे कि कानुन सुगमता से बन जाय॑। 

“(४ ) समस्त जनता का सामूहिक बुद्धि-चातुर्य में विश्वास तथा उसके द्वारा यह 
समझा जाना कि उसकी बुद्धि व्यवस्थापिका के कृतिपय सदस्यों की बुद्धि से श्रेष्ठ है । 

"(५ ) भ्रमेरिका में लोग यह भी समभने लगे. हैं कि “जनतन्त्र की बुराइयों 
को दूर करने का उपाय जनतन्त्र को श्रौर भी अधिक बढ़ा-चढ़ा रूप देना है।” 

( ६) मुनरो के श्रनुसार “जब मतदाताओ्रों ने यह देखा कि उनके द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधि उनके विश्वासपात्र नहीं रहे तो उन्होंने व्यवस्थापिका के सदस्यों को 
बदलना तो उचित नहीं समझा परन्तु अपना प्रतिरोध दिखाने का दूसरा रास्ता 
निकाला जिससे विधि-निर्माण में धन, राजनीतिज्ञों का प्रभाव, चुनाव के समय किये 
हुए वायदों की अपूर्ति, दलों का दबाव, लॉबी (],0009) प्रथा श्रादि का कोई 
महत्त्व न रहे तथा विधि बनाने वालों का यह भी ल्याल न रहे किवे विधि के 
जानने वालों के लिये ही विधि-निर्माण कर रहे हैं। परिणाम यह हुभ्रा कि इस प्रकार 
के विचार की पूति के लिए उग्रदल (२96॥09]8) वालों ने यह उक्ति सोची कि 
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सामाजिक सुधारों के लिए निर्वाचनों की भावना को प्रेरित करके उनके द्वारा ही 
सामाजिक सुधार किए जायें ।"! 

- (७ ) एक बात यह भी है कि प्रत्यक्ष रूप से विधि-निर्माण करने से लोगों 
की शासन-कार्य में प्रधिक रुचि हो जाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि व्यवस्थापिका 
के सदस्य, जो राजधानी में एक स्थान पर बंठते हैं श्रौर जिन्हें गवर्नर का सहारा 
होता है जो स्वयं कभी-कभी कुशासन करता है, जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व 
नहीं करते हैं और उनके ऊपर कारय छोड़ देने पर जनता शासन-कार्य के प्रति विमुख 
सी हो जाती है ।* 

लोकमत तथा निबंन्ध-उपक्रम व्यवस्था के .दोष--व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रथा 
भ्रधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हुई है। इसके निम्नलिखित दोष हैं:--- 

(१) प्रत्यक्ष रूप से विधि-निर्माण-प्रणाली नागरिक के सिविल श्रधिकारों 
को दुबंल बना देती है क्योंकि बहुमत दल कभी भी अल्पसंख्यक दल की श्रावाज को 
कचल सकुता है। यदि बहुमत दल वाले किसी समय श्रपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना 
चाहते हैं तो वे वसा ही कानून बना सकते हैं शौर भ्रल्पसंख्यक ऐसी हालत में नुकसान 
के भागी होते हैं । 

- (२ ) इस प्रणाली में यह भी निश्चित नहीं रहता कि प्रमुक कानून के निर्माण 
में प्रधिकांश जनता का हाथ है भी या नहीं । ८० प्रतिशत से भ्रधिक लोग तो वोट 
देने ही नहीं जाते भ्रौर जो जाते हैं उनमें से भी बहुत से वोट नहीं देते क्‍योंकि वे 
व्यवस्थापिका में भेजे हुए अपने सदस्यों का मुंह ताकते हैं और जंसे वे कहते हैं वैसा 
करते हैं । भ्रत: जो कोई भी प्रस्ताव वोट द्वारा तय होता है उसमें २५ से ३० प्रतिशत 
तक ही बोट प्रास हो पाते हैं । इसीलिए यह कहा जाता है कि यह बहुमत के झाधार 
पर निर्भर नहीं है बल्कि इसका भ्राधार ग्रल्पमत ही है; परन्तु उन भ्ल्पसंख्यकों में 
राजन तिक चैतन्यशीलता होती है । 

“( ३) यह भी कहा जाता है कि लोकमत तथा निरबंन्ध-उपक्रम-व्यवस्था के 
प्राधार पर जनता की 'हाँ या 'न” ही मालुम पड़ती है। उसे किसी विषय पर भपने 
विचार पूर्णो रूप से व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता । मतदाताों को दो रास्तों में 
से एक चुनना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें एक भी रास्ता पसन्द न हो । 
ऐसी हालत में क्या होगा ? इस प्रणाली में दो रास्तों में से बीच का रास्ता दूढने की 
कोई व्यवस्था नहीं है । 

“(४ ) इस प्रणाली से मतदाताझों का बोक हल्का होने की भ्रपेक्षा बढ़ जाता 


] रपव7० : 7)79080 ॥,068!8007 गत े००७॥॥, 9. 665... 
५ चल #॥', ॥(8070 07९: 4776740870 8080७ (30०ए०फ४रप्प७॥६ 8700 3007एां8६78७६07, 
9. 485., 
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है । इससे मतदान का खर्च भी बढ़ जाता है। इस प्रणाली से वे ही प्रधिक लाभ 
उठाते हैं जिनके पास पैसा है और जो भ्पनी बात का प्रचार करने हेतु काफी खर्चे 
कर सकते हैं | 
“[ ५ ) इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रणाली के द्वारा ऐसे कानून भी पास हो 
जाये तो जनता के लिए अ्हितकर हों, जिन्हें जनता अआ्रावेश में आ्राकर पास कर दे । 
ऐसा भी हो सकता है कि लाभदायक नियमों को जनता भ्रस्वीकार कर दे | ऐति- 
हासिक हृष्टिपात से यह ज्ञात होता है कि जनता ने श्रतीत में प्रत्यक्ष विधि-निर्माग्ग के 
समय इतनी सावधानी व बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया है जितनी सावधानी व 
चतुरता उसने व्यवस्थापिका के लिए सदस्य निर्वाचित करते समय दिखाई है । 
( ६ ) श्रन्त में यह बात भी सच है कि इससे व्यवस्थापिका की शक्ति कमजोर 
हो जाती है और लोगों को उसका सदस्य बनने की उत्सुकता नहीं रहती । 
उपयुक्त बातों को ध्यान में रख कर यह कहा जा सकता है कि लोकमत 
तथा निबंन्ध-उपक्रम व्यवस्था बहुत कुछ ह॒द तक शासन के काये में बाधक ही हैं 
क्योंकि यह शासन-कार्य को बढ़ाती हैं। दूसरे श्रतीत के इतिहास के भ्रवलोकन से 
ज्ञात होता है कि इस प्रणाली के द्वारा जनता ने भ्रगर कोई बुरे कानून नहीं बनाये हैं 
तो कोई खास ग्रच्छे भी नहीं बनाये हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह 
प्रणाली बिल्कुल खराब है । कम से कम श्रमेरिका में तो यह जनतन्त्र का एक बहुत 
बडा भ्रस्त्र है । 
प्रत्याहरण (॥0९09]] ) 
.. लोकमत तथा निबंन्ध-उपक्रम के साथ-साथ ही प्रत्याहरण व्यवस्था बंधी हुई है । 
इसके द्वारा मतदाता हस्ताक्षर सहित श्रर्जी द्वारा गवनंर या भ्रन्य किसी भी राज्या- 
“घिकारी को हटाने का प्रस्ताव कर सकते हैं या कह सकते हैं कि अमुक अधिकारी के 
हटाने व न हटाने का निर्णय वोटों द्वारा कर लिया जाय। कई राज्यों में मतदाता 
यदि किसी भ्रधिकारी के प्रत्याहरण के लिए प्रस्तावित करते हैं.तो उसके उत्तरा- 
घिकारी के लिए भी साथ ही साथ भ्रस्ताव भेज देते हैँ । 
प्रत्याहरण व्यवस्था का महृत्व--अ्रभियोग चलाने की प्रथा द्वारा सरकारी 
अफसरों पर मुकहमा चलाया जाता है और न्याय-विधान द्वारा उनका फंसला 
होता है परन्तु प्रत्याहरण व्यवस्था भ्रभियोग चलाने की प्रणाली से भिन्‍न है। 
इसका यह अ्रभिप्राय है कि अफसर जनता के समक्ष उत्तरदायी हों और यदि. 
नहीं हैं तो जनता उन्हें श्रनग कर सकती है। शअनुत्तरदायित्व तथा झ्रविश्वास 
का पात्र होने पर जनता किसी भी भ्रधिकारी को अलग कर सकती है। इसलिए 
भधिकारीगण भत्यन्त चौकन्ने और सावधान रहते हैं तथा पूर्ण चतुराई से काम करते 
हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण वे केवल सावधानी से काम ही नहीं 
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करते बल्कि दलबन्दी वर्गरह के चक्‍कर में भी नहीं. पड़ते और सर्देव जनता से 
सम्पर्क बनाए रखते 
प्रत्याहरण व्यवस्था का दृरुपयोग--प्रत्याहरण व्यवस्था का दुरुपयोग भी किया 
जा सकता है। यदि इसका बार-बार प्रयोग किया जाय और उस प्रयोग के लिए 
ठोस ग्राधार न हो तो परिणाम यह होगा कि अधिकारीगण अपने कायें में 
दिलचस्पी नहीं लेंगे क्योंकि वे यही समभते रहेंगे कि वे चाहें जिस समय हटाए जा 
सकते हैं श्रोर दुसरे यह बात भी होगी कि अच्छे तथा योग्य कमंचारी प्राप्त करना 
कठिन हो जायेगा । दूसरी बात यह भी है कि यदि प्रत्याहरण प्रणाली एक श्रोर 
अधिकारियों में चतुरता, काय-कुशलता तथा जिम्मेदारी लाने के लिए. है तो. दूसरी 
तरफ यह दलवन्दी को भी प्रे रणा दे सकती है। उस हालत में अधिकारीगण प्रधिक 
से अ्रधिक लोगों को अपने पक्ष में रखने का ही प्रयत्न करते रहेंगे । प्रारम्भ में जब 
इस प्रणाली को अपनाया गया था तो इसका एकमात्र उहे श्य यह था कि इसका 
सहारा तब लिया जाय जब कोई दूसरा तरीका बाकी न रहे । यदि उस रूप में इसे 
प्रयोग में लाया जाता है तब तो दीक भी है लेकिन यदि प्रन्य किसी भावना से 
इसका बार-बार प्रयोग किया जाता है तो काम ठीक प्रकार नहीं चलेगा और शासन- 
व्यवस्था ढीली पड़ जायगी | सौभाग्य की बात है कि श्रमेरिका के राज्यों में इसे 
! अधिक प्रयोग में नहीं लाया जाता है । सन्‌ १६९०८ से केवल एक गवनेर और करीब 
श्राधे दर्जन अन्य कमंचारी ही हटाए गए हैं । इससे यही सिद्ध द्वोता है. कि इसका 
भ्रमेरिका में विशेष प्रयोग नहीं होता । 
“हाज्यों की का्यंपालिका : 
प्रमेरिका के घटक राज्य छोटे-छोटे प्रजातन्त्र राज्य हैं और उनके संविधान में 
परिवतंन नहीं किया जा सकता प्रत्येक राज्य की प्रमुख कार्यपालिका शक्ति गवर्नर 
में निहित है जिसे जनता चुनती है । कार्यपालिका शक्ति व्यवस्थापिका से स्व॒तन्त्र है 
और कार्यपालिका विभाग में गवर्नर के अलावा एक लेफ्टीनेण्ट गवनर, एक सेक़ ट्री 
ग्रॉफ स्टेट, एक कोषाध्यक्ष, एक एटोर्नी जनरल, एक झ्ॉडीटर, एक शिक्षा 
सुपरिन्टेण्डेण्ट तथा कई अन्य कर्मचारी होते हैं । 
प्रत्येक राज्य में कार्यंपालिका का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है।यह पद 
बहुत पुराना है-करीब ३०० वर्ष से चला आ रहा है--जब कि अमेरिका में छोटे २ 
उपनिवेश थे । गवनेर के पद को केवल उसी राज्य का नागरिक प्राप्त कर सकता है । 
। गवर्नर के पद के लिये उम्मीदवार प्राय: सभी राज्यों में प्राइमरी (॥7 60768) 
द्वारा चुने जाते हैं परन्तु कई राज्यों में जैसे न्यूयाकं तथा कनेक्टीकट में राज्यों की 
द्लीय परिषदों द्वारा चुने जाते हैं। ग्रप्त मतदान प्रणाली द्वारा उनके वोट पढ़ते हैं 
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ओर बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति गवनंर बनाया जाता है | गवनेर की झ्रायु कम 
से कम तीस वर्ष की होनी चाहिये श्ौर वह उस राज्य में कम से कम ५ वर्ष रहता 
हुआ होना चाहिये | गवर्नर का कार्य-काल विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है । प्राय 
२ से ४ साल तक गवर्नर अपने पद पर रहता है। वह दुबारा भी चुनाव में खड़ा हो 
सकता है । उसके ऊपर अ्भियोग भी चलाया जा सकता है और सीनेट द्वारा दो- 
तिहाई वोटों से भ्रभियोग स्वीकृत होकर राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित 
विशेष न्यायालय में उस पर मुकहमा भी चलाया जा सकता है। गवर्नर प्रत्याहरणु८; 
प्रणाली द्वारा भी हटाया जा सकता है । 
गवनर की शक््ितियाँ 

राज्य के गवनंर की कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। विधान-सभाग्रों द्वारा पारित 
विधेयक को वह अपने प्रस्ताव के साथ वापिस कर सकता है जिससे उस पर पुन: 
विचार किया जा सके + वह ““वस्थापिका के विशेष अ्रधिवेशन बुला सकता है। 
थ्योडोर रूजवेल्ट ने लिखा था कि “गवर्नर की हैसियत से मेरा झाधे से ज्यादा काम 
विधि-निर्माण से सम्बन्ध रखता था ।" दल का नेता होने के नाते भी गवर्नर का 
बहुत काम है। बाह्य रूप में वह दलबन्दी से श्रतग रहता है परन्तु वह किसी भी 

था में अलग रह नहीं सकता । विधि-निर्माण में श्रपने दल के जोर पर ही वह सीनेट 

तथा प्रतिनिधि-आगार पर दबाब डाल सकता है। वह उन लोगों को जो उसके रुस्ते 
में बाधक हैं जनमत द्वारा श्रलग भी करा सकता है। विधान-सभाग्रों द्वारा पारित 
कानूनों में सम्बन्धित वह अपने आदेश भी जारी कर सकता है । वह दोदे-छोटे 
अधिकारियों की नियुक्ति में भी हाथ रखता है। उसके कार्यों में शारन का गा रक्षण 
धन-व्यय सम्बन्धी काय, सनिक कार्य, केन्द्रीय शासन से सम्बन्ध रखना प्रादि 
गज रो 
राज्य के श्रन्य करमंचारो 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राज्य के अन्य कर्मचारी भी गवर्नर की भाँति 
जनता द्वारा छुने जाते हैं।वे उसके सहयोगी हैं । गवर्नर की केबिनेट के सदस्य ! 
केन्द्रीय केबिनेट के सदस्यों की अपेक्षा श्रधिक स्वतन्त्र हैँ। केन्द्र में तो वे राष्ट्रपति के 
द्वारा चुने जाते हैं अतः वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, परन्तु राज्यों में वे जनता 
के द्वारा चुने जाते हैं । राज्य के कमंचारियों पर श्रभियोग भी चलाया जा सकता 
है । “वे जनता के ऊपर ही निर्भर हैं श्रौर उनमें एक के ऊपर एक अफमर है परन्तु 
वे सब्र बराबर के हैं। * 


॥ ४४३50४ : ४४० 868५० (4900), 90. 490, 
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राज्यों को न्यायपालिका : 

प्रत्येक राज्य का अलग-प्रलग स्वतन्त्र न्याय-विभाग है। राज्यों के न्यायालय 
संघीय न्यायालय के अ्रधीन नहीं द्वँ। वे समान स्तर के हैं ओर अपने-प्रपने क्षेत्रें में 
उन्हें पूर्ण न्यायिक ग्रधिकार हैं । घटक राज्यों के न्यायालयों तथा संघीय न्यायालयों 
के सड्भठन व प्रक्रियात्रों में बहुत कुछ समानता है परन्तु विभिन्नता भी है। पहली 
बात तो यही है कि राज्यों के न्यायालयों में भश्रधिकतर न्यायाधीश जनता द्वारा 
निर्वाचित होते हैं परन्तु केन्द्र में वे नियुक्त किये जाते हैं। दोनों न्यायालयों के न्यायिक 
क्षेत्र में भी भद है। प्रत्येक राज्य में कई श्रेणियों के न्यायालय हैं। राज्यों में प्राय 
तीन श्रेणियों के न्यायालय हैं। पहली श्रेणी में जस्टिसेज आफ दी. पीस (जउँंप४/068 
0| ॥)0 7?20806) हैं जो मामूली रुपये-पसे या छोटे-छोटे अपराधों की जाँच कर 
दण्ड देते हैं। इनके ऊपर काउण्टी तथा म्यूनिसिपल न्यायालय होते हैं जिनमें कुछ 
जाती हैं । इनके ऊपर उच्च न्यायालय होते हैं जो काउण्टी न्यायालयों के निरांयों पर 
प्रार्थता किये जाने पर पुनविचार करते हैं और कुछ भारी मुकदहमों पर प्रारम्भिक 
सुनवाई भी करते हैँ । इन सब के ऊपर राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसमें 
सब प्रकार के मुकदहमों पर भ्रपील करने पर पुनः विचार होता है। इस न्यायालय के 
'निर्णययों पर पुनविचार के हेतु संघ के सर्वोच्च न्यायालय (॥0०(७"७) (!0प7%) में 
अ्रपील नहीं को जा सकती । सब राज्यों में न्यायाधीश ग्रभियोग द्वारा ग्रथवा छोटी 


हहारम्ज) ३ १ १० आता 


सभा द्वारा झ्रारोप लगाने पर सीनेट द्वारा मुकहमा चलाकर पदच्युत किये जा 


| सकते हैँ । 


| 
] 
॥॥॒ 
ड़ 


रब 


संयुक्त राज्य अमेरिका एक जनतन्त्रात्मक राज्य है, इसलिये समस्त घटक राज्यों 
में “स्थानीय शासन का काम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुनी हुई स्थानीय संस्थाप्रों 
द्वारा किया जाता है” | स्थानीय शासन के अन्तर्गत पुलिस, सफाई, निरधध॑नों की देख 
भाल, शिक्षा, सड़क व पुल बनवाना, उद्योग व व्यापार के लाइसस देना, कर लगाना 
ब इकट्ठा करना, छोटे-छोटे न्यायालय व्‌ जेल स्थापित करना आ्रादि कार्य श्राते हैं । 


| टाउनशिप (|00४00849), काउपण्टी (00प्रीत/9), शिक्षालय जिला (00 


। 


5०॥॥00] 4)75070), कस्बा (7'0५४0) व नगर ((70५) ये सब स्थानीय 
संस्थाओं को इकाइयाँ हूँ। इन संस्थाम्रों के अपने कर्मचारी होते हैं और इन्हें राज्यों 
से अधिकार मिले हुए होते हैं। इनरें नियम बनाने के लिये सभाएँ होती हैँ जो उसी 
प्रकार काय करती हैं जसे राज्यों की बारासभाएँ करती हैं। अमेरिका में स्थानीय 
शासन उस देश की शासन्‌-प्रणाली का एक महृ्त्त्वपुर्णा अंग है। 
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. 9652८79९ [6 ॥7907406 ०0 रिटलातपा), ग9ए६४ 64 ॥२९००]॥ 
ग ठतला0०टाआार 80०रटपशदा$., पिएजएण था धीटए छ8& ९१००॥९6 0 
2707]6 ९॥0$ ? 

2, सतत 6065 प€ छ>श्टा॥एह वा ही6 छांत्वा९०5 ॥ एं, $. 6. ताकि विणा 
(36 3 (6 (९0॥86 ? 

३3, एणाएथगाल ॥06 ][ए१टांग्रा+ ण ॥ी6 छकाद्वाट5इ थी छा, 5. 0. शांत पीठ थ 
(6 (एटापए6 804 एछ07रा 0ए (॥6 0॥060॥02८5. 


२५१ 


दसवाँ परिच्छेद 
_« पअ्रमेरिका की सरकार की दाशंनिक समीक्षा 

श्रमेरिका के संविधान और राष्ट्रीय शासन में अमेरिका-निवासियों की दाशंनिकता 
प्रतिबिम्बित होती है । राजनतिक श्रवस्था के ऊपर उसकी छाप प्रत्यक्ष रूप से पड़ी 
है और उसका प्रभाव निरन्तर विद्यमान है।" अ्रमेरिका-निवासियों के मस्तिष्क पर 
उनके राजनंतिक सिद्धान्तों की मौलिकता स्पष्ट रूप में मौजूद है। उनके हृदयों में कुछ 
सिद्धान्तों की इतनी हृढ़ नींव जमी हुई है कि उनका परित्याग करना उनके लिये 
असम्भव ही नहीं बल्कि पाप और अधममम का चिह्न होगा। उन्हें वे अपने राजनेतिक 
ढाँचे में प्रमुख स्थान देकर उनके प्रति ग्रपनी असीम श्रद्धा का परिचय देते हैं और 
उनका त्याग करना उनके राष्ट्र तथा जनतन्त्र के सर्वथा प्रतिकुल होगा । 
श्रमेरिका के शासन के मूलभूत दाशेनिक सिद्धान्त : 

(श्र) शासन का प्रजातन्त्रीय स्वरूप--प्रजातन्त्र सरकार उस सरकार को 
कहते हैं जिसमें विधि-निर्मात्री तथा कानून के पालन करवाने वाली कारय॑पालिका के 
रादस्य प्रत्यक्ष अ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा चुने जाये और दोनों के ऊपर 
प्रत्यक्ष ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप में जनता का नियन्त्रण हो.॥ कोई भी विधान-सभा जिसके 
सदस्यों को बंश-परम्परा के आधार पर सदस्यता प्रास होती है अमेरिका-निवासियों के 
मतानुसार प्रजातन्त्र के बिल्क्रुल प्रतिकूल है, चाहे वह कितना ही महत्त्वपुर्णो कार्य क्‍यों 
न करती हो । इसीलिए अ्रमेरिका-निवासी प्रजातन्त्र का श्रर्थ जनतन्त्र निकालते हैं । 
राजतन्त्र उनके लिये अश्रसह्य है, चाहे राजा के अधिकार कितने ही सीमित क्‍यों न 
हां । उनके लिये राजतन्त्र तथा जनतन्त्र में कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता । 

(ब) जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित जनतन्त्र--वास्तव में असली जनतस्त्र 
बही हो सकता है जिसमें मतदाताओं को शासन की नीति के निर्माण में अ्धिकाधिक 
स्वतन्त्रता हो । जनतन्त्र जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भी निर्मिः किया जा सकता है 
ओर प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है जिसमें प्रत्येक बिपय पर जनता का लोकमत 
लिया जाय और उसी के आधार पर नवीन नीति बनाई जाय । अ्रमेरिका के घटक 
राज्यों में हमें दोनों प्रकार का जनतन्त्र नजर श्राता है। वहाँ तनता कुछ कार्यों के 

लगे अपने प्रतिनिधि भी चुनती है लेकिन लोकमत (£६०(०४७ए४पेघ॥०) ), निर्ब॑न्ध- 
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उपक्रम (776967500) तथा प्रत्याहरण (0009)]) इन तीनों जनतन्त्रीय भ्रस्त्रों 
के द्वारा प्रत्यक्ष जनतन्त्र का भी परिचय देती है । 

(स) समानता--श्रमे रिका में जनता का यह विश्वास है कि व्यक्तियों को समान 
ग्रवसर दिया जाय । प्रत्येक व्यक्ति को भ्रपने पूर्ण विकास के लिए समान अवसर दिया 
जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति दूसरों से झ्रागे बढ़ 
जाता है तो वह इसलिये बढ़ जाता है कि वह अधिक योग्य है न कि इसलिये कि उसे 
अ्न्य व्यक्तियों से श्रधिक सुविधाएँ प्रास हैं। सब को शिक्षा प्रास करने, मतदान देने, 
पद प्राप्त करने तथा जान व माल की रक्षा में समान श्रधिकार हैं । 

(द) सरकार को स्थिति--भ्रमेरिका की सरकार जनता की सेविका है और यह 
अ्रपनी उपयोगिता तथा अपने न्याय के ऊपर स्थित है। इसमें ग्रादशवाद तथा यथार्थे- 
वाद का सम्समिश्रण है ।* सीलिये ग्रमेरिका-निवासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
जब तक सार्वजनिक काये के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी कुशलतापूर्बक कार्य करती है 
तब तक सामूहिक जिम्मेदारी का कोई स्थान नहीं होना चाहिये | समाज को तभी क्षेत्र 
में श्राना चाहिये जब व्यक्ति सन्‍्तोषजनक उत्तरदायित्व का परिचय नहीं देते हों । सर- 
कार तो एक ऐसा श्रस्त्र है जिसे उसी समय प्रयोग में लाया जाय जब इसकी झ्रावश्य- 
कता हो परन्तु उस समय भी जनता का उस पर नियन्त्रण हो। व्यक्ति को इतना 
महत्त्व देकर तथा उसकी जिम्मेदारी में इतना विश्वास रखकर श्रमेरिका निवासियों ने 
आदशंवाद की भलक दिखाई है और समाज तथा सरकार को व्यवित के पीछे लगाकर 
उन्होंने यथार्थंवाद का परिचय दिया है 

सरकार की स्थिति के सम्बन्ध में उपयोगिता का जो सिद्धान्त है उसका प्राधार 
नेतिक है ओर वह इस बात को स्वीकार करता है कि सरकार का उद्देश्य अ्रधिक से 
ग्रधिक व्यक्तियों को सुख प्रदान करना हो । सरकार की स्थिति इसलिये श्रावश्यक है 
कि वह जनता का कल्याण करे भ्रौर उसी के लिये प्रयत्नशील रहे । राज्य के न्याय 
का यही अभ्राधार है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता व उसकी जान व माल की रक्षा की जाय, 
उसे अपनी शक्तियों के विकास के लिये पूर्ण भश्रवसर प्रदान किया जाय तथा उसके 
साथ निष्पक्षता एवं समानता का व्यवहार किया जाय । यदि राज्य ऐसा करता है तो 
वह निस्सन्देह स्थित रहने का भ्रधिकारी है और उसकी उपयोगिता न्यायसंगत है । 
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संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


शासकीय शक्ति को एक स्थान पर एकत्रित न होने देने का सिद्धान्त 

प्रभारिका में सरकार के ऊपर सांविधानिक सीमाएँ हैं । बेन्थम (367॥] ॥) 
ने राज्य के बारे में कहा था कि यदि राज्य को हृढ़ता और उन्नतशीलता. प्राप्त करनी 
है तो उसके कार्यों पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन मिल ()(]]) का इसके 
विपरीत यह कहना था कि जनतान्त्रिक राज्य का सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्त को 
संरक्षण प्रात हो और राज्य उसी के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे । उसने यह भी 
कहा था कि सरकार के कार्यों पर प्रतिबन्ध न होने पर भ्रत्यधिक हानि की सम्भावना 
है। श्रमेरिका-निवासियों ने इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया है। वे यह कभी सहन 
नहीं कर सकते हैं कि सरकार के कार्यो व उसकी शवित पर सीमा न हो । उन्होंने 
स्वयं भ्रपने यहाँ शासन-कार्य को एक स्थान पर केन्द्रित नहीं रहने दिया है बल्कि राज्यों 
और राष्ट्र में बाँट दिया है। उन्होंने बहुत कुछ ह॒द तक शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 
को भ्रपनाया है श्रौर यह इसलिए कि वे परम्परा से ही शवित के केन्द्रीयकरण से 
घबड़ाते हैं। वे न-तो उप-राज़्यों की सरकारों को तथा न केन्द्र की सरकार को-- किसी 
को भ्रधिक शवितशाली नहीं द्वोने देना चाहते हैँ । सनन्‍्तुलन व प्रतिबन्ध तथा शक्ति-विभा- 
जन के सिद्धान्तों को स्वीकार कर उन्होंने इस बात का पूगो परिचय दिया है । 
उवारता, वेधानिकता तथा व्यवस्थापिका 

प्रमेरिका-निवासियों का विश्वास था कि सरकार एक बुरी वस्तु होते हुए भी 
उसको प्रावश्यकता है । परन्तु उनका कहना है कि सरकार को पूर्ण वेघानिक होना 
चाहिए, भ्रधिक उदार होना चाहिए, तथा समाज के कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील 
होना चाहिए । ह 

प्रमेरिका की सरकार की विशेषता उसकी उदारता है जिसके द्वारा व्यक्ति को 
भ्रपनी शक्ति के अनुसार काय करने के साथ-साथ आवश्यक सुविधाएँ भी प्रदान की 
जाती हैं तथा उसके प्रति सरकार का प्रत्येक बत्ताव न्यायसंगत एवं निष्पक्ष होता है । 
सरकार की जो भी नीति होती है उसका श्राधार बहुमत होता है । यदि बह समाज के 
किसी छोटे भ्रंग का ही रुयाल करती है तो भूल करती है। वेधानिक सरकार का 
झाशय यह है कि सरकार की शवितयाँ नियन्त्रित हैं श्रोर यदि कोई सरकारी कमंचारी 
शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उस पर नियन्त्रण करने की पूर्ण व्यवस्था भी है । 

व्यवस्थापिका की शक्ति का यह झ्राशय है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों 
को ही विधि-निर्माण का अधिकार हो, बच्चर्तें उनके द्वारा निमित कोई कानून संवि- 
धान के प्रतिकूल नहीं है । संयुक्त राज्य में बंधानिक सत्ता इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में 
जनता के हाथ में नहीं है । 

संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के शासन की सब से बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ पर 
राजनीति तथा समाज दोनों हूं। द्वारा व्यक्ति की नेसगिक प्रवृत्तियों का श्रादर किया 
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जाता है। वहाँ के निवासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि मानव के व्यक्तित्व को 
विकास के लिए भ्रवसर दिया जाय, उसे सुविधाएँ प्रदान की जायेँन कि उसे किसी 
अन्य सामाजिक उहूं श्य की पूर्ति के लिये दबा कर रकखा जाय । मानव के कल्याण 
में ही समाज तथा राज्य का कल्याण निहित है। उसी की स्वतन्त्रता में वास्तविक 
स्वतन्त्रता अन्तहित है । विकास की स्वतन्त्रता, उसके लिये सुविधाएँ और अवसर 
प्राप्त करना तथा देना यही वास्तविक न्याय और धर्म है । 
: श्रमेरिका का जनतन्त्र : * २६८ +* ९ 

प्रमेरिका के जनतन्त्र की बहुधा आलोचना की. जाती है | प्रायः यह कहा जाता है 
कि यह एक निर्जीव व्यवस्था है जो तनन्‍्द्रा श्रौर सुसुप्ति का शिकार बनी हुई है, जो 
समस्याग्रों को श्रन्धी होकर पकड़ती है और उसी प्रकार उनका हल निकालने की 
तथा चलायमान है, और शासन में ग्रधिकतर भ्राज्ञाओ्रों की श्रवहेलन। तथा अधिकारी- 
वर्ग की शक्ति का तिरस्कार करना दृष्टिगोचर होता है। कुछ लोगों का यह भी ख्याल 
है कि वहाँ पर बहुमत दल का इतना प्रभाव है कि. ग्रल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा 
का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और बड़े-बड़े भाषण देने वाले व्यक्ति ही जनता पर 
प्रभाव डाले हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है श्रौर इसकी 
वजह से ही राजनंतिक क्षेत्र में काफी गन्दगी थ्रा गई है। इन सब के ऊपर एक शौर 
बात यह है कि अमेरिका में पदार्थ वाद का शब्रत्यधिक जोर बढ़ जाने के कारण लोगों में 
स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि वह राष्ट्रीय हि के लिये घातक सिद्ध हो रहा है । 

परन्तु इन सबसे यह निष्कपषं नहीं निकाल लेना चाहिए कि श्रमेरिका का 
जनतन्त्र पूर्णतया दोषपुण है। यदि हम इन सब का निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करें 
तो यही प्रतीत होगा कि इन सब में अधिकतर श्रतिशयोक्ति है। वास्तविकता यह है 
कि अमेरिका में राजनेतिक विषयों पर लोग रूढ़िवादी अ्रधिक हैं भर यद्यपि वे 
परिवतंन के पक्ष में हैं फिर भी मूल सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं पसन्द करते भ्रौर 

रूढ़िवादी भावना जो कभी-कभी सुधारों का विरोध करती है प्रमेरिका-निवासियों 
की शक्ति को और भी हृढ़ बनाती है।" उनकी कठोर शासन-व्यवस्था ने उनके 
रूढ़िवाद को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया है श्र उन्हें इसके लिए प्रेरित किया 
है कि वे व्यत्रहार में अपने पुरातन राजनंतिक सिद्धान्तों को, जो अत्यन्त सरल व 
पवित्र हैं, न भूलें। श्रमेरिका की शासन-व्यवस्था में श्रधिकारी-वर्ग की सीमा पर 
नियन्त्रण है, वहाँ कोई वर्ग-मेद नहीं है, भर स्वार्थ, द्वेष तथा श्रहंकार जो वर्गीकृत 
समाज में नजर अते हैं, वहाँ स्थान नहीं पाते हैं। सब व्यक्ति समान हैं। सरकार 
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पर नियन्त्रगा होते हुए भी उसे उस सीमा के भीतर पूर्ण स्वतन्त्रता है श्रौर संकट- 
कालीन अ्रवस्था में उसे श्राशातीत कार्य-शक्ति प्राप्त हो जाती है। 
भ्रमेरिका का जनतन्त्र एक सफल ज़नतन्त्र साबित हुआ है श्रौर इसने सबंदा 
श्रपने को समय के अनुकूल रखने का प्रयत्न किया है। इसमें जनता की बुद्धि का 
स्पष्ट परिचय मिलता है श्रौर यह सिद्ध हो जाता है कि उसकी कितनी प्राचीन 
परम्परा है जिसकी वह इज्जत करती है और उसका कितना दीघ अनुभव है। लोगों 
की यथार्यवादिता तथा प्रगतिशील सिद्धान्त-प्रवृत्ति ने देश में बहुत सुन्दर कार्य करके 
दिखाया है । जनतन्त्र ने उन्हें केवल यही नहीं सिखाया है कि स्वतन्त्रता का कंसे 
सदुपयोग किया जा सकता है, वरन्‌ यह भी दिखाया है कि इसका दुरुपयोग कैसे 
रोका जा सकता है तथा किस प्रकार लोगों में समान-भाव तथा श्रातु-भाव पैदा किये 
जा सवते हैं ।* न कि 
2#्भेरिका शोर ब्रिटन को शासन-व्यवस्थाशन्रों की तुलना : दा ट 
“7 प्रश्नारक्रा और इज्जलेण्ड की शासन-व्यवस्था में प्रन्तर प्रारम्भ से ही शुरू हो जाता 
है। प्रमेरिका में कार्यपालिका भ्रध्यक्षात्मक ([2/08[00769| ) है परन्तु इज्जूलेण्ड में 
संसदीप ([2070॥7070"9ए) । उन दोनों की अलग-प्रलग व्याख्या के उपरान्त ही 
हम उनके गुगा व दोपों का समीक्षण करेगे । 
“*भ्रध्यक्षात्मक प्रणाली : 

6) राष्ट्र का ब्रध्यक्ष जनता के द्वारा कुछ समय के लिए चुना जाता है। 
श्रपने स्थिति-काल में वह सिर्फ भयंकर अपराध करने पर ही भ्रभियोग चलाकर 
झ्रलग किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है परन्तु वह 
उसमें भाषण दे सकता है। उसे राज्य के प्रमुख कमंचारियों को नियुक्त तथा 
पृथक करने का भी अश्रधिकार है। वह राज्य की वैदेशिक नीति का संचालक होता 
है, हालाँकि इस सम्बन्ध में उसे व्यवस्थापिका की किसी एक सभा की सहायता 
लेनी होती है । 

ह +-(रों अध्यक्षात्मक प्रणाली में एक केबिनेट भी होती है लेकिन उसके सदस्य 
भ्रध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं, उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तथा 
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वही उन्हें पदच्युत कर सकता है | वे सदस्य न तो व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार 
होते हैं ग्रौर न व्यवस्थापिका के किसी सदन के सदस्य ही होते हैं । 

(३) भ्रध्यक्षात्मक प्रथाली के ग्रन्तगंत एक व्यवस्थापक मण्डल भी होता है, 
जिसमें दो सदन होते हैं। इसका अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। श्रध्यक्ष 
व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता । उसके द्वारा पारित विधेयकों के ऊर श्रध्यक्ष 
को निपेधात्मक शक्ति का प्रयोग करने का भी श्रधिकार होता है, परन्तु दो-तिहाई 
बहुमत से पास हो जाने पर उसका वह अधिकार कुछ महत्त्व नहीं रखता । 
संसदीय प्रणालो : 
फ्ा संसदीय प्रणाली में कायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी जनता के द्वारा 
निर्वाचित न होकर पेतृक श्राधार पर उस पद को प्राप्त करता है, परन्तु वह केवल 
नाममात्र का अधिकारी होता है । वास्तविक श्ञक्ति संसद के हाथ में होती है । लेकिन 
संसद उसे झलग नहीं कर सकती । 

(२) संसदीय प्रणाली में एक मन्त्रिमण्डल होता है जिसके सदस्य लोकसभा 
(व्यवस्थापिका) में से चुने जाते हैं शोर वे उसी के (व्यवस्थानिका) प्रति उत्तरदायी 
होते हैं । 

- (३) संसदीय प्रणाली में भी द्वि-सभात्मक व्यवस्थापिका होती है, जिसमें एक 
जनता के द्वारा कुछ समय के लिये चुनी जाती है ओर दूसरी पैतुक आधार पर 
प्राप्त की हुई सदस्यता के श्राधार पर निमित होती है। व्यवस्थापिका, केविनेट के 
परामश पर कार्यपालिका के सर्वोच्च अश्रधिकरी द्वारा भंग की जा सकती है। 

ग्रध्यक्षात्मक प्रणाली का सबसे अ्रच्छा रशाहरण अमेरिका का संविधान है और ) 
संसदीय का इद्भुलण्ड का संविधाच । दोनों प्रथाग्रों में गुणा श्ौर दोप दोनों ही हैं। दोनों 
प्रणालियों में अपने-अपने देश की परम्पराएँ तथा रीति-रिवाज घुसे हुए हैं शौर 
उनकी उन पर अमिट छाप है । एक का प्रयोग दूसरे देश में कभी भ्रच्छे परिणाम 
नहीं दे सकता । उनके ग्रुग व दोपों की विवेचना दे सम्बन्ध में एक लेखक ने लिखा: 
है कि “उनके गुणों की तुलनात्मक समीक्षा करने का श्रर्थ यह है कि हाथी प्रौर 
ह्वल (४४१७।०) की शक्तियों की तुलना की जाय। ग्रपने-अपने देश में दोनों 
श्रनुकूल हैं भौर यदि उनका स्थान बदल -देया जाय तो अत्यन्त हास्यास्पद स्थिति 
पंदा हो जायेगी । इज्धलंण्ड तथा अमेरिका दोनों को केबिनेट ने अपने-भ्रपने यहाँ की 
राजनीति में सन्‍्तोषजनक कार्य करके दिखलाया है'*'**'यदि भ्रमेरिका की प्रणाली 
में यह दोप है कि वहाँ शासन की दो शाखाग्रों (व्यवस्थापिका तथा कार्यपरालिका) 
में परस्पर घनिप्ठ सम्बन्ध न होने पर दुबंलता झा गई है तो वहाँ की यह विशेषता 
है कि वहाँ शक्ति कतिपय व्यक्तियों की मुद्दी में भी नहीं झा गई है । 
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अध्यक्षात्मक एवं संसदीय प्रणालियों की मुलभूत विभिन्नताए 
(१) अश्रमेरिका की शासन-व्यवस्था का आधार शक्ति-विभाजन तथा सन्तुलन 


व प्रतिबन्ध का सिद्धान्त है। वहाँ पर व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका दोनों को 
समान स्तर प्रास है श्रौर उसमें यह खतरा है कि दोनों में मतभेद होने पर 
शासन-व्यवस्था का काम गड़बड़ हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं 
कि वहाँ पर शासन के दो. विभिन्न भागों में ऐक्य नहीं है। परन्तु इज्भुलैण्ड में यह 
बात नहीं है। वहाँ पर संसद सर्वोच्च शक्ति है और कार्यपालिका उसके प्रति 
उत्तरदायी है। ग्रतः जितना वहाँ शासन के भागों में मिलाप दै उतना अमेरिका _ 
नहीं है । 

(२) अमेरिका श्रर इड्भुल॑ण्ड की केबिनेट में भारी अन्तर है। इज्भुलं॑ण्ड की 
केबिनेट तभी तक कायम रहती है जब तक उस पर लोकसभा का विश्वास है अर्थात्‌ 
अपनी अक्षमता के लिए वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है परन्तु श्रमेरिका में 
जनता यह जानती ही नहीं कि “लापरवाही तथा गलती का जिम्मेदार किसे ठहराया 
जा सकता है । 

. (३) दोनों देशों की न्यायपालिका में भी श्रन्तर है । अमेरिका की न्यायपालिका 
न्यायिक कर्तव्यों के श्रतिरिक्त कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में कुछ 
वेधानिक बातों का भी निणंय करती है। इच्भुलेण्ड में न्‍्यायपालिका का एक्म्रात्र 
कार्य संसद द्वारा पारित कानूनों की रक्षा करना है । 

>अर्ध्यक्षात्मक प्रर्ाली के गुण. व. दोष : 
.. श्रध्यक्षात्मक प्रणाली में गुणा व दोप दोनों हैं । गुणों की हम निम्न प्रकार से 
व्याख्या कर सकते है-- ड़ ड़ 

(१) व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के एक दूसरे से स्वतन्त्र रहने का परिणाम 
यह होता है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता क्योंकि शक्ति एक स्थान प्र 
केन्द्रित नहीं द्वीती । इस प्रकार न तो व्यवस्थापिका ही स्वेच्छाचारिता की शोर 
भुक सकती है श्रौर त कार्यपालिका ही । जनता के हितों व अधिकारों की रक्षा 
पूर्ण रूप से इसमें हो सकती है । 

(२) कार्यपालिका के श्रधिकारी श्रधिक कार्य-कुशल होते हैँ और वे अपनी 
कुशलता का परिचय दे सकते है क्योंकि वे स्वतन्त्र रूप में काम करते हैं और किसी 
दबाब में नहीं रहते । 

(३) दलबन्दी अधिक कटोर नहीं होती क्योंकि उनका उद्ं इय इतना _ लालच 
भरा नहीं दोता जितना संसदीय प्रणाली में होता है। संसदीय व्यवस्था में तो 
व्यवस्था पिका तथा कार्यपालिका दोनों प्रकार की शक्ति हाथ में लेने का लालच रहता 

है परन्तु भध्यक्षात्मक व्यवस्था में तो सिर्फ व्यवस्थापिका शक्ति ही प्रात हो सकती है 
र्ए्फ 


झ्रमेरिका की सरकार की दाशनिक समीक्षा 


भ्रौर यदि कार्यपालिका होती भी हूँ तो उन दोनों में इतना गठबन्धव नहीं होता जितना 
संसदीय व्यवस्था में हाता..हं । 

_(४) अश्रध्यक्षात्मक अणाली के द्वारा देश में अधिक परिवतंनों की सम्भावना 
नहीं रहती । संसदीय व्यवस्था में तो एक दल की हार होने पर शासन की समस्त 
नीति ही परिवतित हो जाती हूँ । 

ग्रध्यक्षात्मक प्रणाली में दोष भी हैं और वे निम्नलिखित हैं--- 

(१): भ्रध्यक्षात्मक प्रणाली अत्यन्त कठोर एवं अगरिवतंनशील होती हू और 
भ्रध्यक्ष को कभी-कभी अत्यधिक शत प्राप्त हो जाती है, जिसका वह दुरुपयोग 
भी कर सकता है। दूसरे, व्यवस्थापिका कभी-कभी उसके कार्य में और वह 
व्यवस्थापिका के कार्य में रोड़ा अटका सकते हैं जिससे झासन-कार्य सुगमता से नहीं 
चल सकता हू । ' | 

(२) अध्यक्षात्मक प्रणाली में अध्यक्ष तथा केबिनेट का व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायित्व न होने के कारण जनता के अ्रधिकार! को हानि भो पहुँच सकती है 
वयोंकि वे तानाशाही का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली यदा-कदा 
जनतन्त्र के प्रतिकुल भी जा सकती है । 

(३) लॉडं ब्राइस के कथनानुसार “भग्रध्यक्षात्मक व्यवस्था में आ्राकस्मिफता के 
लिए जितना स्थान है उतना संसदीय व्यवस्था में नहीं है ।” 
>अंम्तंदीय सिर के गरा व दोष 
व्याख्या कर सकते हें--- 

(६) संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्यो के लिए जनता के 
प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अभ्रतः यह लोकप्रिय सरकार होती है । 

(२) केविनेट के सदरय जनता के प्रतिनिधियों में से ही निर्वाचित हुं।ते हैं और 
उन्हीं के प्रति वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में उत्तरदायी होते हैं ।, ,.... 

(३) संसदीय प्रणाली में राज्य का संवोच्च अधिकारी दलबन्दी से पृथक 
रहता हुं श्रतः उसका निर्णय अधिक स्थिर श्र निष्पक्ष हाता है । 

(४) केबिनेट केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ही नही हाती वरनू उसके 
ऊपर नियन्त्रण भी रखती हैं । 

(५) फाइनर ( शशिकला ) के अनुसार “ब्रिदिश केविनेट का नेतृत्व प्राय: 
अ्रधिक हढ़, उत्तरदायित्वपूर्णा तथा वेबेब पूर्ण होता है।यट नियन्त्रित रहता है। 
इसकी आलोचना होती है परन्तु इस पर : ,वश्वास नहीं होता है। इसमे दलवरदी का 
भाव होता है परन्तु व्यक्तिगत द्वप नहीं होता । 


नए 
के] 
रि> 


संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष स्पष्ट हैं-- 

(१) केबिनेट का संसद पर भ्रौर संसद का केबिनेट पर दबाब कभी-कभी शासन 
के संचालन में रुकावट पैदा करता है। श्रपनी-अपनी जिह को रखने के लिए वे 
दोनों कभी-कभी एक दूसरे पर नाजायज प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। यदि 
केबिनेट शक्तिशाली होती है तो वह संसद को भंग कराने की कोशिश करती है 
श्रौर यदि संसद शक्तिशाली होती है तो वह केबिनेट को समाप्त करने की कोशिश 
करती है । 

(२) मन्त्रिमण्डल के सदस्य शासन-कार्य में इतना जोश व उत्साह प्रदर्शित नहीं 
करते जितना अपने दल सम्बन्धी बातों के लिए दिखाते हैं । 

.(३) मन्त्रीगणा अधिकांशत: मीटिज्धों और कॉन्‍्फ़ नसों में फँसे रहते हैं, शासन-कार्य 
में इतना समय नहीं दे पाते । 

(४) कार्य सरलता से नहीं होता ( केबिनेट का संसद के प्रति उत्तरदायित्व होने 
के कारण संसद में दोनों श्ोर से भाषणबाजी तथा वाद-विवाद होता रहता है जिससे 
कार्य में रुकावट आती है )। 

(५) संसदीय प्रणाली में दलीय संगठन अत्यधिक जोर पकड़ता है श्र 
एक दल सवब्ंदा दूसरे दल व्‌ उसकी नीति को समाप्त करने की कोशिश करता 
रहता है।* यदि एक दल का विशेष जोर होता है तो वह विरोधी दल 
बे कुचलने की कोशिश करता है श्रौर यह बात जनतन्त्र तथा न्याय के बिल्कुल 
विरुद्ध है।_ 

एरा५०छा२5४ ९0७४:७0]५8 
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स्विट्जरलेंड की शासन-व्यवस्था 


प्रथम परिच्छेद 
..... 'स्विट्ज़ रलण्ड के संविधान की विशेषताएँ 

विषय-प्रवेश : 

स्विटज़ रलंण्ड एक पहाड़ी प्रदेश है । इसके उत्तर में जमंनी, पूर्व में आस्ट्रिया 
दक्षिण में इटली और पश्चिम में फ्रान्स है। श्राधुनिक जनतन्त्रीय राज्यों में 
स्विटज़ रलेण्ड के शासन-विधान का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। इसका शासन- 
विधान बहुत पुराना है और इसके प्रन्तगंत जो विभिन्न समुदाय या वर्ग हैं उनमें 
लोकप्रिय सरकार उस सयय से चली आ रही हैं जब दूसरे देशों में उनका जन्म भी 
नहीं हुआ था और इन्होंने जनतन्चीय भावना को जितनी प्रेरणा दी है तथा उसे 
जितनी शअ्रागे बढ़ाया है उतना यूरोप के अ्रन्य किसी -ज्य ने नहीं बड़ाया है ।” इसके 

लावा इसके संघात्मक शासन के ढाँचे में जितना महत्त्वपूर्ण स्थान जनतन्त्रीय 

संस्थाओ्रों का है उतना किसी देश की शासन-व्यवम्दा में नहीं है और न किसी देश 
में इतनो जनतन्त्रीय संस्थाएँ ही हैं । इस सम्बन्ध में इसका अमेरिका तथा आ्रास्ट्र लिया 
भी मुकाबिला नहीं कर सकते हैं । 

स्विट्ज़रलैण्ड के दासन-विधान का शअ्रध्ययन करने के लिए यह गआ्रावश्यक है कि 
उसकी भौगोलिक स्थिति पर थोड़ा-सा हृष्टिपात किया जाय तथा उसके श्रन्तर्गंत 
समुदायों तथा वर्गों के इतिहास का ज्ञान प्रक्ष कर लिया जाय जिनमें जाति तथा 
भाषा के आधार पर काफी विभिन्नता है। स्विट्ज़रलेण्ड की भोगोलिक परिस्थितियाँ, 
वहाँ की जातियों और भाषाओं की विभिन्नता, तथा धर्म और वर्णं-भेद ने स्विट्ज़रल॑ैण्ड 
में जनतन्त्रीय शासन को अधिकाधिक स्फूर्ति देने में अत्यधिक सहायता प्रदान की है । 
स्विटज्ञ रलेण्ड की स्थिति तथा जनसंख्या : 

स्विटज़ रलेण्ड एक छोटा-सा देश है। इसका क्षेत्रफल १५,६७६ बगंमील है 
भश्रौर करीब ४० लाख जनसंख्या है। इसमें आधे और पूरे मिलाकर २५ कंण्टन 
((:७760]8) हैं। इनमें १६ पूरे हैं और ६ आधे । समस्त पूर्ण तथा श्रध॑-कंण्टन 
भ्र्ध-स्वायत्त-सत्ताघिका री (807॥-9प0070770 प४) राजनंतिक इकाइयाँ हैं और 
स्विट्ज़ र॒लेण्ड के संध के सदस्य है । 

पहाड़ी प्रदेश होने के कारण स्विट्ज़रलैण्ड का अधिकांश भाग कृषि के योग्य 
नहीं है। कुल भूमि का केवल ३४ प्रतिद्यत भाग क्ृपि के योग्य है | लोहे और 
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स्विट्ज़ रलेण्ड की शासन-व्यवस्था 


कोयले की खानें भी वहाँ अधिक नहीं हैँ । श्रतः व्यवसाय के लिये भी अधिक 
क्षेत्र नहीं है । है 

जाति, धर्म तथा भाषा के भ्राधार पर स्विट्ज़ रलेण्ड में हम बहुत विभिन्नताएँ 
पाते हैं । इसमें तीन प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं--जमंन, फ्रच तथा रोमन; 
और इसमें यही तीन जातियाँ रहती हैं । यह बात स्मरणीय है कि यद्यपि भाषाओं 
के श्राधार पर कंण्टन एक दूसरे से प्रलग-पलग हैं परन्तु फिर भी एक कैप्टन की 
भाषा दूसरे कैण्टनों में बहुत कुछ हृद तक प्रवेश कर गई है। घाभिक दृष्टि से वहाँ 
पर दो समुदाय हँ--प्रोटेस्टेप्ट तथा रोमन कंथोलिक । पहले धर्म तथा भाषा के 
श्राधार पर वहाँ बड़े झगड़े होते रहते थे परन्तु भ्रब यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं है 
जहाँ राष्ट्रीयता की भावना इतना जोर पकड़ गई हो जितनी स्विट्ज़रलैण्ड में । 
एक छोटा-सा प्रदेश होने के कारण वहाँ की जनता कंण्टनों के शासन में जितनी रुचि 
रखती है उतनी और कहीं नहीं रख सकती । दूसरी परिस्थितियों की इसी प्रकार 
की सरकार भिन्न रूप धारण कर लेती परन्तु स्विटज़ रलेण्ड का श्राकार छोटा होने 
के कारण यहाँ पर शासन में जो हृढ़ता एवं एकता है उतनी भ्रन्यत्र कहीं नहीं है । 
“स्विट्क्नरलेण्ड को राजनेतिक व्यवस्था का महत्त्व 

 ग्रक्‍्स ने लिखा है कि स्विट्ज़रलंण्ड राजनीति के साहसपूर्ण कार्यो की 

प्रयोगशाला है और उसकी सफलता समस्त प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों को स्फूर्ति प्रदान 
करती है ।** यह बात यथार्थ में सत्य है क्योंकि स्विटजरलेण्ड में जनतन्त्रीय सिद्धान्तों 
की जितनी रक्षा की जाती है उतनी संसार के भ्रन्य किसी राज्य में नहीं की जाती । 
संसार में केवल अमेरिका, ब्रिटेन या सोवियट रूस जेसे बड़े-बड़े राज्यों के विधान ही 
लोगों को झ्राकपित नहीं करते हैं वरन्‌ कुछ छोटे-छोटे राज्यों के विधानों में भी 
विशेप ग्राकषंण है । स्विट्ज़रलेण्ड का विधान उनमें प्रमुख है । 

यद्यपि स्विट्ज़ रलेण्ड की जनसंख्या व सेनिक-शक्ति बहुत कम है परन्तु इसका 
संविधान बहुत पुराना है और संसार के उत्कृष्ट संविधानों में से एक है। यूरोप 
के सब राज्यों में इसी ने सब से भ्रधिक राजतन्त्र का विरोध किया है श्रौर 
जनतनन्‍्त्रीय सिद्धान्तों को अपनाया है। इसकी समस्त संस्थाएँ जनतन्त्रीय हैं। इसमें 
प्रत्यक्ष जनतन्त्र ([07000 400770082ए) को जितना स्थान मिला है उतना 
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कहा जाता है और संयुक्त राज्य भ्रमेरिका को झ्रादर्श संघात्मक व्यवस्था का नमुना 
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|. स्विट्जरलैण्ड के संविधान की विशेषताएँ 


बतलाया जाता है तो स्विट्जरलेण्ड को यदि प्रत्यक्ष जनतन्त्रीय व्यवस्था का भ्रनुपम 
उदाहरण कहा जाय तो फझोई असंगत बात न होगी.। यही एक ऐसा देश है जहाँ 
लोक-निर्णय (8९६७7७॥ पए७)) तथा निर्बन्ध-उपक्रम (]0/706) को भ्रपना- 
श्रपना उचित स्थान प्राप्त है श्ौर जहाँ वे सच्चे स्वरूप में कार्य करते हुए नजर 
आते हैं । 

एक विशेष बात जो स्विट्जरलंण्ड के विधान में नजर आ्राती है वह यह है कि इस 
में ब्रिटेन भर अमेरिका की व्यवस्थाओों का सम्मिश्रण है। मन्त्रिमण्डल के उत्तर- 
दायित्व (जो ब्रिटेन की व्यवस्था में है) के साथ-साथ उसकी हृढ़ स्थिति (जो श्रमेरिका 
में है) यहाँ हमें देखने में ग्राती है । स्विट्जरलैण्ड-निवासियों ने मन्त्रिमण्डल के उत्तर- 
दायित्व का यह श्रर्थ नहीं निकाला है कि उसे चाहे जब समाप्त कर दिया जाय तथा 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य जेबों में त्यागपत्र रक्‍खे रहें । 

स्विट्जरलेण्ड की शासन-व्यवस्था में एक “*र विशेषता है | जाति तथा धर्म 
की विभिन्नता होते हुए भी वहाँ राजनंतिक एकता है," और यद्यपि कंण्टन एक 
दूसरे से स्वतन्त्र हैं परन्तु फिर भी उनके निवासियों में जितना सहयोग है और 
उनमें जितना प्रेम है उतना श्रन्य संघात्मक देशों में नहीं है। इसीलिये 
स्विट्जरलेण्ड की व्यवस्था का श्रध्ययन भारतीय विद्याथियों के लिए और भी 
अ्रधिक लाभदायक्र तथा रोचक है। स्विट्जरलेण्ड एक उदाहरण प्रस्तुत करता है 
कि वहाँ पर जाति, धर्म तथा बोली की विभिन्नताएं होते हुए भी राजनंतिक 
एकता है ।* 
- अन्त में स्विट्जरलंण्ड के विधान के प्रध्ययन के सम्बन्ध में एक बात और उल्लेख- 

नीय है श्रौर वह यह है कि यह दोनों महायुद्धों में तटस्थ रहा है श्रौर सांसारिक 
प्रपंचों में नहीं फंसा है । इसो लिये शायद जिनेवा (जो स्विट्जरलेण्ड में है) को लीग 
। प्रॉफ नेशन्स का हैडक़ादंर चुना गया था । 
_विषान की विशेषताएं: 


ना 


सह) इसका संघात्मक रूप--स्विट्ज रलैण्ड का विधान संघात्मक है। जैसा कि 
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स्विट्ज रलैण्ड की शासन-व्यवस्था 


ऊपर कहा जा चुका है, इसमें १६ पूर्ण कंप्टन तथा ६ अधे-कंण्टन सम्मिलित हैँ । केन्द्र 
में एक सरकार है जिसके पास व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्ति 
है ।(यह प्राय: उसी प्रकार की है जंसी कि संयुक्त राज्य अभ्रमेरिका की केन्द्रीय सरकार 
है) केन्द्रीय सरकार को वही अधिकार प्रास हैं जो विधान ने उसे दिये हैं। संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका की तरह यहाँ भी ग्रवशिष्ट शक्तियाँ कंण्टनों को प्राप्त हैं। परन 
प्रमेरिका श्रौर स्विटजरल॑ण्ड के संघों में प्रन्तर भी काफी है । भ्रमेरिका में जो निहित 
तथा निश्चित अधिकारों का भेद है और उनका महत्त्व है वह स्विट्जरलैण्ड में नहीं 

तथा स्विट्जरलेण्ड में दशक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को भी नहीं माना गया. है। 
इसके श्रलावा स्विट्जरलैण्ड में कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर केन्द्रोय सरकार तथा 
कण्टनों की सरकारों को सम्मिलित शअ्रधिकार हैं । 

(२) स्विट्जरलेण्ड का विधान लिखित है--स्विट्जरलैण्ड का संविधान 
लिखित है श्रोर यह अमेरिका के संविधान का लगभग श्राधा है। यद्यपि विधान पूर्ण 
रूप में लिखित है परन्तु फिर की इसमें परम्पराश्रों तथा रिवाजों का काफी हाथ है। 
उदाहरणा के लिए संघ की सरकार को विदेशियों के बारे में नागरिकता सम्बन्धी 
नियम बनाने का अधिकार है परन्तु इसके बारे में केण्टनों ने अपने-अपने यहाँ अलग- 
ग्रलग नियम बना रकखे हैं और ये नियम उनकी परम्परा तथा रीति-रिवाजों पर 
श्राधारित हैं। स्विट्जरलेण्ड का विधान निस्सन्देह उस देश की भौगोलिक परिस्थितियों 
के अनुकूल है। 

(६) स्विट्जरलेण्ड का विधान कठोर है--स्विट्जरल॑ण्ड का विधान कठोर 
है और इसमें संशोधन करने का तरीका साधारण विधि-निर्माण के तरीके से भिन्न 
है। संशोधन करने वाली तथा विधि-निर्माण करने वाली संस्थाएँ भी झ्लग-भ्रलग 

। हें। उनके ढाँचे तथा काय्य भी अलग-अलग हैं। संशोधन के लिये व्यवस्थापिका के 
दोनों सदन प्रस्ताव करें और फिर उस पर लोक-निरंय लिया जाय तथा बहुमत में 
कण्टनों द्वारा वह पास हो जाये तब विधान में संशोधन हो, सकता है, भ्रथवा 

| ५० हजार या अधिक मतदाता हस्ताक्षर सहित भ्रर्जी दें और फिर उस पर लोकमृत 

(_ लिया जाय झौर वह पास हो जाय तब विधान में संशोधन हो सकता है। 

(४) स्विट्जरलण्ड की कार्यकारिरणी--स्विट्जरलण्ड की कार्यकारिणी एक 
श्रनोखे प्रकार की है और इसमें कार्यसत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न देकर एक समिति 
को सोंप दी गई है। ग्रतः यह बहुसंख्यक कार्यकारिणी ( [2] पा") ॥05607॥96 ) 
है । यहाँ की कार्यकारिणी में हमें ब्रिटेन की व्यवस्था तथा अमेरिका की व्यवस्था का 

स्मिश्रणा मिलता है। मन्त्रिमण्डल धारासभा के प्रति उत्तरदायी अवश्य है परन्तु 
मन्त्रीगण भपने पदों से हटाये नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार हम इस कार्यकारिशी-में 
उत्तरदायित्व तथा स्थाग्रित्व दोनों ही पाते हैं । 
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स्विट्जरलेण्ड के संविधान की विशेषताएँ 


“(५) विधान का जनतन्‍्त्रीय स्वरूपु--स्विट्ज रलण्ड का विधान जनतन्‍्त्र का 
उत्कृष्ट उदाहरण है।! इराने नागरिकों को मूल अधिकार देकर ही जनतन्त्र का 
आ्रादश प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि समस्त उच्च राजतन्त्रीय भावनाओ्रों का उन्मूलन 
करके तथा लोक-निर्णाय व निरब॑न्ध-उफ्क्रम को अपना कर तथा सब पदों को 
प्रजातन्त्रीय रूप देकर अपने छोटे से राज्य द्वारा बड़े-बड़े राज्यों पर अपनी धाक 
जमा सी है । द 
(६) संविधान उदार है- स्विट्ज रल॑ण्ड के विधान की एक विशेषता यह है कि 

वह व्यक्ति को शअ्रत्यधिक महत्त्व देता है श्रौर इस बात को स्वीकार करता है कि 
व्‌ समाज व्यक्ति के लिये हैं। भ्रतः स्विट्जरल॑ण्ड का विधान व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्रदान करता है शोर उसे भाषण, लेखन, शिक्षा झ्रादि सम्बन्धी विभिन्न स्वतन्त्रताएं 
प्रात हैं । 0 «० जला 

«(9) संधीय विधान सर्वोच्च शक्ति है--संयः” राज्य भ्रमेरिका की भाँति स्विट्‌- 
जरलेण्ड का विधान भी पूर्णा रूप से देश की सर्वोच्च विधि है | एरन्तु इसकी सत्ता की 
रक्षा ज॑से भप्रमेरिका में सुप्रीम कोर्ट करता है वैसे स्विटज़रलेण्ड की न्यायपालिका नहीं 
करती है । यद्यपि उसे भी अमेरिका की ही भाँति अ्रधिकार प्राप्त हैं परन्तु उनकी 
सीमा बहुत है। स्विटजरलैण्ड में संघीय न्यायालय ( 70१०9] ॥४५४४एा७) ) 
संविधान की उस समय पूरा रक्षा कर सकता है जब संघ का और, कुण्दनों का झगड़ा 
होता है परन्तु वह संघीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून का खण्डन नहीं कर 
सकता। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय करे यह अ्रधिकार है कि वह कॉँग्रेस द्वारा , 
पारित कानूनों को, यदि वे संविधान के विरोधी हैं, अवेध घोषित कर सकता है। ; 
स्विटज़ रलैण्ड में व्यवस्थापिका की_प्रधानता है भ्रतः संघीय न्यायालय उसकी किसी | 
धारा को अभ्रवंध घोषित नहीं कर सकता । 

>“(5) शभ्रन्त में यह भी कह देना उचित होगा. कि स्विट्जरलैण्ड में 
विभिन्नताओं के बीच जितनी एकता है उतनी संसार के अन्य किसी देश में नहीं 
है। हम पहले कह चुके हैं कि वहाँ पर जाति, धर्म तथा भाषा की विभिन्नता होते 
हुए भी संविधान ने सम्पूर्ण राष्ट्र को ऐसा ऐक्य प्रदान किया है जसा कहीं नजर नहीं 
आता है । 

स्विटजरल॑ण्ड का संविधान उप क्त बातों की वजह से ही विशेषता नहीं रखता 

है बल्कि इसका लोक-निणंय तथा निबंन्ध-उपक्रम का सिद्धान्त प्रत्यन्त प्रशंसनीय है 
झभौर वह इसे भ्रधिक विशेषता प्रदान करता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से 
यहाँ की शासन-सत्ता भ्रत्यन्त हृढ़ एवं का्यकुशल है। यहाँ की कार्यकारिणी भी 
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प्रत्यन्त भ्रनोखी, है और यह भी इसे हृढ़ता प्रदान करती है। व्ववस्थापिका की 
यहाँ काफी शक्ति है परन्तु यदि मन्त्रि-प्रिषद्‌ का इससे मतभेद हो जाता है तो जैसा 
संसदीय प्रणालियों में है, यहाँ की मन्त्रि-परिषद्‌ त्यागपन्र नहीं देती । 
संविधान का विकास : 

स्विट्जरलैण्ड के राजनैतिक इतिहास को प्रायः पाँच भागों में बाँठा जाता है-- 
प्राचीन संघ ( सन्‌ १२६९१ से १७६८ तक), (२) हैल्वेटिक प्रजातन्त्र (सन्‌ १७६८ 
से १८०३ तक), (३) नेपोलियन का काल (सन्‌ १८०३ से १८१४ तक), (४) संघ 
'राज्य (सन्‌ १६१५ से १८४८ तक), तथा (५) सन्‌ १८४८ से श्राधुनिक समय तक । 

स्विट्जरलेण्ड सर्दव से संघात्मक राज्य नहीं रहा है। सन्‌ १२६१ में उरी, स्वीग 
तथा डन्टरवाल्डन नामक तीन कैण्टनों ने श्रपने को एक स्थायी संगठन में बाँध कर 
संघीभूत किया । इसके बाद इसमें सदस्य-कंण्टनों की संख्या बढ़ती गई यद्यपि बहुत 
उथल-पुथल होते रहे, श्रौर सन्‌ १८४८ में इनकी संख्या २२ हो गई । परन्तु उस 
समय तक स्विट्जरलैण्ड में कोई सुसंगठित संघ-शासन नहीं था। यद्यपि शासन-व्यवस्था 
संघीय थी परन्तु उस संघ का ढाँचा बहुत ढीला था | सन्‌ १८७४ में संविधान को 
फिर दुहराया गया और उसे नवीन रूप प्रदान किया गया जो श्राज तक प्रचलित 
है । सन्‌ १८७४ के विधान द्वारा ही श्राज स्विट्जरलैण्ड की शासन-व्यवस्था चल रही 
है । यह विधान छोटा ही है और अमेरिका के विधान के करीब-करीब श्राघे के बराबर 
है, परन्तु इस विधान का रूप दूसरा है। संयुक्त राज्य प्रमेरिका तथा स्विट्जरलैण्ड 
के विधानों की तुलना हम श्रागे करेंगे । यहाँ पर यही कहना पर्याप्त होगा कि सन 
१८७४ के विधान द्वारा स्विट्जरलेण्ड में संघ तथा कैण्टततों की शक्ति पर सीमा लगा 
दी गई है तथा दोनों के लिए एक दूसरे के भ्रधिकारों पर पतिक्रमण करने की 
ग्र जाइश नहीं छोड़ी है ।* स्विट्जरलेण्ड की व्यवस्था संघ तथा कैण्टनों की. शक्ति 
का सामंजस्य स्थापित करती है और एक दूसरे के श्रधिकारों में मेल कराती है।* 
वास्तव में स्विट्जरलेण्ड के विधान-निर्माताओं ने भ्रपनी व्यवस्था को संघ तथा कैण्टनों 
के पारस्परिक कलह तथा संधर्ष से बचाने के लिए पूर्ण व्यवस्था की | वे शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त को लेकर प्रतिबन्ध तथा सन्तुलन ((!)००६७ 70 9] 0- 
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स्विट्ज रलेण्ड के संविधान की विशेषताएँ 


009 ) के चक्कर में ग्रधिक न पड़े। उन्होंने तो ग्रपनी व्यवस्था को ऐसा बनाने 
की कोशिश की कि आन्तरिक संघर्षों की कम से कम सम्भावना रहे ।" 

समय-समय पर इस संशोधन भी होते रहे हैं। स्विट्जरलैण्ड का संविधान संघीय 
व्यवस्था का एक ग्रननूठा उदाहरण है । यह कंण्टन श्रौर केन्द्र की सरकारों की सीमा 
बतलाते हुए उनमें एक सहानुभूतिपूर्ण मिलाप भी कराता है और श्रापसी मतभेद 
तथा गृह-युद्ध की सम्भावनाओ्रों को दूर करके संसार में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत 
करता है ।* 
संविधान में संशोधन : 

स्विट्जरलेण्ड के संविधान में संशोधन जनता द्वारा लोक-निगांय तथा निबंन्ध-उप- 
क्रम प्रणालियों द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य भ्रमेरिका तथा सोवियट 
रूस आदि किसी भी देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है । स्विटजरलेण्ड में विधान 
में पूर्ण तथा श्रांशिक संशोधन भी हो सकते हैं। ऐसा श्रन्य देशों में नहीं हो सकता 
है । यदि स्विट्जरलैण्ड की फैडरल पसेम्बली के दोः:: सदव अलग-अलग पूर्ण संशोधन 
के लिए प्रस्ताव पास करते हैं तो वह प्रस्ताव लोक-निर्णाय के लिए रखा जाता है और 
यदि जनता भी अपने वोट द्वारा उसे स्वीकार कर लेती है तो संशोधन हो जाता है । 
यदि एक सदन उसे पास कर देता है तो भी वह जनता के समक्ष रखा जा सकता है और 
यदि जनता उसे स्वीकार कर लेती है तो फंडरल भ्रसेम्बली भंग कर दी जाती है और 
नए चुनाव होते हैं श्रौर फिर दोनों सदनों में वह प्रस्ताव रखा जाता है। इसी प्रकार 
से आंशिक संशोधन भी होता है। स्विट्जरलैण्ड में फंडरल भ्रसेम्बली ही संशोधन के 
लिए कदम नहीं उठा सकती है वरन्‌ जनता ४१ उठा सकती है। यदि ५०,००० मत- 
दाता अपने हस्ताक्षर सहित किसी भांशिक संशोधन के लिए भ्रर्जी देते हैं तो अ्रसेम्बली 
पास हो भ्रथवा न हो | कहने का तात्पयय यह है_कि संशोधन के लिए द्वोनों झोर से 
कदम उठाया जा सकता है--जनता भी कदम उठा सकती है श्रौर फंडरल श्रसेम्बली 


' कक ५ ५ डक ७०५ ॥क न कम ८3 हम 


भी । परन्तु संशोधन के सम्बन्ध में भ्रन्तिम निर्णय देने का अधिकार जनता को ही है। 


3५ धहम५+ जा काम. अर 


यह तरीका न तो कठोर है और न मुश्किल और साथ ही साथ जनतन्त्रीय सिद्धान्तों 
के पूर्णतया श्रनुकूल है परन्तु यह केवल स्विट्जरलेण्ड जैसे छोटे राज्य में ही सफल हो 
सकता है। सन्‌ १८७४ के बाद से भ्रब तक १४ संशोधन जनता द्वारा श्ौर ३० 
संशोधन व्यवस्थापिका द्वारा प्रस्तावित होकर पास हुए हैं । 
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स्विट्ज रलैणंड की शासन-व्यवस्था 


संघ सरकार तथा कंण्टनों की सरकारों में शक्ति का वितरण 

स्विटजरलेण्ड में शासन के विषय संघ सरकार तथा कैण्टनों की सरकारों में 
उसी प्रकार बंटे हुए हैं जसे भ्रमेरिका तथा श्रास्ट्र लिया में । (परन्तु_ स्विट्जरलेण्ड में 
जितने ग्रधिकार केन्द्रीय सरकार को हैं उतने अमेरिका में नहीं हैं ) विधान द्वारा 
संधीय शक्ति को निदिष्ठ कर दिया गया है। विधान के प्रथम परिच्छेद के द्वितीय 
अनुच्छेद ( 0+0]0 ) में संघीय शक्ति का सार वर्तमान है। उसमें लिखा है कि 
“मंत्र का उह श्य देश की स्वतन्त्रता की विदेशी श्राक्रमण से रक्षा करना, देश की 
सीमा के अन्दर घान्ति व्यवस्था कायम रखना तथा सामान्य सम्पर्क के हेतु जनता की 
स्त्रतन्त्रता व उसके ग्रधिका रों की रक्षा करना हे।” संविधान का तृतीय श्रनुच्छेद कंण्टनों 
की शक्ति की ओर इंगित करता हे । उसमें यह लिखित हे कि “कण्टन अपने क्षेत्र में 
स्व्ृतन्त्र हैं शरीर संघीय शक्ति की सीमा तक उनकी स्वतन्त्रता हें। उन्हें वे सुब 
शक्तियाँ प्राप्त हैं जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं ।” सन्‌ १८७४ के विधान के 
झनुसार संघ-सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:-- 

(३१) युद्ध व सन्धि की घोषणा करना। 
-(२) वेदेशिक सम्बन्ध स्थापित करना तथा राजदूत भेजना व ग्रामन्त्रित करना । 
(३) रेलो का नियन्त्रण व उन पर स्वामित्व । 

(४) सेना का प्रबन्ध । 

(५) व्यापार, व्यवसाय, बेंकिज्ध आदि का संचालन । 

(१) पोरट प्रॉफिस तथा तार का प्रबन्ध, उच्च शिक्षा, मुद्रा, नाप-तौल के बाँट 

ग्रादि निर्धारित करना । 

(७) कंण्टनों के बीच झगड़े तव करना व उनकी एक दूसरे के भ्राक्रमण से 

रक्षा करना । 

(०) संविधान की व्याख्या । 

(६) कैण्टनों के साथ संघ सरकार के कुछ सम्मिलित ग्रधिकार भी हैं, श्रौर यह 
बहुत से मामलों में कण्टनों के कार्य का निरीक्षण करती हे जेसे, इन्श्योरेंस (बीमा), 
यातायात, प्रेस व शिक्षा का निरीक्षण आदि | सम्मिलित अधिकार का प्रयोग करते 
समय यदि दोनों सरकारों में कोई मतभेद होता हे तो संघ सरकार की बात ही 
ग्रधिक महत्व रखती है । 

सन्‌ १८७४ के बाद से संघ सरकार की शक्ति बराबर बढ़ती जा रही हैं स्‍्ौर 
प्राधुनिक काल में उसकी शक्ति को और भी भ्रधिक बढ़ाने की प्रवृत्ति हो गई है । 
संघ सरकार की शक्ति में वृद्धि का प्रमुख कारण है स्विट्जरल॑ण्ड की जनता की 
राष्ट्रीय एकता को हृढ़ तथा प्रविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न । परिणाम स्पष्ट है। कंण्टनों _ 
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स्विटूज़रलैण्ड के संविधान की विशेषताएँ 


की शक्ति व उनकी स्वतन्त्रता कम हो रही है और संघ सरकार की शक्ति बढ़ रही 
हैं । आज संघ सरकार की शक्ित के गअ्रन्तगंत निम्नलिखित विषय और भ्रा गये हैं---जे से 

ल-शक्ति का उपयोग, दीवानी व फौजदारी कानून, शराब, यायायात, जल-थल व 
हवाई आवागमन के साधन, बेंकिद्भ तथा सामाजिक कल्याण के कायें । इन सब के 
खर्च के लिये संघ सरकार को बहुत से कर लगाने के अ्रधिकार भी प्राप्त हो गये हैं 
ग्रौर उसने कर लगाने के बहुत से साधन ढूँढ़ भी लिये हैं। “इसी कारण आभाज संघ 
सरकार की शक्ति बहुत बढ़ गई है भौर शक्ति के बढ़ने से इसकी प्रतिष्ठा में काफी 


बद्धि हो गई है ।* 


/#व्विटजरलेण्ड श्रौर भ्रमेरिका की संघीय व्यवस्था को तुलना 
पल्वटजरलैण्ड में प्रचलित संघ प्रणाली की तुलना यदि हम संयुक्त राज्य प्रमेरिका 
की संघ प्रणाली से करें तो स्थूल रूप में से हम यह कह सकते हैं कि दोनों संघ 
प्रगालियों में बहुत कुछ समानता है । 

६१) अमेरिका और स्विट्जरलेण्ड दोनों ही में संघ सरकार की शक्ति व उसके 
अधिकृत विषय निश्चित कर दिये गये हैं तथा श्रवशिष्ट शवितयाँ अ्रमेरिका में उप- 
राज्यों को तथा स्विट्जरलेण्ड में कैण्टनों को प्रदान की गई हैं । 

(२) संघ सरकार तथा उप-राज्यों की सरकारों के जैसे सम्बन्ध भ्रमेरिका में हैं 
वेसे ही स्विट्जरलैण्ड में हैं । 

(३) अमेरिका में जिस प्रकार सीनेट में प्रत्येक उप-राज्य से दो-दो प्रतिनिधि 
आते हैं उसी प्रकार स्विट्जरल॑ैण्ड में भी राज्य-परिपद्‌ में प्रत्येक वीण्टन से दो-दो 
प्रतिनिधि ग्राते हैं । 

(४) दोनों ही देशों में संघ सरकार के अ्रधिकार निश्चित कर दिये गये हैं 
परन्तु फिर भी दोनों देशों में शासन की शक्ति केन्द्रीय सरकार की श्रोर श्रधिक हृढ़ 
रही है और आ्राधुनिक काल में भ्रधिकाधिक केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति हो गई है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थूल रूप से दोनों देशों की संघ प्रणाली में समानता 
है तथापि संघीय सिद्धान्तों की प्रयुक्त रूप में दोनों देशों में कुछ विभिन्नता पाई 
जाती है । 

(१) स्विदृजरलेण्ड के शासन-विधान के द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा कंण्टनों की 
सरकार में ग्नधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। वहाँ भ्रमेरिका की 
भांति यह नहीं हैं कि संघीय कानूनों का पालन संघ सरकार के कमंचारी ही 
करावे। स्विटज रलेण्ड में संघीय कानूनों का पालन तो कैण्टनों की सरकारें ही कराती 
हैं, संघ की सरकार के अफसर तो केवल निरीक्षण करते हैं। 
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स्विट्जरल॑ण्ड की शासन-व्यवस्था 


(२) स्विदज़ रल॑ण्ड के संविधान में ऐसा कोई परिच्छेद नहीं है जिसके हारा नाग- 
रिक के मूल भ्धिकार बताए गए हों श्रौर उनकी रक्षा का प्रबन्ध किया गया हो, जेसा 
कि संयुक्त राज्य श्रमेरिका व सोवियट रूस के संविधानों.. में है । परन्तु इसका यह 
तात्पर्य नहीं है कि वहाँ नागरिक के मूल अधिकार नहीं हैं। वहाँ प्रत्येक नागरिक को 
समस्त अधिकार हैं यद्यपि उनके लिए विधान में कोई अलग स्थान नहीं है। वे संघ 
की सम्पूर्ण नियमावली में बिद्धरे.हुए-हैं.। 

एफ एछार5&ातएए (७४८४7१0]५६ 


, ३४६१0 ४07 7228700 85 [6 57९८ंवां 24प्/25 ० (6 $9व855$ (!0॥9- 
प्रवाता ? 0 जातक्षा राशा। ॥9५० ॥69 ०0॥70976०१ 040 4॥6 5४(80॥॥9५ 
॥ा0 हीलंडा0ए 0 80०एशापतञशा गा 5एऑ220]970 ? 

(474., 7943; ॥6/6, 7937, 7943, 7947; 0४888, 7947, 7949) 

2. 650706 (6 9700655$ ० क्राध्ावालशं का 6 8०55 ("णाइधाप्रा0, 

(46/०, 7935, 7938, 7947, 7948) 

3. गा शी ॥0 ॥48ए९ 6 छ०एटा$ एशशा 09त्रपरांए6 9९८ए९€शा ९ 
#हठक्षव ए0ए2ाशा था।व हर ए0०एशा।॥शा$ 07 ॥6 प्राग$ गज 6 
(णा$ए॥0॥5 07 ए. $. 3. ॥॥0 $एा72९7]80? 

(46&/6, 7939, 79/9; ५४०६6/४४४, 7937; 72४४7०70, 7948) 

4. एगाएश्र थात 20035 6 तांएएंएपा0णा 0एी 7079९७४ |0 (6 8५55 
का &7009॥ (6९0९7४(07%$, (8६/6०, 7954) 

5. “8955 तैशा0ठटा३९५ 5 ॥06 [पंप ततल्लञा०्एवाांट फैश्ाा पक्का ० 870५ 
०06 ए०प्रा।॥ गा 6 फएऋर0ा0.7 ((3/8८2) शेतराक्वा 6७(७९४ 0606 598$ 
परशा0०8९०५, ॥ ४0०77 ०ए70॥, 00 शव ६० 5प्रण०] 4 ५७५७? 

(8४४०4, 7953) 
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>ह्ितीय परिच्छेद 
...शाष्टीय सरकार का ढाँचा 


जैसा कि पिछले परिच्छेद में कहा जा चुका है स्विटज रलेण्ड की सरकार भ्रमेरिका 
की तरह संघात्मक है, ग्रेट ब्रिटेन अ्रथवा फ्रान्स की भाँति एकात्मक नहीं है। 
स्विटज रलेण्ड की संघीय सरकार के चार अंग हैं-- 
. (१) व्यवस्थापिका जिसे फंडरल असेम्बली कहते हैं और जो जनता के सच्चे 
प्रतिनिधित्व पर आधारित है । 
. (२) कार्यपालिका जो फंडरल कौंसिल कहलाती है शौर जिसके सात 
सदस्य हैं । 
(३) न्यायपालिका। 
(४) जनता जो प्पने प्रत्यक्ष जनतन्त्र के भ्रस्त्र- लोक-निर्णाय तथा प्रत्याह रण-- 
द्वारा समस्त शासन के ऊपर शभ्रधिकार रखती है।* 
परन्त जनता का कार्य शासन के संचालन में नित्यप्रति हस्तक्षेप करना या 
प्रधिकतर हाथ बेटाने का नहीं है। भ्रतएव वह शासन की उस भ्रर्थ में श्रंग नहीं है 
जिसमें ग्रन्य तीन भाग हैं। परन्तु इतना निश्चित है कि स्विट्ज़ रलेण्ड में शासन के 
संचालन में जनता जितना महत्त्वपूर्ण हाथ रखती है उतना श्रन्य किसी देश में 
नहीं रखती । 
_घे व्यवस्थापिका--फंडरल श्रसेम्बली (7"0007'9] 2880000]9) : 
स्विटज़ रलेण्ड में संघ व्यवस्थापिका फंडरल असेम्बली (॥70680/छ8] .3४४०॥॥- 
0१9) के नाम से पुकारी जाती है | संविधान के ४७ वें अनुच्छेद के अनुसार संघ 
की समस्त व्यवस्थ[पिका शक्ति इसे दी गई है । इसका निर्माण द्वि-सभात्मक प्रणाली 
के आधार पर हुप्ना है, श्रर्थात्‌ इसके दो सदन हैं--(१) राष्ट्रीय परिपद 
(९७(४079] (70प070), तथा (२) राज्य परिपद्‌ ((/0प्रा/0] 04 509008) । 
प्रत्येक सदन की अवधि ३ साल है। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ संघ व्यवस्थापिका का निचला श्रागार है। इसका महत्त्व 
स्विट्ज़ र॒लंण्ड में उसी तरह का है जैसा श्रमेरिका में प्रतिनिधि-प्रागार का, तथा 





] 87ए2० + #ै०प०ला 96चा00758०८8, ४). 4, (87९९0 खरणाव०घ6 (४० 76070 70 
६6 ए०078७06९78६४079' 88 ४)॥6 (0५7७३ 07870/) ). 
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स्विट्जरलंण्ड की शासन-व्यवस्था 


दद्धल॑ंण्ड भ्रोर भारत में लोकसभा का है| इसकी श्रवधि पहले तीन वर्ष थी पर 
सन्‌ १६३० ई० के निबंन्ध से इसका कार्य-काल तीन वर्ष से बढ़ा कर चार वर्ष कर 
दिया गया है। इसकी साल में चार बंठक होती हैं। इसके सदस्य प्रोढ़ नागरिक 
आ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं । प्रति २२,००० नागरिकों क 
एक प्रतिनिधि चुना जाता है परन्तु प्रति कंण्टन से कम से कम एक प्रतिनिधि भ्रवश्य 
होता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम व्यों न हो। सन्‌ १६४३ के चनाव 
में इसके सदस्यों की कुल संख्या १६४ थी । राज्य का प्रत्येक नागरिक जिसने २१ वें 
वर्ष में प्रवेश किया है, मतदान कर सकता है श्रौर कोई भी २१ वर्ष से अधिक आयु 
का नागरिक सदस्यता का उम्मीदवार हो सकता है । कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों 
ग्रागारों का सदस्य नहीं बन सकता। 

प्ट्रीय परिपद्‌ प्रत्येक सत्र ( 50880॥) ) के लिए एक सभापति तथा एक 
उप-सभापति चुनती है श्रोर उन्हें “दूसरे सत्र में फिर राभापति या उप-सभापति 
नहीं चुना जा सकता । समान मत होने पर सभापति को निर्णायक मत ((!७४॥2 
४०६०) देने का अधिकार है। प्रतएव साधारण प्रश्नों पर वह दो मत दे सकता 

परन्तु समितियों के सदस्यों के निर्वाचन में वह एक ही मत. दे सकता है जसा 

ग्रन्य सदस्य देते हैं । इसकी शक्ति व प्रभाव बहुत कम है। अमेरिका के स्पीक 
की तुलना में इसकी शक्ति बहुत कम है। परन्तु फिर भी बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों 
को इस पद को प्राप्त करने की लालसा होती है और जो भाग्य से इस पद को 
प्राप्त कर लेते हैं वे भ्रपने साथियों में बहुत आदर व सम्मान के पात्र बन जाते 
हैं। राज्य-परिपद्‌ ((!0प॥0] 0० 509005) के अध्यक्ष के सम्बन्ध में भी यही 
बात लागू होती है ॥* 
राज्यं परिषद्‌ ((/0प0) 0 50808) : 

राज्य परिपद्‌ संघ व्यवस्थापिका का ऊपर वाला श्रागार है। इसके सदस्य 
कंण्टनों द्वारा निर्वाचित होते हैं श्रौर उनकी संख्या राष्ट्रीय परिषद्‌ के सदस्यों की 
संख्या से कम होती है । यह अमेरिका की सीनेट से मिलता-जुलता है| पूर्ण कैण्टन 
तथा श्रवे-कंप्टन के प्रतिनिधि ही इसके सदस्य हो सकते हैं । प्रत्येक पूर्ण कंण्टन 
दो और अश्रर्घ-कंप्टन एक सदस्य भेज सकता है। इस प्रकार १६ पूर्ण कृण्टनों से 
३२८ सदरय और ६ अश्रर्ध-कंण्टनों से ६ सदस्य जाते हैं, भ्र्थात्‌ राज्य परिषद के कूल 
सदस्यों वी संख्या ४४ है । इसके सदस्यों की निर्वाचन-पद्धति पर या उनकी कार्ये- 
विधि पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। प्रत्मेक कंण्टन अपने 
सदस्यों की निर्वाचन-विधि तथा उनकी कार्यावधि निश्चित करने में पूर्ण स्वतन्त्र हेँ। 


| वडाएजै8 4 (५0एशापव0॥६ छापे 00व॥॥058 0६ ए70८2९7४७०, 90. 79-50, 
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राष्ट्रीय सरकार का ढाँचा 


कुछ कैण्टन एक साल के लिए, कुछ दो साल के लिये तथा कुछ तीन साल के लिये 
अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। एक ही व्यक्ति राज्य परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय परिषद्‌ दोनों 
का सदस्य नहीं हो सब॥ । इसके सदस्यों को वेतन व भत्ते श्रादि कंण्टनों द्वारा ही 
दिये जाते हैं । इसका भी एक सभापति श्रौर एक उप-सभापति होता है परन्तु उन्हें 
भी उतनी शक्ति व अधिकार प्राप्त नहीं हैं जितने अश्रमेरिका व ग्रेट ब्विटेन में उनके 
समानपदी प्रध्यक्ष व उपाध्यक्ष को प्राप्त हैं [राज्य परिपदु के सदस्य कुछ कंण्टनों में 
प्रत्यक्ष रूप में प्रजा द्वारा चुत जाते हैं और वुछ में उनकी धारासभाएँ चुन कर 
भेजती. हैं ।| 


>फंडरल श्रसेम्बलो की शक्ति व उसके अश्रधिकार ; 


फंडरल असेम्बली के तीत प्रकार के अधिकार हैं--प्रशासन सम्बन्धी, विधि- 
निर्माण सम्बन्धी, तथा वित्त सम्बन्धी । 

प्रशासन सम्बन्धी कार्य - संविधान की ६€५ हीं धारा के झनुगार राज्य की 
सर्वोच्च प्रशासकीय शक्ति फंडरल कौंसिल में निहित कर दी गई है परन्तु कुछ हृद 
तक फंडरल असेम्बली भी प्रशासकीय कार्य में हथ बंटाती है। उदाहरण के लिये 
यहू प्रधान सेनापति, फंडरल न्यायालय के सदस्य तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निर्वा- 
चित करती है। प्राय: संघीय इकाइयों में झगड़े खड़े हो उठते हैं भ्ौर यह्‌ उन भंगड़ों 
को तय करती है । फैडरल असेम्बली संधि वगैरह भी कर सकती है झौर प्रशासकीय 
प्रफ्सरों को पदच्युत करने की धमकी भी दे सकती है, यदि वे कुशलतापूर्बक कार्य 
नहीं करते हैं । 

विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्ति--विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्ति फंडरल भ्रसेम्बली 
में निहित है। बही विधेयकों की रूपरेखा बनाती है और वही उन्हें पास करती 
है, बशतें जनता द्वारा उसका विरोध नहीं होता है (वंसे कभी-कभी फुडरल कोसिल 
के सदस्य भी विधेयक पेश कर सकते हैं परन्तु प्रायः अ्रसेम्बली ही उन्हें प्रस्तावित 
करती है भ्रौर वही उन्हें पास करती है) फंडरल कौंसिल को उसके द्वारा पारित 
विधेयकों पर कोई निषेधात्मक (४०(७) श्रधिकार नहीं है। उनका विरोध केंवल 
जनता ही अपने लोक-निर्णाय तया निव॑न्ध-उपक्रमों के अस्त्रों द्वारा कर सकती है । 

वित्त सम्बन्धी कार्यं--फैंडरल कौंसिल आय-वब्यय का समूचा ब्यौरा बना कर 
फंडरल श्रसेम्बली के समद्षा प्रस्तुत करती है और फैँइरल असेम्बली द्वारा पास कर 
देने पर ही उस पर अमल किया जा सकता है। अत: वित्त पर फँंडरल असेम्बली 
का पूर्णां नियन्त्रण है. । 

संसार में ऐसी बहुत कम व्यवस्थापिकाएँ हैं जो स्विट्जरलंण्ड की व्यवस्थापिका 
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स्विट्जरलैण्ड की शासन-व्यवस्था 


( फैडरल असेम्बली ) के बराबर कार्य करती हैं। संक्षेप में, इसके अ्रधिकार व 
शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:-- 

(४) विदेशी सम्बन्ध स्थापित करना, युद्ध व सन्धि की घोषणा करना, संघ सेना 
के लिए नियम बनाना, राज्य की रक्षा करना तथा उनकी तटस्थता कायम रखने का 
प्रयत्न करना । 

(२) संघ के श्राय-व्यय के ऊपर नियन्त्रण रखना । 

६३) कंण्टनों के पारस्परिक अधिकारों की रक्षा करना व उन्हें सांविधानिक 
सुरक्षा की प्रतिभू (00७/'8/08) देना । 

(४) क्षमा प्रदान करना व सजा को कम करना । 

(४) प्रशासकीय भंगड़ों व संघीय कर्मचारियों के अपने-अपने क्षेत्राधिकार 
सम्बन्धी भंगड़ों को तय करना । 

(६) संघ की सामान्य निर्बन्ध शक्ति को कार्यान्वित करना । 

(७) संघ के पदाधिकारियों तथा कमंचारियों का प्रबन्ध व शासन के विभागों 
की रचना तथा अश्रफसरों के वेतन अरादि की समुचित व्यवस्था करना । 

(८) जनता की सम्मति से शासन-विधान में संशोधन करना । 
>सष्टीय परिषद तथा राज्य परिषद्‌ के सम्बन्ध 
. दोनों सदनों के भ्रधिकार व शक्तियाँ बराबर हैं ( जैसा कि आआास्ट्रे लिया में है 
परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है ) परन्तु राज्य परिषद्‌ राष्ट्रीय परिषद्‌ के 
मुकाबिले छुछ कमजोर है। बहुधा उत्साही पुरुष परिपद्‌ में ही जाना पसन्द करते 
हैं । दोनों सदनों में मतभेद होने पर उसे सुलभाने का कोई तरीका नहीं है, परन्तु 
मतभेद बहुत कम होते हैं क्योंकि राज्य परिपद्‌ भ्रपनी इच्छा से ही रूढ़िवादी 
व जिद्दी नहीं है। इन सदनों के सदस्य अपने-अपने कंण्टनों में चाहे जो पद प्राप्त 
कर सकते हैं। कहने का तात्पयं यह है कि एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो 
सकता परन्तु वहु अपने कंण्टन में चाहे जिस पद पर काम कर सकृता है, यहाँ तक 
कि वह जज भी हो सकता है ।* 

यद्यपि दानों सदनों के बराबर-बराबर शभ्रधिकार हैं परन्तु व्यवहार में राज्य 
परिषद्‌ का मद्ृत्व कम हो गया है। दोनों सदनों की निम्नलिखित कार्यों के लिये 
सम्मिलित बंठक भी होती हैं;-- 

4.) संघ के बड़े-बड़े कमंचारियों जं॑से श्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चान्सलर तथा संघीय 

न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन । 

६) मंपीय सरकार तथा अन्य किसी शक्ति के कगड़े को तय करना । 
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_(शं क्षमा प्रदान करना । 
स्विटज़ रलेण्ड में किसी सदन को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं | दोनों को 
समान अधिकार हैं प्रा: विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 


नब्भ्ह्ब 


(५4० 4 ३2० कनर- 


“संसार में स्विट्ज़रलेण्ड की व्यवस्थापिका ही केवल ऐसी व्यवस्थापिका है जिसमें 
दोनों सदनों की शक्तियों और अधिकारों में कोई भेद नहीं है ।”" उनमें प्रायः मतभेद 
कम होता है और यदि एक सदन अपनी जिद रखना चाहता है तो दूसरा नहीं रखता 
है श्ौर इतने पर भी यदि कोई मतभेद होता है तो उसे समितियाँ ही आपस मं 
तय कर लेती हैं । 

स्विट्ज़ रलैण्ड की फंडरल भअसेम्बली के दोनों सदनों में कार्य श्रत्यन्त शान्तिपुर्वेक 
होता है । यहाँ पर पुण्ण शिष्टाचार और सभ्यता का वातावरण है। वाद-विवाद 
अत्यन्त धैयंपर्वंक एवं सीमित होता है । लम्बे-लम्बे भाषण तो कभी सुनने में ही 

हीं आते । वक्ता को बोलते समय न कोई रोकठा है और न तालियाँ बजाकर या 

ग्रन्य प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। सदस्यगण शान्ति से उसके भाषणा को 
सुनते हैं। सदस्यों की शिक्षा बहुत ऊँची होती है और दोनों सदनों के करीब 
तीन-चौथाई सदस्य विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त किये हुए होते हैं। संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका की फ्राँग्रेस की भाँति यहाँ की असेम्बली में दलबन्दी श्रधिक जोर पड़े हुंए 
नहीं है। प्रायः सभी सदस्य चतुर तथा गम्भीर होते हैं श्रौर श्रपनी आ्रान्तरिक भावना 
को जोश द्वारा भड़काए जाने से रोकते हूँ। यहाँ के सदस्यों के इन ग्रुणों ने यहाँ के 
जनतन्त्र की बड़ी रक्षा की है और उसे भ्रष्ट वातावरण से बचाया है। “यहाँ की 
व्यवस्थापिका पूर्ण रूप से व्यवसायी मस्तिप्क रक्‍खे हुए है श्लोर अपने कार्य के सिवाय 
दूसरी बातों के बारे में बहुत कम सोचती है । 
_सुंध्रीय कायकारिएणी-- फंडरल कॉसिल (770(07७] (/०पा०।॥) 
... स्विटज़ रलैण्ड की फैडरल कौंसिल (3070687'8|))) का भ्रध्ययन एक विशेष 
महत्त्व रखता है | ऐसा संसार के किसी भी देश में नहीं है कि कार्यपालिका शक्ति का 
सर्वोच्च भ्रधिकारी एक व्यक्ति न होकर एक व्यक्तियों का समूह हो तथा उसे दलबन्दी 
से विशेप रुचि न हो ।* परन्तु स्विटज रलैण्ड में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में 
निहित न होकर एक व्यक्तियों के समूह में निहित है भर उसे दलबन्दी में कोई 
विशेष रुचि नहीं 

फंडर॒ल कौंसिल, ब्रिटेन की केबिनेट के समान नहीं है क्योंकि यह न तो व्यवस्था- 
पिका का नेतृत्व ग्रहण करती है श्रौर न उसके द्वारा समाप्त की जा सकती है और 
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न यह संयुक्त राज्य अमेरिका को केबिनेट् के समान व्यवस्थापिका से पूर्णेतया स्वतन्त्र 
ही है। (कहने का तात्पय यह है कि यह न तो संसदीय प्रणाली के समान संसद के 
प्रति पूर्णतया उत्तरदायी ही है और न भश्रध्यक्षात्मक प्रणाली के समान उससे बिल्कुल 
स्वनन्त्र ही रा इसमें दोनों प्रगालियों. की छाप नज़र झ्राती है परन्तु साथ ही साथ 
यह अपना अ्रनोखा रूप भी लिए हुए है। इसमें दलबन्दी भ्रपना रंग नहीं जमा 
पाती है 

ब्रिटन, फ्रान्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति 
में निहित है चाहे वह वास्तविक हो ओर चाहे नाममात्र को परन्तु कार्यपालिका का 
सर्वोच्च श्रधिकारी एक ही व्यक्ति है, परन्तु स्विट्जरलंण्ड में ऐसा नहीं है। संविधान 
की ६५ वीं धारा के अनुसार कार्यपालिका शक्ति एक संघीय कौंसिल में निहित क 


दी गई है जिसके सात सदस्य हैं । यह स्विट्ज़रलेण्ड के निवासियों की मनोवृत्ति क 
एक स्पष्ट उदाहरगा है कि वे किसी भी एक व्यक्ति में कार्यपालिका शक्ति निहित 


करना नहीं चाहते हैं । राजतन्त्र से तो वे कोमों दूर भागते हैं । 

फंडरल कौंसिल के सदस्य फंडरल असेम्बली की दोनों सभाओं द्वारा अ्रपनी 
सम्मिलित बैठक में चुने जाते हैं, (ज॑सा कि फ्रान्स में होता है परन्तु फ्रान्स में 
प्रवस्थापिकरा अ्रध्यक्ष को ही चुनती है, केबिनेट को नहीं)। स्विट्जरलैण्ड में 
व्यवस्थापिका केंबिनेट को चुनती है। ये सातों सदस्य ४ साल तक कार्य करते रहते 
हैं । परन्तु यदि इस बीच में फंडरल असेम्बली का निम्न सदन श्रर्थातू राष्ट्रीय 
परिषद्‌ भंग हो जाता है तो नवनिर्मित राष्ट्रीय परिपद्‌ पुनः राज्य परिपद्‌ के साथ 
नई फैडरल कौंसिल बनाती है। फंडरल कौंसिल में सदस्य दुबारा भी चुने जा 
सकते 

फंडरल कॉसिल के श्रधिकतर सदस्य फंडरल भअसेम्बली में से ही चुने जाते हैं 


असीशिलमीन थे अजय गा कम  +क नरक नमशक-न रमन पज-न 7 ५ हिल नमन लकबन+क «. 


यद्यपि ये बाहर से भी चुने जा सकते हैं। परन्तु फंडरल कॉसिल का सदस्य बनने पर 
रिक्त स्थानों की पूति विशेष निर्वाचन द्वारा कर दी जाती है । फंडरल कॉंसिल के 
सदस्यों में किसी भी कंप्टन का एक से झ्धिक सदस्य नहीं हो सकता भौर ऐसी प्रथा 
प्रचलित है कि बने (।3.0॥0) तथा ज्यूरिच (£/0॥40)।) जो बड़े-बड़े कंण्टन हैं, 
उनके सदस्य अवश्य होते हैं। ज॑सा कि पहले कहा जा चका है, फंडरल कौंसिल के 
सदस्य पुननिव चित भी हो सकते है । ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं कि कोई-कोई 
व्यक्रित २५ रो ३२ वष तक लगातार उसके सदस्य रहे हैं। फंडरल कौंसिल के 
सदस्य अत्यन्त अनुभवी एवं राजनेतिक दृष्टिकोण वाले होते हैं और उनके दीर्घ 
अनुभव के कारण फंडरल कॉसिल एक अत्यन्त शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण कार्ये- 
जो ऊण) देने ५ ३) फेडरल कोसल के सातो सदस्यों के समात अधिकार हैं.। 
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में प्रधान मन्‍्त्री होता है । परन्तु फिर भी यह झावश्यकता तो होती ही है कि कोई 
एक व्यक्ति उसके कार्यो का समीकरणा करने के लिये हो । ग्रतः: कोंसिल अपना एक 
अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चनती है। वे लोग अपने-अपने पद पर सिर्फ एक साल 
के लिये रहते हैं ॥ पिछले वर्ष का उपाध्यक्ष अगले वर्ष के लिये श्रध्यक्ष चन लिया 
जाता है।कोई भी व्यक्ति लगातार दो साल तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं : रह 


१५ कर कशक४। 


उनमें कोई ऐसा नहीं जो सब के ऊपर हो, जैसे कि ब्रिटेन की या फ्रान्स की केबिनेटों 


3० ३काओ/ रा, 


सकता | अध्यक्ष केवल फंडरल कौंसिल का सभापति ही रहता है। वह उत्सबों में 
संघ का प्रतिनिधित्व ग्रहण करता है, कौसिल का काम चलाता है तथा सामान्य 
कार्य की देखभाल करता है। कौंसिल में यदि किसी विपय पर वराबर-बरावर मत 
हों तो वह निर्णायक मत (((8४॥9 $ ०॥७) भी दे सकता है, किन्तु अध्यक्ष को 
घारासभा द्वारा पारित किसी कानूत के विषय में प्रतिपेघात्मक अधिकार नहीं 
और वह भअ्रन्य सदस्यों का अफ"र भा नहींसमभा जाता है। संक्षेप में हम कह 
राकते हैं कि वह “बिता महत्त्व का अध्यक्ष * झ्रथवा धबना शबित का 
भ्रध्यक्ष ह द | 
«फंडरल कॉसिल की शक्ति व कार्य : 
स्विट्ज रलेण्ड की फइरत वॉसिल के निम्नलिखित कार्य हँ:-- 
६१) फंरल कॉसिल के सातों सदस्य शासन के किसी ने किसी विभाग के 
अधिकारी हैं। शासन के निम्नलिखित भाग हैं :-- 
(आ) परराष्टर विभाग । 
(ब) न्याय व पुलिस विभाग । 
(सम) ग्रृह-विभाग । 
(कै) युद्ध-विभाग । 
(व) श्रर्थ-विभाग । 
(रॉ उद्योग व कृपि-विभाग। 
(ल) डाक व रेल-विभाग । 
प्रत्येक विभाग ब्यूरोज (0700४) में बँदा हुमा है श्रौर ब्यूरो भी छोट-छो। 
भागों में बंद हुए हैं । 
(रॉ फैंडरल कौंसिल का कार्य उत सब निर्वन्धों व कानूनों को पालन करवाना 
है जो फंडरल श्रमेम्बली द्वारा पास किये जाते हैं । 
(शो देश में शान्ति रखना तथा राज्य का रक्षा करना । 
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(४) वित्त, सेना व प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करना । 

(५) कर संचित करना तथा वित्त को समुचित रीति से व्यय करना । 

<६] कंण्टनों के संविधानों का ब्रादर करना तथा उनके द्वारा आपस में या 
पड़ोसी राज्यों के साथ स्थापित किये हुए सम्बन्धों की जाँच करना । 

क्रींसिल की विधायिनो शक्ति--जंसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है फंडरल 
कौंसिल के सदस्य असेम्बली के सदस्य नहीं होते हैं ग्रतः उनका विधि-निर्माण में 
कोई विशेष हाथ नहीं होता है; परन्तु फिर भी इनका उसमें हाथ होता है । उनके 
विधि-निर्माण सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य हैं :-- 

६१) वे विधि-निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करते हैं और उसे 
श्रसेम्बली में पेश करते हैं। 

(२) फ्रान्स की केब्रिनेट के समान फंडरल कौंसिल के सदस्य भी व्यवस्थापिका 
में प्रश्नों का जवाब देते हैं परन्तु उन सवालों का वहाँ उतना महत्त्व नहीं है| 
जितना फ्रान्स में है । 

(३) फैंडरल कौंसिल श्राय-व्यय का लेखा तैयार करती है ओर उसे श्रसेम्बली 
में पेश करती हूँ । ह 

(४) किसी भी विधेयक पर शसेम्बली में तब तक विचार नहीं होता जब तक 
फैडरल कॉंसिल के सदस्य उस पर पहले विचार नहीं कर लेते हैं । ः 

(५) फंडरल कौंसिल के सदस्य किसी विषय पर भी यह प्रस्ताव कर सकते हैं 
कि उस पर जनमत ले लिया जाय । 

फैडरल कौंसिल के सदस्यों में ग्रापस में कभी-कभी मतभेद भी हो जाता है और 
मतभेद होना वहाँ पर बुरा भी नहीं माना जाता है । जब कभी किसी बात पर मतभेद 


“हो जाता हे तो वह व्यक्त कर दिया जाता हैं श्र उसे दूर करने की कोशिश कौ 


जाती है। मतभेद प्रायः प्रशासकीय विपयों पर ही होता है और वह मिलजुल कर 
ठीकु कर लिया जाता है 
डरल कौंसिल का समालोचनात्मक भअ्रध्ययन 


हल फाणा३:३क, पक + ३ बसा केनक 2७० 


फंडरल कोंसिल की बंठक सप्ताह में दो बार बने नगर में होती हैँ। गणापूर्ति 
चार सदस्यों से हो जातो है। सब निर्णय मताधिबय से होते हैं। संसार की समस्त 
कार्यपालिकाओं में यह एक अनुठा रूप लिए हुए है । 

(१) इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह “कॉलिजिएट” (0०]|०९9७/6) 
ढंग की है श्रोौर कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के 
एक समूह में निहित है । उन व्यक्तियों की कुल संख्या सात है भ्रौर वे सब एक दूसरे 
के बराबर पद के है। श्रध्यक्ष, जो उस कॉसिल का सभापति द्वोता है, या उपाध्यक्ष जो 
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उप-सभापति होता है, कौंसिल में कोई विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए नहीं होता, जैसा 
कि इड्लंण्ड में प्रधान मस्त्री होता है.। वह भ्रपने साथियों को भी नहीं चऋनता है । 
(अमेरिका के ग्रध्यक्ष के साथ इसकी तुलना करना तो व्यर्थ ही है क्योंकि उसकी 
( प्रमेरिका के राष्ट्रपति की ) शक्ति, अ्रधिकार, मन्त्रियों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्य 
तथा श्रन्य कार्य इतने भ्रधिक हैं कि स्विटज़ रलेण्ड की कौंसिल के भ्रध्यक्ष के कुछ भी 
नहीं हैं ॥ इन सब बातों का कारण यही है कि स्तरिटज़ रल॑ण्ड में कायंपालिका शक्ति 
एक 5 8 के हाथ में न होकर सात व्यक्तियों के हाथ में है । 

(|) दूसरी बात जो फुडरल कौंसिल के विषय में कही जा सकती है वह यह है 
कि यह असेम्बली के प्रति उत्त रदायी है और नहीं भी है। “वह राष्ट्र की किसी भ्रन्य 
कार्यकारी सत्ता की ओर से कार्य नहीं करती है।” श्रतः यह धारासभा के प्रति 
उत्तरदायी नहीं होती है। इसकी रचना उस ढंग पर नहीं होती जिस ढंग पर ब्रिटेन 
में केबिनेट की होती है जिसमे बहुसख्यकर दल का 3वा प्रधान मन्त्री बताया जाता है 
ग्रौर वह श्रपने ग्रन्य साथियों को चुनता है। इसके भ्रलावा इसके सदस्य एक हीं 
राजनतिक दल के न होकर विभिन्न राजनेतिक दलों के होते हैं परन्तु फिर भी उनमें 
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जो संगठन व्‌ सदभावना की प्रवृत्ति होती है वह वास्तव में श्राइवय जनक है। 
फंडरल कॉसिल फंडरल ग्रसेम्बली के प्रति इस श्रर्थ में उत्तरदायी नहीं है कि 


: असेम्बली उसका विघटन कर सके भ्रन्यथा अश्रपने समस्त कार्यों के लिए बहू उसके प्रति 
उत्तरदायी है । भ्रसेम्बली में कॉसिल के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं और शसेम्बली के 
द्वारा निर्धारित नीति का उनको पालन करना पड़ता है। हस सम्बन्ध में हम फंडरल 
कौंसिल में तथा ब्रिटेन की केबिनेट मं काफी समानता पाते हैं परन्तु ब्रिटेन की न 
की तरह यह भ्रसेम्बली द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती झ्ोर न श्रमेरिका की व्यव॒स्था- 
नुसार इसके सदस्य व्यवस्थापिका ने पूणंतया स्वतन्त्र होते हैं श्रोरन स्वतन्त्र रूप | 
में काय ही कर सकते हैं। 

(३ फंडरल कौंसिल एक स्थायी संस्था है भ्रौर असेम्बली से किसी बात पर 
मतभेद होने पर त्यागपत्र नहीं देती । इस प्रकार फंडरल कौंसिल में उत्तरदायित्व और 
अनुत्त रदायित्व का अ्रदूभुत सम्मिश्रण है जिसके श्राधार पर हम इसे संसदात्मक तथा 
अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियों से भिन्न पाते हैं । 

<( भ्रमेरिका में मन्त्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं भ्रौर इज्धूलंण्ड में वे 


जी क्णाकी ओर को जलिलन 


राजा द्वारा प्रधान मन्‍्त्री की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं परन्तु स्विट्जरलैण्ड में वे 
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फैडरल गसेम्बली द्वारा. चुने जाते हैं। इस सम्बन्ध में भी फैडरल कौंसिल एक ग्रनोखी 
संस्था है । 

(४) स्विट्जरलैण्ड की फंडरल कौंसिल को केबिनेट नहीं कहा जा सकता यद्यपि 
कुछ कार्य वह सामूहिक रूप में करती है और केबिनेट की तरह इसकी साप्ताहिक 
बठकें भी होती हैं । दूसरी बात जिसकी वजह से हम फंडरल कौंसिल को केबिनेट 

कह सकते, यह है कि इसमें केबिनेट की तरह ऐक्य व सामूहिक उत्तरदायित्व तथा 
दलबन्दी को कायम रखने की प्रबल इच्छा ञ्रादि बातें नजर नहीं अ्राती हैं) कैबिनेट 
में प्रायः एक ही दल के लोग होते हैं और अपनी दलगत भावनाओं तथा सिद्धान्तों की 
रक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं । परन्तु स्विट्जरलंण्ड की फंडरल कौंसिल में 
ये बात नाममात्र को भी नहीं हैं । 

(६) स्विटज रलेण्ड की फंडरल कौंसिल में दलबन्दी से उत्पन्न हुए भ्रष्टाचार, सवा 
व एक दूसरे दल को कुचलने की भावना श्रादि को स्थान नहीं है। इसीलिए यह 
कौंसिल जितनी सुगमता तथा कुशलता से काम चलाती है उतना अन्यत्र कोई भी 
कार्यपालिका नहीं चलाती । बहुसंख्यक्र कायंपालिका होते हुए भी इसके कार्यों में एकता 
नजर आती है और संघोय शासन में इसकी कार्य-कुशलता के कारण स्विट्जरलंण्ड को 
वास्तविक उन्नति श्रौर सफलता प्राप्त हुई .है 

(७7 इस प्रथा के कभी-कभी कुपरिणाम भी नजर श्राते हैं। ऐसी परि- 
स्थितियाँ आधुनिक काल में भ्रक्सर भ्रा जाया करती हैं जब यह आवश्यक समभा जाता 
है कि कार्यपालिका के सब सदस्य एक ही मत तथा एक ही दल के हों श्रौर सब ए 
दूसरे के स्वर में स्वर मिलायें जिससे कार्य में परस्पर मतभेद के कारण रुकावट न 
पड़े । स्विटज़रलंण्ड में यह बात स्वाभाविक है कि कोंसिल के सदस्यों में प्राय: मतभेद 
रहता है चाहे वह भले ही बाद में दूर हो जाय श्रौर कार्य की प्रगति उसकी वजह से 


धीमी रहे । 

_(<7 हम पहले कह जुके हैं. कि. फंडरल कौंसिल.फैडरल असेम्बली से किसी बात 
पर मतभेद होते. पर त्यागपत्र नहीं देती और सदस्य श्रसेम्बली में श्रपनी हार दो जाने 
पर अपमान को पी जाते हैं । इस प्रणाली से एक बहुत बड़ा फायदा यहद्द हुआ दै कि 
स्विट्ज़ रलेण्ड में अनुभवी व्यक्ति बहुत दिनों तक रहे हैं क्योंकि उन्हें असेम्बली से मत- 
भेद होने पर त्यागपत्र नहीं देना पड़ता और वे कई-कई बार चुने भी जा सकते हैं। 
इज्लंण्ड में यह बात स्वप्न में भी नहीं सोची जा सकती । वहाँ तो त्यागपत्र लोगों की 
जेबों में रखे रहते हैं प्रौर नए चुनावों के बारे में या नए मन्त्रिमण्डल के निर्माण के 
समय पहले यह नहीं मालूम पड़ सकता कि किस करवट ऊंट बंठेगा । 

ब्राइस ने स्विटज़़रलेण्ड की कार्यकारिणी की प्रशंसा इस प्रकार की है:--“'इस 
प्रणाली ने ऐसी संस्था की स्थापना की है जो जनता के प्रति भ्पने उत्तरदायित्व को 
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कम भी नहीं करती है और साथ ही फैडरल असेम्बली को भी परामझशश देती है, भौर 
दलबन्दी से दूर रहने के कारण यह जरूरत पड़ने पर दो लड़ने वाले दलों में मध्यस्थ 
का काम भी करती है (था उनके मतभेद को दूर कर समभौता भी कराती है। इसके 
द्वारा अनुभवी तथा सिद्धहस्त व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। यह राष्ट्र की 
परम्परा की रक्षा करती है और उसकी नीति को अविच्दिन्न बनाए रखती है 
ब्राइस झागे कहता है कि इसकी बहुसंख्यक कार्यक्रारिणी, इसमें प्रधान मन्‍्त्री। 

जैसे किसी एक केन्द्रीय शवक्‍त्याधिकारी कान होना, इसका गअसेम्बली के आधीन; 
रहना, इसमें ठोसपन न होते हुए भी एकता का होना, इसका स्थायीपन, इसक 

लबन्दी से अलग रहना, इसकी मन्त्रिमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व की अनूठी प्रणाली, 
--ये सब इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं जिनकी वजह से इसका ग्रध्ययन एक विशेष 
रोचकता रखता है | 

अपने कार्य में फैडरल कौंसिल ० हमेशा सफलता दिखलाई है क्योंकि जनतन्त्रीय 

भावना से यह सदैव झ्रोत-प्रोत रही है शौर हमेशा जनता की सच्ची सेविका रही है। 
विभिन्न दलों की निकृष्ट चालबाजियाँ इस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल सकी हैं बल्कि 
इसने उनके द्वारा उत्पन्नित मतभेदों व झगड़ों को €ं; दूर करने का प्रयास किया 
इसमें देश के योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति ही श्राए हैं और बहुत से लोगों का इसमें 
कई-कई बार निर्वाचित होने के कारण वर्षों काम करने का मौका मिला है जिसके 
कारण शासन की नीति में क्रमबद्धता एवं स्थायीपन रहा है। यद्यपि इज्जु लैण्ड और 
फ्रान्स में भी कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी दलबन्दी से दूर रहता है परन्तु वहाँ 
उसका इतना महत्त्व नहीं है और इसलिए दलबन्दी ही हमेशा अपना प्रभाव रखती है । 
स्विट्जरलंण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ कार्यपालिका में दलगत भावना नहीं है तथा 
जहाँ उसके पास वास्तविक शक्ति भी है। 
फ़डरल कोंसिल का व्यवस्थापिका से सम्बन्ध : 

 स्विटजरलेण्ड की फेंडरल कॉसिल प्रोर फेड रल असेम्बली के पारस्परिक सम्बन्धों 
की समीक्षा करने पर प्रतीत होता है किन तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की काय 
पालिका और काँग्रेस के समान सम्बन्ध रखती हैं श्र न इनके सम्बन्ध ब्रिटेन की 
केबिनेट और पालियामेण्ट के से ही हैं, बल्कि इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया 
हुआ है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि न तो यह शअ्रमेरिका की तरह 
व्यवस्थापिका ## पूर्णतया है और न ब्रिटेन की तरह उसका श्रंग ही है । 
स्विट्जरलंण्ड की कॉंसिल इतनी कठोर नहीं है जंसी कि उपरोक्त दोनों 
देशों में है जहाँ पर उनकी कठोरता ने विभिन्न बुराइयाँ पंदा कर दी हैं । स्विट्जरलृण्ड 
नें दोनों के सदग्रुणों को भ्रपनाकर श्रपनी स्थिति को आदर्श रूप प्रदान किया है । 


फैडरल कौंसिल के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और यदि वे उनमें से 
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चुने जाते हैं तो उन्हें व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। वे 
लोग असेम्बली की बेठकों में उपस्थित रह सकते हैं भ्रौर उन्हें . असेम्बली में पूछे गये 
प्रश्नों का जबाब भी देना पड़ता है परन्तु वे किसी विषय पर वोट नहीं दे सकते । 
यदि किसी विषय पर उनमें और श्रसेम्बली में मतभेद भी हो जाता है तो वे अपनी 
हार पर त्यागपत्र नहीं देते । इज्धुलैण्ड और फ्रान्स में यह बात इसके बिलकुल विपरीत 
है । परन्तु इस विचित्र प्रकार के उत्तरदायित्व के रहते हुए भी स्विट्जरलैण्ड में फंडरल 
कौंसिल तथा फेडरल असेम्बली में पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ हैं और कार्य अत्यन्त 

फंडरल कौंसिल को फंडरल असेम्बली द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन 
करवाना पड़ता है । फंडरल भसेम्बली ही संघ की सर्वोच्च शक्ति है। परराष्ट्र नीति, 
युद्धघोषणा व सन्धि-वार्ता झ्रादि विषयों के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने से पहले 
कौंसिल को श्रसेम्बली की पूर्व-स्वीकृति लेनी पड़ती है । दूसरे तरीके से भी भ्रसेम्बली 
कॉसिल के कार्यों को प्रभावित करती है और वह समय-समय पर प्रस्ताव व 
निगगांय प्रस्तुत करती है कि कौंसिल श्रमुक सम्बन्ध में अ्मुक तरीके से कार्य 
करे। कहने का तात्पयं यह है कि फंडरल अ्सेम्बली फंडरल कौंसिल के कार्यों के 
ऊपर काफी नियन्त्रण रखती है परन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिए कि फैडरल 
कोंसिल गसेम्बली की अ्धीनता _ में है । वास्तव में कौंसिल भ्रपना एक विद्येष महत्त्व 
व स्थान रखती है। कौंसिल द्वारा असेम्बली में प्रस्तावित विधेयकों का अ्रसेम्बली 
हमेशा आदर करती है। ब्राइस के कथनानुसार “यह ( फैडरल कौंसिल ) एक 
प्रकार की निर्देशक है जो एक श्रस्त्र है और जो प्रस्ताव बनाती भी है भ्रौर उन्हें 
प्रस्तावित भी करती है ।”” प्रारम्भ में ग्रसेम्बली की वास्तविक शक्ति बहुत थी 
परन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद से कौंसिल की शक्ति काफी बढ़ गई है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों ने भी कौंसिल की शक्ति को बढ़ाने में काफी योग दिया है। द्वितीय 
महायुद्ध में तो भ्रसेम्बली ने ही कौंसिल को भ्रत्यधिक शक्ति प्रदान की और स्वतन्त्र 
रूप में कार्य करने का अ्रधिकार दिया । 

स्विट्जरलेण्ड में जहाँ तक कार्य का सम्बन्ध है वहाँ तक फैडरल कौंसिल के 
सदस्य वही काये करते हैं जो इज्भुलेण्ड में केबिनेट के मन्‍्त्री करते हैं। “वे विधेयक 
की रूपरेखा तेयार करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसे असेम्बली में पेश करते 
हैं तथा पास कराने की कोशिश करते हैं।” स्विटजरलैण्ड में कार्यकारिणी के विधि- 
निर्माण, वित्तीय तथा कार्यपालिका सम्बन्धी करीब-क्रीब वही का हैं जो ब्रिटेन 
में मन्त्रियों के हैं परन्तु उनकी शक्ति, उनकी दलीय अश्रधीनता, उनका संसद में हार 
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जाने पर त्यागपत्र देना, उन्हें संसद में वोट देने का भ्रधिकार होना, सामूहिक 
उत्तरदायित्व होना, श्रादि जातें स्विट्जरलेण्ड में नहीं हैं | दुसरे इज्ुलेण्ड में जैसे प्रधान 
मन्त्री होता है भौर जो भ्रन्य मन्त्रियों की उसके सामने स्थिति होती है, उस प्रकार का 
संगठन भी स्विट्जरलंण्ड में नहीं है । 

इसी प्रकार भ्रमेरिका की सी व्यवस्था भी स्विटजरलेण्ड में नहीं है यद्यपि 
प्रमेरिका की तरह फैंडरल कौंसिल के सदस्य भी व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं रह 
पाते हैं और वे दलीय भावनाओ्रों से परे रहते हैं। लेकिन प्रमेरिका में मन्त्री लोग 
काँग्रेस में नहीं जाते हैं ग्रौर न वे विधि-निर्माण सम्बन्धी उस प्रकार के काय करते 
हैं जिस प्रकार के स्विटजरलेण्ड में करते हैं। भ्रमेरिका में वे वोट ही नहीं दे सकते 
बल्कि उनको विधि-निर्माण में फैडरल कौंसिल के. सदस्यों के समान भी श्रधिकार 
राप्त नहीं हैं. । 
कॉलिजियल एक्जोक्यूटिव ( 00]]029) 0४७५ ४५०) : 

स्विट्ज रलेण्ड की कॉलिजियल एक्जीक्यूटिव संसार में एक भ्रनोखी संस्था है । 
इसके मुकाबिले की कोई दूसरी संस्था नहीं है। इसका संगठन, इसके कार्य, इसकी 
शक्ति तथा जिम्मेदारी श्रन्य देशों की कार्यपालिकाश्रों के संगठन, शक्ति, कार्य व 
जिम्मेदारी से सर्वथा भिन्न हैं। हम ऊपर बतला चुके हैं कि किस प्रकार इसमें 
ब्रिटेन की तरह न तो कोई प्रधान मन्त्री होता है और न अमेरिका की तरह भ्रध्यक्ष | 
इसमें एक सभापति व एक उप-सभापति होते दैं परन्तु उनके कार्य-काल, उनके 
निर्वाचन की प्रणाली, उनकी शक्ति श्रादि में. भ्रमेरिका के राष्ट्रति से जमीन 
श्रासमान का अन्तर है। यह एक बहुसंख्यक कार्यपालिका है जिसमें कोई एक 
व्यक्ति नेता नहीं होता है। दूसरें,” स्विट्जरलेण्ड में भअ्रग्नेरिका की भाँति शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त को नहीं भ्रपनाया गया है भ्रतः यहाँ पर कायपालिका 
तथा व्यवस्थापिका के जितने सम्बन्ध हैं उतने भ्रमेरिका में नहीं हैं (#परन्तु स्विट्ज़र- 
लेण्ड की कौंसिल व्यवस्थापिका की एक प्रकार से दासी है भौर उसके द्वारा बनाये 
हुए नियमों का पालन करवाना ही उसका प्रमुख कार्य है । 

विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का राजनेतिक वातावरण होने की वजह से 
विभिन्न_ प्रकार की राजनैतिक संस्थाएँ बन जाती हैं श्रौर उनकी नकल प्रत्येक 


हल हो जायें परन्तु इसमें वह प्रसफल रहा। इसी प्रकार फ्रान्स में भी परिस्थितियाँ 
भिन्न होने के कारण वहाँ स्विस संस्थाएँ सफल जह्टीं हो. सकतीं। वे तो स्विट्ज़र- 
लण्ड के लिए ही बनी हैं भौर वहाँ के वातावरण में तथा वहीं के सीमित क्षेत्र 
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में मफल हो सकती हैं और हो रही हैं। यदि उनकी नकल दूसरी जगह की जायगी 
तो सफलता होने की कम ही सम्भावना है । 
फंडरल कोंसिल का श्रध्यक्ष 
. स्विटूजरलेण्ड की बहुसंख्यक कार्यकारिणी की प्रणाली ने जिसके द्वारा शक्ति 

एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर व्यक्तियों के एक समूह के हाथ में सौंपी गई है 
काफी सफलता प्राप्त की है। वैधानिक दृष्टि से कौंसिल के सभी सदस्य वहाँ पर 
शक्ति लिये हुए हैं परन्तु प्रशासकीय हृष्टि से यह आ्रावश्यक है कि उनमें कोई न 
कोई सभापति या मुखिया या ग्रध्यक्ष हो । अतः फैडरल कौंसिल में एक सभापति होता 
है जो असेम्बली द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह फंडरल कौंसिल के सदस्यों में से 
ही होता है । वह सिर्फ एक साल के लिए चुना जाता है। उसके झलावा एक उप- 
सभापति भी होता है। वह भी एक साल के लिये चुना जाता है। दूसरे वर्ष 
सभापति निवृत हो जाता है और उप-सभापति सभापति बना, दिया जाता है और 
वह उस पद पर एक साल के लिए रहता है । 
सभापति की शरक्तियाँ 

जसा कि हम ऊपर कह आए हैं फडरल कोंसिल के सभापति की शक्ति ग्रत्यश्षिक 
कम है। वह राष्ट्र की कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी नहीं है और न. . उसके 
पास कोई महत्त्वपूर्ण शक्ति ही - हैं। वह न किसी झफसर को नियुक्त करता है 
श्रौर न कोई सन्धि-वार्ता वगरह कर सकता है। उसे अमेरिका के सष्ट्रपति_की 
तरह किसी विधेयक पर प्रतिपेधात्मक अधिकार भी नहीं-है। सिवाय इसके कि वह 
फंडरल कौंसिल की बेठकों में सभापतित्व ग्रहण करे; तथा विभिन्न विभागों द्वारा 
भेजी गई रिपोर्टो को देखे, श्रोर विभिन्न प्रशासकीय विभागों के कार्यों का सामान्य 
न्रिीक्षण करे, वह और कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नद्दीं करता है.॥ वह सिर्फ बराबर 
वालों में प्रथम (780 &70778 ०(१८७]8 + ए7777प09 7007 ए७॥'8७) 
ही है। ब्राइस के कथनानुसार वह बिना मद्दत््व का अध्यक्ष ' है शौर यह बात 
सत्य भी है । स्विट्जरलेण्ड_में लोग भ्रपते सभापति कै नाम तक को नहीं जातते हैं ; 
परन्तु फिर भी उसका पद श्रत्यन्त गौरव का है ओर. लोग उस पद को प्राप्त करने 
के लिए अत्यन्त लालायित रहते हैं तथा उसे प्रास कर लेना वे श्रपने  राजनंतिक 
जीवन की पराक्राष्ठा की सीढ़ी को-प्राप्त-करवा- समझते. हैं । 
फेडरल कॉसिल का सभापति तथा भ्रसमेरिका का श्रध्यक्ष 

यह कहने को आवश्यकता नहीं है कि भ्रमेरिका के राष्ट्रपति की भश्रौर स्विटजर- 
लण्ड की फंडरल कौंसिल के सभापति की दावितयों, कार्यों व श्रधिकारों में जमीन भ्रास- 
मान का अन्तर है | भ्मेरिका के राष्ट्रपति की ब्रिटेन के. प्रधान मनन्‍्त्री से तुलना की 
जाती है और वास्तव में उनके भ्रधिकारों तथा शक्तियों में बहुत कुछ समानता है 
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परन्तु फैडरल कौंसिल के सभापति की शक्ति तथा अ्रधिकार तो उन दोनों के सामने 
कुछ भी नहीं हैं । 

प्रमेरिका के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में हम बतला चके हैं कि किस प्रकार उसे 
विभिन्‍न प्रकार के ग्रधिकार हैं जो बड़े-बड़े श्रफसरों की नियुक्तित, केबिनेट के सदस्यों 
की नियुक्ति, युद्ध व सन्धि-वार्ता सम्बन्धी विधेयकों के प्रति प्रतिषेधात्मक श्रधिकार 
भ्रादि बातों से सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु फंडरल कौंसिल के सभापति को ये सब 
प्रधिकार प्राप्त नहीं हैं। वह तो स्विटजरलंण्ड में नाममात्र का श्रध्यक्ष है जिस 
प्रकार इज्जु लेण्ड में राजा है भ्रौर उसी की तरह उत्सवों में वह राज्य का नेतृत्व 

ण करता है परन्तु इज्धुलेण्ड के राजा की तरह उसकी शान व शौकत नहीं है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि_फेंडरल कौंसिल का भ्रध्यक्ष वास्तव में भ्रध्यक्ष | 
कहलाने का उतना हक नहीं रखता जितना सभापति कहलाने का, क्योंकि सिवाय 
इसके कि वहू कौंसिल का सभापतित्व ग्रहण करे प्रौर उसके कार्यों का सामान्य 


निरीक्षण करे, उसके पास कोई और शव्ित नहीं है । 
स्विटज्ञरलंण्ड की. न्यायिक व्यव्रस्था : 

स्विट्ज़ रलेण्ड की न्यायिक व्यवस्था शासन संविधान के विद्यार्थियों के लिए विशे 
महत्त्व नहीं रखती है, क्योंकि उसका वहाँ कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है जैसा 
कि भ्रमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का है । 

स्विटज़ रलेण्ड के संघीय न्यायालय का नाम संघीय ट्रिब्यूनल ( #0त 07७४] 
पृणव0पा9)]) या बुन्देसजेरिश्त (8छपराक्क्8920०780) है । सन्‌ १८४८ के 
संविधान द्वारा इसकी स्थापना हुई थी भ्ौर उसने इसे ग्रत्यन्त सीमित अधिकार प्रदान 
किये थे। बाद में शासन में कुछ संशोधन हुए जिनके द्वारा इसकी शक्ति में भी कुछ 
वृद्धि हो गई। ग्राजकल यह्‌ स्थायी रूप में वण्ड (५७४०) नामक कैण्टन .की राज- 
घानी लॉसेन (॥,878970) में स्थिति है। इसमें २४ न्यायाधीश हैँ भ्रोर वे फंडरल 
गसेम्बली की सम्मिलित बंठक में निर्वाचित किये जाते हैं। उनका कार्य-काल ६ वर्ष 
है । विधान द्वारा यहू निश्चित कर दिया गया है कि स्विट्जरलेण्ड में भाषाओ्रों के 
श्राधार पर बनाए गये तीनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि उसमें हों। यद्यपि विधान द्वारा 
उनकी कार्यावधि ६ वर्ष निश्चित कर दी गई है परन्तु वे उस अ्रवधि के बाद पुन- 
निर्वाचित हो सकते हैं और प्रायः उनका निर्वाचन हो ही जाता है। न्यायिक क्षेत्र 
में प्रायः अनुभवी व्यक्ति ही चुने जाते हैं। चूंकि संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की 
भ्रपने पद पर स्थिति काफी हढ़ है भ्रतः वे लोग अत्यन्त कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं । 
वे लोग व्यवस्थापिका के किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते । न्यायाधीश श्रपना 
एक सभापति और एक उप-सभापति चुनते हैं । 
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स्विट्ज रलैण्ड की शासन-व्यवस्था 


इस न्यायालय के पास प्राथमिक (06779)) तथा भ्रपील सम्बन्धी (&00- 
|।॥७५) दोनों प्रकार के मामले आते हैँ । जो विषय संघ तथा कैण्टनों के भगड़ों से 
सम्बन्ध रखते हैं वे प्राथमिक रूप में इसके पास झाते हैं । कंण्टनों के न्यायालयों से 
अपीलें भी इस न्यायालय में आ्राती हैं । इसमें कैण्टनों के पारस्परिक झगड़े सम्बन्धी 
मुकदमे भी झ्राते है । 
मुकटमों की जाँच और फँंसला करने के लिए इस ट्रिब्यूनल के चार भाग हैं भौर 
उनमें एक ग्राण्ड जूरी ((॥४॥वे उँप्रा'५) कहलाता है। संघीय न्यायालय में सब 
निर्शाय जूरी की राय से होते हैं। संघीय न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा पारित 
किसी भी कानून को अ्रवेध घोषित करने का अ्रध्रिकार नहीं है परन्तु यह कंण्टनों 
की व्यवस्थापिकरा के किसी भी कानून को, यदि वह संघ के प्रतिकूल है, अवध घोषित 
कूर सवता है.। 
| संविधान की ११३ वीं धारा में यह स्पप्ट है कि संघीय न्यायालय फैडरल श्रसेम्बली 
रा पारित समस्त कानूनों का पालन करवायेगा तथा उनका हढ़ीकरण करेगा 
'श्रत: श्रमेरिका के संघीय न्यायालय की तरह इसे यह श्रधिकार नहीं है कि यह संविधान 
' की व्याख्या करें। इसलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा जा सकता। इसे प्रति 
( वर्ष श्रपने समस्त कार्यो की रिपोर्ट भी फंडरल असेम्बली को भेजनी पड़ती है । 
नस के प्रशासकीय न्यायालयों को तरह यह न्यायालय स्विटजरलेण्ड के बड़े-बड़े 
भफस रों के ऊपर चलाये गये मुकदमे भी सुनता है। सरकारी कर्मचारी तथा नागरिकों 
के बीच उत्पन्न हुए भगड़े भी इसी के द्वारा तय किये जाते हैं। इसे यह शक्ति 
सन्‌ १६२४ में प्रदान को गई थी। परन्तु इस प्रकार के भगड़े श्रधिक नहीं होते हैं 
बयोंकि अधिकतर सरकारी कमं वारी कंण्टनों के एजेण्ट होते हैं और उनके भंगड़े कैण्टनों 
के प्रशासकीय न्यायालयों के ही सामने लाये जाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति सीमित 
होने के कारणा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्वाचन प्रणाली होने के 
कारण, तथा व्यवस्थापिका की अधीनता होने की वजह से स्विट्जरलेण्ड की न्यायिक 
व्यवस्था पश्षपातरहित एवं शव्तिबद्धं क न्यायिक कार्य करने में प्रसफल रही है। यहु 
बात विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि स्विट्ज रलेण्ड-निवासियों ने इस सम्बन्ध में अमेरिकन 
न्यायिक व्यवस्था की नकल करनी चाही ।*" परन्तु वे उसमें सफल नहीं हुए । लेकिन 
जहाँ तक न्याय की शुद्धता, तत्परता, मितव्ययता तथा निश्चितता का सम्बन्ध है हम 
यह कह सकते हैं कि स्विट्जरलेण्ड की व्यवस्था इजड्जुलेण्ड भ्रौर श्रमेरिका के मुकाबिले 
की है और कैण्टनों के न्यायालयों से कहीं अ्रधिक मात्रा में ये गुण हमें संघीय 
ट्रिब्यूनल में नजर आते हैं। यद्यपि जहाँ तक कार्याधिकार के क्षेत्र का सम्बन्ध है संघीय 
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राष्ट्रीय सरकार का ढाँचा 


ट्रिब्यूनल का कार्ये-क्षेत्र श्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुकाबिले बहुत कम है भौर 
इसी लिए इसे स्विट्जरलैण्ड का सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते, परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि निकट भविष्य में यह धीरे-धीरे वहाँ पर वही स्थान प्राप्त कर लेगा जो पे 
रिका में सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि इसका कार्य-क्षेत्र पहले से बहुत बढ़ गया है भौर 
दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है । 

स्विट्जरल॑ण्ड में विधान की व्याख्या करने का काम भी व्यवस्थापिका का ही 
और अपने द्वारा पारित नियमों को, वापिस लेना या उनमें संशोधन करना भी उसी$ 
का काम है। न्यायपालिका को इससे कोई सरोकार नहीं है । की 
राजनतिक दल : 

स्विटूज र॒लेण्ड में राजनंतिक दलों का महत्त्व बहुत कम है भ्रौर मतदान के समय 
किसी दल का विजयी द्वोना अथवा किसी का हार जाना विश्येप महत्त्वपूर्गा घटना नहीं 
मानी जाती है जैसा कि अन्य देशों में समझा जाता है। यूरोप के किसी भी देश में 
नवीन राजनेतिक दलों की उत्पत्ति के लिए इतना .तावरणा नहीं है जिनका स्विटभर- 
लेण्ड में है, क्योंकि इतने धर्म, जातियाँ तथा भाषाएँ भी नहीं हैं और न इतनी 
ग्राथिक तथा व्यावसायिक विभिन्नताएँ ही है, ऐैकिन फिर भी यहाँ पर राज्य-रूपी 
जहाज दलबन्दी की लहरों द्वारा डगमगाया नहीं है ।* बास्तव ने रिवटज रल॑ण्ड में 
दलबन्दी अत्यन्त अशक्त एवं दुर्बल है । 

जरलण्ड में दलबन्दी की दुबंलता के कारण 
(। स्विट्जरलेण्ड में दलबन्दी की दुबंलता एवं श्रशक्तता का प्रमुख कारण कार्य- 
पालिका का स्थायीपन है। अपने कार्य-काल में फेहरल कौसिल के सदस्य हटाये नहीं 
जा सकते। ग्रतः वे दलबन्दी के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें भ्रपने को सम्हालना 
नहीं पड़ता । दूसरे, स्विट्जरलेण्ड में यह प्रथा प्रचलित है कि फैंडरल कौंसिब के 


 अ 


प्रम्परा दोनों ने ही इस परिस्थिति को स्विटजरलंण्ड में अ्रसम्भव बना दिया 
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/ व्यवस्थापिका में भी दलबन्दी की भावना कम महत्त्व रखती है, क्योंकि एक तो 
फूडरल शमसेम्बली के सन्न बहुत कम समय के लिए होते है 


हैं और दूसरे वहाँ पर सदस्य 

दल के आधार पर नहीं चने जप व तप बल्कि जिला-क्षेत्र के आधार पर निर्वाचित होते 
हैं। भरत दलगत भावना को महत्व नहीं दिया जाता । 

दूसरी वजह जिससे दलबन्दी अ्रत्यघधिक जोर पकड़ जाती है, _अ्रष्टाचार प्रणाली 


-३७००३३;ए०पतरि२१७/व॥ इनियेते ताक 3०३० ६२५७ ३००७॥०५: कान /ं॥$ पका ए३-॥२०नेई4.९>#20%॥४ थक-4 ५ +.करफकक+- 3. ३व रह ३०१३६ % कि अेकत+ ० का 40 ५2 धक (8०८०७ »० २4 ++क>"कारकरल कक 


अकबर. .3०-3४०- --००-निनन- ली "पावर, 





हब_-. 3. -33..५-अकन--3क अमन 


3 37906 ३ 3०469 क्‍007700780०७४, ५१०). 4, 9, 858 
32 87४06: 09, थ(६., 9. 408 
३१०६ 


स्विट्ज़रल॑ण्ड की शासन-व्यवस्था 


(5]004] 599०7) है जैसी कि अमेरिका में प्रचलित है जिसके द्वारा शक्ति प्राप्त 
करने पर उसी दल के लोगों को पदों पर भर दिया जाता है जिस दल की स रकार 
बनी है । परन्तु स्विट्जरलेण्ड में यह प्रणाली नहीं है । एक तो वहाँ पर नियुक्तियाँ ही 
योग्यता के भ्राधार पर होती हैं प्रौर दूसरे वहाँ पर इतनी श्रधिक्‌ संख्या में पद ही 
नहीं हैं कि कोई दल अपने समर्थकों को भर सके । वहाँ पर कंण्टनों को काफ़ी ग्रधि- 
कार प्राप्त हैं श्रोर छोटा देश होने के कारण वहाँ वे झ्राकषंण भी नहीं हैं जो 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका जैसे राष्ट्र में हो सकते हैं । 

लोक-निर्णय, निबंन्ध-उपक्रम तथा प्रत्याहरण, इन तीन जनतन्त्र के शस्त्रों की 
प्रधानता के कारण भी दलबन्दी को स्विदज़रलेण्ड में अधिक स्थान नहीं मिला । जितने 
भी महत्त्वपूर्गा प्रश्न होते हैं वे सब लोक-निर्णाय द्वारा तय किये जाते हैं श्रौर इसलिए 
वहाँ यह प्रश्न ही नहीं उठता कि एक दल किसी स्वार्थ को लेकर अपना स्वॉर्थ 
किसी न किसी प्रकार सिद्ध करे । 

स्विट्ज़ रलेण्ड-निवासी चत्र, गम्भीर एवं देश-भक्त हैं और वे अ्रपने राष्ट्रीय हितों 
को पारस्परिक भागड़ों द्वारा नष्ट नहीं करना चाहते हैं । इसलिए वहाँ भी दलबन्दी जोर 
नहीं पकड़ पाती । उनकी भोगोलिक परिस्थिति भी उन्हें एक सूत्र में बंधा रहने कं 
प्रेरित करती है। उनके चुनाव के समय अत्यन्त धैय॑ एवं शान्ति से काम होता है ।_ 

लॉड ब्राइस ने स्विट्जरलेण्ड में दलबन्दी के श्रशक्त होने के कई कारण बतलाये हैं। 
उनके कथनानुसार “देश के सामने बहुत समय तक कोई बड़ी-बड़ी-समस्याएँ न होने, 
श्राथिक व्यवस्था के प्रति सन्तुष्ठ रहने, तथा प्राचीन धामिक मतभेद श्रौर वर्ग-भेद के 
प्रति घृणा होने के कारण वहाँ पर प्रबल दलबन्दी नहीं होने पाई है। वहाँ पर 
व्यक्तिगत ग्राकांक्षा्रों तथा नेतृत्व ग्रहणा करने की लालसाशों का प्रभाव है | वहाँ पर 
सावजनिक जीवन में व्यक्तियों के लिए बहुत कम आकर्षण हैं । बड़ी-बड़ी समस्याएँ 
सीधी जनता द्वारा तय कर ली जाती हैं। इन्हीं सब कारणों से दलबन्दी जो भप्रन्य 
(जनतन्त्रीय देशों में विशाल धारा का रूप धोरण कर लेती है, स्विटज़रलैण्ड में एक 
/छोटी सी लहर ही पैदा कर पाती है ।* 

जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर यूरोप के समस्त देशों में बहुदल प्रणाली है 
उसी प्रक्रार स्विटज़ रलेण्ड में भी है। प्रारम्भ में उप-राज्यों के अधिकारों के प्रश्न पर 
राजनंतिक दलों का संगठन हुआ था । मौलिक दल के श्रनुयायी, जो अपने को परम्परा 
के समर्थक समभते थे, स्वयं को फंडरलिस्ट (॥70त१0०४७॥8॥) कहते थे भ्रौर वे इस 
बात पर जोर देते थे कि कंण्टनों के श्रधिकारों को सुरक्षित रवखा जाय । इसके विप- 
रीत जो केन्द्र की शक्ति को हृढ़ करना चाहते थे वे अपने झ्रापको सेप्टलिस्ट ((!0॥- 
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राष्ट्रीय सरकार का ढाँचा 


/७॥30) कहते थे । कुछ समय के बाद इस दल के दो भाग हो गये--(१) उग्र दल 
(09५७७) ७), और (२) राइट-विगर्स (॥0७)॥६-१४|।।०७॥'७) । धीरे-धीरे उग्र 
दल को शक्ति बढ़ती गई और इसी की वजह से सनू १८७४ में विधान में संशोधन 
हुआ । राइट-विगर्स जल्दी ही राजनेतिक क्षेत्र से लुप्त हो गये । उम्र दल से ही समाज- 
वादी दल की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सन्‌ १८९० के राष्ट्रीय परिषद्‌ (१२७॥०॥॥७] 
(0००८४) ) के चुनावों में ६ सीटें प्राप्त कर लीं परन्तु इस दल की विज्येप उन्नति 
नहीं हुई । 
इस समय स्विटज़रलेण्ड़ में वुसे तो कई दल हैं परन्तु दो बहुत शवितिशाली 
हें-“(१) कंथोलिक अनुदार दल (('७0)0]70७ (!0॥80/४७४॥ ए९८४), और 
“ (२) स्वतन्त्र डेमोक्रोटिक उग्र दल ([॥रतिएलावेएणा। शिएा0लछाएा 80 - 
59]8) । यह बात ग्त्यन्त रोचक है कि स्विट्ज़रलंण्ड में ये दल किसी विशेष क्षेत्र पर 
भ्पना प्रभाव डाले हुए नहीं हैं बल्कि प्रत्येक कंण्टन में प्रत्येक दल के समर्थक मिलते 
हैं ॥ इसीलिए उनका संगठन इतना हृढ़ नहीं है. रिवट्जरल॑ंण्ड में राजनीति एक बहुत 
सस्ती वस्तु है श्लोर उसे खरीदने के लिए दलों के भमेलों की श्रावश्यकता नहीं होती । 
यही कारण है कि स्विट्ज़रल॑ण्ड का सावंजनिक जीवन अत्यन्त ठोस एवं हृढ़ है । 
एा४:३२७।॥५ (0(४5570]५७ 
. (णाजबाए क्वात 2णाववड़ा शीट छ05%स्‍007, [70४८४$४ क3्षा् त0॥0॥8 0| [॥९ 
?6९8460॥| 0 ॥6 ९०0750॥प040॥8 0 9 भ्यगटश9॥0 वात [॥0 ए. 8. /. 
((/०, /939, /9.42) 
4205006 ॥6 ९0790आ0 कक्षा पिएा08 0 ९ 9955 *एफ्टाव। 
(00॥2८ (4(6/6०, 7939; 72८/8०, 79./.) 
 रिणात 6ठपा थाए फष्एपाया सििछारए$ 0 भीए # लवण 3एटए॥५९ ॥॥ 
99५72८7]43॥0 (46४6, 79.4.2, 794-4. /200/0/0, 793/) 
» (०णाफ्था० (6 8णा55 #ल्वएाव। ४९०एफएा ०९ छाती गिर ठाताओी (द्वतिाए। 
(42#6 । /936; ४७६४५ (/ /2) 
खिला ॥ए ववाणा >एएणएशा ॥0 हांडंा४० पाएं (एएप्रश्ए ता 
७५७१7९8॥0 (हा।बर/बब; 794/, 9.42; (2४४९, /942) 
* स्‍2050706 (6 ९०7ए्0जवता बात प्रीएाएा$ड 00 पाए ऊउरां$$ | एवएप 
(€हा5ं्रा५९, शव आए 8 90ए05 ? वातवाएथयाएं (ए 7एचरिवा 0एए४एए॥ 
(6 [४० ९८शाए८$ 
7, 42865ट7%6 (60 एणाफुएजंा।तणा धात॑ पाए।स्‍05 छी धाए शिवएद। उपरराटाण ५ 
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» तीसरा परिच्छेद 
_.. स्विटजरलेंड में प्रत्यक्ष जनतन्त्र 


। ३० नि -+ हक कार 0०), 


संसार के समस्त देशों में स्विट्जरलेण्ड ही ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष जनतन्त्र 
([)57004 क्‍)0077007"809) को अपनाया गया है । “स्विस व्यवस्था में कोई बात 
ऐसी नहीं है जो जनतन्त्रीय व्यवस्था के ग्रध्यपनकर्ता के लिए उपयोगी न हो क्योंकि 
उस व्यवस्था में वहाँ की जनता की झात्मा स्पष्ट रूप में देखने में भ्राती है । उसकी 
भावनाएँ तथा विचार किसी भ्रन्य निर्वाचित निकायों में प्रतिबिम्बित नहीं होते बल्कि 
वे प्रत्यक्ष रूप में देखने में आते हैं । ' 

स्विट्जरल॑ण्ड में यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप में 
शासन-कार्य में भाग लेती है। शासन-संचालन को वह दो प्रकार से श्रपने अधीन 
रखती है । वह स्वयं नियम व नीति बना सकती है श्रौर कार्यपालिका को उसका 
पालन करने के लिए आ्रादेश दे सकती है, भ्रौर दूसरे वह अपने द्वारा निर्वाचित 
निकायों के द्वारा नियम श्ौर विधि बनवा सकती है और उनके कार्यान्वित करने का 
काम कार्यंपालिका पर छोड़ देती है । पहले तरीके को हम प्रत्यक्ष जनतन्न्न के नाम 
से पुकारते हैं, भौर दूसरे को अश्रप्रत्यक्ष जनतन्त्र कहते हैं । 

जैसा कि हम अ्रमेरिका के संविधान के वर्शन के साथ बतला चके हैं, लोक- 
निर्णय से भ्रभिप्राय है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून तब तक कार्यान्वित नहीं 
किया जा सकता जब तक उस पर जनता का मत न ले लिया जाय । लोक-निर्णाय 
जनतन्त्र का बहुत बड़ा अस्त्र है क्योंकि यह जनता को शासन-कायं में प्रत्यक्ष रूप से 
भाग लेने का अ्रवसर प्रदान करता है। स्विट्जरलैण्ड में जनता ने इस प्रणाली को 
पूर्णतया श्रपनाया है । 

प्राधुनिक काल में लोक-निर्णय प्रत्येक राज्य में सफल नहीं हो सकता है क्योंकि 
जनसंख्या अधिक होने के कारण जनता एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकती है, 
परन्तु स्विट्जरलैण्ड में यह प्रथा इसलिए प्रचलित है श्रौर सफल भी होती है क्योंकि 
वहाँ की जनसंख्या कम है और लोक-निर्णय प्राप्त करना श्रासान है । स्विट्जरलैण्ड 
की जनसंख्या और क्षेत्रफल लोक-निर्णय की सफलता के लिए भअत्यधिक सुविधा प्रदान 
करते हैं । 
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स्विटूजरलंण्ड में प्रत्यक्ष जनतन्त्र 


लोक-निर्णय निम्नलिखित विषयों पर प्रयोग में लाया जाता है 

६) संविधान में संशोधन लोक-निर्णाय द्वारा ही किया जा सकता है। इसके 
लिए केवल जनसंख्या ही झ्राधार नहीं है वरन्‌ कंण्टनों की कुल संख्या (अ्र्थात्‌ २५) 
में से प्राधे से श्रधिक कंण्टन संशोधन के लिये इच्छुक होने चाहिये । 

८२) सद्भ के समस्त सामान्य नियमों व कानूनों पर लोक-निर्णाय लिया जाता 
है; यदि वे कानून भ्रथवा नियम असेम्बली द्वारा अ्रत्यावश्यक घोषित नहीं किए गए 
हैं ग्रथवा उन पर लोक-निर्णाय के लिए कम से कम ८ केण्टनों या ३०,००० नागरिकों 
ने हस्ताक्षर सहित भ्रर्जी दी है। 

(४ केण्टनों में भी संविधान. में परिवर्तत लोक-चनिर्णाय- द्वारा ही किया जा. 
सकता है। 

४) कंण्टनों की व्यवस्थापिकाश्रों द्वारा पारित नियमों व कानूनों पर भी लोक- 
निर्णय लागू किया जा सकता है । 

(22 प्राठ कैण्टनों में तो लोक-निणुय प्रत्श्रय नियम पर लिया जाता है। यह 
प्रावरयक लोक-निर्णय ( 0029007ए7 >ह००/०॥पं४7: ) कहलाता है। सात 
कैण्टनों में ऐच्छिक लोक-निर्णय ( (090009) ि०(०७००तैणा॥। ) प्रचलित है 
श्र्थात्‌ किसी विपय पर॒लिया जा सकता है श्रौर किसी पर नहीं । तीन कंण्टनों 
इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई भेद नहीं किया जाता और एक कंण्टन-- 
फ्राइबनी ( 0009 )--में कानुनों के सम्बन्ध में लोक-निर्णय की व्यवस्था 
प्रचलित नहीं है । 

यह ध्यान भें रखने योग्य है कि लोक-निर्णाय की प्रणाली द्वारा जो अधिकार 
जनता को दिया जाता है उसके द्वारा वह कानून के निर्माताओ्रों पर प्रतिबन्ध लगा 
सकती है, उन्हें निदशित नहीं कर सकती । जनता का अधिकार नकारात्मक 
(९०९०४ ५०) है । सकारात्मक ([?080४0) श्रधिकार जनता को प्राप्त नहीं है 
कि वह चाहे जिस कानून को पास करवा ले शऔऔर चाहे जिसको अपनी इच्छानुसार 
रोक दे | कुछ भी हो यह प्रणाली अत्यन्त सुन्दर है श्लोर कम से कम स्विट्जरल॑ण्ड 
में तो इसने पूर्ण सफलता से कार्य किया है । 

जैसा कि कहा जा चुका है, लोक-निणंय-प्रणाली केवल स्विट्जरलेण्ड में ही 
सफल हो सकती है क्‍योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। कंण्टनों में तो बहुत थांड़ी 
जनसंख्या है, श्रत:ः वहाँ यह अत्यधिक सफलता से कार्यान्वित हो सकती है । परन्त 
इसकी सफलता के लिए केवल जनसंख्या का झाधार ही पर्यात नहीं है । इससे भरधिक 


महत्त्वपूण बात यह दे कि नागरिक इस भ्रस्त्र का सदूपयोग कर भौर बद्धि तथा चातुय नागरिक इस भ्रस्त्र का सदुपयोग कर और ब्रद्धि तथा चातर्य 
से काम ले । जोश, भावुकता, उतावलापन तथा दलबन्दी--ये सब उपयोगी लोकूमत 
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स्विट्ज रलंण्ड की शासन-व्यवस्था 


लोक-निर्णाय-प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब जीवन को जटिलता कम 
हो। आधनिक काल में परिस्थितियों में जो विषमता श्रा गई है शौर जिनके कारण 
जीवन प्रत्यन्त कृत्रिम, श्रप्राकृतिक तथा पेचीदा हो गया है उसकी वजह से व्यक्ति 
ग्रपनी राय किसी एक “हाँ” या “न” में नहीं दे सकता चूकि लोक-निणय में 
प्रधिकतर कार्य “हाँ” और “न” का है, अतः निष्पक्ष, स्वार्थरहित तथा स्वतन्त्र मत 
प्राप्त करना श्रत्यन्त मुश्किल कार्य है । 

लैकिन लोक-निर्गंय की श्रालोचना उसके लाभों को समाप्त नहीं कर सकती । 
हम जानते हैं कि सदपयोग न होने पर अच्छी से अच्छी प्रणाली भी खतरनाक 
साबित हो सकती है परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह प्रणाली ही गलत है । 
लोक-निणंय यदि टीक ढंग से प्रयोग में लाया जाय तो यह एक सुन्दर प्रणाली है 
परन्तु आधुनिक युग में इसके शत्रु बहुत है और उन शत्रुओं के अलावा यह बात भी 
माननी ही पड़ती है कि इस व्यवस्था का अधिक उपयोग नहीं होना चाहिये क्योंकि 
इससे शासन-कार्य की गति धीमी पड़ जाती है और श्राधुनिक संसद के बदलते हुए 
चक्र पर धीमी चाल का कोई ठिकाना नहीं है। अतः लोक-निरणाय प्रथा अच्छी होते 
हुए भी ठोक नहीं है यदि उसका भ्रधिक उपयोग किया जाता है। परन्तु स्विट्जरलण्ड 
में तो यह विशेष महत्त्व रखती है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, वहाँ जीवन 
इतना जटिल नहीं है जितना श्रन्यत्र है, और वहाँ को राजनतिक जटिलता इतनी 
विपम नहीं है जितनी दूसरे देशों की ये ह 

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोक-निर्णय-प्रणाली प्रत्येक 
राज्य में सफल नहीं हो सकती और इसकी उपयोगिता तथा सफलता कई बातों पर 
निर्भर है। यदि उसका ध्यान न रख कर इसे प्रयोग में लाया गया तो लाभ के बदले 
हानि ही होगी । इसी लिए इस प्रणाली को झाज बहुत कम राज्य अपनाते हैं और 
यदि अपनाते भी हैं तो काफी सीमित सीमा तक अपनाते हैं । 

वास्तव में लोक-निर्णाय प्रणाली बहुत कुछ हृ्‌द तक शासन को दुर्बल बनाती है । 
कम से कम व्यवस्थापिका को तो यह बहुत कमजोर बना देती है श्र उसके सदस्यों 
को सम्मान तथा अधिकार श्रादि का पात्र नहीं रहने देती। दूसरे, यह व्यक्त को 
झ्पनी चतुरता का लाभ न उठाकर अपनी मूर्खेता प्रकट करने के लिये प्रेरित करती 
है। यह इसलिये सत्य है कि किसी विषय पर मतदान के समय भ्रधिकतर नागरिकों 
को इतनी फुरसत नहीं होती कि वे उस विषय पर जिस पर लोकमत लिया जा रहा 
है, अधिक विचार कर। वें तो “हाँ” या “न” बहुत कुछ हुद_तक दूसरों के कहने 
पर कर देते है । अधिकतर लोग तो भ्रपनी राय देचे के लिये ग्राते-ही-नहीं- हैं 4 कुछ 
ग्रालस्य का शिकार रहते हैं तो कुछ अपने कार्यों में लगे रहते है। जो ग्राते भी हें 
उनका मत प्राय: अपना नहीं होता । बड़े-बड़े राज्यों में तो लोक-निरंय के सफल 
३९४ रा 


स्विट्ज़रल॑ण्ड में प्रत्यक्ष जनतन्त्र 


होने का प्रशन ही नहीं उठता क्योंकि वहाँ पर इसको कार्य में लाया ही नहीं 
सा सकता । 
“स्विट्ज् रलेण्ड में लोक-निर्णय तथा निबंन्ध-उपक्रम का कार्य 

लोक-निर्णाेय तथा निबंन्ध-उपक्रम जनतन्त्र के दो बड़े-बड़े भस्त्र हैं. झोर 
के अभिसूचक हैं । इनकी व्याख्या स्थान-स्थान पर हम कई बार कर चके हैं। यहाँ 
इतना कह देना पर्याप्त होगा कि ये दोनों प्रणालियाँ जवता के ऊपर अपने शासन- 
कार्य का बहुत बोफ झोर उत्तरदायित्व डालती हैं तथा व्यवस्थापिका के सदस्यों को 
जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व धारण करने के लिये प्रेरित करती हैं। एक लेखक ने 
लोक-निणुय प्रणाली को प्रशंसा करते हुए कहा है कि “यह एक प्रकार की ढाल है 
जो प्रनुपयूक्त विधि के निर्माण को रोकती है ।” इसी प्रकार निवृन्ध-उपक्रम व्यवस्था 
के विषय में कहा है कि “यह एक ऐसी तलवार है जिसके द्वारा जनता अपनी इच्छा 
को विधि के रूप में परिणित करने के लिये म्‌: साफ करती है । 

ये दोनों प्रणालियाँ स्विटज़रलेण्ड के विधान को अ्त्याविक महत्त्व प्रदान करती 
हैं श्रोर यह साबित करती हैं कि वहाँ पर जनता का श्ासन-कार्ये में महत्त्वपूर्ण 
हाथ है । यदि इन दोनों को व्यवस्थापिका का दूसरा अद्भ कहा जाय जिसमें द्रो 
सदन हैं ( एक लोक-निर्णाय वाला तथा दूसरा निबंन्ध-उपक्रम वाला ) तो कोई 
अ्रतिशयोक्ति नहीं होगी । इस कथन से हमारा तात्पयं यही है कि इन दोनों प्रणालियों 
का जितना स्विटज़रल॑ण्ड में हाथ है उतना कहीं भी--भ्रमेरिका के उप-रा़्यों में 
भी-नहीं है। 

लाॉक-निर्णाय तथा निबंन्ध-उपक्रम द्वारा किस प्रकार जनता अपने लिये कानून 
बनाती है ?, इस प्रश्न को समझ लेना आवश्यक है। यद्यपि हम अमेरिका के विधान 
के सम्बन्ध में इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं परन्तु यहाँ पर भी उस पर थोड़ा 
दृष्टिपात करना अनुपयुकत न होगा । 
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जनता की राय मालूम पड़ जाय । ग्रतः व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी तियम 
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पर एक निश्चित संख्या के नागरिक उस पर लोकमत लेने के हेतु श्र्जी दे सकते हैं 
“शभ्ौर उसके सम्बन्ध में श्रन्तिम निर्णाय जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है। नि्ेन्ध- 
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उपक्रम के साधन द्वारा जनता ही स्वयं किसी विधेयक की रूपरेखा बनाती है झ्रौर 
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उसे पास कराने के लिये व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करती है । इसके ऊपर लोक- 
निर्गोय लिया जा सकता है श्रोर यदि वह लोक-निर्गाय द्वारा बहमत से पास कर दिया 


)९०--«२००५ »०- १० बात बा काल कक 


पट तो वह कानून बन -जाता है चाह व्यवस्थापिका भले हू उसे स्वीकार न 
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| निर्बन्ध-उपक्रम दसरी प्रकार से भी प्रयोग में लाया जा सकता है भशौर बह यह 
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है कि जनता व्यवस्थापिका के सामने किसी विषय सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों को रख 
सकती है भर व्यवस्थापिका को उनके श्राधार पर विधि-निर्माण की जिम्मेदारी दे 
सकती है । इस हालत में व्यवस्थापिका विधेयक के सम्बन्ध में पहले जनता की राय 
ले लेती है श्रौर जब जनता उसे स्वीकार कर लेती है तब वह झागे बढ़ती है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि निर्वन्ध-उपक्रम दो प्रकार का है--९(४) निर्मित, श्रोर 


«(२) श्रनिर्भित । प्रथम के अनुसार विधि-निर्माण के उपरान्त जनता उसे व्यवस्थापिका 
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के समक्ष प्रस्तुत करती है शौर दूसरे के भ्रनुसार वह उसके सिद्धान्त बतला देती है 
परन्तु उसका निणंय करना तथा जनता की सम्मति एवं स्वीकृति पाकर झागे काय 
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करना, यह सब व्यवस्थापिका प्र छोड़ दिया जाता है । 

ग्रतिमित निर्बंन्ध-उपक्रम का श्राशय यही है कि इसके द्वारा मतदाता एक विधेयक 
की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं । यदि व्यवस्थापिका उसे स्वीकार कर लेती है 
तो उस पर लोक-निर्णाय लिया जाता है और यदि वह उसे स्वीकार नहीं करती है 
तो भी उस पर लोकमत लेती है और जब मतदाता उसे बहुमत से स्वीकार कर लैंते 
हैं तो व्यवस्थापिका पूर्णो रूप से निश्चित एक विधेयक, जो उस विधेयक की सामान्य 
रूपरेखा के आ्राधार पर निमित किया होता है, तैयार करती है झ्ौर उसे पुनः 
लोक-निर्णय के हेतु प्रस्तावित करती है । तदुपरान्त लोक-निर्णाय द्वारा जैसा तय होता 
है वही मान लिया जाता है । इस प्रकार का उपक्रम संघीय शासन में वैधानिक विधियों 
के सम्बन्ध में ही प्रयोग में लाया जाता है परन्तु केण्टनों में वैधानिक तथा सामान्य 
दोनों प्रकार की विधियों के सम्बन्ध में लागू होता है । 

जसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, लोक-निरणंय जनतन्त्र का पुरक है। इसके 
बिना हम कहीं भी पूर्णो जनतन्त्र की कल्पना नहीं कर सकते । लोक-निर्णय जनतन्त्र 
का प्रमुख अस्त्र है श्लौर जनतन्त्र के विकास के साथ ही साथ इसका प्रादुर्भाव हुआ है । 

यद्यपि लोक-निर्णाय तथा निव॑न्ध-उपक्रम एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात्‌ एक दूसरे 
के प्रभिप्राय को सिद्ध करने में मदद करते है परन्तु फिर भी वे राजनंतिक नामावली 
में वास्तव में नहीं अ्राते हैं। परन्तु वे अ्रलग-ग्रलग तो हैं ही श्रौर एक को दूसरा कदापि 
नहीं समझा जा सकता । 

संघ सरकार में कोई भी प्रस्ताव लोक-निर्णय के लिये तभी रकखा जाता है जब 
उसके सम्बन्ध मे ३०,००० नागरिक हस्ताक्ष र सहित अर्जी देते हैं । यह प्रथा निबंन्ध- 
उपक्रम को हैं। जब उस पर लोक-निणंय होता है तब जिधर भी बहुमत होता है वही 


आशा 2 अप 


_जिनेवा की कंप्टव को छोड़ के 


स्वीकार कर लिया जाता है । कंण्टनों में कर ग्न्य सब में 


वह संख्या जिसके श्राधार पर किस निरबंन्ध के लिये उपक्रम की श्रर्जी दी जा सकती 
है, ग्रलग-मलग है । | 
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(277]&7'ए7 08807 0]08)--ये पाँच प्रत्यक्ष जनतन्त्र के पभ्रंग हैं। स्विट्जर-' 
लेण्ड के कुछ कैण्टनों में प्रौढ़ व्यक्तियों की प्राथमिक भ्रसेम्बलियाँ हैं जिन्हें लेण्ड्सजीमैण्डी 
कहते हैं श्नौर जिनका उसी प्रकार का कार्य हैं जेसा लोक-निर्णाय तथा निर्बन्ध-उपक्रम 
व्यवस्थाश्रों का । श्रन्य केण्दनों में तो लोक-निर्णंय तथा निबंन्ध-उपक्रम की न 
ही प्रचलित हैं । 

प्रोफेसर ब्र कस के अनुसार लेण्ड्सजीमैण्डी एक भ्रत्यन्त सुन्दर एवं झ्राकर्षक संस्था , 
है। यह एक प्रकार की राजनंतिक असेम्बली है जिसका प्रति वर्ष खुले मैदान में 
प्रधिविशन होता है। इसका सभापतित्व करने वाला लेण्ड्समैन (॥,009870॥ ) 
कहलाता है भ्रौर वह एक वर्ष के लिये चुना जाता है। कंण्टन के प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति 
को इसमें सम्मिलित होने तथा वोट देने का श्र/शकार है। इस सम्मेलन में वहाँ की 
समस्त राजनंतिक भावनाएं अन्तनिहित होती हैं । इसकी सात या प्रधिक पदस्यों की 
एक कार्यकारिणी होती है जो सम्पूर्णो साल इसकी शोर से कायं करती है। इसके 
बृहुद्‌ सम्मेलन में कार्यकारिणी के कार्यों की पुष्टि की जाती है श्रौर नये कानून भी _ 
बनाये जाते हैं| यह वित्त तथा भ्रन्य सार्वजनिक कार्यों सम्बन्धी श्रनेक मामलों पर 
सामान्य नीति को भी निश्चित करती है। यह प्रशासकीय कमंचारियों तथा न्याया- 
धीशों को भी निर्वाचित करती है। लेण्ड्सजीमैण्डी ने जनतन्त्र को पराकाप्ठा तक 
पहुँचा दिया है श्ौर जहाँ कहीं भी यह है वहाँ यह जनता को पूरा रूप से शासन-कार्ये 
सौंप कर, रूसो (00788087) तथा श्रन्य उसी तरह के राजनेतिक दाशंनिकों के 
शब्दों में, पुर्णा रूप में जनतन्त्र की स्थापना करती है।"* अ्रत: वहाँ पर भ्रन्य किसी 
प्रकार की प्रतिनिधि-सभाश्रों की श्रावश्यकता नहीं है तथा लोक-निणं य भ्रथवा निबंन्ध- 
उपक्रम की प्रणालियों की भी शझ्रावश्यकता नहीं है क्योंकि इनका कार्य भी वही 
करती है | 

लण्ड्सजीमैण्डी की प्रत्येक कैण्टन में एक-सी शक्ति नहीं है। कहीं-कहीं पर तो उसे 
विधान में संशोधन करने, सामान्य विधि-निर्माण, कर लगाने, ऋण लेने व देने, मता- 
घिकार प्रदान करने, नये पद स्थापित करने, कुछ पद कम करने, पारितोषिक देने 
तथा कार्यकारिणी व न्यायपालिका के कमंचारी नियुक्त करने शझ्रादि बातों से सम्बन्धित 
प्रनेक शक्तियां हैं । 

परन्तु इस प्रकार की संस्थाएं केवल वहीं सफल हो सकती हैं जहाँ जनसंख्या कम 
है । स्विट्जरलेण्ड में पहले यह संस्था बहुत से कैण्टनों में थी क्योंकि उस समय वहाँ 


क्र ५ 
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की जनसंख्या कम थी । परन्तु भ्रब जनसंख्या बढ़ती जा रही है । श्रतः इस संस्था की 
उपयोगिता उतनी नहीं समभी जाती है. जितनी पहले समभी जाती थी । सत्रह््वी 
शताब्दी में १३ कैण्टनों में से ग्यारह कैण्टनों में यह संस्था कायम थी परन्तु सन्‌ १६२० 
में ६ ही में रह गई श्रौर श्राजकल केवल एक पूर्ण कंण्ट्रन में तथा चार अध:केण्ट्रनों में 
यह संस्था कायम है । 
>-अत्यक्ष जनतन्त्र के गुण व दोष : 
. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के ग्रुगा व दोषों की विवेचना करना झ्रावश्यक है, यदि 
हम इसके महत्व को भली-भाँति समभना चाहते हैं। हम बतला चुके हैं कि प्रत्यक्ष जन- 
तन्‍त्र “जनता की राजसत्ता” के सिद्धान्त पर आधारित है झौर इसका इसी कारण 
प्रधिक महत्व है । इसके निम्नलिखित गुण हैं :-- 

(१) प्रत्यक्ष जनतन्त्र जनता की इच्छा का परिचायक है और उसे व्यक्त होने का 
पूर्गा ग्रवसर देता है। “बिना उसके जनतन्त्र एक भावना-मात्र रह जाता है, उसके 
सहित जनतन्त्र एक सच्चा जनतन्त्र है 

(२) प्रत्यक्ष जनतन्त्र जनता में राजनंतिक जागृति उत्पन्न करता है और उसे 
भ्रपपो राजनेतिक समस्यात्रों के समभने तथा उनका हल निकालने के लिए 
प्रेरित करता है। यह शासन-कार्य की अ्रन्तिम जिम्मेदारी जनता पर ही 
छोड़ता है। 

<३) प्रत्यक्ष जनतन्त्र विक्ृत विधि-निर्माण-व्यवस्था को सुन्दर रूप प्रदान करता 
है । “यह राजनंतिक दलों के दूषित प्रभाव को कम करता है भर राजनैतिक दलों के. 
दाव-पेच के रंभटों को कम करता है ।” 

६४) प्रत्यक्ष जनतन्त्र व्यवस्थापिका को जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व ग्रहण 
करने के लिये प्रेरित करता है तथा उसे जनता की भावनाओ्रों का श्रादर करने के 
लिए बाध्य करता है । व्यवस्थापिका जनता का रवेया देखती है, उसकी इच्छा को 
महत्व देती है, उसकी कठिनाइयों को सोचती है, और सार्वजनिक राय को स्वीकार 
करती है । इसकी वजह से व्यवस्थापिका में अ्रधिक उत्तरदायित्व का भार भर 
जाता है.4 

(५) प्रत्यक्ष जनतन्त्र लोगों में देशभक्ति की भावना भरता है क्योंकि वे सोचते 
हैं कि वे ही. अभ्सली शासक हैं श्रौर अपने कार्य को सुन्दर ढंग से चलाने, पअ्पने 
देश की रक्षा करने तथा अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में वे सदेव तत्पर रहुतें हैं। 
इसी कारण वे अपनी राजनैतिक व्यवस्था को हृढ़ बनाने में भी समर्थ रहते हैं । 

(६) इस व्यवस्था के कारण दलबन्दी भ्रधिक जोर नहीं पकड़ पाती भ्रौर इस. 


के राक० पक ७-क+ का कक. 
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लेकिन इन सब गुणों के रहते हुए प्रत्यक्ष जनतन्त्र के दोष भी हैं श्रौर जहाँ-कहीं 
भी यह काये कर रहा है वहाँ पर थोड़ी-बहुत मात्रा में मौजूद हैं । 

४4) लोक-निर्णय तथा निर्बन्ध-उपक्रम की व्यवस्थाशरों पर सबसे बड़ा झ्रारोप यह 
लगाया जाता है कि यह व्यवस्थापिका की शक्ति को कम करती है तथा उसे दुबंल 
बनाकर उसके सम्मान को क्षति पहुँचाती है। स्वतन्त्र विचार वाले तथा ईमानदार 
व्यक्ति उसमें जाने के लिये प्रयत्न नहीं करते हैं । ; 

4२) दूसरी बात यह है कि इसके प्रभाव से जनता कुछ रूढ़िवादी हो जाती है। 
उनका दृष्टिकोण पुराने ढड़ पर भ्रधिक चलता है और वह प्रगतिशील प्रवृत्तियों को 
बाधा पहुँचाता है। व्यवस्थापिका की शक्ति तो कम होती ही है परन्तु साथ ही साथ 
जनता भी श्रपने भ्रधिकार का उचित प्रयोग नहीं कर पाती । यही नहीं बल्कि जनता 
में बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उसका प्रयोग करने में सवंथा प्रसमर्थ होते हैं ।" 

(३) प्रत्यक्ष जनतन्त्र पर एक झारोप यह » लगाया जा सकता है कि इसका 
अधिक प्रयोग करने से कालान्तर में जनता आालसी हो जाती है भ्रौर श्रधिकतर लोग मत 
देने नहीं जाते । इस प्रकार उनमें नागरिकता का जोश नहीं रहता और वे अपने 
कत्तेव्य को भूल जाते हैं। स्विट्जरलंण्ड में भी कभी-कभी ३५?/, से भ्रधिक जनता 
वोट देने नहीं श्राती । ह 

(४) एक बात और जो इस सम्बन्ध में कही जा सकती है वह यह है कि जनता 
इतनी योग्य और श्रनुभवी नहीं होती जितने व्यवस्थापिका के सदस्य । श्रतः इस प्रकार 
जनतन्त्र में योग्यता व अनुभव की श्रपेक्षा श्ज्ञान व अ्नभिज्ञता को श्रधिक महत्त्व प्राप्त 
होता है । 

(४) लोकमत द्वारा किसी विधेयक के पास होने का मतलब यह नहीं है कि वह 
सार्वजनिक मत से पास हो गया है श्रथवा वह जनता का वास्तविक मत है क्योंकि 
एक तो मतदाताओं की संख्या कम रहती है श्रौर दूसरे जिस विधेयक पर वह वोट 
देने के लिए एकत्रित होती है उसके बारे में सब व्यक्तियों को पूर्ण जानकारी नहीं 
होती । बल्कि उसकी जटिलता को वे भली प्रकार समभ ही नहीं पाते ।* 

(६) जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह व्यवस्था छोटे राज्यों में ही सफल हो 
सकती है। बड़े-बड़े राज्यों में तो यह लाभ के स्थान पर हानि ही भ्रधिक पहुँचाती है। 

-(४) प्रत्यक्ष जनतन्त्र का तरीका वास्तव में अत्यन्त दोषपूरणं है । इसमें बहुमत को 
स्थान मुश्किल से ही मिलता है क्‍योंकि बहुमत का पता ही नहीं चल पाता । न सब 
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लोग एकत्रित होते हैं और न बहुमत मालूम पड़ पाता है। इसके द्वारा कुछ भ्रल्पसंख्यक 
ही अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं । 

(८) इस प्रथा के द्वारा विधेयक में संशोधन के लिए स्थान नहीं रह पाता । 
इसका कारगा यह है कि उस पर वाद-विवाद तो हो नहीं पाता और उसे केवल 
स्वीकृत श्रथवा अस्वीकृत ही किया जा सकता है। ग्रतः किसी विधेयक पर जो 
लोक-निर्णाय के हेतु रक्खा जाता है, पूर्ण विचार नहीं हो पाता और न छानबीन 
ही हो पाती 
. 'स्विंट्जरलंण्ड में प्रत्यक्ष जनतन्त्र : « - ६६ ५ ० 
.. उपयुक्त दोषों के रहते हुए भी यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैण्ड में इस 
प्रणाली ने हानि की श्रपेक्षा लाभ ग्रधिक पहुँचाया है। इसके दोप वहाँ पर बहुत कम 
हो गये हैं क्योंकि वहाँ की जनता प्रगतिशील है तथा राजनैतिक दृष्टि से चेतन्यशील 
है । उसने अपनी संस्थाश्रों को भी ऐसा बनाया है कि उनके द्वारा प्रत्यक्ष जनतन्त्र की 
सफलता ग्रत्यन्त सुगम बन जाती है। स्विट्जरलंण्ड में प्रत्यक्ष जनतन्त्र ने जनता को 
बहुत कुछ शिक्षित किया है, उसमें नागरिकता का जोश भर दिया है, तथा उसे देश- 
भक्ति का पाठ पढ़ा कर राष्ट्र की रक्षा के योग्य बना दिया है। श्रपनी श्रौर भ्रपने 
राष्टु की रक्षा के लिए स्विट्जरलेण्ड-निवासियों ने अपनी दलगत भावनाओ्रों को अधिक 
महत्त्व न देकर प्रत्यक्ष जनतन्त्र से ग्रत्यधिक लाभ उठाया है । कक 

प्रतिनिधित्व के ग्राधार पर स्थित जनतन्त्र में यह आ्रावश्यक है कि व्यवस्थापिका 
पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबन्ध हो । यदि ऐसा नहीं होगा तो वह पपने उत्तर- 
दायित्व को नहीं समझभेगी श्रोर जनतन्त्र का भाव नष्ट हो जायगा । श्रत: व्यवस्थापिका 
के इस सम्भावित प्रनुत्त रदायित्व को रोकने के लिए किसी न किसी प्रकार के प्रतिबन्ध 
को झ्रावश्यकता है । प्रत्यक्ष जनतन्त्र के दोनों श्रसत्र, जिनका हम वर्णान कर चुके हैं, 
इस कार्य का सम्पादन करते हैं । 

इसके भलावा राज्य में कोई सर्वोच्च सत्ता भी होनी चाहिये जिसका निश्चय 
ग्रन्तिम निर्णय हो तथा उसका कोई खण्डन न कर सके । जनतन्त्र में सिवाय जनता के 
ऐसी सत्ता श्रौर कोई नहीं हो सकती झौर प्रत्यक्ष जनतन्त्र की व्यवस्था ही ऐसी सत्ता 
सौंपती है । स्विट्जरलेण्ड ने इस बात को खूब समझ लिया है कि वह अपने जनतन्‍्त्र 
की रक्षा तभी कर सकता है जब उसकी संस्थाएं प्रत्यक्ष जनतन्त्र के भ्राधार पर निमित 
हों । ब्राइस का कथन है कि “स्विटजरलेण्ड में जनतन्त्र की सफलता का मुख्य कारण 
उसके द्वारा ऐतिहासिक उदाहरणों से लाभ उठाना, उसका अ्रपनी संस्थाओं में 
स्वशासन को स्थापित करना, तथा उसके द्वारा संघ को समानता प्रदान करना है । 
इसको ही वजह से वहाँ देशभक्ति तथा सावंजनिक कत्तेंव्य के प्रति लोगों में जोश भर 
जाता है। यही प्रणाली वहाँ पर भपने लगाये हुए पौधों को विकसित होने के लिए 
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धूप प्रदान करती है । वास्तव में स्विट्जरलैण्ड में जनतन्त्र वहीं की भूमि की उपज है, 
और वहीं पर उसका पौधा बढ़ कर वृक्ष बन गया है ।”* 

+रन्‍्तु यह सब कुछ होते हुए भी स्विट्जरलंण्ड में जनतन्त्र की सफलता में कुछ 
बाधाएँ हैं। उनमें तीन प्रमुख हैँ। मतदाता कभी-कभी अपनी स्वतन्त्र राय नहीं देता 
है।या तो वह किसी के प्रभाव में भ्रा जाता है, या रिश्वत व रह के लोभ में झा 
जाता है, या श्रन्य किसी प्रकार के भय से अभ्रपने स्वत॒न्त्र विचार को दबा कर दूसरों 
के कहने पर मत देता है। ये तीनों बाधाएँ बहुत कुछ ग्रंथ तक स्विट्ज रलेण्ड 
में विद्यमान हैं । 

स्विट्जरलैण्ड में चुनावों के समय भ्रधिक खींचातानी नहीं रहती । कभी-कभी तो 
ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय कौंसिल की कई सौटों के लिए प्रतिद्वन्द्री ही नहीं खड़े हुए हैं 
भ्रौर चुनाव बड़ी सुगमता से हो गए हैं । वहाँ पर दलबन्दी उग्र रूप घारण किए हुए 
नहीं है। भ्रत: चुनाव-क्षत्र में ग्रधिक कशमकः नहीं चलने पाती ! इसीलिए वहाँ 
चुनाव सम्बन्धी बुराइयाँ भ्रधिक उत्पन्न नहीं होता । 

स्विट्जरलैण्ड-निवासी स्वभावत: ग्रत्यन्त उदार हैं और वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की पूर्ण रक्षा करना चाहते हैं। वे शक्ति के केन्द्रीयकरण के सवंथा विरोधी हैं. 
प्रौर किसी भी प्रकार का राज्य का साम्यवाद सद्दन नहीं कर सकते हैं । 

स्विट्जरलंण्ड में जनतन्त्र का अस्त्र प्रेस ( [270प५ ) है जिसने उसके प्रचार 
में प्रत्यधिक योग दिया है | इसीलिए वहाँ पर भ्रन्याय के लिए स्थान नहीं है और जब 
कभी ऐसा होने का प्रयत्न भी होता है तो प्रेस उसकी इतनी कटु आलोचना करता है 
कि सरकार श्रन्याय की श्रोर बढ़ ही नहीं पाती यद्यपि किसी भी विधान में हम 
पूर्णता की सम्भावना नहीं कर सकते परन्तु फिर भी स्विट्जरलैण्ड के विधान के 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वहाँ पर प्रत्यक्ष जनतन्त्र का ग्राधार होने की 
वजह से तथा दलबन्दी प्रथा के दुर्बंल होने के कारएणा जनतन्त्र बहुत कुछ हृद तक 
सफल हुआ है। झाधुनिक जनतन्त्रीय देशों के विधानों में स्विट्जरलेण्ड का विधान 
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चोथा परिच्छेद 


कम्यन (7]8 (४07४0प7768) : हि 

स्विट्जरलैण्ड में स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई स्विस कम्यून कहलाती 
है । चूकि स्विट्जरलैण्ड की संस्थाएँ छोटी-छोटी संस्थाश्रों के श्राधार पर ही बनी हैं 
जो श्रपना काय॑ स्वयं करती हैं, ग्रतएव हमें रावंप्रथम उन्हीं के विपय में कुछ कहना 
उचित होगा । 

कम्युन स्विट्जरलैण्ड की सबसे प्राचीन संस्था है और उसी ने वहाँ की जनता को 
अपना कार्य-संचालन स्वयं करने का पाठ पढ़ाय है | स्विट्जरलेण्ड का नागरिक बनने 
के लिए यह भ्रावश्यक है कि व्यक्ति किसी कम्यून का सदस्य हो । इस समय वहाँ पर 
३,११८ कम्यून हैं जिनमें कुछ बड़े-बड़े गाँव व थोड़े से बड़े शहर भी सम्मिलित हैं । 
इनमें सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न है । इन सब में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्त पर प्राधा- 
रित सरकारें बनी हुई हैं । ये स्थानीय कार्यों का प्रबन्ध करती हैं । यद्यपि उनके सब 
स्थानों पर एक समान कार्य नहीं हैं, परन्तु उनके कार्यक्षेत्र में सामान्यतः: शिक्षा, 
पुलिस, दरिद्रता-निवारण, जल-प्रबन्ध आदि विशेष श्ञाते हैं। प्रत्येक कम्यून में वहाँ 
का प्रबन्ध करने के लिए एक कौंसिल होती है जिसे कौंसिल ऑफ दी कम्यून कहते 
हैं। इसके सदस्य कम्यून के सदस्यों द्वारा चने जाते हैं। यह अपना एक श्रध्यक्ष चुन 
लेती है जो मेश्रर कहलाता है। यह कौंसिल कम्यून के समस्त कार्यों का सम्पादन 
क्रती है। कहीं-कहीं तो यह इन कार्यों को स्वतन्त्र रूप में करती है श्रौर कहीं 
कृण्टन के सहयोग से करती है । 

झ्रठारहवीं शताब्दी तक तो बहुत से कम्यून पूर्ण स्वतन्त्र थे परन्तु आजकल नहीं 
हैं। बड़े-बड़े शहरों में उनके प्राय: वही कार्य हैं जो आधुनिक म्युनिसिपेलिटी के होते 
है । स्विट्जरलैण्ड में स्थानीय शासन का सदा से बड़ा महत्त्व रहा है श्रौर इसने ही 
उन्हें श्रपने जनत॒न्त्र को सफल बनाने में सहायता दी है। यूरोप के श्रन्य किसी भी 
देश में स्थानीय शासन का इतना महत्त्व नहीं है । 
कंप्टन (76 (!9700078) : 

स्विट्जरलंण्ड के २५ पूर्ण तथा भ्रधृ-कंण्टनों में आपस में बड़ी विभिन्नताएँ हैं । 
उनके क्षेत्रफल तथा उनकी जनसंख्या भिन्न-भिन्न हैं। ग्रीसन ((77807)) का क्षेत्र- 
फल २,७७३ वर्गमील, बने का २,६५७ वर्गमील, और जग (£पघ8) का सिर्फ ६२ 
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वर्गमील है । बर्न की जनसंख्या सन्‌ १६१४ में ६,६५,०००, ज्यूरिच की ५,३८,००० 
झौर उरी ( ए(+ ) की सिर्फ २३,००० थी। विभिन्न कंण्टनों की भाषाएँ भी 
भिन्न-भिन्न हैं । 
परन्तु यह विभिन्नता भ्रधिक रोचक नहीं है । भ्रधिक रोचक बात तो यह है कि 
उनकी श्ासन-प्रणालियों में भी विभिन्नता है। एक पूर्ण कैण्टन तथा चार भ्र्घ- 
कण्टनों में तो प्रतिनिधि-निकाय ही नहीं हे । वे केण्टन लैण्ड्सजीमैण्डी कंण्टन कहलाते 
हैं । कंण्टन स्वतन्त्र हैं और उन्होंने अपनी शक्ति संघ को नहीं दी है। (जहाँ यह 
न्देह होता है कि भ्रमुक भ्रधिकार किस का है, वहाँ उसका यही ग्रर्थ निकाला जाता 
है कि यह कैण्टन का ही होगा। रांंविधान में यह स्पष्ट है कि "कैण्टन स्वतन्त्र हैं 
जब तक कि संघ द्वारा उनकी स्वतन्त्रता पर कोई सीमा नहीं लगाई जाती और 
इसलिये उन्हें उस प्रकार के वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो सद्ठ सरकार को हैं १) 
समस्त कंण्टनों को दो भागों में बाँठा जा सकता है--एक तो वे हैं जो प्राथमिक 
सेम्बलियों ([2777977098) द्वारा शासित होते हैं, और दूसरे वे हैं जिनमें प्रति- 
निधि असेम्बलियाँ हैं । समस्त कैण्टनों में लोक-निर्णाय तथा निर्बन्ध-उपक्रम -- निर्मित 
तथा अनिमित-की प्रणाली स्वीकार कर ली गई है । 
कंण्टनों की कार्यकारिरी--कैण्टनों में कायंपरालिका शक्ति एक कमीशन में निहित 
गेती है जिसमें ५ से ११ तक सदस्य होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
जिस प्रकार संघ सरकार में बहुसंख्यक्र कार्यकारिणी (]?] प्राक्षो)] ॥४०८प/॥ए०0) 
की व्यवस्था है उसी प्रकार कंण्टनों में भी है। इन कमीशनों को विभिन्न नामों 
( जेसे प्रशासकीय कौंसिल, छोटी कौंसिल, कौसिल आफ स्टेट आदि ) से पुकारा 
जाता है। 
कार्यकारिणी में विभिन्न राजनेतिक दलों के सदस्य होते हैं । कायकारिणी में 
एक ग्रध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है झ्ौर उसका प्रत्येक सदस्य शासन 
के किसी न किसी भाग का अश्रध्यक्ष होता है। उसके काय, उसका ढाँचा, उसकी 
शक्ति और प्रधिकार लगभग उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार संघ सरकार में फेडरल 
कॉसिल के हैं; परन्तु केण्टन र्न्तृ कष्टनों में कायकारिणी के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं 
आर संघ सरकार में वे फेडरल श्रसेम्बली हारा चने जाते हैं। 
.... कंण्टनों की व्यवस्थापिका--पाँचों लैण्ड्सजोमेंडी कंण्टनों में व्यवस्थापिका के 
प्रधिकार लोकप्रिय असेम्बली को प्रास हैं। बाकी सब कंण्टनों में एक-सभात्मुक 
व्यवस्थापिकाएं हैं। इनके सदस्य जनता द्वारा ३ या ४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं । 
(दस कैण्टनों में आानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रचलित है। प्रतिनिधियों का 
आभाधार कहीं-कहीं तो बहुत कम है । कुछ केण्टनों में २०० से ५०० नागरिकों के पीछे 
ही एक प्रतिनिधि चुन लियां जाता है और कहीं-कहीं १,५०० से २,००० नागरिकों 
३२४ 


राजनंतिक संस्थाएँ तथा स्थानीय स्वशासन 


के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जाता है) दूसरे शब्दों में विभिन्न कैण्टनों के निर्वाचन- 
क्षेत्र बनाने के नियए भिन्न-भिन्न हैं । व कृण्टनों में लोग द्वि-सभात्मक व्यवस्थापक | 
मण्डल पसन्द नहीं करते झौर एक-सभात्मक व्यवस्थापिका के कारण उनके यहाँ जो 
कमी रह जाती है उसे वे लोक-निर्णंय तथा निर्बन्ध-उपक्रम के साधनों द्वारा पूरा । 
कर लेते हैं ॥ - 

कण्टनों का न्‍्यायम्ण्डल - प्रत्येक कैण्टन की अपनी न्यायिक व्यवस्था है । इस 
न्यायमण्डल में तीन श्रेणियों के न्यायालय हैं। सब से छोटा न्यायालय जस्टिसेज 
आफ पीस (उत50083 ए ]208००) का न्यायालय होता है जो प्रत्येक कम्यून में 
एक-एक होता है । इसे स्थानीय न्‍्य[यालय ((१७000"3 (/0पा",) कहते हैं । 
इसके ऊपर जिले के न्यायालय ()[8॥400 (!७४॥४) होते हैं और सब 
से ऊपर कैण्टन का उच्च न्यायालय (]3] (!०७॥७ होता है। व्यवहार सम्बन्धी 
व अपराध सम्बन्धी मामलों के निए ये भिन्न-भि * न्यायालयों में होते हैं । स्विट्जरलैण्ड 
की न्यायिक व्यवस्था, इनके कार्यों व अधिकारों के बारे में हम दूसरे परिच्छेद में 
विस्तृत रूप से बतला चुके हैं । 
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हनी रा 


प्रथम परिच्छेद 


<..एतिहासिक सिहावलोकन तथा कम्युनिज्म का उत्तक्ष - 

विषय-प्रवेश : 

इस पुस्तक के श्न्तर्गत जिन-जिन देशों के संविधानों की व्याख्या की गई है, वे 
सब हमारे भारतवर्ष से बहुत दूर स्थित हैं; परन्तु रूस इन सब से समीप है । फिर भी 
श्राश्चर्य की बात है कि रूस के बारे में हमें प्रन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम ज्ञान है । 
इसका का रण यह है कि हमने अपने स्कूल और कॉलिजों में रूस के राजन॑तिक व 
सांविधानिक विकास के सम्बन्ध में बहुत अपर्यात्त ज्ञान प्राप्त किया है। इज़ूलंण्ड के 
इतिहास का अध्ययन करते समय ट्मने अमेरिका तथा फ्रान्स के बारे में बहुत कुछ 
पढ़ा परन्तु रूस के बारे में नहीं । इसक्रे अलावा रूस की संस्कृति, उसकी सभ्यता, 
उसका विधान तथा उसके झादर्श एक ऐसा अपनापन लिए हुए हैं कि वे दूसरे देशों 
की सभ्यता व श्रादर्शों से सामंजस्य नहीं रखते । प्रजातन्त्रीय शासन भी रूस में एक 
अलग दृष्टिकोश को लेकर चला है जिसका संसार की श्रन्य शक्तियाँ खण्डन करने पर 


नहीं है । 
परन्तु इससे यह न समभना चाहिए कि रूसी सम्यता व झादर्श निन्‍्य हैं । इसका 
निरूपण पाठक प्रगले पृष्ठों के पढ़ने के बाद स्वयं कर सकेंगे । हाँ, इतना झवश्य कह 
देना उचित होगा कि रूस का जो आझ्राज श्रन्य राष्ट्रों ज॑से इद्धलंण्ड व अमेरिका से संघर्ष 
चल रहा है, वह पूर्णतया सैद्धान्तिक है । यह संघर्ष दो सिद्धान्तों का है जो अपने-प्रपते 
श्रलग-भ्लग दृष्टिकोण से एक ही आदर्श अर्थात्‌ प्रजातन्‍त्रवाद ([227॥007'809) की 
भ्रलग-पभ्रलग व्याख्या करते हैं श्रौर उसकी रक्षा के हेतु ग्राज सर्वस्व न्यौछावर कर देने 
पर आरूढ़ हैं । इद्धुल॑ण्ड शोर अमेरिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं । यहाँ हमे यह 
देखना है कि किस प्रकार रूस में आधुनिक शासन का स्वरूप उत्पन्न हुआ श्ौर कि 
प्रकार यह इतना हृढ़ हो गया । 
रूस में श्रनेक विभिन्नताशों का मिश्रण है 
रूस के बारे में हमें बहुत कुछ गलतफहमी है । हम समभते हैं कि इद्भूलैण्ड, फ्रान्स, 
चीन, जापान आादि राष्ट्रों की तरह रूस भी एक राप्ट्र है। हम यह भी समभते हैं कि 
एक ही भाषा है, एक ही प्रकार की संस्कृति है, एक ही प्रकार का समाज है 
था एक ही प्रकार की वेश-भूषा है। हम सब रूस-निवासियों का एक ही धमं समझते 


है श्र उन्हें एक ही राजनंतिक यूत्र में बंधा हुआ समभते हैं।. बात, वास्तव में कुछ 
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श्रौर है । एक इतने बड़े देश के बारे में जो संसार का ड भाग घेरे हुए है भौर जो दो 
हीद्वीपों में फंला हुआ है, हमारी एकत्व की कल्पना करना बिल्कुल निमू ल है!। रूस 
में हमें सत्र प्रकार की विभिन्नता मिलती है। ठण्डे से ठण्डे और गर्म से गम, उपजाऊ 
तथा वंजर सब प्रकार के भाग मिलते हैं। वहाँ हमें भिन्न-भिन्न भाषाएँ, भिन्न-भिन्न 
धमं और संस्कृति मिलती हैं। इस विशाल देश में एक ही जाति के नहीं वरन्‌ 
भिन्न-भिन्न जातियों - पोल, यहूदी, तुर्क, लेट्स, मंगोल, फिन आदि निवास क्रते 
हैं । यहाँ तक कि रूसियों में भी तीन प्रकार के रूसी--छोटे रूसी, बड़े रूसी, व सफेद 
रूसी पाये जाते हैं। इतनी विभिन्‍नताएँ होते हुए भी कुछ ही वर्षों में रूस ने इतनी 
राजनंतिक हढ़ता प्राप्त कर ली, यह आ्राइचर्य की बात है। इज्लेण्ड के सांविधानिक 
विकास की तरह रूस के वर्तमान शासन के विकास के अध्ययन हेतु हमें शताब्दियों पूर्व 
से नहीं वरन्‌ केवल वतंमान शताब्दी के प्रारम्भ से ही अध्ययन आरम्भ करना होगा । 
रूस के संविधान का विकास : 
प्रत्येक क्रान्ति के पीछे उसकी विचारधारा की प्रबलता निहित रहती है भौर 
क्रान्ति के स्वरूप में वह स्पष्ट कलकती है । क्रान्ति एक ज्वालामुखी का आकस्मिक 
विस्फोट नहीं जिसके पूर्व की दशा हृष्टि में न ञ्रावे । क्रान्ति तो सामूहिक घटनाश्रों 
के घात व प्रतिघात का परिणाम होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
जब-जब श्र जहाँ-जहाँ क्रान्तियाँ हुई हैं वर्हां की तत्कालीन व क्रान्ति के पूर्व की 
सामाजिक, राजनैतिक व आध्िक परिस्थितियाँ उनके लिए उत्तरदायी रही हैं। समय 
की गति के अनुकूल परिवर्तन न करना प्रकृति से संघर्ष करना है। जनता की शभ्रावाज 
व उसके मस्तिप्क की प्रवृत्ति को ठुकराना एक तूफान पैदा करना है। रूस की क्रान्ति 
इसी दृष्टि से देखी जाय तो प्राकृतिक नजर आवेगी । वह वहाँ की ऐतिहासिक घट- 
नाञ्नों की ही उपज थी। यह समझ लेना कि बोल्शेविज्म ((30]3])004877) एक 
बाह्यवाद था जो रूस वी समाज व राजनीति पर जबर्दस्ती धन व शक्ति के लोलुप 
कतिपय व्यक्तियों द्वारा थोष दिया गया, एक महान्‌ भूल होगी । “बोल्शबिक क्रान्ति 
को जीत पूर्ण रूप में सम्भव न थी परन्तु बोल्शेविज्म के सिद्धान्त भ्रथवा (यों कहा 
जाय कि) बोल्शेबिक श्रान्दोलन एक रूसी उपज ही धी जो जार के निरंकुश एकतन्त्र- 
वाद द्वारा पाली गई ओर जो उसका सामना करने के लिए हृढ़ प्रत्युत्तर के रूप में 
भ्राई ।” जॉज एफ० केनन ने ठीक ही कहा है कि “अधिकेन्द्रीयकरण (048॥[- 
(७॥७॥800) एक राष्ट्रीय घटना नहीं है बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी 
आंशिक रूप में समस्त मानवता शिकार है ।”* 
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सन्‌ १६१३ से पूर्व रूस में निरंकुश राजाझों का राज्य था और उनकी निरंकुशता 
पर किसी भी प्रकार कः प्रतिबन्ध नहीं था। सन्‌ १६१३ से १६८२ तक का 
युग भूसक्त दास प्रथा (5070077) कायुग था। इस युग में जन-साधारणा में 
चेतनता उद्भूत हुई और दासों की दशा को सुधारने के लि... "न्‍्दोलन के अंकुर पैदा 
हुए । जनता में कछ जागृति हुई भ्ौर उसमें भ्रपनी दशा को सुधारने की भावना पैदा 
हुई । परन्तु राज्य की स्थिति में तथा राजाशों के रवंये में कुछ परिवर्तन न हुआ और 
वे लोग निरंकुशतापूर्वंक ही राज्य करते रहे। सन्‌ १६४८ में नये करों के ऊपर 
मास्को में लोगों ने कूछ आपत्ति उठाई झ्ौर उपद्रव किया और तत्कालीन जार 
अलेक्सिस (887 ॥]८5७) के ऊपर हमला किया । जार ने अपनी जान बचाने के 
लिए कुछ प्रशासकीय सुधारों का वचन दिया । परन्तु उत्का विशेष परिणाम न 
निकला और उच्नीसवीं शताब्दी के श्रन्त तक रूस में जारशाही तानाशाही का बोल- 
बाला रहा । कभी-कभी यत्र-तत्र आन्दोलन या 7पद्रव होने पर कुछ प्रशासकोय 
सुधारों का वचन दे दिया जाता था परन्तु वे चिरस्थायी न होते थे । सरकार में उच्च 
पदों पर केवल जमींदार व सरदार लोग ही रक्‍खे जाते थे। सन्‌ १८६४ तक 
जब कि स्थानीय संस्थाश्रों की स्थापना हुई, रूस में साधारण जनता को राज-काज में 
भाग लेने का कोई भी अश्रधिकार प्राप्त न था श्र उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
में ही उस अग्नि का प्रज्ज्वलन प्रारम्भ हुआ जिसने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
भयंकर रूप धारण किया और शताब्दियों को दासताबद्ध जनता को बन्धन-प्रुक्त 
किया और समस्त दासतारंगित संस्थाओ्रों को समाप्त कर रूस में एक नवीन समाज 
भग्रोर एक नवीन शासन-व्यवस्था को स्थापित किया ।! 

रूस की क़ान्ति वहाँ की सामाजिक व आधिक परिस्थितियों का परिणाम थी । 
दास-प्रथा-निषेध, व्यावसायिक क्रान्ति तथा रूस की श्राथिक व्यवस्था की आधुनिकता 
प्रदान करने के प्रयत्त--इन सब तथा भ्रन्य अनेक कारणों द्वारा वहां की सामाजिक 
व आथिक दशा का ढाँचा शिथिल हो रहा था। उधर पाश्चात्य देशों की विचार- 
धारा भी रूस में घुस रही थी और बोल्शेविक दल वालों ने उसे अपने अनुकूल बनाने 
के लिए उसमें परिवर्तन भी कर लिए थे। इस प्रकार के वातावरण में सम १६१४ 
का युद्ध आ पड़ा जिसने सन्‌ १६१७ की क्रान्ति को श्र नजदीक बुला दिया । 
बोल्शेविक क्रान्ति : 

प्रथम महायुद्ध के समय रूस में जारशणाही शासन ही चल रहां था जो 
बहाँ पर १४५ वीं शताब्दी से ही कायम था। निरंकुश शासन का भण्डा 
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फूटने ही वाला था । एक तो समय की गति उसके विपरीत थी तथा दूसरे विगत 
शताब्दी तथा इस शताब्दी के प्रारम्भ में निरंकुश सत्ता द्वारा रूस को काफी श्रपमान 
सहना पड़ा था । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में हुए क्रीमिया के युद्ध तथा बीसवीं 
दताब्दी के प्रारम्भ में हुए रूस-जापान युद्ध में रत को काफी धवकरा पहुँचा था ॥ इन 
युद्धों की पराजयों ने निरंकश शासन की जड़ खोखली कर दी थी । परन्तु झ्राश्चय॑ 
तथा अफसोस की बात तो यह थी कि जितनी ही इसकी जड़ खोखली होती जा रही 
थी उतनी ही यह निरंक्रुशता शक्ति का ढोंग रचाकर अपनी रक्षा करना चाहती थी । 
सन्‌ १६०४ में ड्यूमा ([)90]8) को निकोलस द्वितीय, जो तत्कालीन जार था, द्वारा 
बुलाया गया परन्तु उसने फिर भी यही घोषणा की कि “सर्वोच्च शक्ति रूस के राजा 
में ही निहित है” (4")0७ 5प])7""090 छप्ाएएचॉ0७ [00७0० 9200728 
(० 0 2]|-[08४9॥) ५॥])0/"07) । उसने बार-बार यही कहा कि राजा 
के प्रति आदर व आज्ञानुकारिता कोई राजा पर एहसान नहीं है, यह तो उसका अधि- 
कार है जो ईश्वर द्वारा उसे दिया गया है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में भी रूस में 
देवी ग्रधिकार ([)५4॥॥0 702]॥॥) झ्रपना जाल फंलाने की कोशिश में था जब कि 
इज्जुलण्ड में इसके ऊपर जनता ने सन्‌ १६४६ में ही अपने राजा चाल्स प्रथम का बध 
कर डाला था । 

रूस के जार की इस प्रकार की निरंक्रुश शक्ति की पोषक उसकी नौकरशाही थी ॥ 
सेना तथा पुलिस के द्वारा जार की निरंकुशता की रक्षा होती थी । चर्च तथा बड़े-बड़े 
जमींदारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र में निरंकुशता अपने को सुरक्षित समभती थी। साधा- 
रण जनता को राजनीति में रुचि न थी। उदर-पूर्ति की ही उसके लिए बड़ी समस्या 
थी और जार की निरंकुशता को सहन करने तथा राज्य के कानूनों को बिना किसी 
संकोच के स्वीकार करने के अ्रलाबा उसके लिये कोई चारा न था। जार की 
निरंकुशता इस प्रकार सुरक्षित थी। यदि किसी समय कहीं असन्तोप की लहर मालूम 
भी पड़ी तो कुछ रियायत देकर शान्त कर दी गई और फिर वही रफ्तार जो पहले 
थी, शुरू हो गई। 

सन्‌ १६०४५ तक राज्य के बड़े व छोटे सभी पदों पर सरदारों (700]7॥9) का 
ही एकाधिकार था ओर साधारण जनता को वे पद प्राप्त न थे । नेपोलियन के युद्ध के 
बाद ही पाश्चात्य देशों के विचारों का रूस में प्रवेश होता प्रारम्भ हो गया था और 
सन्‌ १८२४ में वहाँ एक चिनगारी फूट भी पड़ी थी । परन्तु वह प्रसास निण्फल था। 
लेकिन उसने रास्ता दिखा दिया और धीरे-धीरे रूस का पाश्चात्य देणों से सम्बन्ध 
बढ़ा और रूस की शिक्षित जनता में पाश्चात्य देशों की विभिन्न विचारधाराश्रों का 
स्वागत प्रारम्भ हुत्ा । 
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सन्‌ १८६२ में कार्यपालिका के श्रत्याचारों से जन-साधारणा की रक्षा के लिये 
कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई परन्तु वे सब व्यर्थ रहीं श्रौर रूस में सुधार का 
ग्रान्दोलन व्यर्थ रहा । 

सन्‌ १६०४ की क्रान्ति ने एक नए युग को जन्म दिया और जार को अपनी 
जनता को सन्‍्तुष्ठ करने तथा शासन में सुविधा देने के लिए एक मौका दिया। 
१७ ग्रक्टूबर सन्‌ १९०५ की एक विज्ञप्ति (0[9708॥0) के अनुसार सावेजनिक 
वोट, भाषण की स्वतन्त्रता, सभा-समिति के संगठन की स्वतन्त्रता की घोषणा की 
गई। साथ ही साथ यह भी घोषित कर दिया गया कि ड्यूमा ()प्रा79) की 
स्वीकृति के बिना कोई भी कानून चालू न होगा और ड्यूमा को यह भी अ्रधिकार 
होगा कि वह राज्य के कार्यों की यह भी जाँच करे कि वे बंध हैं या अवध । किसानों 
को भी अनेक अधिकारों का आइवासन दिया गया । अखिल रूसी किसान संघ ([१॥० 
2 |]-2099[&॥ ॥?2088878 (7॥0॥) का! उम्र रूप शान्त कर दिया गया। 
उसका नारा यह था कि रूस में व्यक्तिगत भूमि न रकखी जाय और समस्त भूमि को 
सार्वजनिक सम्पत्ति माना जाय | इस प्रकार सन १९०५ की विज्ञप्ति के श्रनुमार 
निरंकुशता पर अंकुश लगा हुआ्ना प्रतीत हुआ और रूस में एक नवीन गति का प्रारम्भ 
हुआ । 

व्यावसायिक क्रान्ति ने अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर दी थीं और जग३- 
जगह श्रम-संघ बनते जा रहे थे जो श्रमिकों व कल-का रखानों में काम करने वाले मज- 
दूरों के श्रधिकारों की माँग पेश कर रहे थे। श्रमिकों व मजदूरों में वर्ग-भावना जाग्रत 
हो रही थी और वे राष्ट का नेतृत्व ग्रहण कर अपने साथियों की शिकायतों को दूर 
करने के लिये श्रातुर थे । रूस के संविधान के बारे में लिखते हुए एक लेखक ने लिखा 
है कि “रूस की निरंकुश राजसत्ता के पतन का भ्रन्तिम कारण यही था कि वह उन 
शक्तियों को न समझ सकी जो उसके पतन का रास्ता बना रही थीं । उसकी जीवन- 
नाटिका की भ्रसफलता व दुःखद श्रन्त पर इतना अभ्रफसोस नहीं होता जितना कि 
उसकी उन रचनात्मक शक्तियों को न समझ सकने की अश्रसमर्थता पर होता है जिनके 
द्वारा रूस में एक नवीन समाज का निर्माण हो रहा था। उस सत्ता की श्रसफलंता व 
असमर्थंता ने ही वह भूमि तैयार कर दी जिसमें बोल्शेविज्म का जन्म हुझ्ना ।”* 


3 'फ्र७ 80७76) 607 $06 छेघ88870 8&०४७००७०ए छ&8 पी॥77860)ए 8&६६0709608)0)]6 ६० 
708 प&0क्‍[09 ५४०0 ०0०्रएछशागावे (6 07668 ज्यादा] शछ676 86ए9॥9  708 00प०80. 
486 ४7०8०व१ए 0408 ईछिा7पा'0 489ए 70६ ॥7 468 4488]708&787700 00६ 4॥ ४06 0708(0४0०0 
85९७7268 ० ६36 कैंपवडांछा) 80267 श्ठाएा ३ 60प्ोतवे घ्र००७ पा863 ४6 /प्र870807 
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संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रूस में आम जनता में विद्रोह की आग प्रज्वलित 
हो उठी । जनता ने अपने अधिकारों की आवाज ऊँची उठाई। रोटी, मक्खन व स्वतन्त्रता 
का नारा जनता ने बुलन्द किया और बोल्शेविज्म ने इस नारे को अ्रपनाया । इस नारे 
की आवाज को बुलन्द करने की प्रक्रिया में लेनिन ने शक्ति प्राप्त की | इस प्रकार 
रूस में साम्यवाद की प्रगति बढ़ी । साम्यवाद साधारण वर्ग की श्रावाज व उसके द्वारा 
दाबित प्राप्त करने को लेकर चला और उसने जनता को कर्म करने की प्रेरणा दी। लेनिन 
ने भी कहा था कि “माकस के सिद्धान्त कर्म के लिए प्रेरणा देते हैं (“)8॥/"5 48 ॥0/ 
8 (028, 8७४५ 4,0॥7, “070 8 £णएांत० (0 ७०४०7 ,7) | रूस की 
तत्कालीन स्थिति पर विचार प्रकट करते हुए लेनिन ने कहा था कि “रूस की वर्तमान 
स्थिति की विशेषता यह है कि यहाँ पर क्रान्ति की प्रथम सीढ़ी प्राप्त की जा चुकी है 
जिसमें वह परिस्थितियाँ जिनके द्वारा श्रमिक व साधारणा वर्ग के हाथों से सत्ता उच्च 
वर्ग के हाथों में पहुँच गई, सहायक हुई हैं श्रोर यह परिवर्तन इसलिये हुआ कि निम्न 
वर्ग के लोगों में संगठन व पर्याप्त वर्गीय चेतना (0]8898-007800प्र&0088) की 
कमी रही । अब दूमरी सीढ़ी श्रा रही है जबकि सत्ता हस्तान्तरित होने जा रही है 
जिसमें कि वह उच्च वर्ग से निम्न वर्ग व किसानों के हाथ में जा रही है ।”१ लेनिन 
के समर्थकों की संख्या बढ़ी और अन्त में उसके सिद्धान्तों ने विजय पाई। सन्‌ १६१७ में 
२७ भ्रप्रेल से ५ मई तक पीटोग्राड ([?207"02700) में एक कॉन्फ्रन्स हुई जिसमें 
उसकी कार्य-नीति को स्वीकार किया गया। उसने निम्नलिखित शब्दों में अ्रपने 
प्रोग्राम की घोषणा की और श्रागे का कार्यक्रम बनाया : “अब हम साम्यवादी ढंग का 
निर्माण करने में तत्पर होंगे” (“१५४७ 3)9।|| 70 ए 970006व (० ७07807प०( 
5006 800 8४]80 07व७7?”) । 

इस प्रकार रूस में साम्यवाद को प्रोत्साहन मिला और लेनिन जैसे नेता के नेतृत्व 
में उसने दिन दूनी रात चौग़ुनी प्रगति की । लेनिन वास्तव में एक बहुत ही दृढ़-प्रतिज्ञ 
व उम्र विचा रवादी नेता था । निर्वासन के काल में उसने अपनी विचारधारा को 
भौर भी अधिक दृढ़ कर लिया था। बोल्शेविज्म का रूस की तत्कालीन समाज के 
साथ समन्वय स्थापित करने का उसने ही कार्य किया और जनता की शिकायतों को 
दूर करने का रास्ता दिखाकर उसमें क्रान्ति व कर्म करने की झाग को तेज किया ॥ 
उसका यह अटल विश्वास था कि जब सत्ता निम्न वर्ग तथा किसान व मजदूरों के 


3 “जल फ़ठ्त्पांध्रं।ए ता ४6 पत्ता धांपप्&070  किप्ठ88,7 शा धैट0ी870०0, 
॥ ९५ [036+ 40 [१686 & प/छाहा07 70077 6 [76 808६6 070ए४00000, छ00॥, 
छा 60ठपरा४0 वात वाछतैल्वुप्रद6 07.वटदा8&॥छणा क्वाएपे प्रोहप्रिलंथा। 2888-0078९00प8688 
णी (6 छएएणजेश९पच0ंता हत ६0 (6 छह8परााफु ता णी ए0छ867 97 ४6 020प/छ९०880--- 
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हाथ में भ्रा जावेगी तब वे लोग देश की आथिक, सामाजिक तथा राजनतिक व्यवस्था 
का पुर्नानर्माण करेंगे और देश को हालत सुधर जावेगी । उसने यह घोषणा की कि 
उस हालत में श्रमिकों के; संगठन बनेंगे और उनके हाथ में ही देश की ग्राथिक, कृषिक 
व राजनेतिक व्यवस्था होगी और शक्ति विकेन्द्रीकरणा के झाधार पर वितरित होकर 
एक के हाथ में निहित न होकर जनता के हाथ में पहुँचेगी और इस प्रकार जनता की 
सब शिकायतें दूर हो जावेंगी ।* 

स्‍्टालिन के शक्ति प्राप्त करने पर साम्यवादी विचारधारा ने और भी झधिक 
जोर पकड़ा और स्टालिन ने शीघ्र ही जनता को अपनी श्रोर आाइष्ट कर 
लिया । स्टालिन ने रूस में कृषि ग्रान्दोलन व सहकारी कृषि अवन्तियाँ बनाने पर 
भ्रधिक जोर दिया और अधिक भ्रन्न उत्पादन द्वारा सोवियट व्यवस्था को सुरक्षित 
रखने की नीति की घोषणा की । उसके सिद्धान्त मावर्स व लेनिन के सिद्धान्तों के 
समर्थक ही थे और उनके सिद्धान्त ही उसका पथ-प्रदर्शन कर रहे थे। & फरवरी 
सन्‌ १६४६ के एक भाषणा में स्टालिन ने साम्यवादा सिद्धान्तों के आदर्शों की व्याख्या 
की और पूंजीवाद के द्वारा उत्पन्न किए हुए युद्"ों को समाप्त करने का एकमात्र यही 
उपाय निकाला कि देश में खूब व्यावसायिक व $'पक उन्नति की जाय जिससे देश 
बी समस्त सम्भावित घटनाओं से रक्षा हो सके । स्टालिन ने इस प्रकार #स को 
उन्नति की भ्रोर अ्रग्रसर किया और उसकी आ्राथिक व्यवस्था को हृढ़ करके अपने एल 
का नेतृत्व पुष्ट किया क्योंकि उस प्रकार की हृढ़ता उसी के दल द्वारा प्रदान की गई । 
रूस की व्यवस्था जन-साधारण को राजनेतिक चेतना प्रदान करती है भर उसे भ्रपनी 
समाज पर गर्व करने के लिये प्रेरणा देती है । मानव श्रपने को पूँजीवाद के चंग्रुल से 
मुक्त हुआ समझता है और सोवियट व्यवस्था को श्रौर अ्रधिक हृढ़ करना श्रपना 
कत्तव्य समभता है । स्टालिन की यह एक श्रपूर्व देन है जिसके द्वारा रूस में एक दल- 
तन्त्र शासन की नींव हृढ़ हुई और जार की निरंकुशता एवं कठोर नौकरशाही के 
ग्राधार पर निर्मित व्यवस्था तथा प्राचीन रुूढ़िग्रस्त समाज में समन्वय करने का 
आन्दोलन निष्फल समझा गया तथा रूस का पुनर्निर्माण हुआ। इसीलिए तो यह 
कहा जाता है कि क्रान्तियाँ कभी समाप्त नहीं होतीं * क्‍योंकि क्रान्ति ही पुनरनिर्माण 
का लक्षण है। पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके रूस में नई व्यवस्था की स्थापना हुई । 
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३३०५ 


सोवियट रूस की शासन-व्यवस्था 


सन्‌ १६१७ की क्रान्ति के बाद : 

प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ के समय रूस में चौथी ड्यूमा चल रही थी ; ज़ार की 
निरंकुगता का बोलबाला था । रूस युद्ध में मित्र-राष्ट्रों का पक्षपाती था भश्नौर उसने 
उनकी मदद के लिए भ्रसंख्य संनिक युद्ध-क्षेत्र में भेज दिये थे, परन्तु देश की श्रान्तरिक 
स्थिति अत्यन्त नाजुक थी । देश में लोग भूखे मर रहे थे श्रौर खाद्य-सामग्री चोरी- 
चोरी जमं॑नी व ग्रास्ट्रिया को भेजी जा रही थी। जनता की श्रावाज को कुचलने का 
पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा था। तत्कालीन ड्यूमा में भी उम्र दल के सदस्यों की 
संख्या श्रधिक न थी और यद्यपि वे जार की निरंकुशता के समर्थक न थे फिर भी वे 
क्रान्ति के विरोधी थे। उन्होंने विद्रोह की आग को जो देश में सुलग रही थी, बुभाने 
की कोशिश की परन्तु क्रान्ति रुकने वाली न थी । 

अन्त में लोगों की क्षधा, मजदूरों की दीनता, योरुप में प्रजातन्त्रीय शासन-सत्ता 
का जोर, रूसी युवकों की भ्रधीरता, रूस की राजनंतिक दुबेलता, भ्रादि कारणों से 
उत्पन्न होकर मार्च सन्‌ १६१७ में क्रान्ति फैल ही गई। सेना ने बजाय उसे दबाने 
के उल्टा उसका साथ दिया। ड्यूमा भी उसी श्रोर भुक गई । जार श्रकेला रह गया। 
एक सप्ताह के भ्रन्दर ही श्रन्दर उसे परिवार सहित बन्दी बना लिया गया । डयूमा ने 
एक अस्थायी (])/0५ए79079])) सरकार की स्थापना की जिसने समाचार-पत्रों के 
बन्धनों को हटा दिया, मजदूरों की माँगों को पूरा किया, सेना को प्रनुशासित 
किया औ्रौर युद्ध-संचालन के कार्य को ठीक प्रकार से संभाला । परन्तु यह प्रस्थायी 
सरकार अधिक दिनों तक कायम न रही । इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस 
सरकार में प्रधिकतर मध्यम श्रेणी के लोग थे और ये लोग रूस में वैधानिक सरकार 
की स्थापना करना चाहते थे । उनकी दृष्टि सिर्फ राजन॑तिक सुधारों पर ही जमी हुई 
थी । देश के आ्रथिक ढाँचे को वे ज्यों का त्यों रखना चाहते थे। इसके विपरीत रूस 
में एक ऐसा उग्र दल जोर पकड़ रहा था जो राजनैतिक ढाँचे के साथ-साथ देश के 
आधिक ढाँचे को भी बदलना चाहता था। वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना 
चाहता था जिसमें गरीब व भ्रमीर का प्रश्न न रहे, जिसमें श्रमिकों का प्राधान्य हो, 
धौर उन्हीं को शासन सम्बन्धी श्रधिकार प्रास हों। वह पूजीवाद श्रथवा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को जड़ से उखाड़ने के पक्ष में था। यह दल बोल्शेविक दल था, श्रौर इसके 
नेता लेनिन और ट्रौटस्की थे । 

झस्थायी सरकार इस दल का मुकाबिला न कर सकी । प्रक्टूबर सन्‌ १६१७ में 
बोल्शेविकों ने बलपुर्वंक राज्य-शक्ति अपने हाथ में ले लेने का निश्चय किया श्रौर 
नवम्बर में उन्होंने श्रपणा निश्चय पूरा कर लिया। सोवियटों' की अभ्रखिल रूसी 


१ रूस में सोवियट शब्द का तात्पय किसानों, मजदूरों तथा सैनिकों के संघों से है । 
३३६९ 
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काँग्रेस ने एक कार्यकारिशी समिति की स्थापना की और शासन करने के लिये एक 
प्रशासन बोर्ड बनाया । इसमें लेनिन सभापति, ट्रौस्टकी परराष्ट्र मनन्‍्त्री, तथा स्टालिन 
विभिन्न जातियों के मन्त्री बनाये गये । इस परिवर्तन से रूस में “रूसी रामाजवादी 
संघीय सोवियट गणतन्त्र” (िछाांधा 502टाछी878 *०तैए'कारवें 50५0 
पि0एपी00) की स्थापना हुईें। उस नई सरकार ने देश के सामाजिक तथा 
आ्ाथिक ढाँचे को सुधारने का प्रयत्न किया और निम्नलिखित बातों पर अ्रपना ध्यान 
केन्द्रित किया :--- 

(ग्र). बाह्य तथा भीतरी दुश्मनों को शान्‍्त करना झ्रौर केन्द्रीय सत्ताग्रों 

(०07॥79) ]070907'8) से तुरन्त सन्धि करना । 
(ब) किसान तथा मजदूरों के पूर्ण गणतन्त्र की स्थापना करना और धन के 
ग्राधार पर स्थित भेदभाव को नष्ठ करना । 

(स) समस्त व्यवसायों का राष्ट्रीयकरणा ग्य्ग्ना । 

(द) देश की ग्राथिक दशा को सुधारना । 

(य) सम्पूर्ण संसार में श्रमजीवियों की क्रान्ति फैलाना । 
सन्‌ १९२३ का विधास : 

इस सरकार का निर्माण सन्‌ १६१६ में हुम्ला श्रौर ५ वर्ष बाद सन्‌ १६९२३ में 
इसी के आधार पर नवीन विधान बनाया गया जिसके द्वारा ब्रायोजित सरकार 
सन्‌ १६९३६ तक काम करती रही । सन्‌ १६३६ में विधान को भश्राधुनिक स्वरूप दिया 
गया, जिसकी विशेषताएं अगले परिच्छेद में पढ़ेंगे । सन्‌ १९३३ के विधान के प्रनुसार 
रूस में पूर्ण रूप से संघ शासन की स्थापना हुई झभ्रौर उसका नाम समाजवादी 
सोवियट प्रजातन्त्रों का संघ ([7707 0650098॥]50 80५900 8०7१प४०।0-- 
ए. 8. 5. 98.) रखा गया । इस संघ में सात गणराज्य शामिल हुए । 

सन्‌ १६९२३ की शासन-व्यवस्था श्रत्यन्त विचित्र थी। यदि ध्यानपुर्वक देखा जाय 
तो यह संसार में अद्वितीय थी । इसका आ्राधार काल माक्स (९७7 2875) का 
समाजवाद था | ३० सितम्बर सन्‌ १६२२ की घोषणा से इसका उह श्य हमें स्पष्ट हो 


अत वन किफ सलमान २+लब बन्‍अन+ उह् +_गीकन्नी 7" «7 ५५५. 


१ “सोवियट प्रजातन्त्रों की स्थापना के समय से दुनिया दो भागों में बेंट गई 
है, एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी झोर समाजवाद। पहली दुनिया में 
वेर-भाव, उपनिवेश्ञों की दासता, लड़ाई तथा राष्ट्रीय भ्रत्याचार दीखते हैं, 
दूसरी में शान्ति, विश्वास, राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा अ्रातृ-भाव ' 'सोवियट 
सरकार का उद्ं इ्य इस दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करना है'*"*“'पूँजीबाद का 
खात्मा करके श्रमिकों का संसार में खानदान बढ़ाकर समाजशाही की जड़ 
मजबूत करना है ।” 

३२७ 


सोवियट रूस की शासन-व्यवस्था 


बारना था। इसका अन्तिम उदृव्य सम्पूर्णोे संसार को एक सोवियट संघ बनाना था । 
दस व्यवस्था के आधार पर संघ को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई थीं परन्तु संघ के 
प्रन्तर्गत राज्यों को स्थानीय व सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ संघ से भ्र॒लग होने 
की स्वतन्त्रता भी दे दी गई (कागज पर तो कम से कम यह बात ठीक थी ही) । 
संघ सरकार की अ्धिकार-सीमा में निम्नलिखित विपय थे :-- 

(१) परराष्ट्‌ नीति, युद्ध व सन्धि करना । 

(२) विदेशों से कर्ज लेना । 

(3) देश के आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार पर नियन्त्रण करना । 

(४) डाक, तार, सड़क । 

(५) मुद्रा व टकसाल । 

(९) तौल व मापदण्ड निर्धारित करना । 

(७) नागरिकता सम्बन्धी नियम बनाना । 

(5) क्षमादान । 

(६) इसके अलावा संघीय सरकार को प्रजातन्त्रों (॥१०]०प०0)08) की 
काँग्रेसों तथा कार्यकारिणियों के निश्चयों को, जिन्हें वह अपनी नीति के प्रतिकूल 
समभती हो, रह करने का भी अधिकार दिया गया । 

(१०) क्रषि, व्यापार, आमदनी, चड़ी ग्रादि सम्बन्धी प्रमुख करों को लगाने का 
प्रधिकार भी सद्भीय सरकार को दिया गया । 

(११) जमीन का बेंटवारा, खानें, जंगल, न्यायालयों की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा 
के उहदं श्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रक्षा के उद्द इय, आदि सब विषय संघीय सरकार के 
आाधीन रबखे गये । 

“सन १६२३ के शासन की विशेषताएं 

(4) श्रमिकों का शासन--विधान ने श्रमिकों के शासन की व्यवस्था की, और 
उस वगं के स्त्री-पुरुषों को समान मताधिकार प्रदान किया गया। पूजीपति, व्यक्ति- 
गत व्यापारी, संन्‍्यासी, पादरी, ज़ार के भूतपूर्व कमंचा री ग्रादि को मताधिकार नहीं 
दिया गया । जो लोग दूसरों को मजदूरी देकर अपना काम कराते थे उन्हें भी 
मताधिकार से वंचित रक्खा गया | यहाँ तक कि उन किसानों को भी जो मजदूरों 
से खेती कराते थे, मताधिकार नहीं प्राप्त हुआ । इस प्रकार रूस में श्रमिकों के शासन 
की स्थापना हुई । 

(४) सर्वोच्च व्यवस्थापिका शक्ति--राज्य की सर्वोच्च शकित “यूनियन काँग्रेस 
श्रॉफ सोवियट्स ( (70॥ (00९27'७58 0| 50ए6॥8 ) को दी गई । इसमें 
शहरी शोर ग्राम्य सोबियटों के प्रतिनिधि श्राते थे | शहरों के सोवियटों से प्रति 


२५,००० के पीछे एक प्रतिनिधि और ग्राम्य सोवियटों से प्रति १,२४५,००० ग्रामीण 
३३८ 


ऐतिहासिक सिंहावलोकन तथा कम्युनिज्म का उत्कर्ष 


जनता के पीछे एक प्रतिनिधि भ्राता था। प्रतिनिधि सोवियटों में से भ्राते थे। इस 
प्रकार वे जनता द्वारा ग्रप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते थे। इस यूनियन की बैठक साल 
में एक बार ही होती थी परन्तु साल के अन्दर व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य करने 
के लिये प्रति वर्ष यूनियन द्वारा एक यूनियन सैण्ट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी ([7॥)07 
(शा0 9) 75४९९०ए॥ए९ (7/0777॥560) बना दी जाती थी, जिसकी बेठक 
प्रति तीन महीने बाद होता थी श्रौर १५ दिन चलती थी । इस कमेटी में करीब 
४०० सदस्य होते थे और इसके दो भाग थे--(१) संघीय सोवियट (50ए040 $ 
0॥06 [7जां0ा] ), श्र (२) जातियों की सोवियट ( 80४७0७ 0 ४0 
४078]008) । पहली सभा में संघ के श्रन्तर्गत सातों राज्यों के प्रतिनिधि 
होते थे, भर दूसरी में संघ के भ्रन्तर्गत विभिन्न जातियों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि 
ग्राते थे। यह एक्जीक्यूटिव कमेटी २१ सदस्यों का एक प्रेसीडियम (2708 0गा) 
बनाती थी जो दिन-प्रति-दिन का काये करती *। श्लौर कमेटी की अनुपस्थिति में 
समस्त व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य करती थी ( क्योंकि कमेटी की बेठक तो तीन 
महीने बाद ही होती थी ) । 

(३) कार्यपालिका शक्ति--सर्वोच्च कार्यंपालिका शक्ति एक्जीक्यूटिव कमेटी 
द्वारा नियुक्त १५ सदस्यों के एक मन्त्रिमण्डल के हाथ में थी। ये सदस्य शासन के 
विभिन्न भागों के श्रध्यक्ष होते थे और श्रपने कार्यों के लिये एक्जीक्य्रटिव कमेटी के ही 
नहीं वरन्‌ यूनियन कांग्रेस के प्रति भी उत्तरदायी होते थे। इस मन्त्रिमण्डल का नाम 
यूनियन कौंसिल श्रॉफ कमिसस ( एछॉंफांण्ण 00प्राठं] ० (00पाशग85878 ) 
था। (इस कौंसिल के अन्दर एक छोटी केबिनेट भी थी जो सोवरकम (80५97'- 
77077) कहलाती थी और इसका नेता जोसेफ सस्‍्टालिन था जो कौंसिल का 
सभापति था ) । 

(४) गरराज्यों की सरकारें--प्रत्येक गणराज्य में करोब-करीब सोवियट- 
व्यवस्था के भ्राधार पर शासन की स्थापना थी। वंसे तो सब राज्य अपने-प्रपने क्षेत्र 
में स्वतन्त्र थे भर भ्रब भी हैं परन्तु वास्तव में वे मास्को की सरकार के विरुद्ध कदम 
नहीं उठाते हैं । उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक बीमा, छोटे-छोटे न्यायालय तथा 
कृषि सम्बन्धी श्रधिकार प्राप्त थे । 

सोवियट की व्यवस्था -- रूसी शासन-व्यवस्था का ग्राधार शहरी तथा ग्राम्य 
सोवियटें थीं। ये सोवियटें शहरों में प्रत्येक फैक्टरी के श्रमिकों द्वारा तथा गाँवों में 
ग्रामीण जनता द्वारा बनाई जाती हैं। ग्राम्य सोवियर्ट अपने प्रतिनिधि जिले की 
सोवियटों में, जिले की सोवियटें काउण्टी सोवियट में, श्र काउण्टी सोवियदें 
प्रादेशिक ( ॥३०४7०7०७) ) सोवियटों में भेजती थीं। शहरों की सोबियटें 


भ्पने प्रतिनिधि सीधे चार बड़े-बड़े सोवियटों--प्रादेशिक सोवियट, सूबे की 
३२६ 


सोवियट रूस की शासन-व्यवस्था 


सोवियट, गणराज्यों की सामुहिक सोवियट, तथा यूनियन काँग्रेस श्रॉफ सोवियट्स--मैं 
भेजती थीं। गाँवों की सोवियटों को पिछली दो सोवियटों में सीधे प्रतिनिधि भेजने 
वा अभ्धिकार न देकर रूसी सरकार ने शहरों के प्रति कुछ पक्षपात दिखलाया था । 
निम्नाड्ित चार्ट से सोवियट-व्यवस्था का पूर्ण रूप, जेसा सन्‌ १६२३ के विधान में 
था, भली-भाँति समझ में आ जायगा ।! 


फैकटरी 4 वर्कश्ञाप ( प्रत्यक में ए प्रेंए।क्एक.. ग्राम्य सेवियट 
वियट) 
शहरी स्लोवियट फपयरट 





पूननयन कॉम्रेस आफ सोविपटस 


| 
यूनियन सेन्ट्रल एक्‍ज़ीक्यूटिव कमेटी 





(_््प“+7] 

जातियों की सोवियट यूनियन की सोवियट 
यूनियन औसिल है. 
कमिसर्स ( कार्यपालिका) प्रसीडियम ( वयवस्थापिका) 
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ऐतिहासिक सिंहावलोकन तथा कम्युनिज्म का उत्कर्ष 


कम्पुनिस्ट ( साम्यवादी ) पार्टो : 

आधुनिक काल में संसार के जनतन्त्रीय राज्यों में सरकार दलबन्दी के आधार 
पर निर्मित हैं। सोयियट सरकार भी दलबन्दी के झ्राधार पर निर्मित है परन्तु वहाँ 
पर एक दल का बहुमत है और वही सर्वेसर्वा है। उसी दल की सरकार है भौर 
उसी के आ्रादर्शों पर समस्त सामाजिक व झआाथिक व्यवस्था स्थित है। यह दल 
कम्युनिस्ट दल है। सोवियट रूस के पुननिर्माण में इसी दल का हाथ है भौर उसी 
के प्रभुत्व के कारण रूस ने आशातीत प्रगति की है। कम्युनिस्ट दल का संगठन 
श्रत्यन्त ही ठोस है और दलीय संगठन ही उस दल को स्फूर्ति देता है। भ्रपनी दलीय 
व्यवस्था के आधार पर ही सोवियट रूस श्राज विश्व के श्रग्नगण्य राष्टों में गिना 
जाता है । 

सन्‌ १९२१-२२ से रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला है और उसकी शबित 
तीव्रतर होती चली जा रही है । कम्युनिस्ट पार्टी की आवाज जनता की झ्रावाज है ।" 
कम्युनिस्ट पार्टी जनता का नेतृत्व ग्रहएणा करती है और जनता उसके पीछे चलती है । 
स्टालिन ने बड़े गव॑ के साथ कहा था कि “सोवियट यूनियन में पार्टी की शक्ति का 
सबसे बड़ा प्रमाए यह है कि कोई भी राजनेतिक अ्रथवा संगठन सम्बन्धी कार्य तब 
तक स्थापित नहीं किया जाता है ज़ब तक कि उसे दल की श्रनुमति प्राप्त नहीं हो 
जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है'कि साधारण वर्ग ([07"0]0(87८ 4) 
की तानाशाही का अर्थ यही है कि यह उस वर्ग की रक्षक यानी साम्यवादी 
पार्टी की तानाशाही है।* रूस में वास्तव में यही एक ऐसी बात है जिसकी बहुत 
भ्रालोचना भी होती है । यह सत्य है कि समय-समय पर जनता को पार्टी के नेता 
चुनने का अवसर दिया जाता है श्रौर जनता को 'हाँ व 'ना' का अवसर है, परन्तु 'ना' 
का ग्रवसर प्रयोग में नहीं लाया जाता । रूस में एक दल को हो प्रथ्नुता है श्रोर उसके 
विरुद्ध कोई पनप नहीं सकता ।१ संविधान के विद्यार्थी को तो यही मालूम होगा कि 
रूस में एक दल की तानाशाही है और यह उचित नहीं है परन्तु स्टालिन ने सन्‌ 
१६३६ में यह कहा था कि “एक पार्टी एक वर्ग से उत्पन्न होती है। विभिन्न 
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सोवियट रूस कौ शासन-व्यवस्था 


पाटियाँ तथा उनकी स्वतन्त्रता वहीं स्थित रह सकती है जहाँ कई प्रकार के बं्ग हों 
ओर उनमें पारस्परिक विरोध हो और जिनके हितों में संघर्ष हो । परन्तु रूस में ऐसी 
बात नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का वर्गीय संघर्ष जैसे पूँजीपतियों, श्रमिकों 
जमींदारों श्रादि का नहीं है। यहाँ सिर्फ दो ही वर्ग हें--किसान श्ौर श्रमिक, और 
उनके हिल्बों में कोई संघर्ष नहीं है बल्कि उनके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं । भ्रतः रूस में हमें 
वास्तविक रूप में प्रजातन्त्रीयता प्राप्त है ।” 
पार्टो का अनुशासन व एकता : 
उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि रूस में किसानों व श्रमिकों की तानाशाही 
है । यह तानाशाही तब तक कार नहीं कर सकती जब तक कि इसकी पार्टी में पूर्णो 
अनुशासन नहीं है । दूसरी बात यह है कि अनुशासन के साथ-साथ एकमत का होना 
भी जरूरी है । जब कोई प्रस्ताव पास हो गया या कोई फंसला हो गया तब यह 
जरूरी हो जाता है कि समस्त पार्टी एकमत से उसको स्वीकार करे और उसे आगे 
बढ़ावे । अनुशासन तथा इस प्रकार की एकता के सहारे रूस में पार्टी पूर्ण रूप 
में नियन्नणा करती है और किसी भी प्रकार की विरोधी विचारधारा ब प्रस्ताव 
व भावना को पनपने नहीं देती है ।इसीलिए उस पार्टी की विरोधी कोई पार्टी 
पनप ही नहीं सकती ओर उसकी गति श्रविच्छिन्न बनी रहती है । यहाँ एक प्रइन 
है पैदा होता है कि क्या साम्यवाद और प्रजातन्त्र विरोधी है ? इसका उत्तर देना 
अ्रपते-अपने दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है । यदि प्रजातन्त्र को हम यह सममें 
कि इसके द्वारा पारस्परिक मतभेद दूर होता है और सब मिलकर एकम्रत होते हैं तथा 
विरोधियों को भी उसी मत को स्वीकार करना पड़ता है_ तब तो साम्यवाद तथा 
प्रजातन्‍्त्र में विरोध नहीं है । रूस की प्रजातन्त्र सरकार की विशेषता यही है। वहाँ 
पार्टी की सदस्यता ही महत्व नहीं रखती बल्कि पार्टी को मजबूती अधिक . महत्त्व 
रखती है । भ्रतः रूस की इस व्यवस्था को प्रजातन्‍त्रीग केन्द्रीकरण ([)९7007'870 
(८0॥077:0]8॥))) कह सकते हैँ कि वहाँ स्वतन्त्रता है परन्तु वह स्वतन्त्रता नियन्त्रित 
है और पार्टी के आदेश से बाहुर स्वतन्त्रता नहीं है । सामाजिक तथा राजन॑तिक क्षेत्र 
में पार्टी के भ्रादेश सवंमान्य हैं। वहाँ सब को समान श्रवसर है । रूस के संविधान 
में मोलिक अधिकार उल्लिखित हैं।सब को समान स्वतन्त्रता है परन्तु जो एक के 
लिए बन्धन है वह सब के लिए बन्धन है । इस प्रकार का नियन्त्रण तथा पार्टी की 
तानाशाही रूस में साम्यवादी पार्टी में कठोर भ्रनुशासन बनाए हुए है । 
इस पार्टी को निम्नलिखित अस्त्रों द्वारा मजबूत बनाया जाता है-(१) प्रथम तो 
केन्द्रीय कमेटी की सेक्र टरिएट है जो श्रॉर्गब्यूरों (()/'20ए07/०0) के साथ कार्य... एती 
ग्रौर (२) दूसरा अस्त्र केन्द्रीय कमीसन्स ( (/09[78)] (0० 00 5$-) हैं 
जिनकी स्थापना सन्‌ १६२० में हुई थी जिसके द्वारा पार्टी के विरुद्ध हुई शिकायतें 
बेर कै 


ऐतिहासिक सिहावलोकन तथा कम्युनिज्म का उत्कर्ष 


सुनने की व्यवस्था हुई थी परन्तु जो प्रब पार्टी में ग्रनुशासव रखती है और भ्रालोच- 
नाओं को समाप्त करती है। 
कम्यनिस्ट पार्टी का संगठन : 
म्युनिस्ट पार्टी का संगठन बिल्कुल पिरामिड के समान है जिसमें एक के ऊपर 
एक पत्थर रक्‍्खा हुआ है और ऊपर जाकर एक नोकदार शिला है जो सबसे 
ऊची है। पार्टी की सबसे छोटी इकाई सैल ( ('०)] ) है। इसके कम से कम तीन 
सदस्य होते हैं । यह किसी गाँव या कारखाने में या किसी ट्रंड यूनियन के श्रॉफिस में 
श्रथवा स्कूल या कॉलिज में बनाई जाती है। यह पार्टी की नीति निर्धारित करती 
है और उसे कार्यान्वित -करती है । इनकी संख्या इस समय १,३०,००० से 
अधिक है । इस इकाई का यह भी काम है कि यह पार्टी के रिद्धान्तों व नारों 
का प्रचार करे झोर उसके नवीन फैसलों वे थिनिश्चयों से लोगों को परिचित 
कराये । 
सेल के बाद दूसरा संगठन जिले का है। प्रत्येक सै जिले की कॉफी सस के लिए 
प्रतिनिधि चुनती दे। प्रत्येक साल इसके प्रतिनिधियां का चुनाव होता है। जिले तथा 
शहर की सस्थाएं प्रादेशिक कांग्रेस के हेतु प्रतिनिषि चुनती हैं। प्रादेक्षिक कांग्रे स संघ 
के अन्तर्गत अधिराज्यों की सबसे बड़ी संस्था है। अ्रधिराज्यों की कांग्रसा संघ की 
काँग्रेस (8]]-7॥0॥ (/0॥ ७72४8) के लिए प्रतिनिधि भेजती है । यह कॉप्रस 
कम्युनिस्ट दल की सबसे बड़ी संस्था है। इस कांग्रेस में सदस्यों की संख्या बहुत होने 
के कारण इसकी शक्ति का पूर्णा प्रयोग नहीं हो पाता है। अत: जिस प्रकार रूस को 
सुप्रीम कौंसिल ने दिन प्रति दिन का कार्य करने हेवु प्रेसीडियम बना रबखी है उसी 
प्रकार यूनियत काँग्रेस ने अ्वनी शक्ति कुद छोटी-छोटी संस्थाएँ बनाकर उन्हूं दे रक्‍स्ी 
है। यद्यपि सब॑ मामलों में अन्तिम निर्गाय काँग्रेस का ही है परन्तु वास्तव में पार्टी की 
नीति पर पूर्ण विचार किसी दूसरी निकाय द्वारा ही होता है। वरगंग्रेस उसे उसी प्रकार 
स्वीकार कर लेती है जंसे प्रेसीडियम के विनिश्चयों को सुप्रीम कौंसिल । उनमें प्रमुख 


न्द्रीय कमेटी है । 
केन्द्रीय कमेटी की सेक्रेटरियट : 


स्‍्टानिल के शक्त प्राप्त करने के बाद से केन्द्रीय कमेटी तथा कम्धुनिस्ट दल के 
संगठन में काफी परिवतंन हुए । प्रारम्भ में यानी सन्‌ १६२५ के बाद से केन्द्रीय 
कमेटी की सेक़् टरियट की बनावट पृष्ठ ३४४ पर दिए हए चार्ट से स्पष्ट हीती है । 
चार्ट से प्रतीत होता है कि केन्द्रीय कमेटी की सेक्नटरियट ने छोटी-छोटी समितियाँ 
बना रबखी हैं जिन्हें शोटडेल (0000!) कहते हैं श्रौर वे विभिन्न कार्यों के 
लिये जिम्मेदार हैं । 


३४३ 


सोवियट रूस की शासन-व्यवस्थी 


सेक् टरियट (5607608790) 
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सन्‌ १६५२ की उत्नीसवीं पार्टी काँग्रेस के द्वारा पुरानी पार्टी की समितियाँ जसे 
पोलिटव्यूरों ((20]0007'000) तथा अ्रॉर्गब्यूरो (()/०0७॥"0) समाप्त कर दिये गए 
ग्रव प्रेसीडियम ही पार्टी की सबसे बड़ी संस्था है। पहले इसमें २५ सदस्य तथा ११ 
बारी से श्राने वाले सदस्य (७]॥07॥800४) होते थे परन्तु स्टालिन की मृत्यु 
के बाद उनकी संख्या क्रमश: १० श्रौर ४ रह गई। यह परिवर्तन शक्ति- 
थाली नेतृत्व की प्राप्ति के लिये किया गया। उसी कांग्रेस के द्वारा एक आन्तरिक 
ब्यूरो स्थापित किया गया जो प्रेसीडियम की भ्रव आत्मा बन गया है। भ्ब माशंल 
बुल्गानिन प्रेसीडियम के भ्रध्यक्ष हैं शऔरौर यह छोटी निकाय पार्टी का पूर्ण नेतृत्व 
करती है । 

भ्राज जो पार्टी का संगठन है उसे संक्षेप में निम्न प्रकार कह सकते हैं :--- 

-(१) पार्टी काँग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी बंठक ४ साल में 
एक बार होना जरूरी है। पहले इसकी बंठकें तीन साल में एक बार होती थीं परन्तु 
भ्रठारहवीं काँग्रेस सन्‌ १६३६ के बाद सन्‌ १६५२ (१३ वर्ष बाद) में हुई । वास्तव में 
पार्टी काँग्रेस तो एक हाँ करने वाली संस्था है। राज्य की नोति की समस्त रूपरेखा 
प्रशासकों द्वारा निमित को जाती है । 

२) काँग्रेस ने एक सेण्टूल कमेटी की व्यकस्था की है झ्ौर एक सेण्ट्ल ग्रॉडि- 
टिज्ठ बमेटी ((0॥00) >पघत0प0७ (!०700॥0(00) की भी व्यवस्था की है । 
यह दूसरी कमेटी हिसाब-किताबु की जाँच करती है और इसका चेयरमेन एक रिपोर्ट 
तैयार करके वांग्रेस के पास भेज देता है । 

रूस में सर्वशतितताती संस्था सेण्ट्ल कमेटी है जिसकी सेक्र टरियट की बनावट 
वा ढांचा ऊपर दिया जा जुका है। इसकी बैठकें ६ माह में एक बार कम से 
कम टोती हैं । इसके सदस्यों में पार्टी के सेक्न टरी, यूनियन के अप्रगण्य सदस्य, गण- 
राज्यों के सेक्र ८ री आदि होते हैं । 


३४४ 


ऐतिहासिक सिहावलोकन तथा कम्युनिज्म का उत्कर्ष 


-“(३) जिस प्रकार केन्द्र में सेण्ट्ल कमेटी है उसी प्रकार गणराज्यों में भी पार्टियाँ 
हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में पार्टी के कार्य का प्रचार करती हैं और पार्टी के सदस्यों में 
अनशासन रखती हैं दथा नये सदस्यों की भर्ती करती हैं । 


का बहुत हाथ है। नीचे की समस्त संस्थाएँ केन्द्र के इज्धित पर चलती हैं और किसी 
भी प्रकार की विद्रोही भावना से विपरीत विचारधारा को पनपने नहीं दिया जाता 
है ।" इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली है श्औौर उसमे ऐक्य है । अभ्रनुशासन उसका 


मूल मन्त्र है । व्यक्ति पार्टी के हित के लिये स्वीकृत किया गया है । तभी उसे स्वतन्त्रता 


प्रात्त हो सकती है। पार्टो के बाहर या उसके विरुद्ध उसे कोई स्वतन्त्रता नहीं है । 
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ला द्वितीय परिच्छेद 
.... सोवियट रूस के आधनिक संविधान की विशेषताएँ 


विषय-प्रवेश जी 
रूस को राजनेतिक व्यवस्था एक भअ्रनोखे ढद्भ की है श्रौर समाजवाद के आधार 
पर निर्मित होने के कारण यह अन्य देशों की शासन-व्यवस्था से बहुत कुछ भिन्न 
भिन्नता राजनीति-शास्त्र के अध्ययन करने वालों के लिए अत्यधिक महत्त्व रखती 
है श्रोर इसका प्रमुख कारण यह है कि रूस अ्रपनी शासन-व्यवस्था व भ्रपने सामाजिक 
श्रादर्श को श्रपने क्षेत्र में ही सीमित नहीं रखना चाहता है, वरन्‌ उसे सम्पूर्ण संसार 
में फेलाना चाहता है। उसका यह विश्वास है कि उसके आ॥रादर्श के श्राधार पर 
निमित संसार-समाज में न द्वंप होगा, न वेर-भाव, न लड़ाई, न संघर्ष । रूस की 
शासन-व्यवस्था केवल सरकार के कार्य-संचालन के लिए ही नहीं है वरन्‌ एक अनूठी 
सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी है जिसके द्वारा आ्राधुनिक जगत का 
कल्याण हो सकता है । 
रूस का नया संविधान : 

१ जून सन्‌ १६३६ को स्टालिन ने नवीन संविधान को काँग्रेस के समक्ष प्रस्तुत 
किया और ५ दिसम्बर सन्‌ १६३६ को वह पास हो गया । नए संविधान में स्टालिन 
ने कई बातों पर विशेष जोर दिया क्योंकि सन्‌ १६२४ के बाद से सोवियट यनियन 
की सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों में बहत परिवतंन हो गए थे_। स्टालिन 
ने पंचवर्षीय योजना व कृपि को सामूहिक सहयोग के आधार पर संगठित करने पर 
धधिक जोर दिया। नए विधान में वर्गीय मतभेद को समाप्त करने पर बल दिया 
गया। यद्यपि सनू १६३६ के बाद रूस के संविधान में कई परिवर्तन हुए परन्तु आ्राज 
का संविधान सन्‌ १६३६ का ही संविधान है । 

“संविधान की विशेषताएं 

.. एुट्टो आधुनिक सोवियट रूस लगभग १८ गणराज्यों का संघ है। इसे मजदूरों 
व किसानों के सोवियटों का संघ भी कहा जा सकता है। संघ व गणाराज्यों की 
सरकार एक-सी ही हैं। प्रत्येक गणराज्य को संघ से पृथक होने का. अधिकार है 
(परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है) । साथ ही साथ प्रत्येक गणराज्य को पअ्पने क्षेत्र 
में पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है (परन्तु व्यवहार में मास्को की सरकार ही सर्वेसर्वा है और 
कोई गणराज्य उसके रुख के खिलाफ नहीं चल सकता है)। 


३४६ 


सोवियट रूस के भाघुनिक संविधान की विशेषताएं" 


(२) सोवियट सरकार की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें शक्ति-विभाजन 
( 5079972007 0० ?07४०7.8 ) के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है । 
व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका शक्ति सम्मिलित है और शक्ति-नियन्त्रण भ्रथवा 
सन्तुलन की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ ह॒द तक न्यायपालिका भी उपर्युक्त शक्ति के 
साथ है । वहाँ पर एक ही दल की सरकार है और उसी के नेता कमिसर नियुक्त 
किये जाते हैं जो व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका सम्बन्धी शवित को अपने हाथ में 
रखते हें.। 

(३) मताधिकार सब को समान रूप से प्राप्त है परन्तु जो लोग अपना कार्य 
दूसरों से कराते हैं तथा जो पुजारी-वर्ग के हैं या जार वंश के हैं उन लोगों को मत 
देने का अधिकार नहीं 

(४) सोवियट रूस के संविधान की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इसने 
पू्ां रूव से समाजवाद के सिद्धान्तों को अपन! पा है। इसने उर्स्पत्ति के व्यक्तिगत 
अधिकार को समाप्त कर दिया है झौर तमाम कल-का रखने, भूमि, खानें, जंगल, 
बेक, आवागमन के साधन आदि का राष्ट्रीयकरणा कर दिया है। शिक्षा-विभाग द्वारा 
भी समाजवाद के सिद्धान्तों की व्याख्या की जाता है। रूस में किसी विशेष धर्म के 
प्रति रुचि नद्दीं है। चर्च को रूसी संविधान स्थापित नहीं करता। प्रत्येक क्षेत्र में 
शोषण समाप्त कर दिया गया है। सन्‌ १६४६ में यू० एस० एस० भझ्रार० के झ।ठवें 
अधिवेशन के समय स्टालिन ने कहा था कि हमने ,“राष्ट्रीय श्र्थ के प्रत्येक क्षेत्र में 
शोषण समाप्त कर दिया है और उत्पत्ति के साधनों का समाजवादी ढड् से 
राष्ट्रीयकरण करके सोवियट-व्यवस्था की जड़ को सुदृढ़ बना दिया है । 

(५४) सोवियट रूस में प्रतिनिधित्व का आधार भी दूसरे देशों से भिन्‍न है। 
यहाँ मतदाता व्यवसाय व पेशे के भ्राधार पर प्रतिनिधि चुनते हैँ। इज्भ लण्ड व प्रमेरिका 
की तरह भोगोलिक श्राधार पर देश को वाडे, काउण्टी या प्रदेश में बाँठने की भी 
व्यवस्था है परन्तु वह पेशे के आधार (४009(7078] 09973) को ही सफल बनाने 
के लिए है। रूस में विभिन्न विभागों में काम करने वाले व्यक्ति विभिन्‍न वर्गों में वोट 
देते हैं; उदाहरणार्थ, खातों में काम करने वाले एक वर्ग में, सेनिक दूसरे वर्ग में, तथा 
किसान तीसरे वर्ग में, आदि । 

(<) रूस में सरकार जनता से दूर नहीं है । इसका कारण यह है कि सरकार 
की कार्यकारिणी अथवा व्यवस्थापिका के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष अ्रथवा प्रत्यक्ष निवाचिन 
प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं (नीचे से ऊपर तक की चुनाव-विधि पहले बहुत लम्बी 
थी । उदाहरणाथ, किसान अपना प्रतिनिधि जिले की सोवियट में भमेजता था, जिले की 
सोवियट सूबे की सोवियट को भेजती थी, जिसके प्रतिनिधि यूनियन की कांग्रेस में 
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जाते थे और तबवे केन्द्रीय कार्यकारिशी में पहुँच सकते थे; परन्तु श्रब ऐसा 
नहीं है ) 

4६? सन्‌ १६३६ के विधान के भ्नुसार प्रत्येक व्यक्ति की भ्रामदनी का साधन 
उसका काम है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं काम करके पैदा करना पड़ता है भ्रौर 
संविधान की १० वीं धारा के भ्रनुसार राज्य व्यज्ञित के द्वारा पैदा की हुई सम्पत्ति की 
रक्षा करता है । 

. <(«) सन्‌ १६३६ के संविधान द्वारा स्टालिन के कथनानुसार रूस में पूरा 
तथा सच्च जनतन्त्र की स्थापना की गई है ओर जाति, वर्ग, भाषा तथा संस्कृति 
के श्राधार पर निरभित भेद-भाव को समाप्त कर दिया गया है ।" 

€) हम पहले कह चुके हैं कि सोवियट रूस के संघ से प्रत्येक श्रधिराज्य को 
पृथक होने का अ्रधिकार है; परन्तु यह अधिकार केवल कागज पर ही है। लेकिन एक 
विशेषता यह है कि प्रत्येक श्रधिराज्य को भग्रन्तर्राप्ट्रीय स्तर का राज्य माना गया है 
प्रौर कुछ को तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार है। 

(४6) सोवियट रूस के संविधान ने व्यक्ति के मूल अधिकारों का वर्णान ही नहीं 
किया है श्रपितु उनकी रक्षा के लिए झ्रायोजन भी कर दिया है। शोषण की नीति 
को समाप्त करके रूस ने मानव-जाति का बड़ा कल्याण किया है भर उसे जनतन्त्रीय 
स्वतन्प्रता का पूर्ण श्राभास दिया है। यह स्वतन्त्रता केवल अहृश्य संज्ञामात्र ही नहीं 
है वरनू वास्तविक स्वतन्त्रता है जिसका आधार समाजवाद है । 
संघ सरकार की स्थिति : आओ 

रूस की संघ सरकार अन्य देशों, जेसे श्रमेरिका या कनाडा, की संघ सरकार से 
बिल्कुल भिन्न है । इस व्यवस्था की प्रशंसा भी होती है भौर श्रालोचना भी । प्रशंसा 
इसलिए होती है कि उसने शोपक-वर्ग को समाप्त करके मजदूर श्र किसानों का 
राज्य स्थापित किया है, और आभ्ालोचना इसलिये कि इसने जनतन्त्र तथा संधत्व का 
दावा करते हुए तानाशाही की स्थापना की है झ्ोर संघ के ग्रन्त्गंत राज्यों को 
स्वतन्त्रता देने का नारा बगाते हुए भी उनकी नाक में नकेल डाल दी है। इन दोनों 
पहुसुओं पर हमें थोड़ा विचार करने वी आवश्यकता है। 
“सोवियट रूस के संविधान के गरण 
(।: रूस के संविधान का सबसे बड़ा -गरुण यह है कि इसका आदर्श यह है कि धन 
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किसी की बापौती नहीं है श्रौर न किसी के पास, जो प्रयत्न नहीं करता है, रहना 

चाहिये । क्रियाशील, परिश्रमी व्यक्ति को ही उसके प्रयोग का हक है भ्रौर वही व्यक्ति 
उस घन से लाभ उठाने का ग्रधिकार भी रखता है, वही व्यक्ति शासन-कार्य में भाग 
लेने का श्रधिकार रखता है, और वही समाज में उच्च स्थान व ग्रादर प्राप्त करने का 
प्रधिकार रखता है। देश के उत्पादन तथा वितरण के साधन किसी एक व्यवित के न 
होकर जनता के हैं श्र किसी भी वर्ग को झ्रनुचित धन संचित करने या दूसरे वर्ग 
का शोपरा करने का अधिकार नहीं है । 

(2-/ इस सम्बन्ध में यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि रूसी समाज अन्य देशों के 
राजनतिक संगठनों से घृणा करता है श्रौर इस बात का प्रचार करता है कि संसार के 
समस्त देशों में जहाँ समाजवाद नहीं है, राजनतिक संगठन शोषणवर्ताग्रों का समर्थन 
करता है, उन्हीं की पीठ ठोकता है श्र बेकारी, भुखमरी श्ौर दीनता पर अट्ृहास 
करता है। जनतन्त्र का दावा भर कर भी वह कभी वास्तविक जनतन्त्र को नहीं 
प्रपनाता है । राजकीय व्यवस्था एक ढोंग है, एक जाल है, जिसके द्वारा गरीबों पर 
श्रत्याचार होते हैं और श्रमीरों का पेट भरा जाता है (_ यदि हम निष्पक्ष भाव से देखें 
तो पता चलेगा कि इस कथन में सत्यता तो ग्रवश्य है परन्तु रूस ने श्रपने यहाँ 
कहाँ तक इस ग्रादर्श को अपनाया है भ्ौर कहाँ तक उसे वास्तविक सफलता मिली 
है, यह बात थोड़े-बहुत संकोच के बिना स्वीकार नहीं की जा सकती ऐै) 

शोषण की समस्या के साथ-साथ सोवियट रूस के संविधान ने जाति व धर्म की 
समस्या को भी समाप्त कर दिया है । रूस में लगभग २० राष्ट्र हैं भौर भ्रनेक उप- 
राष्ट्र हैं। लेकिन सब को एक सूत्र में बाँधकर उसने उसके बीच की दीवार समाप्त कर 
दी है| इसी प्रकार किसी विशेष धमें को न श्रपनाकर सरकार ने धामिक स्वतन्त्रता 
प्रदान की है । राज्य किसी भी धमं का पक्ष नहीं करता है | पादरियों को_ मत देने 
का भी भ्रधिकार नहीं है। धर्म राजनीति में लेशमात्र भी स्थान नहीं रखता है। 

5४ सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने नागरिकों को जो श्रधिकार 
दिये हैं वैसे भ्रन्य किसी देश में नहीं हैँ । श्रधिकार बिना किसी भेदभाव के दिये गये 
हैं श्रोर उनकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर दिया गया है, परन्तु ये श्रधिकार उन्हीं 

_ के लिये हैं जो समाजवाद के पक्षपाती हैं। 

(0 डछूसी संघ में सम्मिलित होने वाले भ्रधिराज्यों को सैद्धान्तिक रूप में प्रन्य संघों 
की भ्रपेक्षा ग्रधिक स्वतन्त्रता है भर सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे संघ से पृथक 
भी हो सकते हैं । सन्‌ १९४४ में उनके प्रधिकार भौर भ्रधिक बढ़ा दिये गये हैं । वे 
विदेशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं शोर जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, कुछ गण राज्यों को तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भ्रपने प्रतिनिधि भेज़ने का भी 
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उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि रूस में वास्तविक रूप में जनतन्त्र है।' यह 
कहना कि रूस में बुल्गानित वही शक्तित अपनाग्रे हुए हैं जो जमंनी में हिटलर को 
थी, सर्वथा निमुल है। अ्रगर _तानाशाही है तो वह मजदूरों की है हे तो वह मजदूरों की है, श्रौर कतिपय 
धनिकों की तानाशाद्वी के मुकाबिले मजदूरों को तानाशाही सदा क्षम्य हैं। रूस के 
विधान के झ्रालोचक उस पर यह दोप और मढ़ते हैं कि रूस में एक ही राजनंतिक 
दल “कम्युनिस्ट दल' है और अन्य दल पनप नहीं पाते हैं, और इस प्रकार एक दल 
की तानाशाही चलती है । लेकिन यह बात दूसरे ढड्भ से भी सोची जा सकती है और 
वह ढज्भ अ्रधिक उपयुक्त होगा । वह यह है कि रूस में कम्यूनिस्ट दल इतना लोकप्रिय 
है और उसने जनता को इतना लाभ पहुँचाया है कि दूसरे दल उसके सामने सिर 
उठा ही:नहीं सकते ।* यदि इस हृ्टि से देखा जाय तो रूस के प्रति की गई झ्रालोचनाएँ 
कि वहाँ ब्रुल्यानिन की तानाशाही है, एक दल का प्रभुत्व है, नौकरशाही का राज्य 
है, भाषण की स्वतन्त्रता नहीं है-सब समाप्त हो जाती हैं। ये सब झालोचनाएँ 
पू जीवाद के दृष्टिकोण से हैँ। यदि मजदूरों और किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाय 
तो सब की सब निमूल _हैं, परन्तु इस विचार के साथ-साथ दूसरा भी विचार 

भत्याज्य है। श्रालोचनाएँ बिल्कुल निमु ल कभी नहीं होतीं । रूस के संविधान पर 
ध्यान देने पर उसकी कमजोरियाँ भी स्पष्ट नजर ग्राती हैं । 
>>सेवियट रूस के संविधान को कमजोरियां : क्‍ 

(६) रूस में संविधान का संघीय रूप केवल कागज पर ही है। वास्तव में शासन 
का रूप एकात्मक है प्रौर झ्राधघुनिक काल में तो केन्द्रीय शक्ति अ्रत्यधिक बढ़ गई है । 
संघ और उसके ग्रन्तर्गंत गण राज्यों के कार्यों के विभाजन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत 
होता है कि वास्तविक शवित केन्द्रीय सरकार में ही निहित है । 

<ऐं सोवियट रूस में संघ भ्ौर किसी गणराज्य में किसी प्रकार का मतभेद होने 
पर राज्य को ही संघ के सामने भुकना पड़ता है। विधान में यह स्पष्ट है कि कोई भी 
गणराज्य यदि कोई ऐसा नियम पास करे जो संघीय सरकार के प्रतिकूल हो तो 
संधीय सरकार को उसे रह करने का भ्रधिकार है। 

(३) सोवियट रूप में गगाराज्यों में युनियन की शोर से प्रतिनिधि रहते हैं जो 
राज्यों के कार्यों में हस्तक्ष प करते हैं । गणराज्यों की स्वतन्त्रता के लिए यह भी एक 
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१ स्‍्टालिन ने कहा भी था कि “सोवियट विधान ही संसार का अकेला जनतन्त्रीय 
विधान है ।” 
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प्रतिबन्ध है। श्ॉंग के कथनानुसार रूस में शासन का स्वरूप संघीय होते हुए 
भी शक्ति का क्रेन्द्रीयररण इतना अ्रधिक है कि शायद कोई देश उस हृ॒द तक पहुँच 
भले ही जाय परन्तु उससे इस विपय ( केन्द्रीयकरण ) में भागे नहीं बढ़ सकता ।* 
इसी लिए वह इसे ग्रधुं-संपात्मक ( (008४-0०पे०"७) ) कहने पर द्वी. राजी है। 
वह इसे “संघात्मक सरकार का क्रियात्मक उदाहरण” मानने पर राजी नहीं है। 
गणराज्य व्यवहार में केन्द्रीय शक्ति का मुंह ताकते रहते हैं और वे ग्रपनी शक्ति का ' 
तभी तक प्रयोग कर सकते हैं जब तक केन्द्रीय सरकार कोई विरोध नहीं करती है । 

(४) सोवियट रूस में मताधिकार झौर मौलिक अधिकारों पर भी काफी 
प्रतिबन्ध हैं । ये सिर्फ श्रमिक-वर्ग तथा किसानों के लिए हैं। अ्रधिकरांश जनता 
इनसे वंचित रक्‍खी गई है । इससे यह सिद्ध होता है कि रूस में समस्त व्यवस्था 
समाजवादी उद्ग श्यों की पूति के लिए है, इस बात की उसमें व्यवस्था नद्दीं है कि 
किसी विशेष वर्ग या वर्गों के ट्ित्तों की रक्षा होटी है या नहीं। यह जनतन्त्र के सबंथा 
प्रतिकूल है । 

(४2 जनतन्त्र के लिए कम से कम दो दलों का होना श्रावश्यक है। शासन की 
सफलता तथा कुशलता के लिए विरोधी दल का होना गश्रावश्यक है नहीं तो तानाशाही 
ही चलती है भ्रौर वह व्यवस्था निन्दनीय तथा घृणास्पद हो जाती है । इस हृष्टि से भी 
रूस में जनतन्त्र नहीं है ।* कम्युनिस्ट पार्टी ने रूस की सामाजिक, आरथिक व राज- 
नेतिक व्यवस्था को अपने हाथ में पूर्ण रूप से जकड़ रक्‍खा है। इस दल ने भ्रपने 
सिद्धान्तों का प्रचार करके उन पर जो भ्रटल हृढ़ता व विश्वास दिखलाया है उसके 
कारण रूस की श्रधिकांश जनता उसी पार्टी के गीत .गाती है। रूसी साहित्य में 
उसी की छाप है श्रौर ज्ञान के सब विभागों में उसी की भलक है। स्टालिन के 
कट्टर प्रादर्शों ने सोवियट रूस की जनता के मस्तिष्क पर बहुत भारी प्रभाव डाला 
भ्रौर वहाँ पर कम्युनिस्ट दल की तानाशाही के लिए रास्ता साफ कर दिया ।? दल . 
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की तानाशाही एक व्यक्ति की तानाशाही में परिवर्तित हो गई भौर दल का नेता 

एक तानाशाह बन गया। इस प्रकार एक दल की तानाशाही का प्रल्तिम रूप एक 

यक्ति की तानाशाही बन गया है जो न कोई विरोध सहन कर सकता है भर न 

कोई मतभेद ईपग्राधुनिक काल में रूसी नेताग्रों ने जनतन्त्रीय भावनाश्रों की ओर विशेष 

प्रादर दिखलाने का प्रयास करना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु उस दिशा में श्रधिक 

जाना कमस्युनिस्ट दल की ग्राशाओं व भ्राद्शों के प्रतिकूल होगा ) 
! हम पहले कह चुके हैं कि रूस के संविधान की प्रशंसा व्‌ श्रालोचना विभिन्‍न 
 दृष्टिकोणों द्वारा होती है । अंग्रेज तथा अमेरिकन जनतन्त्रवादियों के हृष्टिकोरा से 
! तो वहाँ तानाशाही हो है परन्तु एक निष्पक्ष व्यक्ति जो हृदयहीन नहीं है, जो बेकारी, 
भुखमरी तथा दीनता को नहीं देख सकता, जो भव्य भवन तथा टूटी मोंपड़ी साथ- 
साथ नहीं देख सकता है, जिसके लिये एक तरफ रुपये का अपव्यय तथा दूसरी तरफ 
उसकी कमी के कारण जजंरता अ्रसह्य है, जो शोषण का ही शोषण करना चाहता 
है, उसके लिये यह तानाशाही नहीं है । तानाशाह हिटलर था, मुसोलिनी था । क्या | 
हुआ उनका ? चार दिन की चाँदनी थी ! परन्तु रूस में ऐसा नहीं है, श्र यदि यह + 
तानाशाही का. ही प्रकार है. तो यह ऐसा प्रकाश है. जो श्राज के व्यथित मानव्‌ को | 
। सान्त्वना का. सन्देश देता है । 
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तीसरा परिच्छेद 
५.०“भौलिक श्रधिकार तथा कत्तंद्य 

विषय-प्रवेश : द ढ 

किसी भी देश के शासन-विधान के श्रन्तर्गत नाग्ररिकों के मूल भ्रधिकारों भ्ौर 
कत्तंव्यों का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके उल्लेख के साथ-साथ यह भी 
श्रावरयक है कि उनकी रक्षा के हेतु पर्याप्त सांविधानिक व्यवस्था कर दी जाय; 
केवल उल्लेखमात्र से ही उनका महत्त्व कुछ श्रर्थ नहीं रखता ।॥ सोवियट रूस के 
संविधान ने नागरिकों को अ्रधिकार केवल प्र" न ही नहीं किये गये हैं वरन्‌ उनकी 
रक्षा के हेतु पूरी-पूरी गारण्टी भी प्रदान की है (हाँ इतना अवश्य है श्रौर यह होना 
भी चाहिए कि उन अधिकारों के बदले नागरिवः अपने कत्तंव्य-पालन द्वारा राज्य के 
प्रति सच्ची भक्ति प्रदर्शित करें ) 

सनु १६९३६ में जब नया विधान बन तैयार हुआ उस समय स्टालिन ने कहा 
थां कि “इस नये विधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिक के मौलिक 
अधिकारों का केवल उल्लेख ही नहीं करता है वरन्‌ इस बात पर भी जोर देता है 
कि उन अ्रधिकारों का किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। यह केवल नागरिकों 
को समानता ही प्रदान नहीं करता है वरन्‌ उन्हें इस बात का विश्वास भी दिलाता 
है कि वे सब प्रकार के शोषण से मुक्त हो गये हैं। यह केवल नागरिकों को काम 
करने का श्रधिकार ही नहीं देता वरन्‌ इस बात का नियम भी बनाता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को कार्य दिया जाय झौर इस प्रकार बेकारी को बिल्कुल समाप्त करता है । 
यह केवल जनतन्त्रीय स्वतन्त्रता का नारा ही नहीं लगाता श्रपितु उसकी वेधानिक 
रक्षा के हेतु उपयुक्त साधन भी बतलाता है ।” 

उपयु क्‍त कथन के झ्राधार का विदलेषण करके यदि हम सोवियट रूस में वास्त- 
विक परिस्थिति का श्रध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि_स्टालिन का दावा श्रक्षरश 
सत्य है। श्राज रूस में वास्तव में शोषण नहीं है श्रौर वहाँ बेकारी की 
समस्या नहीं है। संसार के किसी भी श्रन्य देश को इस क्षेत्र में ग्रभिमान करने का 
हक नहीं है (ग्रेट ब्रिटेन की हालत को तो छोड़िये क्‍योंकि वंहाँ की स्थिति तो अधिक 
विकट है। संयुक्त राज्य भ्रमेरिका जो संसार का श्रत्यन्त समृद्धशाली राज्य है, 
उसमें भी बेकारी का भूत उपस्थित है। सन्‌ १६४६ में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ 
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वहा पर करीब ५० लाख व्यक्ति बेकार थे । भ्राजकल संख्या और भी अ्रधिक बढ़ 
गई है ) परन्तु रूस में यहु समस्‍या बिल्कुल नहीं है । 
“सोलिक श्रधिकार: 
.. (४ सोवियट रूस में यह बात स्पष्ट रूप से मान ली गई है कि प्रत्येक नागरिक 
को काम करने का पभ्रधिकार है शोर राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक 
को काम दे, यदि उसे स्वयं कोई काम नहीं मिला है। रूस ने उत्पादन के साधनों 
का समाजीकरण करके, नये-तये कल-कारखाने खोल कर तथा अन्य नवीन योजनाएँ 
कार्यान्वित करके इस अ्रधिकार को वास्तव में अपने नागरिकों को दिया है। यही 
हीं, वहाँ पर शोपक-वर्ग का खात्मा होने से श्रमिकों के परिश्रम से पृद्ा किया हुप्ा 
धन भी श्रमिकों का ही हो जाता है । प्रत्येक व्यक्त को अपने कार्य के अनुसार वेतन 
दिया जाता है और उसे वह अपनी इच्छानुसार चाहे जिस प्रकार व्यप करता है 
तथा चाहे जितना संचित कर सकता है । 
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श्रमिकों का यह भी झधिकार है कि उन्हें प्राराम व श्रवकाश विया जाय । इसके 
फलस्वरूप श्रमिकों को ७ घण्टे या भ्रधिक से भ्रधिक ८ घण्टे से ज्यादा काम नहीं करना 
पड़ता । बच्चे तथा मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को केवल ६ घण्टे कार्य 


करना पड़ता है । सप्ताह में एक भ्रवकाश भी मिलता है तथा श्र है तथा_प्रन्य सामयिक छुट्टियाँ 
भी होती रहती हैं। रूस में जितनी सामयिक छुट्टियाँ होती हैं उतनी शायद संसार 
के प्म्य किसी देश में नहीं होतीं। श्रमिकों के मनोर॑जनाथ पाक, बगीचे, खेल-कूद 
के मैदान भी पर्यात॒संख्या में हैं धौर पुस्तकालय, वाचनालय भ्रादि भी काफी हैं । 
पु जीवादी देशों में निम्न स्तर कै मजदूरों का जीवन नारकीय जीवन है। परन्तु 
रूस में ऐसा नहीं-है । 

<३) काम करने तथा भाराम व श्रवकाश का अधिकार देने के साथ-साथ रूस 
में श्रमिकों को वद्भावस्था के समय पेन्शन वगरह लेन का अभ्रधिकार भी दिया गया 
है। साथ ही साथ बोमारो पश्रथ ध्थवा किसी दृघंटनावश मृत्यु हो जाने पर या श्रंग-भं किसी दूघंटनावश मत्य हो जाने पर या प्रंग-भंग 





नरियण०->«»-त न अल उक-काननन- ५ । 


इलाज मुफ्त होता है भ्रोर उनके स्वास्थ्य-लाभ के हेतु भ्नेक विश्वामघर भी बने 
हुए हैं । 

|») शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार--रूस में प्रत्येक व्यक्ति को भ्पनी योग्यता 
प्रदशित करने का भ्रधिकार दिया गया है। वहाँ केवल यही नहीं माना गया 
है कि दिक्षा प्राप्त करने का प्रत्येक नागरिक का झ्रधिकार है, भ्रपितु यह भी व्यवस्था 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को भ्पनी दराक्तियों को विकसित करने का पूरण भ्रवसर प्रदान 
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मौलिक भ्रधिकार तथा कर्तव्य 


किया जाय । यह बीमारी भी प्‌'जीवादी देशों में ही_ प्रधिक मिलती है जहाँ बहुतु-से 
होनहार बच्चे व युवक अवसर न मिलने के कारण _ प्पनी प्रकृति-प्रदत्त शक्तियोंका 
प्रयोग नहीं कर पाते हैं। रूस में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क तथा झनिवार्य है। 
च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियों को राज्य की प्रोर से वजीफे व्गरह दिए 
जाते हैं। फंक्टरियों में काम करने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी तथा टेकनीकल शिक्षा 
मुफ्त प्रदान की जाती है। 
(५) स्त्री तथा प्रुषों को समान प्रधिकार-रूस में स्त्रियों को भी वे सब 
ग्रधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को हैं। उन्हें केवल मताधिकार ही नहीं है वरन्‌ वे 
समस्त प्रशासकीय भागों में कार्य कर सकती हैं भौर पुरुषों के साथ बराबरी का कार्य 
करती हैं । 
_<) समानता का सिद्धान्त-रूसी समाजवाद समानता में पूर्ण विश्वास रखता 
है । वहाँ मालिक व नौकर, बड़ा तथा छोट,, भ्रादि का कोई विचार नहीं है। सब 
गरिकों को बिना किसी जाति, वर्ण व धर्म भेद-भाव के समान अ्रधिकार प्राप्त हैं । 
विभिन्नता होने पर भी सब एक हैं। जीवन, संस्कृति, धर्म, जाति तथा वरों-भेद होते 
हुए भी ग्राज रूस में सामाजिक, श्राथिक तथा राजनंतिक दृष्टि से सब बराबर हैं 
तथा एक हैं । 
(७) सन्‌ १९३६ का विधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ 
कुछ मौलिक स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है । वे निम्नलिखित हैं :-- 
(आओ) भाषण देने को स्वतन्त्रता । 
(०) प्रेस की स्वतन्त्रता । 
(स) सभा वर्गरह करने की स्वतन्त्रता । 
(&) धामिक स्वतन्त्रता 
(;) विधान द्वारा श्रमिकों को मजदूर संघ वर्गरह बनाने की स्वतन्त्रता दे दा 
गई है। वे सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा राजनेतिक संघ भी बना सकते हैं। 

<(£) विधान द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया है कि किसी नागरिक कै 
शरीर व गृह के ऊपर किसी प्रकार का भ्राघात न किया जाय । 

प्रधिकारों के साथ कत्तंव्य भी_वंधे हुए हैं। कोई भी राज्य श्रधिकार देकर ही 
नहीं चल सकता यदि उसके नागरिक उसके प्रति अ्रधिकारों के बदले कत्तव्य का 
पालन न करें । रुस में प्रत्येक नागरिक के निम्नलिखित कत्तंव्य हैं :-- 

_ प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंव्य है कि वहू विधान के प्रति वफादारी का 
परिचय दे भौर उसके द्वारा निदिष्ट ग्राज्ञाप्नों का पालन करे । कानूनों की भ्रवहेलना 
करना सोवियट व्यवस्था से दुश्मनी मोल लेना है । 
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सोवियंट रूस की शासन-व्यवस्था 


६२) प्रत्येक नागरिक का यह भी कत्तंव्य है कि वह संध की सावंजनिक सम्पत्ति 
की रक्षा करे शौर उसकी जड़ को मजबूत बनाए.। फैक्टरी, मिल, जमीन, रेल, 
जहाज, वाथुयान, ग्रस्पताल, विश्रामालय, स्कूल, कॉलेज आदि सब जनता की धरोहर 
हैं । प्रत्येक रूसी का यह कत्तंव्य है कि वह इनका सदुपयोग करे झ्रौर इसके प्रयोग के 
समय इनकी कोई वस्तु खराब न करे । हा 

(३४) प्रत्येक व्यक्ति को श्रम-प्रनुशासन (]8000 90 9)॥89) को मानना 
होगा । रूस-निवासियों के दिल में यह बात भर दो जाती है कि हरामखोरी करना, 
वक्‍त का दुरुपयोग करना व दिल लगा कर काम न करना भयंकर अपराध हैं। रूस 
के लिये यह गौरव की बात है कि जितना शअ्रनुशासन वहाँ श्रम दल में है उतना 
भ्रन्यत्र नहीं है । भ्रम करना वहाँ व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं माना जाता है 
वरन्‌ यह एक सामाजिक कत्तेंग्य समभा जाता है जिसे सब व्यक्तियों को करना है । 

५४) प्रत्येक रूसी का यह कत्तेंव्य है कि वह श्रावश्यकता पड़ने पर सेना में प्रविष्ट 
होकर देश की रक्षा करे। विधान में यह स्पष्ट है कि देश-द्रोह सबसे बड़ा पाप है। 
३ जुलाई सन्‌ १६४१ को स्ट्रालिन ने कहा था कि. केवल लाल सेना के सैनिकों को ही 
नहीं वरन्‌ सोवियट भूमि के प्रत्येक नागरिक को श्रपने खुन की वृदों से सोवियट की 
एक-एक इंच भूमि की रक्षा करनी है ।"' 

६५) प्रत्येक कसी का यह भर कत्तंव्य है कि वह कुछ न कुछ काम .प्रवश्य करे । 
उसे यह सिद्धान्त अ्रपनाना है कि ''जो काम नहीं करता वह खाने का भी _ हक नहीं 
रखता" ([0 (70 वै008 700 शए०7४ एा!] ॥0$ 800) । काम करना 
ही धर्म है। रूस किसी धर्म को महत्त्व नहीं देता । काम व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक 
हित के लिए श्रावश्यक है । | 

4६) सामाजिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रत्येक समाज की 
भलग-पलग नियमावली होती है। रूस का सामाजिक जीवन समानता को_प्रमुख 
स्थान देता है झोर संसार में बन्धुत्व की भावना का प्रचार करता है। रूसी समाज में 
ऊंच-नीच, छोटा-बड़ा, मालिक-मजदुर भ्रादि का कोई प्रश्न नहीं है.। इतना सुडौल 
समाज भ्रन्यत्र नहीं. दीख पड़ता। प्रत्येक: रूसी नागरिक का कत्तंव्य है कि वह ऐसे 
समाज को उन्नति में योग दे श्लौर उसके नियमों का पालन करे। 

. कभी-कभी यह कहा जाता है कि रूस में मौलिक भ्रधिकार और स्वतन्त्रताएँ 
सीमित हैं भ्ोर वे किसान तथा मजदूरों के दृष्टिकोण को रखते हुए ही हैं । परन्तु 
सन्‌ १६३६ के विधान से यह स्पष्ट है कि वहाँ वास्तव में व्यक्ति को श्रपनी भ्रधिकार- 


"बच तछलछिा66 0 दावे 48 (96 ७प्र.ण/श0ा6 ॥89छ., .,, , .07 4६5 07077, 8077, 
ग्राह80, छतपे ए70870009/- #१फ्तवक, ४४९, 2934, #, 4, | 
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मौलिक अधिकार तथा कत्त॑व्य 


शक्ति को प्रयोग में लाने का अवसर प्राप्त है और वह दरभसल प्राचीन बन्धनों से 
छुटकारा प्राप्त कर चुका है ।" 
एाराए+7एरढाएए 0ए088४7075 


8. शैलशा।तगा धार एप्रावक्ाटांवो! प्रशाड जात तपाए$ ण लॉसिरा5$ 88 शाए0- 
0॥60 ॥ ॥6 ((0750700007 ० (४. 5. &. १२, (4९/०, 79./6) 


अदमम३-कणमउफा",.. लेधासडए९>कन्‍थय-- दीरपाब+नपतता+-र- ऑधरबकफनथा रत, 


3. “पुत्ञाल्क6 वह 8 लाना हाफ एशापरगवत हछणातेठाएए 0फछातेह तवाा6ठा] 80. ०4 48 
गवाशपीव को गिछातओ 4॥0 कृारहता नीदइछ एए]60९07058 दावतदे टएवेंएरड ॥॥ एंट 46 ४७8 
प07फ्रोौष्टः])५ 2७४४०” 
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_ चौथा परिच्छेद 
.सॉवियट शासन का ढाँचा श्लौर संगठन 
सन्‌ १६२३ के शासन-विधान में कुछ कमजोरियाँ थीं शऔरडनका कारण यह 
था कि वह विधान "भूल और सुधार” के सिद्धान्त पर नहीं बना था बल्कि सोवियट 
व्यवस्था की हृढ़ता के लिए जल्दबाजी में बना लिया गया था। १४-१५ साल के 
अ्रनुभव के बाद रूसियों ने उन कमजोरियों को दूर करने के लिये तथा सोवियट 
व्यवस्था को श्रधिक मजबूत बनाने हेतु विधान को पुनः बनाया | सन्‌ १६३४ में एक 
समिति का निर्माण हुआ जिसका सभापति स्टालिन था, और उस समिति ने एक 
वर्ष के परिश्रम के बाद सन्‌ १६३६ में नया विधान बनाकर तंयार किया । कार्य- 


कक+>+ ३७५५०+पकमकौन 3 ९७4७ ले >व>मान नर 4 # %८कटज 





सके कह हरीग-- 


कारिणी द्वारा स्वीकृति पाने पर॒तथा जनता द्वारा मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त 
रानू १६३७ में उसे लागू किया _गया। इस विधान की विशेषताओं का वर्णन पिछले 
पृष्ठों में किया जा चुका है । 
“संघ सरकार की शक्तियाँ : 

नवीन विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की 
गई हैं-- 

(४) अन्तर्राप्ट्रीय मामलों में, युद्ध व सन्धि वार्ता में, अन्तर्राप्ट्रीय समभौतों में 
संघ का प्रतिनिधित्व ग्रहण करना तथा अपने भ्रधिराज्यों और विदेशी राज्यों के 
बीच सम्बन्ध स्थापित करने की सामान्य नीति को निर्धारित करना । 

ई/टों अपने अभ्रधिराज्यों के श्रापसी भंगड़ों को तय करना । 

(२) संघीय सेना का संचालन करता तथा अधिराज्यों के सेनिक-संगठन सम्बन्धी 
नियम बनाना । द 

(४ व्यापार तथा वारिज्य सम्बन्धी सामान्य नीति निर्धारित करना । 

(2 राज्यों की सीमा निश्चित करना । 

(&?) मुद्रा, यातायात के साधन, डाक, तार आादि का प्रबन्ध करना । 

(2) शि्षा व साव॑जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य नीति निश्चित करना । 

(॥) श्रथिराज्यों में नये स्वाधीन भ्रदेशों व प्रान्तों के निर्माण की झनुमति (वा । 

(शो न्याय-व्यवस्था सम्बन्धी कानून बनाना । 

(८) जंगल, खाने, जमीन आदि सम्बन्धी मूल सिद्धान्त निश्चित करना । 

(2-२) संघीय बजट बनाना व उद्योग, कृषि, बंक आदि सम्बन्धी योजनाएँ बनाना । 


न । 
हि 
की 


सोवियट शासन का ढाँचा और संगठन 


(६२) ऋण लेना व देना । 
(६-३) राजकीय बीमा का प्रबन्ध करना । 
(१४) नागरिकता तथा विदेशियों सम्बन्धी कानून बनाना । 
(२.४) श्रम (७७०४7) सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों का निर्माण करना । 
इस विधान के ग्रनुसार केन्द्रीय सरकार की शक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की 
गई है कि उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली बन जाता है और इस प्रकार 
संघीय व्यवस्था का श्रादर्श समाप्त हो जाता है।" सोवियट रूप की सर्व शक्तिमान 
' संघ की सोवियट (507]0 0०| ४॥०७ (7॥|09॥) जिसके प्रतिनिधि प्रति ३००,००० 
जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किए जाते हैं 
” और द्वितीय, राष्ट्रों की सोवियट (580५४400 0० ४॥0 ७(०70॥009) जिसके 
निर्वानन का आधार भी प्रय्यक्ष ही है श्र जिसमें प्रत्येक संघीय गगतन्त्र से 
२४ प्रतिनिधि (५०१०४८४०४), प्रत्येक स्वायर, .]सन प्रदत्त अधिराज्य से ११ प्रति- 
निधि, प्रत्येक स्वायत्तशासन प्रदत्त प्रदेश से ५ प्रतिनधि तथा प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र 
(९४॥४०॥७)| 870७) से १ प्रतिनिधि शामिल होते हैं । | 
इस नवीन शासन-विधान के ग्रनुसार संघ में सम्मिलित राज्यों को अपने क्ष त्र 
में पूर्ण स्वतन्त्रता है। उपरोक्त शक्तियों को छोड़कर शेष सब शक्ितियाँ श्रव्रिराज्यों 
को प्राप्त हूँ; परन्तु जंसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक भ्र/य तज्य की स्वतन्त्रता 
कागज तक ही सीमित है । बिना केन्द्रीय सरकार का रुख देखे वे अपनी स्वतन्त्रता 
का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर सकते श्र श्रविराज्य को ही. भुकना पड़ता है । 
साथ ही साथ प्रत्येक अ्रविराज्य को संघ से यू होते की भी स्वतन्त्रता है परन्तु 
वास्तव में इस स्वतन्त्रता का प्रयोग होना अत्यन्त कठिन है । | 
>प्रभेरिका तथा सोवियट रूस में सड़ीय शक्ति के विभाजन की तुलना 
(टैं संयुक्त राज्य अ्रमेरिका की भाँति सोवियट रूस में भी केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति के प्रन्त्गंत विषयों को निद्चितत कर दिया गया है । ध्यानपूर्वक श्रध्ययन 
करने पर विदित होगा कि उपयुक्त विषय दोनों ही देशों में राष्ट्रीय महत्त्व के हैं । 
इन विषयों के अलावा शेष समस्त विपय दोनों ही देशों में विधटित राज्यों के 
लिए छोड़ दिए गए हुँ। परन्तु एक बात में दोनों देशों में हम बहुत भ्रन्तर पाते 
हैं। रूस में सझ्ठ की शक्ति के ग्रन्तगंत इतने विपय हैं कि गणराज्यों के पास कोई 
महत्त्वपूर्णा विषय रह ही नहीं जाते हैं। एक बात झोर भी है झौर वह यह है कि 


 (॥. हर जोल रि्ातछ ते : 0क, 70. : 8 छ... (:क्रारहसईएकातवर ज(ॉ० (पर /0५/:१४९०५८६ 
१९७८६।८४४७, [0. 3435. 


३५६ 


सोवियट रूस की शासन-व्य॑व॑स्था 


जो विषय गण राज्यों के लिए छोड़ दिए गये हैं उनमें भी बहुतों के सम्बन्ध में सामान्य 
नीति को निर्धारित करना केन्द्र का ही कार्य समझा गया है। बहुत से विषय जैसे-- 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि का प्रयोग, जंगलों का प्रयोग भ्रादि सब विषयों 
के बारे में ग्रन्तिम ग्रधिकार केन्द्रीय सरकार का ही है। श्रमेरिका में केन्द्रीय सरकार 
के पास इतनी शक्ति नहीं है । 

(२) सोवियट संघ की एक विशेषता यह भी है कि उसने अश्रपने अ्रधिराज्यों 
को राड्ू से प्रथक्‌ होने की भी स्वतन्त्रता प्रदान की है। अमेरिका में यह बात 
नहीं है । 

(३) रोवियट सरकार ने श्रभी हाल में ही कुछ अधिराज्यों को भन्‍्तर्राष्ट्रीय 
महत्व का मान लिया है। उन्हें दूसरे विदेशी राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता है तथा संयुक्त राष्ट्र सब्ठ में श्रपने प्रतिनिधि भेजने का भी 
ग्धिकार है । 

(४) सद्च के अ्रन्तगंत राज्य अपनी सेना रख सकते हैं और उनका सद्भठन 
भ्रपनी नीति के अनुसार कर सकते हैं परन्तु सेन्य-संगठन व संचालन के सामान्य 
नियम जो संघ सरकार ने निर्धारित किये हैं उन्हें मानने पड़ते हैं । 


सोवियट रूस में नहीं है । यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो वहाँ पर संघीय शासन 
नाममात्र को ही है।" वास्तव में सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के अलावा अधिराज्यों के 
पास कोई स्वतन्त्रता नहीं है +' 
सर्ध सरकार का ढाँचा 

. सन्‌ १६३६ के नवीन शासन-विधान के श्रनुसार सोवियट रूस में सन्‌ १६२३ से 
प्रचलित अखिल रूसी सोवियट कॉँग्रस तथा केन्द्रीय एक्जीक्यूटिव कमेटी के स्थान पर 
एक सुप्रीम सोवियट या कॉसिल (50]070770 500५00) की व्यवस्था की गई 
हैं। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है श्रोर सबसे बड़ी संस्था है। सोवियट रूस में. 
भी ग्रन्य बड़े देशों के समान द्वि-सभात्मक सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया हे । 
फलत: सुप्रीम कॉंसिल के दो भाग हैं--(६) कौंसिल प्रॉफ दी यूनियन ((/0पा0|] 
0 ६0 (70॥), और (२) कौंसिल प्रॉफ दी नेशनलटीज (00प्राट[] 0 


तक 


00 ९८४ ०0॥9॥[008) १ दोनों के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित 
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होते हैं । निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है ।( सन्‌ १६४६ के चुनाव 
में कॉसिल श्रॉफ दी यूनियन में ३५७ सदस्य निर्वाचित हुए और कौंसिल श्रॉफ दी 
नेशनलटीज़ में ६८२) कौंसिल भ्रॉफ दी ग्रुनियन में सद्ध के नागरिकों के प्रतिनिधि 
होते हैं जैसे कि संयुक्त राज्य भमेरिका में प्रतिनिधि-प्रागार ([70080 ०0 
+9]07080॥9/7998) में द्वोते हैं। कौंसिल झ्लरॉफ दी नेशनलटीज में सद्भु के” 
ग्रधिराज्यों, स्वायत्त-शासन प्राप्त प्रदेशों तथा गणतन्त्रों के प्रतिनिधि प्राते हैं।' 
इसकी तुलना हम अमेरिका की सीनेट से कर सकते हैं यद्यपि दोनों देशों की निर्वाचिन- 
प्रणाली तथा प्रतिनिधियों की संख्या में अन्तर है । 

श्रमेरिका में सीनेट में प्रत्येक राज्य से बराबर-बराबर (दो-दो) प्रतिनिधि आते 
है परन्तु रूस में ऐसा नहीं है । यहाँ संख्या बराबर नहीं है । वहाँ पर प्रत्येक संघ- | 
प्रजातन्त्र ( +00[0प0]0 ) को २५, प्रत्येक स्वाधीन राज्य ( 3 प007070 प्र । 
009प0]80 ) को ११, तथा प्रत्येक स्वाधीन जिले ( #ैपॉ0॥0॥770फ98 
70०९४०१ ) को ५ सीटें कॉंसिल झॉफ दी नसननलटीज़ में मिली हैं। दोनों सदनों 
में एक-एक अध्यक्ष तथा दो-दो उपाध्यक्ष होते हैं । | 

सोवियट रूस की सुप्रीम कॉंसिल की भ्रायु « साल है हालाँकि दोनों आगारों में 
ग्रधिक मतभेद हो जाने पर बीच में भी वह प्रेसीडियम के द्वारा भंग की जा सकती 
है । कौंसिल की बठक साल में दो बार होती है परन्तु प्रेसीडियम ग्रावश्यकता पड़ने 
पर विशेष अधिवेशन भी करा सकती है। 

सुप्रीम सोवियट में विभिन्न हितों के सदस्यों की संख्या का प्रतिशत हस प्रकार 
है--(१) १६ प्रतिशत किसान, (२) ३८ प्रतिशत काम करने वाले मजदूर, तथा 
(३) ३६ प्रतिशत कार्यालयों में तथा मानसिक्र कार्य करने वाले लोग ।, 

रूस में एक विचित्रता यह है कि वहाँ पर कॉंसिल में स्त्रियों की संख्या बहुत है । 
सन्‌ १९४६ में २७७ स्त्रियाँ चुनी गई थीं। इसकी विशेषता यह है कि वहाँ प्रधिकतर 
प्ुवावस्था के लोग चुने जाते हैं। दूसरे देशों के आँकड़ों के साथ तुलया करने पर प्रतीत 
होता है कि रूस में सदस्यों की आयु २५ भौर ५० के बीच में होती है, जबकि भ्रमेरिक 
में ज्यादातर ५० से ऊपर बल्कि ६० से भी ऊपर की आ॥ायु वाले सदस्य होते हैं । 


अन+नकीन के 3०3. क्‍ाम ९ बीमा 


'शिक्षा-योग्यता की दृष्टि से भी रूस में कौंसिल के सदस्य ( जिन्हें डिप्टी कहते हैं ) 
अमेरिका के सदस्यों की भ्रपेक्षा कम शिक्षित पाए जायेगे। इन बातों के श्राधार पर 
यह कहा जा सकता है कि रूस में सुप्रीम कौंसिल योग्यता तथा श्रनुभव में भ्रमेरिक 
की कांग्र स का मुकाबला नहीं कर सकती । 
जब हम दलीय आ्राधार पर ते हैं तो विदित होता है कि रूस में अधिकतर एक 
ही पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) के सदस्य चुने जाते हैं (१० फरबरो सन्‌ १६४६ के 
चुनावों में ५१ प्रतिशत डिप्टी कम्युनिस्ट दल में से चने गए ॥| यह स्पष्ठ है कि कौसिल 
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का सदस्य बनने की प्राकांक्षा करने वाले को कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत दिनों तक सेवा 
करनी पड़ती है । 
सुप्रीम कॉंसल की शक्षित भोर प्रषिकार : 

पुछ सुप्रीम कॉसिल सोवियट रूस की सबसे बड़ी विधि-निर्मात्री संस्था है। 
जब दोनों प्रागार बहुमत से किसी विधेयक को स्वीकार कर लेते द्वें तव वह कानून बन 
जाता है भ्रोर सुप्रीम कौंसिल की बनाई हुई प्र सीडियम के भश्रध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद 
देश की विभिन्न भाषाओ्रों में छुपकर प्रकाशित कर दिया जाता है। दोनों आगारों में 
किसी विधेयक पर मतभेद होने पर दलीय आ्राधार पर संगठित एक कमीशन उसकी 
जाँच करता है और यदि कमीशन भी मतभेद नहीं सुलका पाता तो वह विधेयक पुन 
विचार के हेतु कोॉंसिल में भजा जाता है। यदि फिर भी मतभेद हल नहीं होता तो 
कौंसिल का विलयन करके पुनः निर्वाचन होता है । 

(२) सुप्रीम कौंसिल को ही नवीन जनत॒न्त्रीय देशों को संघ में मिलाने तथा संघ 
के अन्तर्गत राज्यों की सीमाएं निश्चित करने व उनमें परिवर्तन करने का तथा नवीन 
स्वाधीन जिले बनाने का अधिकार है । 

(2) सुप्रीम कौंसिल ही विधान में संशोधन कर सकती है । 

(४) सुप्रीम कौंसिल ही देश के गम्भीर विषयों, जैसे युद्ध व शान्ति, बजट तथा 
ऋणगणा, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते झ्रादि पर ग्रन्तिम निर्णाय देने वाली सर्वोच्च संस्था है । 

(५) कॉसिल के प्रत्येक श्रागार में तीन स्थायी समितियाँ होती हैं जिनका स्थान 
ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, और इसका कारण यह है कि कौंसिल का अ्रधिवेशन तो साल में 
सिफ दो ही बार होता है श्र अधिक से अधिक दस दिन तक रहता है। इसलिए कौंसिल 
का भ्रधिकतर कार्य समितियों द्वारा ही होता है। समितियों की बंठकूं कौंसिल की बैठकों 
तक ही सीमित नहीं रहती हैं बरन्‌ वे उनके मध्य में भी कार्य करती रहती हैं । प्रत्येक 
सदन में इन तीन समितियों के ग्रलाबा दिन प्रति दिन प्रति दिन को जाँच-पड़ताल, मामूली 





(0-० 'ब० हार पका 3.3 ०: १७--२००कथ ह़ाकयाप0ल.फ७। 


कागजातों की देखभाल, ग्रादि सम्बन्धी कार्य करने के लिये झौर भी समितियाँ होती 
है परन्तु महत्त्वपूर्ण विषय जैसे बजट, भन्तूर्राष्टीय समस्याएँ, विधेयकों भ्रादि पर विचार 
उन्ही तीन समितियों के अन्‍्तगंत गाते हैं। बसे तो प्रायः समितियाँ भी मन्त्रि-परिपद्‌ 
((/०प7० 0० 005(08) द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर विचार-मात्र ही करती 
हैं लेकिन कभी-कभी वे उनमें संशोधन भी कर सकती हैं । 

(६६) बजट के विषय में सुप्रीम कौंसिल की समिति काफी छानबीन करती है। 
बजट समितियाँ आअर्थमन्त्री द्वारा प्रस्तावित बजट को. बिना छानबीन _ किए ही 
स्वीकार नठीं कर लेती है । 

६४) उपयुक्त कार्यो के अलावा सुप्रीम कॉसिल को प्रेसीडियम के सदस्यों फो भी 
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नियुक्त करने का अ्रधिकार है। ये सदस्य दोनों झ्रागारों की सम्मिलित बैठक में 
नियुक्त किए जाते हैं । 
(7) सुप्रीम कॉसिल को जाँच-पड़ताल तथा प्रॉडिट (७०५६) सम्बन्धो कमीशन 
नियुक्त करने का भी अधिकार है। 
सुप्रीम सोवियट के प्रत्येक सदस्य को कौंसिल में प्राते समय अपने प्रदेश की, जहाँ 
से वह चुना गया है, पूरी रिपोर्ट देने का हुक है। उसे मास्को से वापिस जाने पर अपने 
यहाँ की सोवियट कौंसिल के कार्यो की भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। यदि वह ऐसा 
हीं करता तो उसे अ्रपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह बात रूस में 
ही है और अपनी एक झलग विशेषता रखती है। 
सुप्रीम कॉसिल का वास्तविक कार्य 
जँसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सुप्रीम कौंसिल की बैठक साल में दो बार होती 
है और अधिक से अधिक दश दिन तक रहती है। ग्रत: यह सपष्ठ है कि सुप्रीम 
कॉंसिल किसी विषय पर गम्भी रतापुर्बंक छानबान नहीं करती है। वास्तव में वह तो 
एक विचारार्थ निकाय है और गम्भीर विषय पर ही विचार करती है । परन्तु बह 
अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। उसके सदस्य विभिन्‍त स्थानों से आकर 
मन्त्रियों को वहाँ की वास्तविक स्थिति से पूर्णा परिचित कराते हैं श्रौर अ्पना-प्रपना 
दृष्टिकोण उनके सामने रख कर विधि-निर्माण में काफी सहायता पढ़ेंचाते हैं । 
“5 सीडियम ( [2/0४/0 ॥)) ) 
रूस में प्रेती डियम एक विशेष रोचक संस्था है और इसके समान कोई संस्था 
इज्जलेण्ड, अमेरिका, स्विट्जरलेण्ड व अन्य देशों में नहीं है | प्रसी डियम के सदस्यों की 
नियुक्ति सुप्रीम कॉसिल के दोनों आगारों द्वारा सम्मिलित बेठक में होती है । इसके 
समस्त सदस्य डिप्टियों में से चुने जाते हैँ। प्र सीडियम में एक अध्यक्ष ( जो कभी 
कभी सोवियट संघ का प्रेसीडेण्ट भी कहा जाता है ), प्रत्येक संघीय राज्य से एक-एक 
उपाध्यक्ष (इस प्रकार कुल १६ उपाध्यक्ष ), एक सेक्र टरी, तथा २४ ग्रन्य सदस्य होते 
हैं ये सब के सब सूप्रीम कौसिल के द्वारा चुने जाते दे झोर उसी के प्रति उत्त रदायी 
होते हैं. 
प्रसोडियम_की शक्ति तथा कार 
शासन-विधान के ४५ वे गौर ४६ वें अनुच्छेदों में प्र सीडियम के कार्यों व उसकी 
शक्तियों का निम्न प्रकार वर्णन है : 
“(£) सुप्रीम कौंसिल के भ्रधिवेशनों को आमन्त्रित्‌ कुदना 
(२) यदि कौंसिल के दोनों आागारों में ऐसा मतभेद हो जाये कि वह किसी 
फार दूर न हो तो ग्रनुच्छेद ४७ के झवुसार कौसिल को भंग करना तथा बनाव 
कराना और नवीन निर्वाचन की तिथि निश्चित करना । 
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4६३) जनता भ्रथवा प्रपनी इच्छा के ग्रतुसार किसी विषय विशेष भ्रथवा गणतन्त्रों 
की माँगों पर जनमत संग्रह करना । 

(४) संघ भ्रथवा किसी राज्य की पीपुल्स श्रॉफ कमीससे (7200968 0| 
(!07777788978) द्वारा पारित शअ्रवंधानिक नियमों व श्रादेशों को रह करना 

(५) संघ के कानूनों तथा नियमों की व्याख्या करना व उनके उहँ श्य बताना 

(६) सुप्रीम कौंसिल की बंठकों के अ्रन्तरिम समय में संघीय मन्त्रिमण्डल (पीपुल्स 
भ्रॉफ कमीसस) के ग्रध्यक्ष की सिफारिश पर मन्त्रियों (कमीसर) को नियुक्त करना 
तथा पदच्युत करना | 

५७) संघ की ओर से उपाधियाँ, पदक तथा राज्य-चिन्ह प्रदान करना । 

-(८) संघ के उच्च पदाधिकारियों को निय्रुक्त करना तथा पदच्युत करना । 

(६) क्षमादान देना । 

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का पुष्टीकरण करना । 

(११) सुप्रीम कौंसिल की बेठकों के अन्तरिम काल में संघपर श्राक्रमण होने पर 
युद्ध-स्थिति की घोषणा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा की व्यवस्था करना 
भौर अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के अनुसार प्रतिज्ञाओं को पूरा करता । 

(१२) विदेशी राजदूतों को नियुक्त करना व बुलाना तथा भ्रन्य देशों के राजदूतों 
के प्रमाण-पत्र लेना व उनका स्वागत करना । 

(१३) शान्ति भंग होने का भय होने पर भ्रथवा संघ तथा गण राज्यों में प्रन्य किसी 
कारणा से आवश्यकता होने पर फौजी कानून घोषित करना । ड 

(६४) पूर्ण प्रथवा झ्रांशिक रूप में नागरिकों को संनिक सेवा के द्वेतु बाध्य 

करना । 
(१५) वंदेशिक मामलों में कॉसिल का प्रतिनिधित्व ग्रहण करना । 

उपयु क्‍त बातों से यह स्पप्ट हो ज़ाता है कि रूस में वास्तव में सत्ता एक 
व्यक्ति के हाथ में नहीं है । सब स्लरे अ्रधिक शक्ति प्रंसीडियम के हाथ में है श्लौर उसे 
वे सब शक्ितर्या प्राप्त हें जो शअन्य देशों में राज्य के भ्रध्यक्ष व मन्त्रिमण्डल को 
मिली होती हैं। विधान में प्रेसीडियम को-सोवियट-जबद्व-की.राजस त्ता की एकमात्र 
धुरी कहा गया है । 

प्रेसीडियम वास्तव में सुप्रीम कॉसिल की एक प्रकार की स्थायी समिति है भौर 
इसके सब कार्यों की स्वीकृति सुप्रीम कौंसिल ही देती है। वास्तव में कौंसिल 
का बहुत कुछ कार्य प्रेसीडियम ही करती है, कौंसिल तो केवल स्वीकृति प्रदान 
करती है । 
.. कमस्युनिस्ट दल के उन्नीसवें दलीय अधिवेशन (१६५२) में प्रेसीडियम को दल की 
सर्वोपरि संस्था स्वीकार कर लिया गया और पोलिटब्युरों तथा श्रार्गब्यूरा को समाप्त 
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कर दिया गया। आरम्भ में प्रसीडियम में २५ सदस्य और ११ झ्रावतित सदस्य 
(8] 67779008) होते थे परन्तु स्टालिन की मृत्यु के बाद दोनों प्रकार के सदस्यों 
की संख्या घटा कर क्रमशः १० और ४ कर दी गई जिससे प्रसीडियम श्रधिक समृद्ध 
रूप धारण कर ले और अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर सके ।' एक सरकारी विज्ञप्ति! 
में यह भी घोषित किया गया कि प्र सीडियम में एक श्रान्तरिक ब्यूरो भी होगा जो 
प्रसीडियम की नीति को संचालित करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्र सीडियम का यह ब्यूरो ही वास्तव में सोवियट नीति का निर्देशक है और प्राज 
माशल बुल्गानिन की भ्रध्यक्षता में यह कम्युनिस्ट दल का नेता है। रिद्धान्त में इस: 
ब्यूरो के सदस्य केन्द्रीय कमेटी द्वारा चुने जाते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि वे 
उसके शअ्रध्यक्ष के द्वारा उसमें सम्मिलित किए जाते हैं । 

. दल की नियमावली के श्रतुसार कम्युनिस्ट दल की सबसे बड़ी शक्ति दल की 
काँग्रस है जिसका अधिवेशन प्रत्येक चार वर्ष में एक बार होना चाहिए । पुरानी 
नियमावली के झनुसार यह शभ्रवधि तीन वर्ष की थी परन्तु यह बड़े श्राइचर्य की बात 
है कि काँग्रेस का अठारहवाँ भ्रधिवेशन १६३६ में हुआ और तदुपरान्त उन्नीसवाँ १३ 
वर्ष बाद सन्‌ १६५२ में हुआ । वास्तव में इस काँग्रेस की शक्ति कागज पर तो बहुत है 
यथार्थ में कुछ नहीं है । जो कुछ भी इसमें तय होता है श्रौर जिन विषयों पर स्वीकृति 
दी जाती है उन सब पर दल के नेताझ्रों के पहले से ही फंसले हो चुकते हैं भ्रौर 
क॒ग्रेस की कार्यवाही तो औपचारिक रूप मैं ही उन फँसलों को मान्यता प्रदान 
करती है 

परन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि प्रेसीडियम पूर्णारूपेण सर्वेर्वा है। बहुत 
से महत्त्वपूएंं विषय तो कौंसिल में ही तय किये जाते हैं और प्र सीडियम का 
काम केवल दिनचर्यात्मक (7'07776) रह जाता है ।? परन्तु इस प्रकार का कार्य 
भी बहुत भ्रधिक है ।४ इसका कार्य-क्षत्र भ्रत्यधिक विस्तृत है भ्रौर इसकी शक्ति के 
झ्न्तगंत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्याय-विभाग सम्बन्धी श्रनेक काय हैं । 
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प्रत्येक अभ्रधिराज्य, स्वाधीन जिले तथा जनतन्त्र में भी इसी प्रकार प्रत्येक 

की सुप्रीम कौंसिल द्वारा भ्रपनी-अपनी प्रसीडियम बनाई जाती है। उसका 

वहाँ पर वही स्थान है जो केन्द्र में केन्द्र की प्रेसीडियम का हैः परन्तु उसका 

कार्य-क्ष त्र इतना विरतुत नहीं है, क्योंकि भ्रधिराज्यों को अधिक शक्ितयाँ ही प्राप्त 
नहीं हैं । 

(,कौंसिल श्रॉफ कमीसर्स श्रथवा कौंसिल श्रॉफ मिनिस्टर्स (९०7०७ 0(:0॥77[- 

89878 07' (/0070]] 0 20[॥॥907:8) 

.. कॉंसिल ऑफ कमीसस अ्रथवा, कौंसिल श्रॉफ मिनिस्टसे (मन्त्रि-परिषद्‌) सोवियट 
रूस की सर्वोच्च कार्यकारिणी शक्ित है । हालाँकि प्र सीडियम के पास व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका तथा न्‍्याय-विभाग सम्बन्धी अनेक कार्य हैं परन्तु प्रशासन का वास्तविक 
कार्य मन्त्रि-परिषद्‌ के द्वाथ में दी है । यह कौंसिल अपने समस्त कार्यों के लिए सुप्रीम 
कौंसिल के प्रति उत्तरदायी है भ्ौर इसे सुप्रीम कॉंसिल के सदस्य ही दोनों ग्रागारों की 
सम्मिलित बंठक में निर्वाचित करते हैं । सुप्रीम कौंसिल की अनुपस्थिति में श्र्थात्‌ जब 
उसकी बंठक नहीं हो रही है. यद्द .परिपद श्रपने कार्यों के लिए प्रंसीडियम के प्रति 
उत्तरदायी दै । 

रूस के संविधान में तीन प्रकार के मन्त्रियों की व्यवस्था की गई है--संघीय, 
संघ-गण राज्यीय तथा अ्धिराज्यीय (4 ]|-[7)07, (77707-%०२प)॥0, 7 
0०फ्रप0) । सन्‌ १६३६ के बाद से प्रथम दो प्रकार के मन्त्रियों की संख्या्रों में 
वृद्धि होती रही है । यहीं पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भ्रधिराज्यों में 
भी केन्द्र की तरह मन्त्रिमण्डल़ व सुप्रीम कौंसिलें हैं परन्तु वे भ्रपने-अपने क्षत्र_में 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल व संघ की सुप्रीम कौंसिल के क्रमश; मातहूत हें । 

सन्‌ १६३६ के बाद से संविधान में कुछ भ्रांशिक संशोधन भी हुए हैं परन्तु मूल 
रूपरेखा में कोई परिवतंन नहीं हुआ है । फरबरी सन्‌ १६४४ के एक संशोधन का 
यहाँ पर विशेष संकेत कर देना प्रावश्यक है. जिसके द्वारा. यंघ के भ्रधिराज्यों को संघ 
के परामश्श से विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने का अभ्रधिकार दिया गया । 
इसी के कारण यूक्रन तथा बेलोरुशिया (30]07प823) को संयुक्त राष्ट्र संघ में 
सम्मिलित होने का अवसर मिला (१५ मार्च सन्‌ १६४६ के एक संशोधन द्वारा 
कौंसिल भ्रॉफ कमिसस का नाम कौंसिल प्रॉफ मिनिस्टर्स कर दिया गया ॥ 
मन्त्रिपरिषद्‌ ((१00॥0]] 0£ ॥॥।|8(07'8) की बनावट 

जैसा भ्रभी बताया जा चुका है, मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य सुप्रीम कौंसिल के दोनों 
श्रागारों की सम्मिलित बेठक में चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या प्रायः २० से 
कम नहीं होती भ्रोर इसमें निम्नलिखित सदस्य रहुते हैं 





३६६ 


सोवियट शासन का ढाँचा और संगठन 


- (१) सभापति । 
(२) उप-सभागत्ति 
(३) यू० एस० एस० झ्रार० के कण्टोल कमीशन का सभापति । 
(४) कृषि-कमेटी का सभापति । 
५९५) उच्च शिक्षा एवं कलाओं की कमेटियों के सभापति | 
(६) सोवियट की स्टेट प्लानिद्ध का सभापति । 
) प्रेन्य पीपुल्स कमीसर जिनकी संख्या निश्चित नहीं 
इस परिषद्‌ का बाह्य रूप केबिनेट के समान है और इसके भ्रध्यक्ष की स्थिति 


ये 2० 


बहुत कुछ भश्रन्तर है । 
>कौंसिल झ्लॉफ कमीसर्स की शक्ति :  ८..... ४.४ एट) 

(37 सौवियट राज्य के भ्रन्तर्गत भ्रधिराज्यं, तथा संघ की यूनियन के बीच झाधथिक 
व्‌ सांस्कृतिक कार्यों का सन्तुलन स्थापित करना तथा संधीय शासन-विभागों के 
पारस्परिक कार्य-क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना । 

'- (२) विदेशी राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करना । 
४३) देश में जश्ान्ति स्थापित करना व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा 
क्रना। 
(४) राष्ट्रीय योजनाग्रों को कार्यान्वित करना श्रौर देश की श्राथिक स्थिति को 
सुधारने के लिए नवीन योजनाएँ बनाना | 
६५) देश की सांस्कृतिक एवं रक्षा सम्बन्धी समस्याओ्रों की रक्षा हेतु समितियाँ 
नियुक्त करना 
(३) देश में सेना का संगठन करना व भ्रावश्यकता पड़ने पर सेना बढ़ाना व 
उसकी उच्चति करवा । 
(७) इन कार्यों के अलावा यह परिषद्‌ गणतन्त्रों की परिपदों के प्रादेश्षों 
व आार्डनिन्सों को भी रह कर सकती है ; यदि वे संधीय प्रशासन-नीति के प्रति- 


हक 


कूल हैं. 
हस परिषद्‌ के सदस्य श्रपने कार्यों के लिए सुप्रीम कौंसिल के प्रति 


न 


कमल तनमन लन्‍म2पपनम ५... > जनम 


उत्तरदायी हैं प्रौर कौंसिल के भ्ागारों में प्रश्न पुछि जाने पर तत्सम्बन्धी कमीसर को 

उसका जबाब भी देना पड़ता है। यह कार्यवाही करीब-करीब वंसी ही है जेसी 

इज्भुलण्ड में केबिनेट और संसद के मध्य होती है । परन्तु रुस में संघीय शासन 

अब अन्न पल की वजह से उसकी परिपद्‌ में केवल यूनियन के कमीसर ही नहीं रहते हैं 

हू] संघ के भ्रन्तगंत विभिन्न भ्रधिराज्यों की पीपुल्स श्रॉफ कमी 'मीसर भी 
। 

३६७ 


सोवियट रूस की शासन-व्यवस्थ! 
न्‍ 
, » परन्तु इज्जलैण्ड की केबिनेट श्रौर रूस की कौंसिल श्रॉफ कमीससें में एक 


)0 १०३ हटाने न > बेडकककनल- “जि, 


“बहुत बड़ा अन्तर यह हैक हूस में कॉसिल के सदस्यों का सुप्रीम सोवियट के 
अति नाममात्र का उत्तरदायित्व है ४ दूसरे, उसके सदस्यों की. सूची _कम्युनिस्ट 
पार्टी की पोलिटब्यूरों द्वारा बनाई जाती है और सुप्रीम सोवियट केवल उसका 
उपोदवलन (7'87/09/007) करती है श्रौर इसलिए कौंसिल श्रॉफ कमीससे की 
इतनी शक्ति नहीं है जितनी पोलिटब्यूरो की है ।* इज्भलैण्ड की केबिनेट के सम्बन्ध 
में यह बात नहीं कही जा सकती -है। तीसरे, रूस ही एक ऐसा देश है जिसमें दो 
प्रकार के मन्त्री हैं "एक यूनियन के तथा दूसरे अ्रधिराज्यों की पीपुल्स ऑफ कमी 
ससे के । 
ग्राधुनिक प्रजातन्त्रात्मक राज्यों के मन्त्रिमण्डलों की भाँति रूस में भी मन्त्रियों 
की दो प्रकार की जिम्मेदारी है॥“एक तो वे प्रशासन की सामान्य नीति व उसकी 
कुशल कार्यवाही के लिये उत्त रदायी हैं तथा दूसरे वे व्यक्तिगत रूप में एक-एक विभाग 
के प्रध्यक्ष होने के नाते भ्रपने-प्रपने विभागीय कार्यों के प्रति जिम्मेदार हैं । परन्तु | 
दज़लेण्ड को केबिनेट की भाँति उन्हें किसी बात पर सुप्रीम सोवियट में हार जाने पर 
त्यागपत्र नहीं देना पड़ता हे। इज्जूल॑ण्ड में तो प्रधान मन्त्री त्यागपत्र जेब में ही रु 
फिरता है । । 
इतना ही नहीं यदि हम सोवियट रूस की कौंसिल अआ्रॉफ कम्ीससं की तुलना इज्ध- 
लण्ड अभ्रथवा फ्रान्स की केबिनेटों से करें तो हमें और भी_ प्रनेक श्रन्तर मिलेंगे +' सबसे 
पहली बात तो यही है कि इज्धुलेण्ड भर फ्रान्स में जहाँ पर राज्य के सर्वोच्च भ्रधिकारी 
क़रमशः राजा तथा प्रंसीडेण्ट हैं, बहुमत दल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त 
(कण जएत है और तब प्रधान मन्त्रो भन्य मुन्त्रियां को चुनता है । लेकिन रूस में 
यह बुत नई है ५ दहाँ पर बहुमत दल कर नेत! प्रघान नहीं बनाया जाता और न वह 
। भपने मन्त्रियों को चुनता है। सब मन्त्री सुप्रीम कौंसिल द्वारा ही सम्मिलित बैठक में 
। चुने जाते हैं । 
दूसरी बात यह है कि इजुलेण्ड में केबिनेट के सदस्यों की पालियामेण्ट के प्रति 
सच्ची जिम्मेदारी है भर पालियामेण्ट में हार जाने पर केबिनेट को त्यागपन्र दे देना 
पड़ता है, परन्तु रूस में सुप्रीम कौंसिल के प्रति मन्दत्रि-परिषद्‌ कौ जिम्मेदारी केवल 
नाममात्र की है, उसकी भ्रसली जिम्मेदारी पोलिटब्यूरों के प्रति है जिसका उन्हें 
विश्वासपात्र बन कर रहना पड़ता है-। 


8. 2700580]9 40 90०७ ॥६६06 ॥7076 ७७ 005॥0093 ६06 त6०॑४008 7०809 77806 
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सोवियट शासन का ढाँचा भौर संगठन 


तीसरे, रूस में प्रधान मन्त्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। कौंसिल _ग्रॉफ कमी सर्स 


४0% :.ध) १५३५३४३७३)/३३३ ७ 3-७७०क९च७+ कान ७५4 सवाफद ७४2:0%०0..१५.. ८६ 


परिषद्‌ के सदस्य ही चुनता है भौर न किसी सदस्य से कोई मतभेद होने पर उसे त्याग- 
पत्र देने को ही विवश कर सकता है। कफ कप पयप य तथा फ्रान्स दोनों ही देशों में मन्त्री 
पालियामेण्ट के श्रतिरिक्त भनन्‍्य किसी बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, परन 
रूस में सब के सब पोलिटब्यूरों के प्रति उत्तरदायी हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का 
_ अत्यन्त प्रभावशाली भ्रंग है। 

सोवियट रूस में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ सिंफ एक ही दल की 
सरकार है। इज्भलेण्ड में तो कभी-कभी, परन्तु फ्रान्स में तो बहुधा, सरकार बदलती 
रहती है, क्योंकि वहाँ कई दल हैं। इज्जूलेण्ड में तो दो ही दल भ्रधिक शक्तिशाली हैं जो 
श्रपता-प्रपना बहुमत होने पर कैबिनेट बनाते हैं, परन्तु फ्रान्स में तो दलों की भरमार 
है। इन देशों में कभी-कभी सम्मिलित मन्त्रिमण्डल भी बन जाता है। परन्त रूस में यह 


बात सम्भव नहीं है | वद्दाँ न तो अविश्वास का प्रस्ताव पास होने की नौबत भ्राती है 


श्रौर न दुसरे दल न दसरे दल की ( कम्युनिस्ट दल के ५ ( कम्युनिस्ट दल के अलावा ) सरक ) सरकार बनने की सम्भावना ही 
है । कम्पुनिस्ट दल का संगठन इतना शक्तिशाली हे शोर वह इतने ठोस भ्राधार पर 


स्थित है कि डिग नहीं सकता झौर न दूसरे दलों को पनपने दे सकता है। इसीलिए 
तो रूस पर यह दोष लगाया जाता है. कि वहाँ एक दल की तानाशाही हैं| वहाँ उसी 
दल के श्रन्तगंत स्वतन्त्रता मिलती है, उसके बाहर नहीं । इन सब बातों से यह स्पष्ट 
है कि रूस में वास्तव में केबिनेट का ढाँचा नहीं है। जो कुछ है वह सिर्फ बाहर से 
देखने को ही है।" / ४ 
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_पाँचवाँ परिच्छेद 
सोॉवियट रूस को न्याय-व्यवस्था 
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दिजपय-प्रवेश : 

सन्‌ १६२३ के संविधान ने सोवियट रूस में एक सर्वोच्च न्यायालय तथा सोवियट 
रूस की केन्द्रीय कार्यका रिणी समिति ((!७0॥79) ॥7560प्रा7४७ (१0779॥066) 
के द्वारा नियुक्त एक प्रोक्‍्योरेटर ([?705प्रा'9/07) की व्यवस्था की । सर्वच्चि 
न्यायालय के कार्य-क्षेत्र में संघीय विधि-निर्माण पर अपनी राय देना, छोटे न्यायालयों 
की अ्रपीलें सुनना, संघ के अश्रधिराज्यों द्वारा पारित विधि की वंधानिकता स्पष्ट करना 
तथा उनके पारस्परिक भगड़ों को तय करना रक्खा गया परन्तु संघ की विधि की 
वेधानिकता व अवैधानिकता घोषित करने का उसे अधिकार न दिया गया । यदि 
प्रोक्योरेटर और सर्वोच्च न्यायालय के बीच किसी प्रकार का मतभेद हुआ तो प्रोक्‍्यो- 
रेटर को यह भ्रधिकार था कि वह संघ की प्र सीडियम के समक्ष अ्रपनी बात रबखे । 
इस प्रकार सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित न हुई । 

सन्‌ १६३६ के संविधान द्वारा सोवियट रूस में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय 
तथा अधिराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों ( प्रत्येक में एक-एक ), प्रादेशिक न्यायालयों 
क्षेत्रीय न्यायालयों तथा सुप्रीम सोवियट द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों की व्यवस्था 

गे गई है। न्यायाधीशों को स्वतन्त्रता प्रदात्र॒.की गई है। संविधान की ११२ वीं 

धारा के अनुसार “न्यायाधीश स्वतन्त्र हैं और वे केवल विधि के मातहत हैं।” यह 
स्वतन्त्रता कहाँ तक व्यवहार में दृष्टिगोचुर होती है, यह एक कल्पना का विषय है । 
रूस की दलबन्दी व दल की तानाशाही उस स्थतन्त्रता को अ्रपना उज्ज्वल रूप धारण 
नहीं करने दे सकती । रूस की न्यायिक व्यवस्था को सामान्य विद्येषताश्रों पर ध्यान 
देने से इस कथन की पुष्टि हो जाती है । 
_>ओोवियट न्यायालयों की. सामात्म विद्येघदाएं : 

जिस प्रकार शासन संविधान के क्षेत्र में सोवियट रूस एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत 
करता है उसी प्रकार न्यायिक क्षेत्र में भी हम सोवियद व्यवस्था में एक भ्रनोखापन 
पाते हैं । संसार के श्रन्य देशों में की सी न्यायिक व्यवस्था सोवियट रूस में नहीं है । 
वहाँ के न्याय-विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें विशेष रोचक हैं :-- 

(१) सोवियट रूस में न्‍्याय-विभाग की स्थिति व॑सी नहीं है जंसी इज्भुल॑ण्ड या 
झमेरिका में है। इन दोनों देशों में न्याय-विभाग सरकार के अन्य दो विभागों--- 
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व्यवस्था पिका तथा कार्यपालिका-से स्वतन्त्र है। ग्रतः कानून की व्याख्या करने में तथा 
उसका पालन करवाने में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है परन्तु रूस में न्‍्याय-विभाग संरंकार 
का स्वतन्त्र श्रंग नहीं है, वरन्‌ श्रन्य विभागों की भाँति यह भी एक प्रकार का प्रशास- 
कीय विभाग है जो सरकार द्वारा प्रतिपादित नीति को स्वीकार करता है श्लौर उसके 
उल्लंघनकर्त्ताओं को दण्ड देता है.।" न्यायाधीशों को कहाँ तक स्वतन्त्रता होगी इसका 
एक श्रन्दाज ही लगाया जा सकता है क्‍योंकि जहाँ पार्टी न्यायपालिका के भी ऊपर है 
वहाँ न्याय-विभाग की स्वतन्त्रता संदेहास्पद ही है। 

' (२) परन्तु इसका यह झ्राशय नहीं है कि सोवियट न्याय-व्यवस्था में पक्षपातपूर्णो 
कार्यवाही होती होगी । वास्तव में रूस में पक्षपात है ही नहीं । पक्षपात वहाँ पर होने 
की सम्भावना भ्रधिक रहती है जहाँ समाज में विभिन्न वर्ग हों और प्रभावशाली वर्ग 
अपनी धन-सम्पत्ति का अनुचित प्रयोग करके न्याय को अपने पक्ष में खींच लेता हो । 
प्‌ जीपति देशों में इस प्रकार के अ्रनेक उदाहरण मिल सकते हैं। रूस में वर्गीकरण 
का प्रइन ही पैदा नहीं होता, इसलिए न्याय को खरीदने की बीमारी भी न्यायालयों में 
नहीं घुसने पाती । 

* (३) सोवियट रूस के न्यायालयों का प्रमुख कार्य यह है कि वे सव्‌ १६१७ की 
़ान्ति द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करें । वहाँ पर सरकार के द्वारा 
तागरिकों के भ्रधिकारों पर श्राक्रमण होने का प्रश्न नहीं है और न कोई इस बात को 
सोच हो सकता है, क्योंकि सरकार ही जनता की है । भ्रधिकारों की रक्षा का भी प्रइन 
पंदा नहीं होता, उनकी रक्षा सरकार स्वयं करती है | न्याय-विभाग का काम यह है 
कि वह समाज जिसके झाधार पर सोवियट शासन-व्यवस्था कायम है, टूटने न पावे । 


रु के व्योकलय उत्त साज के दुरगनों को दण्ड दंत है (उ्ते संगोज काले मा के 


३) 


समाजवाद के प्राधार पर विभित है) । 

*(४) सोवियट रूस में न्यायालयों को न्याय प्रदान करने में भी इतनी स्वतन्त्रता 
नहीं है जितनी इजूलैण्ड या घमेरिका में है। इसका प्रमाण यह है कि न्याय राज्य के 
कानून के भ्रफसरों की मदद से किया जाता है। इस कार्य में प्रधान व्यक्ति एटोर्नी 
जनरल (2. 6(07709 097672/) है जो सुप्रीम कॉंसिल द्वारा सात वर्ष के लिये 
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नियुक्त किया जाता है। संविधान की १२७ वीं धारा के भ्रनुसार यह स्पष्ट किया, गया 
है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय श्रथवा प्रोक्‍्योरेटर की श्रनुमति के बिना हिरासत में 
न रवखा जाय । परन्तु श्रक्सर यह देखा जाता है कि जब राष्ट्र के हित का प्रश्न 
भाता है तब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का खून कर दिया जाता है । 

(५) न्यायाधीशों की नियुक्ति भी रूस में विचित्र प्रकार से होती है। 
इज्भधलंण्ड और फ्रान्स में न्यायाधीश, कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, परन्तु 
रूस में या तो उन्हें जनता चुनती है या वे विभिन्न सोवियटों द्वारा निर्वाचित होते हैं । 

(६) न्यायाधीशों के लिये विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक नाग- 
रिक न्यायाघीदा होने के योग्य है । 

(७) सोवियट न्यायालयों का मुख्य लक्ष्य दण्ड देना ही नहीं है बल्कि श्रपराधी 

”को सुधारना है । मृत्यु-दण्ड तो सन्‌ १९४७ से बन्द कर॒ दिया गया है। परन्तु जो 
व्यक्ति जन-सम्पत्ति के नाशक हैं, या जो सट्टेबाज, लुटेरे या भ्रनुशासन को भंग करने 
वाले हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजाएँ दी जाती हैं । 

(८) रूस के न्यायालयों में एक भाषा का प्रयोग नहीं होता वरन्‌ स्थानीय भाषाएँ 
प्रयोग में लाई जाती हैं । 

(६) रूस में न्यायिक व्यवस्था में केन्द्रीयकरण अश्रधिक है। यह दो बातों से 
स्पष्ट है-- प्रथम तो रूस में कोई संघीय न्यायालय नहीं है बल्कि सम्पूर्ण युनियन का एक 
ही न्यायालय है; भ्रौर दूसरे इस न्यायालय की शक्त का क्षेत्र अ्रत्यधिक विस्तृत है । 

(१०) रूस में एक भ्रजीब बात यह है कि वहाँ पर अभियुक्त श्रपनी रक्षा. 
के लिए प्राय: प्राइवेट वकील वगरह नहीं लाते हैँ ।, रूस में इस प्रकार के वकील कम 
हैं। जान, माल तथा समाज-व्यवस्था सम्बन्धी नियमों की रक्षा करना बहुत भ्रावश्यक 
है, भौर कोई भ्भियुकक्‍त इनका विनाश करने पर सख्त सजा बिना नहीं, बच सकता । 
झभियुकत की रक्षा के लिए एक वकील सरकार की शोर से मुफ्त मिलता है । 
सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट रूस का सर्वोच्च न्यायालय है। इसको कार्य की सुविधा के लिए पाँच 
भांगों में विभाजित कर दिया गया है-(१) फौजदारी ((7॥7779)), (२) दीवानी 
((707]), (३) सैनिक (04]0879), (४) रेलवे (8७४] ७99), (५) जल-, 
यातायात (५४४७(०७7' :7978[007%) । इस न्यायालय के सदस्य सुप्रीम कौन्सिल 
द्वारा ५ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय में एक श्रध्यक्ष, एक उपूष्यक्ष...और 
झनेक न्यायाधीश होते हैं। सन्‌ १६३८ में इत्की संख्या ४५ थी परन्तु सन्‌ १६४६. में 
यह ६८ तक पहुँच गईं। यह न्यायालय छोटे न्यायालयों की श्रपीलें ही नहीं सुनता है 
वरन्‌ मोलिक रूप में कुछ मुकहमों का फैसला भी करता है। इस न्यायालय के प्रमुख 
कार्य निम्नलिखित हैं द 
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(१) प्रजातन्त्रों की सुविधा के लिए संघीय कानूनों की व्याख्या करना । 
६ छोटे-छोटे न्यायालयों की अपीलें सुनना । 
६३) छोटे-छोटे न्यायालयों के कार्यों का निरीक्षण करना । 
(४ सोवियट समाज-व्यवस्था की रक्षा करना । 
(५) निर्मित जनतन्त्रों ((!0०03070प७४॥४ ॥४०एप८४०!69) की प्रदालतों द्वारा 
दिये गये फंसलों की कार्य-समिति को रिपोर्ट देना, यदि वे संघ के अनुकूल नहीं हैं । 
(६) संघ के बड़े-बड़े श्रधिकारियों के खिलाफ आ्रारोपों की जाँच करना । 
(७) निर्मित जनतन्त्रों के आपसी भझूगड़ों को तय करना। 
सुप्रीम कोर्ट को,अपने कार्य में सहायता देने के लिये एक एटोर्नी जनरल होता है । 
वह सात वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक मामले में उसकी पृव॑-सम्मति 
लेना श्रनिवाय है । 
न्यायालय काये की सुविधा के लिये ५ भागों में बंटा हुआ है, परन्तु कुछ मामलों 
में सम्पूर्ण न्यायालय की बैठक भी होती है। इसमें प्राय: ११ सदस्य होते हैं । 
पीपुल्स कोर्ट (200]7078 00प्रा/8)--इन न्यायालयों में एक-एक न्याया- 
धीश तथा दो-दो उनके सहायक होते हैं । ये जनता द्वारा तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं । 
जिला कोर्ट ([)7807706 (१0०7:४8)-ये जिले की सोवियदों द्वारा चुने जाते 
हैं । इनके न्यायाधीश ५ वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं । 
जनतन्त्रों के सुप्रीम कोर्ट--प्रत्येक निर्मित जनतन्त्र राज्य में भ्रपना-भ्रपना एक 
सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसकी अवधि भी ५ साल की होती है । उस अवधि के 
बाद फिर चुनाव होता है। यह अश्रधिराज्य की सबसे बड़ी श्रदालत होती है । 
:  ज॑सा कि ऊपर कहा जा चुका है, रूस में न्याय-विभाग प्रशासकीय विभाग का 
एक श्रद्ध है। बसे तो न्यायाधीश स्वतन्त्र हैं और सिफं कानून के भाधीन हैँ परन्तु 
' जहाँ सन्‌ १६१७ की क्रान्ति द्वारा स्थापित सामाजिक तथा प्ाथिक ढाँचे का प्रश्न 
उठता है वहाँ न्यायालयों को उसी के पक्ष में न्याय देना होता है। इसके भलावा भ्रन्य 
ला में जितना निष्पक्षतापूर्ण न्याय रूस में होता है उतना श्रन्यन्न कहीं नहीं 
मिलेगा । 


एारापरार२७ाए (७७०:८७707ए5 
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छठा परिच्छेद 
सोवियट संघ का ढाँचा तथा इकाई राज्यों की सरकारें 


सोवियट राज्य संघों का संघ ( 7७0०79४४07 ०| 7९१678॥70708 ) 
है । यह इस प्रकार है कि सोवियट संघ के श्रन्तर्गत जो राज्य हैं, उन राज्यों के भी 
कई छोटे-छोटे भाग हैं जो स्वाधीन हैं और जिनका श्रलग विधान है, जिसको संघ 
सरकार ने सामान्य रूपरेखा बना दी है तथा जिसे अधिराज्य की सरकार ने स्वीकृत 
कर लिया है | किसी-किसी भ्रधिराज्य में तो १६-१७ तक ऐसे स्वाधीन राज्य मिलेंगे। 
उदाहरण के लिये रूस के सोवियट संघात्मक समाजवादी प्रजातन्त्र (िप्रछढा8॥7] 
50098]80 ॥2व4679(९प९ 8500ए79 679ए०॥० ; 70. 8. #'. 5. 9.) में 
ऐसे स्वाधीन क्षेत्रों की संख्या १७ है। इसी प्रकार अश्रन्य अधिराज्यों में भी जातियों के 
भ्राधार पर स्वाधीन राज्य (॥प्रौ07070प5 +०9प०१708) बने हुए हैं। ये 
संघ मिलकर सोवियट यूनियन बनाते हैं । इस प्रकार सोब्रियट संघ उप-संघों का संघ 
बन गया है । 

सोवियट संघ में श्राजकल युक्र न के दो विभाग हो जाने से १७ संघ सम्मिलित 


| ५०>>+-+>क 3५4 ५4 ++म पथ पह3-+ ++4 


है । सन्‌ १६४८ में इनकी संख्या १६ थी। वे निम्नलिखित हैं:-- 


(१) रूसी समाजवादी संघात्मक सोवियट प्रजातन्त्र (070 छिप्र४898॥ 500&- 
]980 #'04९४७४०प 509४60 ०एप०१0 । 

(२) सफेद रूसी समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र (॥.06७ ४७॥,३६७ छिप्र88७7 
०07 370]0 शिप्रडशंशा 50० ॑&987 50ए760 70०७प०१०) । 

(३) यूक्रन का समाजवादी सोवियद प्रजातन्त्र (१7७ एए+छांव का 
80०86 50970 +ि०क्ृपए070) | 

(४) तुकंमान समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र (॥6 ॥'प्र+787 5009- 
]837 80४7० 70०१प०१0) । 

(५) उज़वेगों का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र (776७ ए£20०४ 800० ७- 
880 500७0 +ि०ए०प४०११०) । 





>> के औक 


]8 500706 +६०६प४०१0) । 
(७) एजरवेजान का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ())6७ &72०0779०॥4- 


20 85009)80 50ए00 ०क१प४०७॥०) । 
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सोवियट संघ का ढाँचा तथा इकाई राज्यों की सरकारें 


(८५) कज़ाख का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ([४७ &829४0॥ 5009- 
[830 5099 679प०]0) । 
(६) किरधिज्ञ का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र (76 काफहफांद 
5009]90 50ए46/ 7१९७प४०१0) ॥ 
(१०) जॉजिया का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र (॥7%6 (06078 87 
50०9 [480 500ए0 १९०पए०॥०७ ) । 
(११) अर्मीनिया का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( 70 4707 था 
5008|750 50ए१७6 ॥१6७प०॥० ) । 
(१२) करोलियन-फिनिस समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ([]6 ि70- 
(-78॥ 500० 9]50 80940 ०9८०१0 ) | 
(१३) इस्टोनियन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( [0.0 56007७&7 
50०09७]80 50ए76॥ ३०२प४०७॥0 )। 
(१४) लटेवियन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र (06७ [,#कए ७ 
50053]7560 8500ए6/0 7७छऊ॒ुप०]06 ) | 
(१५) लिथुएनिया का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( )6 ॥/0) पक्का) 
59008७॥5 50960 869प४॥०७ )। 
(१६) मोल्डेविया का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( पु ०]45एां9ए 
03009)।8॥ 500ए७ +७क॒प०)0 ) । 
जसा पिछले एक परिच्छेद में बतलाया जा चुका है, इनमें से प्रत्येक राज्य 
सोवियट संघ में अ्रपनी इच्छा से शामिल हुआ है, और प्रत्येक राज्य को संघ से 
पृथक होने का भी अ्रधिकार प्राप्त है । 
इनमें से प्रत्येक राज्य में जाति भधिक संख्या में पाई जाती है उसी के नाम से 
वह रिपब्लिक पुकारी जाती है श्रौर वे यूनियन रिपब्लिक कहलाते हैं परन्त प्रत्वे 


रिपब्लिक में भ्रनेक जातियाँ रहती हैं श्र इन जातियों ने मिलकर उस रिपब्लिक 





के भ्न्दर अपने-प्रपने स्वाधीन राज्य बना लिए हैं जो उ नाम से ( यानी /प0- 
70770 प8 ०99४ 0]]0 ) पृकारे जाते हैं । 

स्वीधान राज्य ( 3०४४07/077078 [3०970]70 ) किसान तथा मजदूरों 
का समाजवादी राष्ट्र होता है जो किसी रिपब्लिक के भ्रन्दर हो झौर उसके द्वारा 


"७ “>> "ताक»७९५+ कि++»+)नकनावामम. 


वहु सोवियट रूस का भाग हो | इसका भ्रलग विधान होता है, परन्तु उसके सुम॒स्त 
नियम व कानून रिपब्लिक्‌ अथवा सोवियट यूनियन सरकारों के विरुद्ध न होने 
चाहिए । 

प्रत्येक स्वाधीन राज्य का निश्चित भू-भाग होता है और उसका नागरिक 


रिपब्लिक (जिसके भ्रन्तर्गत वह राज्य है) का तथा सोवियट युनियन (.5.8. ॥8.) 
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| 


+ ०५... 


सोवियट रूस कौ शासन-व्यवस्था 
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है। केवल उस राज्य का उस पर नाम ओर होता है । 
जिस प्रकार स्वाधीन राज्य हैं उसी प्रकार कुछ प्रजातन्त्रों श्र्थात्‌ सोवियट 
बनियन के अ्रधिराज्यों में स्वाधीन रीजन ( ४प्रा007070प8 १02078 ) 


! होते हैं। कुछ छोटी जातियाँ मिलकर इन्हें बना लेती हैं श्रोर इनके भी वही श्रधिकार 


/<७.५ ५ ५ + ६७2५, ६3०३३५५०१)ाा आफ, 


होते हैं जो स्वाधीन राज्यों को प्राप्त हैं । 


(+7५२ #0१ # जाना. 


स्वाधीन जिलों की भाँति ही कुछ जातियों ने कहीं-कहीं अपने-अपने राष्ट्रीय 
क्षेत्र ( 'प%8079] ॥'888 ) बना लिए हैं। ये क्षेत्र किसी न किसी स्वाधीन 
रीजन (0४07077008 027078) या 70.8.70,8.]2. के किसी स्वाधीन 
राज्य के भाग होते हैं और इनको अपना शासन स्वयं करने की सीमित शक्ति प्रदान 


की जाती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियट यूनियन एक सद्धों का सद्भ है। इसका 


चित्र निम्त प्रकार से खींचा जा सकता है । 


सोवियट यूनियन ([7.,8.8.72.) 
_. संघ के प्रजातन्त्र श्रधिराज्य (एगा07४ ०%प४।68) 
( संख्या सन्‌ १६४८ में १६ थी परन्तु श्रब १७ है ) 


स्वाधीन राज्य स्वाधीन रीजन 
(0007077008 ि९कप०॥08).. (5 प्रा07070प8 ऐ0६/078) 


राष्ट्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र 
(९७(0॥9) 088) ('९७४0॥9] 7888) 


_.संघ के यूनियन रिपब्लिक राज्यों के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें : 


_(() संघ के श्रन्तगंत राज्यों की भ्रलग-अलग सरकारें हैं शौर उन्हें यूनियन 
की सरकार की स्वीकृति प्राप्त है। सच्चू से ये राज्य भ्रपना सम्बन्ध भी. विच्छेद 
कर सकते हैं । 

-(२) इनके पास अपनी-अपनी श्रलग-अलग सेना है. जिसका संगठन इनके हाथ 
में है। 
(३) इन्हें विदेशों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने का श्रधिकार प्राप्त है । 


(४ इनकी नागरिकता ग्रलग है। इनका नागरिक प्रथमत: ग्रधिराज्य का 
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सोवियट संघ का ढाँचा तथा इकाई राज्यों की सरकारें 


४४7 इनकी प्रलग-धलग सीमा निश्चित है और सोवियट रूस की सुप्रीम 
कौंसिल ही उसमें हेर-फेर कर सकती है । 
(६) इल्हें भ्रपने-अपने क्षेत्र में पूर्णो स्वतन्त्रता प्राप्त है भर ये भ्पने-अपने राज्य 
में श्रपनी-पपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। | 
(७) इनके अपने-अपने राज्य के कानून हैं जो सब राज्यों में मान्य होते हैं । 
(व) प्रत्येक राज्य में विधान का वही आधार है भर वही ढाँचा है जंसा 
केन्द्र में है । 
प्रत्येक यूनियन रिपब्लिक में जनता द्वारा निर्वाचित एक सुप्रीम सोवियट होती 
है। यह केन्द्र की भाँति . एक प्रेसीडियम बनाती है भौर प्रशासकीय कार्यों के लिए 
एक मन्त्रिमण्डल बनाती है। सुप्रीम सोवियट, प्र सीडियम तथा मन्त्रिमण्डल के अपने- 
पपने राज्य में वही काय हैं जो केन्द्र में यूनियन सरकार के हैं।.... 
यूनियन की सुप्रीम सोवियटों की श्रवधि चार साल है भौर इनकी बैठकें साल में 
चार बार द्ौती हैं । अधिकतर व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य उनकी प्रेसीडियम द्वारा 
किया जाता है, और कार्यपरालिका सम्बन्धी उनकी मन्सत्रिग्प्रिषद्‌ द्वारा। 
मुन्त्रिपरिषद्‌ ((१0प7०] 0 72600]09 (007्798978) में केन्द्र को 
भाँति विभिन्न विभागों के मन्त्री, राष्ट्रीय योजना कमीशन का सभापति, एक भ्रध्यक्ष 
तथा एक उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक राज्य में प्रायः निम्नलिखित प्रशासकीय विभाग 
होते हैं श्रौर उनका एक-एक मन्‍्त्री होता है-- 
-(१) खाद्य-उद्योग (7006 ॥ए70पस्‍४079) 
(२) काष्ठ-उद्योग (ए००१ [790 प्र७/79) 
(३) श्रन्न तथा पशु ([0000 ७70 #&77779]8) 
(४) सरकारी फार्म (90ए०70967/6 #ीक778) 
(५) कृषि (॥४7४0प॥प्रा'9) 
(७) छोटी वस्तुश्रों का उद्योग ([॥2]70 70 70008) 
(७) घरेलू व्यापार (780779! ॥7'७06) 
(४) घरेलू मामले (97779] 27 8/॥89) 
(६) स्वास्थ्य (2709]0 प6७०॥४0) 
(१०) न्याय (उंप8॥70७) 
(६१) वंदेशिक मामले (707०2 .79/7'8) 
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सोवियट रूस की शासनब्व्यवस्था 


( प्रत्येक श्रधिराज्य को संघ में -भौर प्रत्येक .स्वाधीन राज्य व जिले को 
अधिराज्य में समानता का अ्रधिकार प्रास है। इसी भ्रधिकार की रक्षा के कारण 


'रूस के राष्ट्र तथा उप-राष्ट्र एक सूत्र में बंधे हुए हैं । 
(१) प्रत्येक अधिराज्य के भ्रलग-प्रलय न्यायालय, धारा-सभाएँ झोर शिक्षालय 
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भाषा । इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि रूस में नागरिक को 
वास्तविक स्वतन्त्रता प्रास है। 
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सातवाँ परिच्छेद 
._.... सोंवियट रूस का जनतनत्र 
“रूंस और दलगत प्रथा: छ् 
.._ संसार में रूस ही एक ऐसा जनतनत्रात्मक देश है जहाँ पर एक-दल प्रणाली द्वारा 
शासन-कार्य बद्ध है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तो और भी देशों में-- जमंनी भर 
इटली-- एक-दलगत राज्य था । जर्मनी में नाजी पार्टी और इटली में फासिस्ट दल 
स्वंशक्तिमान्‌ थे । परन्तु युद्ध में इन देशों की हार हो जाने के कारण इन दलों की 
शक्ति नृष्ट हो गई | रूस को इस प्रकार के किसी कट्रु अनुभव से पाला नहीं पड़ा 
है। सन्‌ १६१७ की क्रान्ति के बाद वहाँ पर बोल्शेविक दल का जोर हुग्रा और 
उसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि उसने सम्पूर्ण शासन-सत्ता अपने हाथ में ले ली । तब से 
उस दल की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। वही दल ञ्राज कम्युनिस्ट दल कहलाता 
है श्नौर रूस की प्रशासकीय शक्ति को अपने हाथ में लिये हुए है। दूसरे दल भी रूस 
में मौजूद हैं परन्तु उनकी कोई वास्तविक दक्ति नहीं है श्रौर उनकी स्थिति अत्यन्त 
नाजुक दै ।' 
जिस देश में एक-दलीय प्रणाली होती है वहाँ पर यह बात तो अवश्य है. कि 
उस दल और सरकार की गुत्थी बड़ी. मजबूत होती है। उन्हें एक दूसरे से पृथक 
करना या करने का प्रयत्न करना सर्वथा भ्रसम्भव है । कागज पर तथा संद्धान्तिक 
रूप में वे एक दूसरे से भले ही परथक हों परन्तु वास्तव में वे परथक नहीं रह सकते । 
सरकार उस दल की कठपुतली बन जाती है_ भ्रोर परोक्ष रूप में वह दल ही शासन 
करता है। सोवियट रूस में यह बात पूर्ण रूप से चरितार्थ द्वोती है ।_शासन की 


अत सदा लगन लय हे. इपत लि कि की इकाई से लेकर केन्द्रीय शासन की सर्वोच्च पदाधिकारी-समिति तक हम 
छाप भार उसका भ्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।* पार्टी ही प्रत्येक स्थान के 
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सोवियट रूस की शासन-व्यवस्था 


भ्रधिका री चुनती है, पार्टी ही सामान्य नीति का निर्माण करती है भौर इस बात 
को देखती है कि उसके सिद्धान्त ओर श्रादर्शों की पूर्ण रक्षा होती है ।* 
. अन्य दल 
 कम्युनिस्ट दल के अलावा रूस में अन्य कोई राजनंतिक दल नहीं है भर 
/ इसरा दल कोई रह भी नहीं सकता है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले 
विभिन्न ऐसे समुदाय हैं जिनका काय-क्षेत्र भिन्न है परन्तु राजनंतिक दृष्टि से वे सब 
एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। इन समुदायों में ट्रंड यूनियन, सहकारी फार्म संगठन, 
यंग कम्युनिस्ट दल आते हैं। इसके अलावा वेज्ञानिक, सांस्कृतिक, श्रामोद-प्रमोद 
सम्बन्धी भ्रनेक समुदाय भी हैं, परन्तु वे सब कम्युनिस्ट दल द्वारा एक सूत्र में 
हि ० कट ए हें। 
दल के उदहृ इय-- रूस का जनतन्त्र : 
“कम्पुनिज्म का का उद इंये संसार में माक्स भ्ौर लैनिन द्वारा प्रतिपादित . सरिद्धान्तों 
का प्रचार करना है । कम्युनिज्म के स्वयं के विस्तृत ग्राथिक और राजनंतिक सिद्धान्त 
हैं जिन्हें कम्युनिस्ट दल के सदस्यों को पुर्णारूप से मानता पड़ता है और साथ ही 
साथ इसका एक सुसंगठित संगठन भी है जिसका ध्येय. उन सिद्धान्तों की रक्षा करना 
तथा उन्हें संसार में फलाना है । वर्ग-भेद मिटाना, व्यक्ति के परिश्रम के भ्राधार पर 
उसके राजनतिक तथा३ सामाजिक अधिकारों को निश्चित करना, उत्पादन तथा 
वितरण के समस्त साधमीं का समाजीकरण करता, पूंजीवाद को मिटाना.. श्ादि 
कृम्यनिज्म के सिद्धान्त हैं । इन सिद्धान्तों की रक्षा करने तथा इनका प्रसार करने के 
लिये कम्युनिज्म ने क्रान्ति को अपना अस्त्र बनाया है। बिना क्रान्ति के इन सिद्धान्तों 
को नहीं फंलाया जा सकता । कम्युनिस्ट दल वाले कहते हैं कि आधुनिक प्रजातन्त्र तो 
केवल एक ढोंग है । जनता को प्रजातन्त्र के नाम पर शोषित किया जाता है और 
भाम जनता पूजीपतियों के श्रन्याय की शिकार है। रूस के लोग अपनी प्रथा पर 
पूर्ण प्रजातन्त्र होने का दावा भरते हैं। इसके विपरीत संसार के पृ जीपति देश रूस 
की कम्युनिस्ट व्यवस्था की तीत्र अलोचना करते हैं। वे कहते हैँ कि रूस की व्यवस्था 
एक आडम्बर है। वहाँ जनता को स्वतन्त्रता नहीं है। जनता के मोलिक अ्रधिकारों 
की रक्षा का ढिंढोरा पीठ कर रूस में जनता के भधिकारों का सबसे भ्रधिक निरादर 
किया जाता है। वहाँ की न्यायपालिका दल के विरुद्ध कोई फैसला नहीं दे सकती 
श्रौर कम्युनिस्ट दल सब प्रकार जनता का मुंह बन्द किए हुए है। पाश्चात्य देशों के 


लोगों का यह भी कहना है कि वास्तविक विधान तो वहुं है जो समाज की रग-रग 
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सोवियट रूस का जनतम्त - 


में समाया हुआ है, उसी से उत्पन्न हुआ है श्ौर जिसके प्रति जनता की हादिक श्रद्धा 
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है जो स्वतः ही उत्पन्न हुई है। रूस में यह बात नहीं है। रूस के विधान व उसकी 


2००६ नध्यवाक 


राजनतिक व्यवस्था का जनता पर जबद॑स्ती का प्रभाव है ।" जनता उसके खिलाफ 


प्रावाज नहीं उठा सकती है। उसकी शक्ति भ्रपरिमित है। कोई उसे कम नहीं कर 

सकता । एक लेखक का तो यह मत है कि रूस में जनतन्त्र के बाने द्वारा 

तानाशाही की हृढ़ नींव को ढकने का_ प्रयत्न किया गया है। बैधानिक प्रतीकों के 
' द्वारा तानाशाही को जनतन्त्र का नारा प्रदान किया गया है। वास्तविकता यही है 
| कि रूस में एक दल की तानाशाही है और पूर्ण शक्ति एक छोटे से दलीय वर्ग के 
हाथ में है ।* 

. यद्यपि इस प्रकार के मतों में कुछ भ्रतिशयोक्ति श्रवश्य है परन्तु इतना श्रवश्य 
है कि रूस का जनतन्त्र श्राज के श्रन्य देशों के जनतन्त्र के बहुत कुछ विपरीत है । 


रूस की व्यवस्था का आधार केन्द्रीयकरण है भौर स्टालिन का दावा भी था कि रूस 
को व्यवस्था ही वास्तविक जनतन्त्रीय व्यवस्था है क्योंकि एक जीणं-शीर्ण, दूर्ब व्यवस्था ही वास्तविक जनतन्त्रीय_व्यवस्था है क्योंकि एक जीणा-शीर्णा 
भ्राथिक व राजनतिक संकटों का शिकार रूस थोड़े ही समय में एक बहुत ही 
शक्तिशाली राष्ट्र बन गया । श्रालोचना करते समय हमें किसी. व्यवस्था के परिणामों 
को देखना ही होगा । यह रूस की श्रनृठी व्यवस्था का ही परिणाम है। वह_आराज 
दुनिया के श्रग्रगण्य . देशों. में है ।...तो फिर आलोचना क्‍यों ? ५४2४३ का आधार 
श्राज रूस की स्थिति व उसकी उन्नति नहीं है बल्कि रूसी दृष्चिकोण है और रूस का 
संसार पर साम्यवादी दृष्टिकोण को थोपने का प्रयत्न है ॥ जहाँ तक रूस की व्यवस्था 
व्‌ उसकी उन्नति का सम्बन्ध है यह निश्चित रूप ै कहा जा सकता है कि 


इस व्यवस्था के बिना रूस को उन्नति इतनी शौच नहों हो सकती थी भौर इतना 
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स्पष्ट है ही कि सामाजिक व भ्राथिक दृष्टि से भी रूस ने काफी उन्नति की है। 
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सौवियट रूस की शासन-व्यवस्था 


भुवमरी, शोपणा, गरीबी ग्रादि जैसे रोगों का नाश कर दिया है। यदि मानव जाति 
के इन भयंकर प्रभिशापों को समाप्त करके रूस मानव की दुबंलताओं पर नियन्त्रण 
कर सकता है तो वह इसीलिए कि वे बीमारियाँ फिर पनप न जावें। पूजीपति 
राष्ट्र इनके शिकार हैं । रूस श्रपने ही यहाँ नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अपने ही 
पिद्वान्तों का प्रचार करना चाहता है। श्राज उसका श्रन्य राष्ट्रों से जो इन्द्र है वह 
सिद्धान्तों का है। रूस का विधान जनता की प्राकांक्षाप्रों की पूति करता है 
भर उसके अ्रधिकारों की रक्षा करता है। नियन्त्रण है श्रवश्य परन्तु वह इसलिए 
कि जब उस व्यवस्था ने राष्ट्र को लाभ पहुँचाया है तो उसकी रक्षा भी होनी है। 
इसीलिए इसे जनतन्त्रीय केन्द्रीयकरण (])07]0079800 (!/07079)377) कहां 
गया है। यही नाम इसके लिये उपयुक्त होगा। 
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परिशिष्ट 
».“ इज्लेंड का सन्‌ १६११ का संसदीय भ्रधिनियम का सन १६११ का संसदीय शग्रधिनियम 


सन्‌ १९११ के संसदीय अधिनियम का कारण सन्‌ १६०६ में घन-विधेयक पर 
संसद के दोनों भ्रागारों--लॉडंसभा तथा लोकसभा--का मतभेद था। इस अ्रधिनियम 
के द्वारा लॉडंसभा का धन-विधेयक्ों पर कोई भ्रधिकार न रहा। धन-विधेयक न तो 
लॉडंसभा में पेश ही हो सकते हैं और न उन पर उसका कोई विरोध ही महत्त्व 
रखता है । समस्त धन-विधेयक्र लोकसभा में ही पेश होते हैं और उसके द्वारा पास 
किए जाने के तीस दिन बाद वे पास हुए ही माने जाते हैं चाहे लॉर्डसभा भले ही 
उनका विरोध करती रहे। 

दूसरी बात जो इस अधिनियम द्वारा तय हुई वह यह थी कि लोकसभा को 
कानून बनाने का अनिथन्त्रित भश्रधिकार दे दिया गया । लोकसभा के द्वारा दो बार 
पास किया हुआ बिल कानून बन ही जाता है। लॉडसभा इस प्रकार विधेयक पास 
होने में देरी ही कर सकती है, वह उसे रोक नहीं सकती । 

लोकसभा का स्पीकर ही यह तय करता है कि कौन-सा विधेयक धन-विधेयक 
है और कौन-सा साधारण विधेयक है । उसके इस निर्णोय के विरुद्ध किसी न्यायालय 
में श्रपील नहीं हो सकती । 

चोथी बात यह तय हुई कि लोकसभा की भ्रवधि सात साल (जो सन्‌ १७१५ 
के सप्तवा्षिक श्रधिनियम द्वारा तय हुई थी और तब से चली आ रही थी) के बजाय 
५ साल कर दी गई। 

सन्‌ १६११ का संसदीय अ्रधिनियम शअ्रत्यधिक महत्त्व रखता है क्‍योंकि इसने 
लोकसभा को अ्रपरिमित शक्त प्रदान कर दी और लॉडंसभा की शक्ति को करीब- 
करीब समाप्त-सा ही कर दिया । 

धन-विधेयकों की व्याख्या के सम्बन्ध में इस भ्रधिनियम में स्पष्ट है कि ये 
विधेयक वे हैं जिनका सम्बन्ध निम्नलिखित विषयों में से किसी भी एक या एक से 
भ्रधिक से है :-- 

नए कर लगाना, कर उठाना, कर माफ करना, बजट बनाना, खर्च की मर्दे 
निश्चित करना, ऋण लेना व देना, विभिन्न मदों के व्यय में कमी करना या बढ़ाना, 
सार्वजनिक धन का दान देना, हिसाब की जाँच करना, ऋणा की प्रत्याभूति बढ़ाना, 


सब विषयों के हिसाबों की जाँच करना। यह “कर” सावंजनिक धन से सम्बन्ध 
३८३ 


परिशिष्ट 


रखता है न कि स्थानीय संस्थाग्रों के धन से । वह “कर” इसके भ्रलावा है शऔर उस 
पर स्थानीय संस्थाश्रों का ही श्रधिकार है। 

इस अधिनियम के बनाए जाने का कारण यह था कि ब्रिटिश जनता लॉडंसभा 
को समाप्त नहीं करना चाहती थी परन्तु साथ ही साथ वह उसका विरोध भी सहन 
नहीं कर सकती थी । उस भ्रधिनियम का उदहृश्य संसद के दोनों सदनों के सम्बन्ध 
को नियमित करना तथा पूर्ण लोकसत्तात्मक शासन-प्रणाली को स्थान देना था। 
लॉडंसभा के संगठन का श्राधार पेतृकाधिकार होने के कारण लोकतंत्रीय भावना का 
उससे विरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। परतु साथ ही साथ भ्रेग्रेज जनता 
लॉडंसभा को समाप्त नहीं करना चाहती थी, श्रतः उसकी स्थिति को स्वीकार करते 
हुए उसकी शक्ति को कम कर दिया । 
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